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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  :  अध्यक्ष  मिनट  देर  हो  गयई  है  ।

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती
 |

 आजकल  यह  प्रथा  बन  गई  है
 ।

 meat  महोदय  :  कहीं  ag  नियम  न  बन  जाए  |

 aft  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  मैं  केवल  यह  कहता  हुं
 कि

 सुधार  हो  सकता  है

 अथ  eee

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  मूल  सदन  को  सुचित  करना  है  कि  हमारे  दो  सर्वश्री

 जंगबहादुर  fag  बिष्ट  और  बाबूलाल  का  निधन  हो  गया  है  ।

 श्री  जंगबहादुर  सिह  बिष्ट  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  निर्वाचन
 क्षेत्र

 से  1957-71  के  दौरान

 तीसरी  और  चौथी  लोक  सभा  के  सदस्य  रहे

 उससे  पूर्वे  1930-37  के  दौरान  ag  उत्तर  प्रदेश  विधान  परिषद्‌  के  सदस्य  रहे  थे  ।

 श्री  face  का  12  1983  को  83  वर्ष  की  आयु  में  नैनीताल  में  स्वगंवास  हुआ  ।

 श्री  बाबुलाल  तिवारी  मध्य  प्रदेश  में  निमाड़  निर्वाचन  क्षेत्र  से  1952-62  के  दौरान  पहली

 तथा  दुसरी  लोक  सभा  के  सदस्य  रहे  |

 श्री  तिवारी  एक  कृषक  जिन्होंने  सामाजिक  art  और  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के

 उत्थान  में  गहन  रुचि  ली  ।  वह  हरिजन  सेवक  संघ  के  एक  सदस्य  थे  और  खांडवा  गोरक्षण

 के  कई  वर्ष  तक  सचिव  रहे

 उनका  17  1983  को  88  वर्ष  की  आयु  में  खंडवा  में  स्वगंवास  हुआ  ।

 हम  इन  मित्रों
 के

 fart  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  हैं  और  सदन  यकीनन  शोक संतप्त

 परिवारों  को  संवेदनाएं  भेजने  में  मेरे  साथ  शरीक  होगा  t

 सदस्यगण  अपना  शोक  व्यक्त  करने  के  लिए  अपने  स्थानों  से  उठकर  थोड़ी  देर  तक  मौन

 रहें  ।

 इसके  पश्चात्  सदस्य  कुछ  क्षण  मौत  खड़  रहे  ।



 प्रिया  के  मौखिक  उत्तर  31  1983

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जगपाल  fag  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  श्री  आर०  पी०  गायकवाड़  भी

 उपस्थित  नहीं  हैं  तो  फिर  अगला  प्रश्न  a—laat  किशोरी  सिन्हा  वह  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  भी  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 श्री  के  मायातेवर  :  अध्यक्ष  इस  प्र  इन  को  छने  की  अनुमति  मुझ  दी  जाए  |

 meaner  महोदय  :  मैं  केसे  अनुमति  दे  सकता

 श्री कै ०  मायातेवर  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  प्र इन है है  ।

 miner  महोदय  :  मुझे  मालूम  किन्तु  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  ऐसा  महसुस  सदस्य  को

 करना  चाहिए  था  ।

 geal  के  सौखिक  उत्तर

 प्रणाली  में  किताबों  की  कसी

 454. प्री  हरीश  कुमार  कया  समाज  कल्याण  मन्त्री
 me

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  i  नेत्रहीनों  के  लिए  ब्रेल  प्रणाली  में  पुस्तकों  की  कमी है  और

 इससे  उनकी  समस्या  और  बंटी  और

 यदि  तो  क्या  उपचारी  कदम  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  श्र  संस्कृति  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०  के०  :

 देश  मेंडेल  पद्धति  में  पुस्तकों  की  कमी  है

 देश  में  विद्यमान  6  मुख्य  भूल  नर्सों  के  अतिरिक्त  2  और  की  स्थापना  की  जा  रहीਂ

 क्षेत्रीय  आधार  फर  और  अधिक  sat  की  स्थापना  और  कुछ  विद्यमान  प्रेसों  की  क्षमता  को

 बढ़ाने  का  मामला  विचाराधीन  हैं  ।

 श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि

 सरकार  तै  जब  नेत्रहीनों  को  शिक्षा  देने  की  योजना  बनाई  तब  यह  नहीं  सोंचा  कि  कितनी  पुस्तकों

 की  आवश्यकता  पड़ेगी  ?  यह  क़मी  किस  कारण  से  रही  है--क्या  मंत्री  महोदय  बताने  का  कष्ट

 बनेंगे  ?

 श्री  पी०  के०  थूथन  :.  अध्यक्ष  जैसा  कि  मैंने  बताया  देश  में  नेत्रहीनों  के  लिए

 6  ब्रेल  प्लस  किताबें  छापती  हैं  ।
 वैसे  कितने  नेत्रहीन  छात्र  इसका  कोई  नम्बर  हमारे  पास  नहीं

 इसका  ना  |  सर्वे  थी  नहीं  किया  गया  है  ।  लेकिन  यह  आपको
 खदिर  होगी  कि  करीब

 700
 स्कूलों  में  नेत्रहीनों  को  दिक्षा  दी  जा  रही  र  160  स्पेशल

 स्कूल्स  जहां  पर  fas

 2



 प्रगति  क  मौखिक  उत्तर 10  चतर  1905

 aw

 हैंप्डीकप्ट  बच्चों  को  frat  दी  जा  रही है  ।  यह  भी  सच  है  कि  किताबों  की  कमी  है  ae  कमी

 भी  कुछ  भाषाओं  सें  है  ।  नेत्रहीन  बच्चे  हर  कम्युनिटी  और  हर  भाषा-भाषी  में  होते  हैं  ।  अंग्रेजी

 में  हम  तरल  किताब  देहरादून में  छापते  हैं  ।  हिन्दी  और  संस्कृत में  छापते  लेकिन

 मिया  भाषा  की  ब्रेल  किताबों  तथा  कौर  दूसरी  भाषाओं  की  बरल  किताबों  की  कमी  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य :  बंगला  में  ?

 थ्री  पी०  के०  थूथन :  बंगला  के  लिए  कलकत्ता  में  प्रस  हैं  ।  वहां  बं  में  छापते  हैं  ।

 शी  mane  हुसैन :  उदू  में  भी  छापते  हैं
 ?

 श्री  पी०  के०  थूथन  में  भी  कोशिका वार  रहे  हैं  ।

 aft  हरीर कुमार  गंगवार :
 अध्यक्ष  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  जिस  समय

 faretr  देने  की  योजना  उ  समय  किन-किन  भाषाओं  में  ब्र  ल  पुस्तकें  छापने  का  निर्णय  लिया

 था  और  क्यों  सभी  भाषाओं  में  निर्णय  नहीं  लिया  गया  ?  दूसरी  बात  जो  कि  श्राइचयंजनक  लगती

 आप
 नेत्रहीनों

 को  दिक्षा  देने  जा  रहे  विकलांग  वर्ष  मनाया  लेकिन  आज  तक  आपको

 ae  नहीं  मालूम  कि  भारतवर्ष  में  कितने  नेत्रहीन  हैं  और  फ्लिन-किन  भाषाओं  में
 कितने

 हैं  ?

 श्रच्यक्ष  महोदय :  कुछ  आंखें  होते  हुए  भी  अन्धे  होते  हैं  ।

 श्री  खरीदा कुमार  गंगवार :
 मंत्री  जी  क्या  ag  बतायेंगे  कि  कितनी  पुस्तकों  की  किस-किस

 भाषा  में  आवश्यकता है  ?  जैसा  कि  बताया  गया  है
 कि

 मुख्य  प्रस  हैं  और
 दो  की  स्थापना  की

 जा  रही  क्या  इससे  आवश्यकता  की  प्रति  हो  जाएगी  ?  दूसरे---क्या  आप  कोई  करायेंगे

 भारतवर्ष  में  कुल  कितने  नेत्रहीन  हैं
 ?

 श्री  पी०  कण  थान  जैसा  मैंने  अभी  बतलाया  qI—zaret  पास  इस  समय  यह ्

 स्टिक्स  नहीं  हैं  कि  कितने  नेत्रहीन  बच्चे  हैं

 शी  हरीश  कुमार  गंगवार  :
 क्यों  नहीं  हैं

 ?  जब  आप  योजना  बना  रहे  हूँ  तो  स्टेटिस्टिक्स

 कयों  नहीं  हैं  ?

 श्री  पी०  छे०  थुंगन :
 कितने  नेत्रहीन

 लोगों  के  लिए  किताबों  जरूरत  इसके  बारे

 में  इस  समय  बतलाना  मुश्किल  है  ।  लेकिन  मैं  ag  बतलाना  चाहुंगा  कि  जितने  स्कूलों  में  ये  बच्चे

 पढ़  रहे  उनमें  किन-किन  भाषाओं  में  कितनी  किताबों  की  जरूरत  इसकी  जानकारी  देने

 लिये  हमने  आलरेडी  रिक्वेस्ट  किया
 ताकि

 उसके  मुताबिक  हम  प्लानिंग  कर  सकें  ।

 फरदीन-किन
 भाषाओं  में  ये  करे  ~ ATETH  अवेलेबिस  मैं  उन  के  नाम  देना

 चाहता

 हूं  तथा  कहां-कहां  छपती  हैं  वह  भी  बतलाना  चाहता  हूं  ब्रेल
 देहरादून  में

 संस्कृत  और  पंजाबी  भाषा  में  छपती  हैं  ।  बम्बई  में  म्रंग्रेजी  और  हिन्दी

 में  छपती  हैं  ।  अहमदाबाद  में  संस्कृत  और  अंग्रेजी
 में

 छपती  हैं  ।  मद्रास  में

 कन्नड  और  रंगरेजी  में  छपती  हैं

 प्रत्यक्ष  महोदय  ;  आप  इसे  सभा-पटल  पर  रख  सकते  हैं  |
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 श्री  हरीदा  कुमार  wTaIz  :  अध्यक्ष  मैंने  जो  जवाब  मांगा  वह  नहीं

 बिना  भावशइ्यकता  को  जाने  हुए  ।

 श्री  सुनील  मंत्रा
 :

 उन्हें  इस  देश  में  नेत्रहीनों  की  सही  संख्या  का  पता  सहीं  है  ।  उन्होंने

 नेत्रहीनों  की  कोई  जनगणना  नहीं  की  है  ।

 शी  अरोडा  कुमार  गंगवार  :  बिना  नेत्रहीनों  की  संख्या  जाने  ये  कसे  नियोजन  कर  रहे

 किस-पचीस  को  पढ़ायेंगे  ?

 थी  पी०  Ho  थ  गन  :  जानने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  अपने  उत्तर  के  क्रम  में  मंत्री  महोदय  ने  बतलाया  कि  160  स्पेशल

 स्कूलों  की  स्थापना  की  गई  है--नेत्रहीन  बच्चों  को  पढ़ाने  के  लिए  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहती  हूं  कि  ये  160  स्पेशल  स्कूल्स  देश  के  किन-किन  भागों  में  स्थापित  किये  गए  हैं  तथा  इनकी

 स्थापना  के  लिए  सरकार  ने  कौन-सा  क्राइटेरिया  अपनाया  कौन  से  मापदण्ड  के  अनुसार  इन

 स्कूलों  की  स्थापना  की  गई  है  ?

 श्री  पी०  के ०  थूथन  :  इन  स्पेशल  स्कूलों  की  स्थापना  के  लिए  100  परसेन्ट  सैन्य  ग्रान्ट

 दी  जाती है  '*

 श्री  सुनील  मंत्रा  :  वह  पूछ  रही  हैं  कि  इन  स्कूलों  की  स्थापना  के  लिए  कौन  सा  मापदण्ड

 अपनाया  गया  था  ?

 श्री  पी०  के०  मैं  क्राइटेरिया  ही  बतला  रहा  हूं--इन  स्पेशल  स्कूलों  को  हम  सेन्ट्रल

 गवर्नमैंट  की  तरफ  से  सेन्ट-पर-सेन्ट  ग्रान्ट  देते  हैं  ।  जिन  जिन  इलाकों  में  इन  स्कूलों  को  इस्टेब्लिश

 करने  की  ज्यादा  जरूरत  होती  है  उसको  देख  कर  इस्टेब्लिश  किया  जाता  है  ।  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  की

 तरफ  से  भी  इसमें  रिक्वेस्ट  भाती  उस  बेसिज  पर  इनको  इस्टेव्लिश  किया  जाता  है  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  :  इस  सदन  में  लगातार  तीन  सालों से  चर्चा  हो  रही  दर्जनों

 बार  हम  लोगों  ने  इस  सवाल  को  उठाया  विकलांग  वर्ष  भी  हाल  में  मनाया  उसके

 aa  भी  ag  कितने  शर्म  की  बात  है  कि  इस  देश  में  कितने  अन्धे  लोग  और  कितने  विकलांग  लोग

 हैं  इसका  डाटा  सरकार  के  पास  नहीं  1977  में  इसका  सर्वे  हुआ  था  उन  आंकड़ों  के  मुताबिक

 हुम  ta  में  90  लाख  लोग  अन्धे  थे  और  मैं  समझता  हूं  कि  ये  आंकड़े अब  बढ़ कर  एक  करोड़ से

 ज्यादा  हो  गए  हैं  ।  68  करोड़  की  आबादी  में  इस  समय  एक-करोड़  लोग  अन्धे  मैं  सरकार से

 जानना  चाहता  हूं--इन  करोड़  में  से  कितने  लोग  ब्र  ल  सिस्टम  से  प्रशिक्षण  पा  चुरे  हैं  ?

 अभी  श्रीमती  कृष्णा  साही  जी  के  प्रश्न  के  जवाब  में  बतलाया  गया  कि  160  स्कूलों
 को

 सरकार  100
 परसेन्ट

 ग्रान्ट  देती  है  ।  मैं  चाहता  हूं--अपनी  तरफ  से  सरकार  ने  कितने

 विद्यालय
 खोले

 हुए हैं  ?

 सरकार
 की  तरफ

 से  कोई  विद्यालय  चल
 रहा  है  या  नहीं  चल  रहा  चल रहा है  तो
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 ललता  नवना

 कहां  रहा  है  ?  नहीं  चल  रहा  है  तो  बया  सरकार  इस  तरह  के  विद्यालय  खोलने का  विचार

 रखती  है
 ?

 यदि  ऐसा  सरकार  का  विचार  है  तो  किस  जगह  विद्यालय  खोलने  जा  रही  है
 ?

 श्री  पी०  के०  पु  गन
 :

 जितने  भी  स्कूल  चल  रहे  हैं  सब  सरकार  की  सहायता  से  चल रहे

 हैं  विकलांग  की  एग्जेक्ट  संख्या  इस  वक्‍त  मेरे  पास  नहीं  है
 ।

 जो  रास  विलास  पासवान  :  इनके  पास  कुछ  नहीं  कितने  लोग  अन्धे  कितने  प्रशिक्षण

 प्राप्त हैं  ?

 घ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  भाप  इनको  बाद  में  बता  देंगे
 ?

 श्री  पी०  के ०  थूथन  :  जी  बाद
 में

 बता  दूगा  |

 श्री  सुनील  मंत्रा  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  देना  में  नेत्रहीन  लोगों  ar  कोई

 सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  भर  श्री  रामविलास  पासवान  जी  कहते  हैं  कि  1977  में  एक

 avery  pat  गया  था  ।  इसका  मतलब है  मंत्री जी  को  इस  बात  का  पता  नहीं  है  ।  ऐसे  मंत्री से  हम

 किस  किस्म  के  उत्तर  की  उम्मीद  कर  सकते  हैं  ?

 थ्री  रामविलास  पासवान  :  मेरे  एक  प्रशन  के  जवाब  में  ही  इसी  सदन  में  बताया गया  है

 कि  90  लाख  लोग  अन्धे  हैं  ।  मंत्री  महोदय ga  तरह  से  से  खिलवाड़  नहीं  कर  सकते  |

 थ्री  पी०  के०  थ  गन  :  मैं  पार्लियामेंट  की  कोई  गलत  इनफ रमे दन  देने  की  कोशिश  नहीं

 कर  रहा हूं  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  बत  मेरे  पास  एस् जे बट  फिगर  महीं  हैं  ।

 श्री  रामबिलास पासबान  :  al  नहीं  हैं  ?

 थ्रो  पी०  के०  थूथन
 :

 अगर  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  तो  मैं  उसको  बाद में  जानकारी दे

 दगा

 थी
 सत्यसाधन

 चक्री  अपके  पास  उप्रलब्श  ै  ?  कया  आपने इस  संबंध

 से ंGard की  t?

 थ्री  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  भाप  इस  प्रदान  को  फोस्टफ्रोन कर  द्वितीय  |

 )

 श्री  सच  साया तेवर  :  ऐसा  लगता है  कि  अधिकारियों  ने  मंत्री  जी  को  गुमराह  किया

 आपको  मंत्री  जी  के  माध्यम  सें  श्रप्निकाहियों  की  खिचाई  करनी  चाहिए  माननीय  मंत्री

 जी  बेकसूर हैं  ।  )

 श्री  सत्य साधन  चौधरी
 :

 वह
 तो

 केवल  अनुपस्थित
 मंत्री

 के
 स्थान

 पर  बोल  रहें  हैं  ।

 मंत्री  जी  को  यहां  आकर
 उत्तर  ७  aaa  यह  दायित्व  भी  है  ।

 शी  रामबिलास area  ५  नेक्स्ट
 डेट

 के  लिए  पोस्टपोन कर  दीजिए  बाद  में  जब

 शीला  कौल  जी  जाएंगी  वे  जवाब  देंगी  ।
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 अघ्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  सुनिए  ।
 भाप

 इनको  पूरी  इनफरमेशन  सप्लाई  कर  दीजिए  ।

 )

 थी  पी०  कथन थू  गन  :  माननीय  सदस्य  मेरी  बात  तो  सुनते  ही  नहीं है  ।

 के०  माया तेवर  :  सदन  भी  इस  समय  नेत्रहीन  हैं  ।

 at  रामविलास  पासवान :
 सदन  भी  इस  समय  नेत्रहीन  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  हाफ  एन  आवर  डि सक दान  रख  दें
 ?

 श्री  रामविलास  पासवान  :  ठीक  डिसकदान  दे  दीजिए

 अध्यक्ष  महोदय  ठीक  है
 ।

 श्री
 सत्य साधन  चक्रवर्ती

 :  एक  दात  पर  ।  वह  यह  कि  आरम्भ  होने से  पहले  ag

 तैयार  होकर  आयें  ।  आप  मंत्री  जी  से  कह  दीजिए  कि  वह  तैयार  होकर  आयें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रामसिंह  शाक्य  |  वह  यहाँ  नहीं  हैं  ।

 श्री  निहाल  सिंह  ।  वह  भी  नहीं हैं  ।

 श्री  नन्हे  गौडा  ।  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  सब  होली  मना  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 लगता  है  वह  जो  कुछ  पिलाई  गई  उसका  नशा  अभी  तक  उतरा

 नहीं है  ।

 श्री  जयपाल  सिंह  कश्यप  ।  अनुपस्थित  |

 श्री  मंगल  राम  प्रेमी  ।  वह  भी  श्र्नुपस्थिते  हैं  ।

 श्रेय  महोदय  :  श्री
 के

 प्रधानी  ।  श्री  प्रधानी  जी  गायब  हैं  ।

 गृह  मंत्री  कहां हैं
 ?

 पता  लगाना  है  ।  मेरे  सदस्य  गायब  हो  गए  हैं  ।

 श्री  भोगेन्द्र  का  ।  प्रदान  459  ।  वहू  भी  यहां  नहीं  हैं  ।

 श्री  कण  न  तिवारी
 :  यह  प्रश्न  बिहार  के  बारे  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 श्री  मूलचन्द  |  प्रदान  462  |

 कल  तो  डागा  जी  की
 बड़ी  व्याख्या हो  रही  थी  ।

 जाता

 at  रामविलास  पासवान  :  हर  समय  मौजद  रहते  हैं  इसलिए  इनको  मन्त्री  नहीं  बनाया
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 योजना  के  दौरान  a7at  को  निर्माण

 *462.  श्री  मूलचन्द  ढागा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क
 गे  कि  :

 क्या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  एक  लाख  वैगनों  का  निर्माण  करने  की

 योजना  है  जबकि  वर्ष  1980-81  के  दौरान  निर्धारित  लक्ष्य  13,000  बेगम  की  तुलना  में  केवल

 10,400  वैगनों  का  निर्माण  किया  गया  और  1981-82  के  6  महीनों  में  केवल  7,744  वैगनों  का

 निर्माण  किया  गया  जबकि  उस  वर्ष  के  लिए  निर्घारित  लक्ष्य  18,000  वैगन

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  कसे

 प्राप्त  किये  कौर  यदि  यह  लक्ष्य  प्राप्त  नहों  किया  जायेगा  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी ०  क  ज।फर  :  और  एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 और  शुरू  में  छठी  योजना  के  लिए  उपलब्ध  कराये  जाने  वाले  योजना  परिव्यय

 के  भीतर  चौ  पहियों  के  हिसाब  से  1,00,000  माल  डिब्बों  का  अधिग्रहण  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया  था  ।  यो  जना
 तयार  करने  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  कारण  अब  यह  अनुमान

 लगाया  गया  कि  योजना  परिव्यय  के
 भीतर  चौपहियों

 के  हिसाब  से
 केवल  लगभग  78,000  माल

 डिब्बों  की  खरीद  करना  संभव  होगा  |

 उपयु क्त
 लक्ष्य  की  तुलना  में  अब  की  गयी  प्रगति  नीचे  दी  गयी

 aq  लक्ष्य  चौकियों  में )

 निर्मित  डिब्बों को  स०

 1980-81
 13,000  12,064

 1981-82  18,000  17,362

 1982-83  17,580  12,424  1983
 =  os

 1981-82  के  पहले  महीनों  से  के  दौरान  चौपहियों  के  ग्य  से

 8,288  माल  डिब्बों  का  निर्माण  किया  गया  चौकियों  यूनिटों  के  हिसाब  से  7,744  माल  डिब्बों

 का  नही ं।

 1983-84  के  उपलब्ध  घन  के  चौपहिया  यूनिटों  के  हिसाब  से  12,500  माल

 डिब्बों  के  निर्माण  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।  अभी  तक  उत्पादन  का  रुख  संशोधित  लक्ष्यों

 के  अनुरूप  है  और  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  चौपायों  के  हिसाब  से  78,000  माल  डिब्बों  का

 निर्माण  करने  में  किसी  प्रकार  की  कठिनाई  की  प्रत्याशा  नहीं  बशर्ते  कि  1983-84  ate  1984-85

 के  दौरान  पर्याप्त
 धन  उपलब्ध  कराया  जाता  रहे  ।
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 थो  मूलचन्द  डागा
 :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  आपने  ऐक  लाख  वेगास  बनाने  का  लक्ष्य

 रखा  है  ।  लेमन  इस  योजना  के  अनुसार  आप  22  हजार  garg  बना  रहे  हैं  ।  आप  यह  ब्रतायें  कि

 ara  देश  को  कितने  aaa  की  जरूरत  है  और  कितनी  कमी  है  ।  इतने  कम  बनाने  के  बाद  आपको

 माल  ढोनें  में  कितना  नुकसान  उठाना  पड़ता  है  और  रेलवे  की  कितना  घाटा  होता  है  ?

 at  सी०  के०  जाफर  तारीफ  :  वैगनों  की  कोई  कमी  नहीं  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  को

 ara  है  ।  सभा  को  ज्ञात  ही  है  कि  रेलव ेके  पास  अपेक्षित  संख्या  में  बेगम  हालांकि  हमारा

 एक  लाख  वैगन  का  लक्ष्य  परन्तु  मुल्य  में  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण  हमने  उसे  बदल  दिया
 ।  अब

 अनुमान  है  कि  हमें  केवल  78,000  वैगन  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।  वैगन  बनाने  की  हमारा  कार्यक्रम  इस

 प्रकार  है  :--

 1980-81  में  12,064  वैगन  बनायें  जबकि  लक्ष्य  13,000  बैगन  बनोंनिं  कां  था  ।

 1981-82  में  17,362  वैगन  बनाये  जबकि  लक्ष्य  18,000  बैगन  बनाने  का  था  ।  और

 1982-83  में  1983  12,424  वैगन  बनाये  जबकि  लक्ष्य  17,580  बयान  बनाने

 का  था  ।  जहां  तरके  वैगनों  की  उपलब्धता  को  wer  मैं
 समा

 की  आश्वासन देना  चाहता

 हूं
 कि

 बैगनी  की  कोई
 कभी  नहीं  है  और  हम  सारा  माल  पीने  की  स्थिति  में  हैं  ।

 1 |  मूलचन्द  डागा
 :  यह  जी  उत्तर  दिया  गया  बहुंत  ही  काटू  डाक्टरी  तरक

 तो  अप  कहते  हैं  कि  faa  की  कमी  नदीं  है  और  दूसरी  तरक  आपने  नए  aaa  की  योजना

 बनाई  है  ।  अच्छा  होता  अगर  आप  पहले  ही  कह  देते  कि  कमी  नहीं  है  इसलिए  बनाने  की

 कता  नहीं  है
 ee

 आज  रेलवे  में  घाटा  क्यों  होता  है
 ?  जितना भी  सामान  ढोया

 जोता  है  ज्यादातर  ट्रकों  द्वारा  ही  लोड  होता
 है

 ।  मैं  आपको  बता  देना  हूँ  कि  चूना  जैसी

 कई  चीजें  हैं  जो  वैगनों  की  कमी  के
 कारण  नहीं  ढोयी  जाती  हैं  ।  आपका  कहना  है  कि  कीमतें  बढ़

 गई  हैं  ।  आपने  जब  योजना  बनाई  थी  तो  कितनी  धनराशि  पका  अपमान किया  था  ?  उस

 की  कितनी  कमी  महसुस  हुई  ?
 इसके  लिऐ  oat  कया  कभी  सप्लीमेंट्री  डिमान्डस  रखीं  ?  aire

 नहीं  तो  क्या  कारण
 था  ?

 श्री  ato  के०  जाफर  शरीफ  :  कमी  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  शायद  माननीय  सदस्य  औद्योगिक

 कृषि  उत्पादन  में  सिद्ध  की  तुलना  में  की  के  सन्दर्भ में  बिगनी  कौ  कमी  की

 बात  सोच  रहे  हैं
 ।

 मैं
 माननीय  सदस्य

 की
 gata  चाहती  हूँ  कि

 मास  पास  आता

 है  हम  उसकी  ढुलाई  करने  की  स्थिति  में  हैं  ।

 सड़के  परिवहन
 के  सम्बन्ध  अर्थात  ट्रकों  द्वारा  मास  सम्बन्ध  जैसा  सभा

 नीति  अपनाई  अर्थात्  हम
 ae

 को
 कोयला  से

 ere  बिजली  धरों  तक  हैं  ।
 इश्क  अनुदानों  मांगें  सभा

 के
 समक्ष  लागे  मैं  हमें  कैटरीना  नहीं  हमने  बंट  में

 चित  नियतन  किया  है  ।  1983-84  के  लिए  भी  हमने  नियति  किया
 ५

 (
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 न  ज्ञगस्नाथ  राव  :  कितने  वैगनों  के  लिए
 ?

 श्री  सी ०  फे०  जाफर  तारीफ  afer)  ater  19:  500  माल  डिब्बे 1983-84  के  चार  AVOA!  बॉल  12).

 हम  अपने  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  कर  रहे  हैं  ।  कमी  की  कोई  बात  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर :  अध्यक्ष  महोदय  श्री  डागा  ने  कहा  है  कि  उत्तर  परस्पर  विरोधी

 परन्तु  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  परस्पर  विरोधी  नहीं  अपितु  भ्रामक  है  ।  उन्होंने  कहा है
 कि

 मूल्यों  में  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण  रेलवे  को  1,00,000  की  बजाय  केवल  78,000  माल  डिब्बों  की

 जरूरत  है  ।  आप  उत्तर  पढ़िए  जिसमें  कहा  गया  है  कि  योजना  बनाने  के  बाद  मूल्य  में  विधि  हो

 जाने  के  कारण  चौपहियों  के  हिसाब  से  केवल  78,000  माल  डिब्बों  की  खरीद  सम्भव  होगी  ।

 आपको  ज्ञात  है  कि  पश्चिम  बंगाल  कमी  वाला  राज्य  है  हमें  हर  मास  4,00,000  मीटरी  टन  अनाज

 की  आवश्यकता  होती  है  परन्तु  माल  डिब्बों  की  कमी  होने  के  कारण  पश्चिमी  बंगाल  को  केवल

 2,50,000  मीटरी  टन  अनाज  सप्लाई  किया  जाता  है  ।  आपको  ज्ञात  है  कि  परिश्रमी  बंगाल  में  और

 कलकत्ता  के  आसपास  माल  डिब्बे  बनाने  के  कारखाने  हैं  और  रेलवे  द्वारा  क्रयादेश  की  कमी  के

 कारण  उन्हें  संकट  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  माल  डिब्बों  की  भी  कभी  है  और  माल

 डिब्बे  बनाने  वाले  उद्योग  को  भी  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  भत  मैं  मंत्री  महोदय  से

 जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वे  माल  डिब्बों  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  माल  डिब्बे  बनाने  वाले

 उद्योग  को  पर्याप्त  संख्या  में  माल  डिब्बों  के  लिए  क्रपादेश  देंगे  ?

 अघ्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  क्रयादेशों  की  कमी  माल  डिब्बों  की  नहीं  ।

 श्री  सी०  फे०  जाफर  शरीफ
 :

 जिसकी  बजट  में  स्पष्ट  किया  गया  हमने  प्राथमिकताएं

 निर्धारित  की  हैं  ।  माल  डिब्बों  के  निर्माण  के  लिए  नियत  धनराशि  के  अनुरूप  हमने  क्रयादेश  दिए

 हैं  माल  डिब्बे  बनाने  वाली  कम्पनियों  को  और  क्रयादेश  देने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव
 :

 क्या  मंत्री  महोदय  कुछ  अग्रेतर  स्पष्टीकरण  देंगे  ।  उन्होंने  कहा  है

 कि  छठी  योजना  के  दौरान  1,00,000  माल  डिब्बे  बनाने  की  योजना  थी  ।  अब  उनका  कहना  है

 ण्  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  जाने  के  यह  संख्या  घटाकर  78,000  कर  दी  है  ।  इसका  अथ  यह  हुआ

 कि  धन  की  कमी  के  कारण  सरकार  1,00,000  माल  डिब्बे  खरीदने  की  स्थिति  में  महीं  है  और

 लिए  माल  डिब्बों  की  कमी  जारी  रहेगी  ।  योजना  की  अवधि में  आपको  1,00,000  माल  डिब्बों  की

 जरूरत  है  लेकिन  आप  1,00,000  माल  डिब्बे  खरीदने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  इसका  अर्थ  है  कि

 कमी  जारी  रहेगी
 ।

 यह  मेरा  पहला  प्रश्न  है  दूसरे मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  का

 विचार  सरकारी  aa  में  माल  डिब्बे  बनाने  कारखाना
 स्थापित  करने  का  है  और  क्यो  यह

 सुभाव
 दिया  गया  है  कि  इसे  गोरखपुर  में  स्थापित  किया  जाये  ?

 अध्यक्ष  महोदय :
 क्या  आप  चाहते  हैं  कि  इस  मामले  में  मैं  आपकी  सिफारिश  करूं  ?

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  मैं  आजमगढ़  के  लिए  नहीं  कह  रहा  ।  बिहार

 की  भी  मदद  की  जानी  इसमें  उन्हें  क्यों
 हो  ?
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 कण  —————

 श्री  सी०  के ०  जाफर  शरीफ
 :

 मैं  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  कि  माल  डिब्बों

 की  उपलब्धता  कोई  समस्या  नहीं  है
 क  क  क  क

 मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  मुझे  स्थिति

 की  जानकारी  है  ।  जहां  तक  मुल्यों  में  वृद्धि  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  श्री  चन्द्रजीत  यादव  के

 प्रशन  का  सम्बन्ध  यह  सच  है  कि  नृत्यों  में  विधि  हो  जाने  के  कारण  हमने  माल  डिब्बों  को  संख्या

 घटाकर  78,000  कर  दी  है  ।  जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  पहले  ही  सरकारी  क्षेत्र  में

 माल  डिब्बे  बनाने  के  छः  कारखाने  हैं  ।  गोरखपुर  में  एक  और  कारखाना  स्थापित  करने  का  प्रश्न

 नहीं  उठता |

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  अगला  श्रीमती  प्रमिला  दंडवते--अनुपस्थित  ।  अगला  प्रशन प्रदन, श्री श्री

 बापू साहिब  श्री  भीम  सिंह--अनुपस्थित  ।  मैं  समानता  हं  कि  इस  बार

 स्थित  सदस्यों  का  भी  एक  रिका  ही  होगा  ।

 सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :
 अध्यक्ष  की  ओर  से  उसके  नाम  वारंट  क्यों  नहीं  जारी  कर  दिए

 जात े?

 घ्मरध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  अच्छा  सुभाव  है  ।  अगला  श्री  कुम्भाराम

 स्थित  ।  अगला  श्री  नित्यानंद  fear  |

 श्री  नित्यानंद  मिश्र  मैं  उपस्थित  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आपका  बहुत  बहुत  धन्यवाद  |

 रचनात्मक  कलाकारों  को  श्रमिक  स्थिति

 *  466.  श्री  नित्यानंद  मिश्र  :  कया  शिक्षा  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  देश  में  चित्रकारों  और  अन्य  रचनात्सक

 कारों  की  संख्या  उनकी  अधिक  स्थिति  और  उनकी  अल्प  आय  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया

 क्या  सरकार  का  विचार  रचनात्मक  लेखकों  और  अत्यय  व्यक्तियों  की

 सहायता  के  लिए  कोई  योजना  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 दिक्षा  att  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  सन् त्राल यों  में  उप-मस्ती  ( sit  पी०
 के०  :

 से  एक  विवरण  सभा-पटल
 पर  रख  दिया  गया है  ।

 विवरण

 नहीं

 और  प्रतिभावान  युवकों  तथा  उत्कृष्ट  अध्येताओं  को  रचनात्मक  तथा
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 आलोचनात्मक  अध्ययन  करने  के  अवसर
 प्रदान  करने  के  लिए  छात्रवृत्ति  तथा  भधिछात्रवृत्ति  की

 योजनाएं  है  ।  संक्षेप  में  ये  इस  प्रकार  हैं
 :

 (1)  सांस्कृतिक  प्रतिभा  खोज  छात्रवृत्ति  :  इस  योजना  में  या  तो  मान्यता  प्राप्त  स्कूलों  में

 अध्ययन  करने  वाले  अथवा  परम्परागत  निष्पादन  कलाओं  में  सेवारत  परिवारों  से  सम्बन्धित  10  से

 14  वर्ष  के  अयू-वर्ग  के  उत्कृष्ट  युवा  बच्चों  को  अपना  अध्ययन  जारी  रखने
 के  लिए  शुक्रवार  सुलभ

 किए  जाते  हैं  ।  अधिछात्रवृत्तियां  एक  वर्ष  के  लिए  प्रदान  की  जाती  हैं  तथा  प्रथम  विश्वविद्यालय

 डिग्री  तक  अथवा  20  वह  की  आयु  जो  भी  पहले  तथा  छात्रवृत्ति  प्राप्त  छात्र  द्वारा  संतोष

 जनक  प्रगति  बनाये  रखने  वर्षानुवर्ष  के  आधार  पर  जारी  रखी  जाती  है  ।  इस  योजना  के

 अन्तगंत  परम्परागत  निष्पादन  कलाओं  में  कार्यरत  परिवारों  के  बच्चों  के  लिए  आरक्षित  25  farat-

 वृत्तियों  सहित  100  नई  छात्रवृत्तियों  को  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 (ii)  युवा  कार्यकर्ताश्रों  को  छात्रवृत्ति  प्रदान  करने  की  योजना  :  इस  योजना  में  भारत  के

 अन्दर  मूर्तिकला  इत्यादि  के  क्षेत्रों  में  उच्च  प्रशिक्षण
 के  लिए

 उत्कृष्ट  युवा  कलाकारों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  18  से  28  वर्ष  के  आयु-वर्ग

 के  उम्मीदवारों  को  प्रत्येक  वर्ष  75  छात्रवृत्तियां  दी  जाती  हैं  ।  छात्रवृत्ति  की  अवधि  दो

 वर्ष है  ।

 (iii)  निष्पादन  साहित्य  तथा  रूपकर  कलापों  के  क्षेत्र  में  उत्कृष्ट  कलाकारों  को  छात्रवृत्ति

 प्रदान  करने  की  योजना  :  25-65  वर्ष  के  आयु-वर्ग  में  रूपंकर  तथा  निष्पादन  कलाओं

 के  क्षेत्रों  में  उत्कृष्ट  व्यक्तियों  को  बुनियादी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करना  इसका  मुख्य  लक्ष्य  है  ।

 एक  वर्ष  में  कुल  छात्रवृत्तियों  की  संख्या  50  है  ।

 (iv)  पांडुलिपि  पुरालेख  लुप्त  भाषियों  लिपियों  एवं  मुद्रा  शास्त्र

 इरादी  में  उच्च  श्रध्ययन/प्रनुसंघधान  के  लिए  श्रधिछात्रवृत्तियों  प्रदान  करने  की  योजना  :  इस  योजना

 में  उन  लुप्त  भाषाओं  में  तथा  लिपियों  आदि  के  अध्ययन  को  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  जिनमें

 विशेषज्ञता  का  तेजी  से  हो  रहा  इस  योजना  में  प्रत्येक  ad  10  अधिछात्रवृत्तियां  प्रदान

 की  जाती  हैं  जिनकी  अवधि  दो  वर्ष  होती  है  ।

 (v)  he  जोवन  के  ऐसे  हो  सत्य  क्षेत्रों  में  अभावग्रस्त  परिस्थितियों  में  रह

 रहे  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  को  वित्तीय  सहायता  की  योजना  :  इस  योजना  में  अभावग्रस्त  परिस्थितियों

 में  रह  रहे  साहित्य  कलाओं  आदि  के  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  तथा  जिनकी  wy  58  ay  से  अधिक  है

 और  कुछ  मामलों  में  उनके  आश्रितों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 संगीत  नाटक  अकादमी  तथा  ललित  कला  अकादमी  भी  रचनात्मक  कलाकारों  को  उनके

 सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  अ  घिछात्रवृत्तियाँ  प्रदान  करता  है
 '

 zur?  ar श्री  नित्यानंद  मिश्र  :  हम  सब  तथ्य  से  अवगत  हैं  कि  हमारे  gel  में

 कलाकारों  की  अधिक  स्थिति  अति  दयनीय  है
 ।  जो  कलाकार  अपनी  कला  को  एक  व्यवसाय  के
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 रूप  में  अपना  लेते  हैं  उनकी  स्थिति  कुछ  बेहतर  जो  केवल  अपनी  कला  के  प्रति  समिति

 होकर  केवल  रचनात्मक  काय  करते  हैं  उनकी  दशा  बहुत  दयनीय  है  ।  वे  अपनी  जीविका

 कमाने  की  स्थिति  में  भी  नहीं  हैं  ।  जो  व्यक्ति  चाहे  वह  लेखक  हो  अथवा  कवि  अथवा  चित्रकार

 केवल  कला  की  साधना  में  लगा  रहता  उसे  सफलता  अथवा  सम्मान  बहुत  समय  बाद

 उसके  जीवन  काल  के  अंतिम  दिनों  में  या  मृत्यु  के  बाद  प्राप्त  होता  है  ।  अतः  क्या  मन्त्रालय  का

 विचार  देश  में  रचनात्मक  कलाकारों  का  पता  लगाकर  उन्हें  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का  है

 ताकि  वे  अपना  जीवन  रचनात्मक  कला  के  प्रति  समर्पित  कर  सकें  जो  कि  समाज  के  लिए  बहुत

 महत्वपूर्ण  है  |

 श्री  पी०के  थूथन  इस  बारे  में  हमारी  कई  योजनाएं  हैं  ।  एक  योजना  है  सांस्कृतिक

 प्रतिभा  खोज  छात्रवृत्ति  तथा  दूसरी  योजना  युवक  कार्यकत्ताओं  को  छात्रवृत्ति  प्रदान  करने  की

 फिर  एक  योजना  साहित्य  तथा  रूपंकर  कलाओं  के  क्षेत्र  में  उत्कृष्ट  कलाकारों  को

 छात्रवृत्ति  प्रदान  करने  की  है  तथा  एक  और  योजना  उच्चतर  अध्ययन  भीर  अनुसंधान  आदि  के

 ऐसे  अधिछात्रवृत्तियां  प्रदान  करने  की  हैं  ।  फिर  एक  अन्य  योजना  कला  भर  जीवन  के

 लिए  ही  अन्य  क्षेत्रों  में  अभावग्रस्त  परिस्थितियों  में  रह  रहे  हैं  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  को  वित्तीय

 यता  देने  की  है  ।

 ett  नित्यानंद  मिश्र  :  यदि  आप  केवल  उन्हीं  कलाकारों  को  जिन्होंने  कुछ  प्रतिष्ठा

 अथवा  मान्यता  प्राप्त  कर  ली  है  और  विश्व  ने  भी  उन्हें  मान्यता  प्रदान  की  वित्तीय  सहायता  देते

 हैं  तो  इसमें  कोई  उद्देश्य  हल  नहीं  होगा  ।  इन  कलाकारों  के  अतिरिक्त  भी  जिन्होंने  प्रतिष्ठा  प्रप्त

 की  है  हजारों  ऐसे  रचनात्मक  कलाकार  हैं  जो  निर्धनता  रेखा  से  नीचे  जीवन  निर्वाह  कर  रहे

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  कलाकारों  का  पता  लगाने  जो  केवल  कला  की  साधना  के  लिए

 रचनात्मक  कला
 के

 क्षेत्र  में  कायें  कर  रहे  हैं  और  उन्हें  उनकी  न्यूनतम  आवश्यकताओं  के  अनुसार

 सहायता  देंने  का  ताकि  वे  अपना  रचनात्मक  कार्य  जारी  रख  सकें  |

 श्री  पी०के  ang  :  मैंने  योजनाओं  का  उल्लेख  क्या  है  |  माननीय  सदस्य  का  प्रदान  इन्हीं

 योजनाओं  से  संबंधित  है  ।  इस  सुभाव  के  बारे  में  कि  ललित  कला  में  लगे  कलाकारों  के  लिए  कुछ

 किया  जाना  चाहिए मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  जेसे  बड़े  देश  में  प्रत्येक  कलाकार  लिए  व्यवस्था

 करना  सरकार  के  लिए  संभव  नहीं  क्योंकि  यहां  कलाकारों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  ।  इसलिए

 ये  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  और  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  सहायता  दी  जाती  है  ।  पहले  कलाकारों

 का  पता  लगाया  जाता  है  फिर  उन्हें  उत्कृष्टता  प्राप्त  करने  के  लिए  सहायता  दी  जाती  है  और

 फिर  उन्हें  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  महोदय  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  प्रदान  उठाने  के  लिए  बहुत
 धन्यवाद  देता  क्योंकि  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  wea  है  और  हमारे  देश  में  ऐसे  बहुत  से

 कार  हैं  जो  वृद्धावस्था  में  प्रतिष्ठा  प्राप्त  करने  |  ह  नाव  द ह  वित्तीय  असुरक्षा  के  शिकार  बने  रहते  हैं
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 ah  ्
 तथा  इनमें  अधिकांश  कलाकार  ऐसे  हैं  जो  स्वतंत्र  भावना  प  ष्  और  .  अपनी  सेवाएं  वाणिज्यिक

 संगठनों  को  नहीं  बेचते  ।

 आपके  माध्यम  से  मैं  यह
 जानना  चाहता  हू  कि  भारत  सरकार  किसी  ऐसी

 ay
 योजना  पर  गंभीर  रत/पूर्वंक  विचार  कर  रही  है  जिसके  अन्तरगत  ऐसे  कलाकारों  को  जो  अपनी Sit  विक

 कमाने  में  असमर्थ  हैं  अथवा  जिनकी  वित्तीय  स्थिति  अच्छी  नहीं  है  विक पद् दन  प्रदान  की  जाए  और  क्या

 राज्य  को  यह  निदेश  दिया  जाएगा  कि
 इस  पेंशन  योजना  के  अन्तर्गत  ऐसे  कलाकारों  की  सूची  वह

 केन्द्र को  भेजें  ?

 श्री  पी०के०  थान  यह  एक  बहुत  अच्छा  विशेषकर  उन  कलाकारों  के

 लिए  जिन्होंने  वृद्धावस्था
 में  प्रतिष्ठा  प्राप्त  की  है  जो  अपनी  केला  अथवा

 सेवाएं
 वाणिज्यिक  जगहों

 को  नहीं  बेचना  चाहते  ।  माननीय  सदस्य  के  सुझावों  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 श्री  क्या  लकप्पा  :  अध्यक्ष  मैं  उसी  बात  को  फिर  नहीं  दोहराना  चाहता  जो  कि

 मैंने  माननीय  मित्र  ने  केही  है  कि  हमारे  देश  में  कलाकारों  की  स्थिति  इतनी  दयनीय  है  ।  उन

 कलाकारों  में  जो  राष्ट्रीय  स्तर  पर  अथवा  राज्य  स्तर  पर
 प्र

 तिष्ठा  के  शिखर  पर  पहुंच  जाते  हैं

 तथा  अन्य  कलाकारों  में  अन्तर  है  ।  धन  तथा  वित्तीय  सहायता  की  कमी
 के  घविभिरन  राज्यों

 में  कलाकारों  की  सही  सूची  भी  नहीं  बनायी  गई  है  तथा  केन्द्र  ने
 भी  इस  बारे  में  कोई  योजना

 नहीं  बनाई  है
 ।  इस  संदभ  में  मैं  जानना  चाहूंगा कि  क्या  भारत  सरकार  में  कला  के  संव

 ga  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  कोई  आवृत्ति  निधि  बनाने  के  बारे  में  सहानुभूतिपूर्वक

 विचार  करेगी  |  क्या  राज्य  स्तर  के  कलाकारों  तथा  उन  कलाकारों  को  जिन्होंने

 राष्ट्रीय
 स्तर  पर  प्रतिष्ठा  प्राप्त  की  सहायता  देने  के  लिए  कोई  आवृत्ति  निधि  है  ?  मैं  जानता

 हूं
 कि
 के  क्या  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  है  ।

 भी  पी०  mo  कंगन  महोदय  माननीय  सदस्य  ने  भी  बहुत  अच्छा  सुभाव  दिया है  ।

 ait ०  लंरुप्पा  :  हों  मैं  इस  बारे  में  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  तथा  यह  उत्तर  नहीं

 चाहता  जि  ata  की  जायगी  आदि  क्योंकि  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  केन्द्र  में  कोई

 श्रांति  निधि  अवद्य  जानी  चाहिए  वहू  कहते  हैं  कि  यह  केवल  एक  सुभाव

 मैं
 इस  बारे  में  एक  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  ।

 श्री  पी०  के०  गत  मैं  एक  बहुत  उत्साहवर्द्धक  उत्तर
 देना  चाहता  हूं  ।

 महोदय
 माननीय

 सदस्यों  द्वारा  दिये  गए  सुभाव  बहुत  महत्वपूर्ण  होते  हैं  ।  हम  अवश्य  उन  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार

 करेंगे  !

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी :
 माननीय  मंत्री  के  अच्छे  स्वभाव  तथा  उनकी  दानशीलता  को  ध्यान

 में  रखते  हुए
 मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  कया  उन्होंने  इस  बार ेमें  जांच  की  है  कि  इन  रोज

 नामों

 के  अधीन  प्रत्येक
 योजना  के  अन्तर्गत  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  तथा  धन  की  कमी  के  कारण
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 कितने  आवेदन  we  दिए  गए
 ।

 क्या  सरकार  के  पास इस  बारे  में  जांच  करने  के  लिए  कोई
 तस्

 है  ?  मैं  यह  प्रदान  इसलिए  पुछ  रही  हूं  क्योंकि  मुक्के  व्यक्तिगत  अनुभव  है  कि  इन  योजनाओं के  अन्तर्गत

 प्रत्येक  योजना  के  अधीन  प्राप्त  होने  वाले  बहुत  से  आवेदन-पत्रों  पर  धन  की  कमी  के  कारण  विचार

 नहीं  कपि  जाता  ।  क्या  आप  वास्तव  में  विमान  योजनाओं  के  कार्यकरण  की  जांच  करेंगे  और
 कुछ

 नई  योजनाएं  भी  बनायेंगे  ?

 श्री  पी०  के०  कंगन  :  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हुं  हमारे  जसे  बड़े  देश  इतने  बड़े

 समाज  में  जहां  कि  सहायता  प्राप्त  करने  के  इच्छुक  कलाकारों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  प्रत्येक

 कलाकार  को  सहायता  नहीं  दी  जा  सकती  और  इसीलिए  चयन  की  प्रणाली  अपनाई  गई  है  ।  जैसा

 कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  आवेदन  पत्र  बहुत  अधिक  होते  हैं  ।  जहां  तक  उनके  व्यक्तिगत

 अनुभव  का  सम्बन्ध  मैं  आपके  माध्यम  से  उन्हें  विशवास  दिलाता  हूं  कि  यदि  उनके  पास  कोई

 विशेष  मामला  हो  तो  वह  मुझसे  मिलें  और  मैं  अवश्य  उस  पर  सविस्तार  विचार  करूंगा  ।  यदि  ag

 कोई  सिफारिश  करना  चाहती
 है  तो  मैं  अवद्य  उसकी  जांच  करूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  संख्या  467  श्री  खरीदा  रावत  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  प्रश्न  संख्या  468

 श्री  रामलाल  राही  ।

 श्री  रामलाल  चाहो

 mene  महोदय  :  यह  तो  आपने  कमाल  कर  दिया  ।  मैं  सोच  रहा  था  कि  राही  जी  कहां

 हैं  ।

 श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :
 पानी  में  से  निकल  कर  आए  हैं  ।

 श्नच्यक्  महोदय  :  बिल्कुल  निखर  कर  आए  हैं  ।

 मेरठ  wiz  दिल्‍ली  के  बीच  कौर  अधिक  seat  गाड़ियां  चलाना

 *468.  श्री  रामलाल  राही

 श्री  श्रार०  एन०  राका  कया  रेल  मंत्री  यह
 बताने

 की  कपास क रगे  कि

 क्या  महिउद्दी  परतापुर  तथा  _  के  दैनिक  यात्रियों
 orfer= ने  रेल  मंत्री  सें  अपनी  परेशानी  बताते  हुए  मेरठ  और

 दिल्ली
 के  बीच  और  अधि  क  शटल  गाड़ियां

 चलाने  की  मांग  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इंस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  क ०  जाफर  :  (#)  जी  हा

 और
 (a)

 सवारी  डिब्बों
 शर  रेल  इंजनों  की  भारी  रास्ते  में  लाइन  क्षमता

 की  तंगी  और  दिल्ली
 क्षेत्र

 के  सभी  स्टेशनों
 तथा  मेरठ  सिटी  स्टेशन  पर  टर्मिनल  सुविधाओं  के
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 oo

 अभाव  के  कारण  मेरठ  और  Ger  |".  आहे  uw  ALA  TQ  द दै: ३  .)  foc Gray  lat  Fa  >  shot  art  at  aos
 feat  चलाना  व्यावहारिक

 नहीं
 है  ।

 श्री  राम  लाल  राही  :  अध्यक्ष  दिल्‍ली  देश  की  राजधानी  है  ।  इसके  पड़ौस  में  जो

 नगर  और  गांव  वहां  से  रोजाना  हजारों  की  तादाद  में  लोग  काम  करने  के  लिए  दिल्‍ली  आ

 हैं  ।  यहां  रिहायशी  मकानों  की  कमी  है  ।  यदि  वे  अपने  वेतन  का  तीन-चौथाई  हिस्सा  भी  मकान  के

 लिए
 तो  भी  उनको  रहने  के  लिए  मकान  नसीब  नहीं  होता  है  ।  जिसकी  वजह  से  उनको  रोजाना

 यहां  आना  पड़ता  है  ।  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इन  दैनिक  यात्रियों

 को  रेल  सुविधा  पहुंचाने  के  लिए  आप  कोई  ठोस  कदम  उठाने  का  क्या  प्रयास  कर  रहे  जिससे

 इस  समस्या  का  समाधान  हो  सके  ?

 श्री  सी०  Fo  जाफर  शरीफ  :  मैं  पहले  ही  बता  चका  हूं  कि  लाइन  सवारी  डिब्बों

 और  रेल  इंजनों  की  भारी  कमी  है  ।  इसी  वक्त  हम  सहायता  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  इस

 समय  9  अप  गाड़ियां  और  10  डाउन  गाड़ियां  चलती  हैं  ।  इस  समय  हमारी  स्थिति  बहुत  खराब  हैँ

 स्थिति  में  सुधार  होने  पर  इस  बारे  में  विचार  करने  |

 श्री  राम  लाल  राही  :  अध्यक्ष  जब  कभी  भी  जनसुविधा  के  लिए  सवाल  सदन  में

 उठाया  जाता  तो  सरकार  की  तरफ  से  जवाब  आता  है  कि  सरकार  इस  कठिनाई  में  है  और  इस

 संकट  में  है  ।  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  वह  कौन  सा  समय  जब  सरकार  जनहित

 को  दृष्टि  में  रखकर  अपने  बजट  को  ताकि  आम  आदमियों  को  सुविधा  मिल  सके  ?  भाप

 भाम  आदमियों  को  सुविधा  नहीं  दे  पा  रहे  हैं  ।  आपको  पता  होगा  कि  उत्तर  प्रदेश  की  राजधानी

 के  आसपास  से  आने  वाली  गाड़ियों  में  मंथली  टिकट  समाप्त  कर  दिया  जिसके  कारण  बड़ी

 कठिनाई  पेदा  हुई  थी  ।  रोडवेज  की  हालत  आप  देख  रहे  हैं  कि  दिनोंदिन  गिरती  जा  रही

 हड़ताल  हो  चुकी  है  ।  उत्तर  प्रदेश  को  हालत  भी  खराब  है  ।  दुर्भाग्य  है  कि  सरकार  ag  काम  अपने

 हाथ  में  ले  रही  जिन  कामों  को  वह  नहीं  कर  पा  रही  है  ।  रोडवेज  के  अलावा  और  भी  दूसरे .

 व्यवसाय  जिनको  सरकार  अपने  हाथ  में  ले  रही  हैं  ।  जितना  यह  काम  आप  अपने  हाथ  में  लेते

 जा  रहे  उतनी  ही  कठिनाई  बढ़ती  जा  रही  है  ।  रेलवे  एक  ऐसा  डिपार्टमेंट
 है

 mea  महोदय  :  प्रश्न  पूछिये  ।

 थ्री  राही  :  सरकार  जनता  को  यह  सुविधा  नहीं  दे  पा  रही  है  ।  कम  से  कम  आप

 अपने  मंत्रालय  में  बैठकर  कुछ  इस  तरीके  से  व्यवस्था  कीजिए--बसे  का  काम  आप  पब्लिक  पर

 छोड़िये  या  कोई  और  सुविधा  जिससे  जनता  को  आने-जाने  में  आसानी  हो  ।  क्या  आप  इस

 पर  विवार  करेंगे  ?

 श्री  सी०  फे०  जाफर  शरीफ  :  अध्यक्ष  जहां  तक  यात्रियों  के  कल्याण  के  बारे  में

 माननीय  सदस्य  की  भावनाओं  और  चिन्ता  का  सम्बन्ध  है  मैं  उनसे  सहमत  हूं  ।  मैं  समझता

 हूं  कि
 माननीय  सदस्य  मुझके  स्वयं  तथा  सदन  के  अन्य  सदस्यों  को  ates  सुविधाओं  को  प्राप्त

 करने  के  लिए  भले  दिनों  की  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।  )
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 धी

 थ्री  दयाराम  शाक्य  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  रोलिंग-स्ट्रीक  और  कोलेज  की  कमी  के

 कारण  यह  सुविधा  नहीं  बढ़ा  पायेंगे  ।  दिल्‍ली  में  जो  सर्कुलर  देन  है  उसके  लिए  काफी  कोचेज  की

 व्यवस्था  की  गई  थी  और  वे  आइडल  पड़ी  हुई  क्या  सरकार  जब  तक  उन  कोचेज  का  प्रयोग

 ली  में  पूर्ण  रूप  से
 न

 जहां  उनकी  आवश्यकता  है  जसे  मेरठ  और  अलीगढ़  लाइन  पर  वहां

 उनका  प्रयोग  करके  लोगों  को  सुविधा  प्रदान  करने  की  कृपा  करेंगे  ?

 श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ
 :

 मैंने
 केवल

 आदि
 की  कसी  का  ही  नहीं  बसकि

 लाइन  क्षमता  की  कमी  का  भी  उल्लेख  किया  है  ।

 विकलांगों  के  लिए  योजनाश्रों  की  प्रगति

 *470.  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि
 हमारे  देश  में  विकलांगों  के  लिए  धनराशि  के  आबंटन  और

 संस्थान  बनाने  के  अलावा  के  प्रति  हमारे  प्रेम  के  बावजूद  विकलांगों  के  लिए  योजनाओं

 की  सन्तोषजनक  प्रगति  नहीं  हो  रही  है

 यदि  तो  क्या  इसका  कारण  प्रबन्ध  क्षमता  का  अभाव  और  उनकी  समस्याओं  के

 सम्बन्ध  में  पर्याप्त  अनुसन्धान  की  कमी  और

 क्या  सरकार  ने  पश्चिमी  समाज  के  किन्हीं  अनुसंधान  आंकड़ों  का  अध्ययन  करने  का

 प्रयास  किया  है  जहां  विकलांग  व्यक्तियों  को  हमारे  देश  के  विकलांग  व्यक्तियों  की  ae  अनेक

 मनोवैज्ञानिक  और  सामाजिक  समस्याओं  का  सामना  नहीं  करना  पड़ता  ?

 दिक्षा  फिर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०  क

 नहीं  ।  विभिन्‍न  योजनाओं  की  प्रगति  को  दनि  वाला  एक  विवरण  सदन  के  पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 योजनाओं  को  तेयार  करते  समय  परिचय  के  संबंधित  अनुभव  को  ध्यान  में

 रखा  जाता

 विवरण

 विभिन्‍न  योजनाओं  की  प्रगति  नीचे  दिए  गए  अनुसार  है  :

 1.  विकलांगों  को
 छात्रवृत्ति  योजना  के  अन्तरगत  के  1981-82.  के  दौरान  लगभग

 12,575  छात्रों  को  75  लाख  रुपए  की  दिए  अनुमान  है  ।  यह  छात्रवत्ति  नवीं

 कक्षा  से  आगे  पढ़ाई  जारी  रखने  के  ल़िए.दी  andi  है  इन प्लान्ट  ake  व्यावसायिक
 प्रशिक्षण  सम्मिलित  है  ।
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 2.  1981-82  के  दौरान  विकलांग  बच्चों  को  सामान्य
 ma

 में  समेकित  दिक्षा  प्रदान

 करने  के  लिए  680  स्कूलों  में  लगभग  74  लाख  रु०  खां  किए  गए

 3.  सहायक  यंत्रों  और  उपकरणों  की  योजना  के  अंतगर्त  वर्ष  1981-82  के  दौरान  19,056

 लाभप्राप्तकर्ताओं  ने  मुफ्त  या  रियायती  दरों  पर  सहायक  यन्त्र  और  उपकरण  प्राप्त  जिस

 पर  लगभग  76.00  लाख  रुपए  की  लागत  आई  ।

 4.  विकलांग  व्यक्तियों  की  प्रशिक्षण  और  पुनर्वास  के  लिए  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  को

 चलाने  के  लिए  वर्ष  1981-82  के  दौरान  121  स्वयंसेवी  संगठनों  को  162.00  लाख  रुपए  अनुदानों

 के  रूप  में  दिए  गए  ।

 5.  विकलांग  व्यक्तियों  को  लाभप्रद  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  भर  में  22

 विशेष  रोजगार  केन्द्र  कार्यरत  हैं  ।  गत  3  वर्षों
 के

 दौरान  रोजगार  केन्द्रों
 के  माध्यम  से  रोजगार

 संख्या  ara  fer
 प्राप्त कर्ताओं  की  राना  AI  ay  ७  दर अनुसार  है  :

 ह
 सस गी  केन्द्र  रोजगार  केन्द्रों  सहित )

 1980  4,616

 1981  12,470

 1989 IU bw  9,381

 6.  विकलांगों  का  उन्हें  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  और  अन्त  में  लाभप्रद  रोजगार

 उपलब्ध  कराने  हेतु  देश  भर  में  14  व्यावसायिक  पुनर्वास  केन्द्र  स्थापित  किए  गये  गत  3  वर्षों

 के  दौरान  व्यावसायिक
 पुनर्वास

 केन्द्रों  द्वारा  निम्नलिखित  विकलांग  व्यक्तियों  को  पुनर्वासित  किया

 गया है  :

 1980  2,781

 1981  3,914

 1982  3,510

 7.  शारीरिक  रूप  से  अपंग  व्यक्तियों  के  लिए  सरकार  ने  3  प्रतिशत  पदों  को  आरक्षित

 किया  है  ।  लगभग  5,700  व्यक्तियों  को  केन्द्र  सरकार  के  अंतगर्त  और  2,600  व्यक्तियों  को  केन्द्रीय

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  रोजगार  प्रदान  किया  गया  ।

 8.  विकलांग  व्यक्तियों  को  टेलीफोन  बूथों  के  आबंटन  किए  जाने  की  योजना  के  अन्तरगत

 31  दिसम्बर  1982  को  देश  भर  में  1,784  स्थानीय  टेलीफोनों  को  अपंग  विकलांग  व्यक्तियों  द्वारा

 संचालित  किया  जा  रहा  था  ।

 श्री  जी वाई  कृष्णन  :  माननीय  स्त्री  ने  जो  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  उसे

 देखने  से  ag  प्रतीत  होता  है  कि
 मेरे  प्रशन  का  ठीक  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैंने  पुछा  है  कि

 mre  onfS
 विकलांगों  के  लिए  बनाई  गई  योजना  ary wed  |  |  PTR  ह दि है हैच  ae  जै  ats  of  sh

 ४६  ATI  भान  नइ  प्रगति  नहीं  हुई
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 ण
 तो  क्या  इसका  कारण  प्रबंध  क्षमता  का  अभाव  है  ?  मेरे  प्रशन  के  इस  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया

 गया है  ।

 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  ay  अभी  हाल  में  समाप्त  हुआ  है  ।  शारीरिक  रूप से

 अपंग  व्यक्तियों के  कल्याण  के  लिए  गत  वर्ष  को  विकलांग  वर्ष  घोषित  क्या  गया  था ।  मैं

 माननीय  मन्दी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई

 सर्वेक्षण  किया  है  कि  हमारे  देश  में  शारीरिक  रूप  से  अपंग  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  तथा

 उन  में  से  जीतने  व्यतीत  वयस्क  हैं  और  कितने  बच्चे  हैं  ?

 श्री  Utomo  भुगत  जैसाकि  मैं  सभा  को  पहले  भी  बता  चुका  हमारे  पास

 कोई  निश्चित  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  कितु  सर्वेक्षण  के  अनुसार  हमारी  आबादी  के  12  प्रतिशत

 लोग  विकलांग  हैं  ।

 श्री  रंगा  :  क्या  हमारी  जनसंख्या  के  12  प्रतिशत  लोग  विकलांग  है ं।

 श्री  पी०के०  कंगन  :  जी  सर्वेक्षण  से  यही  पता  चला  है  कि  12  प्रतिशत  लोग  विकलांग

 श्री  प्रो०  क्ष ०  के०  तिवारी  :
 मैं  मंत्री  महोदय  से  gs  रहा  था  कि  इस  में  राजनीतिक

 दृष्टि  से  विकलांग  व्यक्ति  भी  शामिल  हैं  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  इसमें  आप  भी  शामिल  है ं।

 So  केके  तिवारी  :  इसमें  आप  सब  शामिल  हैं  ।

 पो०  पी०  के०  कंगन  :  जहां  तक  विकलांगों  के  योजनाओं  का  संबंध  मैं  पहले  ही

 विवरण
 में  बता  चुका  हूं  कि

 हमने
 विकलांगों  के  कल्याण  के  लिए  कौन-कौन  सी  योजनायें  बनाई

 हैं  ।

 श्री  जी वाई  कृष्णा  विवरण  में  यह  बताया  गया  है  कि  विकलांगों  के  पुनर्वास  कार्यक्रम

 के  लिए  विशेष  रोजगार  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  हैं  उनके  माध्यम  से  लगभग  22,000  व्यवसायों

 को  रोजगार  दिया  जा  चुका  है  जिनमें  से  लगभग  10,000  व्यक्तियों  व्यावसायिक  पुनर्वास  कार्यक्रम

 बनाया  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  शेष  व्यक्तियों  की  स्थिति  कया  है  y

 विवरण  में  यह  भी  बताया  गया  है  कि  देश  14  व्यावसायिक  पुनर्वास  केन्द्र  स्थापित

 किये गये  हैं  ।  यह  संख्या नगण्य  है  ।  हमें  इसे  बढ़ाना  होगा  ।  तभी  विकलांग  व्यक्तियों  की  दशा  में

 सुधार  हो  सकता  है  ।  विवरण  में  यह  भी  बताया  गया  है  कि  सरकार  ने  तीन  प्रतिशत  स्थान  अपंग

 व्यक्तियों  के  लिये  भी  आरक्षित  किये  हैं  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  ये  तीन  प्रतिशत  आरक्षित
 स्थान  भी  भरे  नही  गये  हैं  ।  विवरण  के  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  इस  प्रावधान  को  लागू  नहीं
 किया  गया  दै  ।  क्या  माननीय  मंत्री  यह  आशवासन  देंगे  कि  कम  से  कम  उन  व्यक्तियों  जो
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 न  _+

 प्  tarartf rac ९  ्  मोशन  दिया  Trerr
 शारीरिक  afs

 से  अपंग  हैं  तथा  जिन्हें  TH]  ref  तथा  जिन्हें  बहुत
 कष्ट  उठाना  पड़ा  पुनर्वास  किया  जाएगा  |

 को  पी०  के०  यह  सही  है  कि  14  पुनर्वास  केन्द्र  हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को

 लाना  चाहता  हूं  कि  गत  तीन  वर्षा  में  कितने  अपंग  व्यक्तियों  को  पुनर्वासित  fear  गया  है  ।  1980  में

 2,781,  1981  में  3,914  और
 1982  में  4,510  व्यक्तियों  को  पुनर्वासित  किया  गया  था  इससे  पता

 चलता  है  कि  पुनर्वासित  किये  जाने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही  है  और  यह

 ही  इस  बात  का  aga  है  कि  हम  विकलांग  व्यक्तियों  की  दक्षा  में  सुधार  करने  के  लिए  भरसक

 प्रयत्न  कर  रहे  और  उन्हें  अधिक  से  अधिक  से  सुविधाएं  प्रदान  कर  wet  सभी  विकलांग

 व्यक्तियों  को  पुनर्वासित  करना  तो  संभव  नहीं  क्योंकि  देश  के  आकार  और  जनसंख्या  को  देखते  हुए

 यह  समस्या  बहुत  गम्भीर  है  |

 जहाँ  तक  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  तीन  प्रतिशत  आरक्षण  करने  का  संबंध  है  केन्द्रीय

 सरकार  ने  5,700  व्यक्तियों  को  तथा  अन्य
 2,600

 व्यक्तियों  को  केन्द्र  प्रायोजित  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  में  नियुक्त  किया  है  ।

 श्री  श्रेयस्कर  फ़र्नान्डो  :  सरकार  ने  शारीरिक  दृष्टि  से  अपंग  व्यक्तियों  को  सहायता  प्रदान

 करने  पर  भारी  धनराशि  खर्च  की  है  बहुत  से  विकलाँग  ऐसे  हैं  जिनकी  बाल्य-चिकित्सा  करके

 उनके  तरंगों  को  चलने  फिरने  तथा  योग्य  बनाया  जा  सकता  है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  उनकी  बाल्य-चिकित्सा  करने  के  लिये  कोई  योजना  बनायी  है  ताकि

 विकलांग  व्यक्ति  अपने  sin  प्राप्त  करके  सामान्य  रूप  में  कार्य  कर  सकें  |  क्या  सरकार  इस

 संबंध  में  कुछ  कर  रही  है  ।

 श्री  पी०के०  थूथन  :  हमने  विकलांग  व्यक्तियों  को  करीम  अग  लगाने  के  लिये  ए+  यो  जना

 बनायी  हुई  है  जहां  तक  शल्य-चीनी  त्सा  का  संबंध  है  वह  डाक्टर  ही  कर  सकते  हैं  ।  जो  विकलांग

 की  आर्थिक  दशा  कुछ  बेहतर  होती
 गरीब  होते  हैं  उन्हें  निःशुल्क  कृत्रिम  sin  दिये  जाते  हैं  तथा  जिन

 है  उनसे  लागत  की  कुछ  प्र ति शव तता  ली  जाती  है  |

 थ्रो  श्रेयस्कर  फ़र्नान्डिस  :  यह  मेरा  हरगिज  प्रशन  नहीं  जब  शल्य-चिकित्सा  की
 जाती

 ra  हो  जाती  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 है  तो  व्यक्ति  को  काम  करने  की  शक्ति  पुनः  श्र

 कया  सरकार  ऐसे  मामलों  में  शल्य-चि  किसा
 क  रने  के  लिये  कुछ  वित्तीय  सहायता  दे  सकती

 है  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आई०ए०एस०

 नट्स  घिस  में  कार्यरत  उनके  कितने

 कौर  आई०पी०एस०  अधिकारियों  के  तथा  जो  गंवा

 कयों  को  आपने  रोजगार  दिया  कृपया

 लड़कियाँ  विकलांग  हैं  और  उनमें  से  कितने
 लड़  के-लड़

 बताएं  ?

 श्री  पी०के०्थुंगन  आनरेबल  मेम्बर  ने  नट
 orf  c  ल  ठग  |  पूछा  इसके  बारे  में  अभी

 तक  हमने  वर्क-आउट  नहीं  किया  है  ।
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 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  आई०ए०एस०  और  आईपीएस  अधिकारी  तो  आपक  हैं  ।

 श्री  पी०के०  थुंगन
 :  ऑनरेबल  मेम्बर  ने  जो  पूछा  है  वह  अगर  दुबारा  पूछ  लेते  मैं

 छान-बीन  करके  बता  दूंगा  |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 भारतोय
 मालवाहक  जहाज  एम०वी०  मार जन  का  डूब  जाना

 #452.  थ्री  जगपाल  सिंह  :

 श्री  आरपी  गायकवाड़  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  भारतीय  मालवाहक  जहाज  एमवी  मारजन  बहरीन

 से  कांडला  पत्तन  आते  हुए  फरवरी  के  भ्रांति  सप्ताह  में  डूब  गया

 यदि  हां  तो  नाविकों  सहित॑  कितने  व्यक्तियों  के  मरने  की  आंकी  हैं  और  कितने

 दाब  अब  तक  निकाल  लिए  गए  हैं  और  पहचान  कर  लिए  गए

 क्या  मृतकों  के  परिवारों  कों  सरकारी  तौर  पर  सूचित  कर  दिया  गया
 ,

 यदि  तो  ऐसा  करने  में  सरकार  को  क्या  कठिनाइयां  हो  रहीं

 मृतकों  के  परिवारों  को  सहायता  देने  के  लिए  सरकार  ने  अब  तक  क्या  कार्यवाही

 की

 क्या  सरकार  मृतकों  के  प्रत्येक  परिवार  को  दो  लाख  रुपये  का  मुआवजा  देने  पर

 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  यह  राशि  कब  तक  वितरित  कर  दी  जाएगी  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  के०  विजय  भास्कर  :  :  हां  ।

 जिन  31  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  जाने  कीं  आशंका  उनमें  से  16  के  शबर  प्राप्त

 कर  लिए  गए  हैं
 ।

 इनमें  से
 12

 शवों
 की

 शिनाख्त  कर  ली  गयी  है  ।

 और  :  जहाज  मालिक  और  शिपिंग  बम्बई  ने  इस  दुर्घटनाग्रस्त  जहाज
 के  कर्मीदल  के  निकटतम  संबंधियों  को  सुचित  कर  दिया  है  ।

 से  :  नाविक  संघों  और  नियोक्ताओं  के  बीच  द्विपक्षीय  करार  के  अनुसार  ही
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 कर्मीदल  के  सदस्यों  को  मुआवजा  दिया  जाता  है  ।  दो  लाख  रुपये  का  मुआवजा  दैने  के

 किसी  भी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 तोदन  | नौवहन  कंपनियों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  पद्मनाभन  समिति  का

 *453,  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  क्या  नौवहन  ale  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  नौवहन  कम्पनियों  के  कार्यकरण  की  जांच  करने  के

 लिए  पद्मनाभन  afata  गठित  की  थी

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  समिति  का  प्रतिवेदन  इस  बीच  प्राप्त  हो  गया

 कौर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  के० विजय  भास्कर  :  भारत  के  विदेश

 व्यापार  में  area  प्रचालकों  के  घिनौने  क्रियाकलाप  का अ  ध्यान  करने  के
 लिए  पद्मनाभन  समिति

 गठित  की  गयी  थी  ।

 at

 समिति  ने  ग्यारह  सिफारिशें  की  जिसमें  से  नौ-सामान्य  किस्म  की  थीं  ।  दो

 सिफ़ारिशों  नौवहन  एजेंटों  को  लाइसेंस  देने  की  पद्धति  शुरू  करने  और
 मद्रास

 और  कोचीन  के  चार  महापत्तनों  में  स्थायी  समितियां  गठित  करने  से  संबंधित  थीं  ।

 एक  को  छोड़कर  सभी  सिफारिशों  को  मान  लिया  गया  है  और  इन  सिफ़ारिशों  को

 क्रिप्रात्वित  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई  की  जा  रही  है  अभी  तक  एक  सिफारिश  पर  निर्णय

 नहीं  किया

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  के  दैनिक  मजूरी  पर  काम  करने

 वाले  कर्मचारियों  को  नियमित  करना

 455.  श्री  रामसिंह  वाक्य  :  कया  दिक्षा  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  समय  देश  भर  में  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  की  विभिन्न  सभी

 शाखाओं  स्मारकों  और  पार्को  में  कर्मचारी  दैनिक  मारी  पर  कार्य  कर  रहे  हैं

 यदि  तो  दैनिक  मजूरी  पर  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  सेवाओं  को

 नियमित  करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाया  गया  और

 दैनिक  मजूरी  के  ऐसे  कमंचारियों  की  सेवाओं  को  नियमित  करने  में  वास्तव  में

 कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?
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 aoe  ee  ee

 तथा  संस्कृति  शर  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  Jd-AeaT  पी०  Fo  :

 sit

 af  कि  मजदूरों  की  सेनाओं  को  नियमित  करने  का  मानदण्ड  वही है  जो  गृह

 लय  के  अनुदेशों  में  नियमित  है  ।  संक्षेप  में  वे  इत  प्रकार  है

 (i)  दैनिक  मजदूरों  को  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  से  काम  पर  लगाया  जाना

 चाहिए  ।  यह  शत  उन  fra  मजदूरों  के  लिए  लागू  नहीं  होती  जो  20  1979  तक  काम  पर

 लगाये  गय ेथे  और  अन्यथा  सभी  प्रकार  से  योग्य  थे  ।

 (ii)  जिन्होंने  दैनिक  मजदूरों  के  रूप  मे  लगातार  दो  वर्षों  तक  सेवा  की  हो  और  दैनिक

 मजदूरों
 में  दो  वर्षों  की  ऐसी  सेवा  के  area  कम  से  कम  240  दिनों  तक  ।  इसमें  सेवा  भंग  की

 अवधि  भी  शामिल  है  जिन्हें  काम  पर  लगाया  गया  वे  भी  नियमित  पिए  जाने  योग्य  हैं  ।

 (iii)  दैनिक  मजदूर  के  रूप  में  सेवा  भंग  की  अवधियों  पर  भी  बिचार  किया  जाता

 aaa  कि  ऐसी  सेवा  अवधि  लगातार  महीने  से  अधिक  की  हो  ।

 (iii)  दैनिक  मजदूरों  को  नियमित  किये  जाने  की  तारीख  को  अधिकतम  आयुसीमा

 में  होना  चाहिए  ।  एतदथ  आयुसीमा  पर  निर्णय  लेने  के  लिए  दैनिक  मजदूर  के  रूप  में  उसके  द्वारा

 की  गई  सेवा  की  अवधि  को  घटा  दिया  जाता  है  ।

 (iv)  दैनिक  मजदूरों  के  पास  इस  पर  के  लिए  विहित  दीक्षित  अहृंताएं  होनी  चाहिए  ।

 340  दैनिक  मजदूरों  की  सेवाएं  नियमित  कर  दी  गई  हैं  ।

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  सारी  यु  क्क्  grat

 #456  श्री  एच०  एन०  नन्हे  गौडा  :

 श्री  पी०  एस०  सईद  :  कया  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (x)  कया  भारत  और  Jo  Fo  के  बीच  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्थिति

 की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए

 हाल  ही  में  वार्ता  हुई

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम
 रहे

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ay

 fata  मन्त्री  पी०  ato  नरसिंह  :  जी  हां  ।  भारत  और  ब्रिटेन  के  बीच

 अधिकारी  स्तर  की  वार्षिक  बातचीत  विदेश  सचिवों  के  स्तर  पर  3  1983  को  नई  दिल्‍ली

 हुई ।

 सैन्य  एम्मा  oy  oy
 और  दान  कह  अर  राष्ट्रीय  राजनीतिक  और  आर्थिक  स्थिति  की  तथा

 भारत  और  fara  के  बीच  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  की  समीक्षा  की  ।
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 भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  खोखरापार  मार्ग  का  खोला  जाना

 457.  श्री  जयपाल  सिह  कश्यप  :

 श्री  मंगल  रास  प्रमी  :  कया  बिदेश  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी है  कि  पास्तान  प्राधिकारियों  ने  भारत  और

 पाकिस्तान  के  बीच  खोखरापार  का  रास्ता  खोलने  से  इन्कार  कर  दिया

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  लोगों  ने  उक्त  रास्ते  को  खोलने  के  लिए

 सरकार  से  लिखित  रूप  में  आग्रह  किया  और

 यदि  तो  इसके  बारे  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  तत्सम्बन्धी

 पूर्ण  ब्यौरा  कया  है  ?

 fader  सन्नी  पी०  ato  नरसिंह  और  att

 (7)  14  1974  के  भारत-पाक  वीजा  करार  में  यह  व्यवस्था  है  कि  एक  देश

 (-  गय सीमा से  दूसरे  देश  को  जाने  वहां  से  आने  वाले  राष्ट्रिक ों  के  प्रवेश  के  Wh  a  मा  पर  दो  पड़ताल

 चौकियां--वाला अद्रा
 और

 खोखरापार-मुनाबाओ
 जाएं  ।  लेकिन  अब  तक  अकेली

 वाला  |  aster  पड़ताल-चौकी  ही  खुली  रही  है  ।

 सरकार  ने  विभिनन  अवसरों  पर  मौखिक  रूप  से  और  लिखित  रूप  में

 मुनाबाव  पड़ताल  चौकी  खोलने  के  लिए  पाकिस्तान  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  ।  लेकिन

 स्तान  सरकार  ने  ऐसा  करने  से  इन्कार  किया  है  |

 स्वेच्छिक  एजेंसियों  के  माध्यम  से  महिलायें  की  सहायता  करने  की  योजना

 *  158.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  ने  स्वेच्छिक  एजेंसियों  के  माध्यम  से  महिलाओं  की  सहायता  करने  के

 लिए  समाज  कल्याण  कम्बोज  के  अंतगर्त  कुछ  कल्याणकारी  यो  जनाएं  शुरू  की

 यदि  तो  क्या  आदिवासी  महिलाओं  पर  खासतौर  पर  उड़ीसा  राज्य  कोई

 विशेष
 ध्यान  दिया  गया  और

 यदि  तो  उस  राज्य  को  वित्तीय  अन्य  सहायता  दी  गई  है  तथा  उस

 राज्य  में  कौन-कौन  सी  स्वैच्छिक  एजेंसियां  काम  ax  रही  हैं  ?

 शिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप-मस्ती  पी०  क् ०

 at
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 केवल
 आदिवासी  महिलाओं  पर  कोई  विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 बोड़  के  सभी  कार्यक्रम  बदा  अथवा  भाषा  पर  विचार  किए  बिना  समाज के  आर्थिक

 रूप  से  पिछड़े  और  कमजोर  वर्गों  के  सभी  लोगों  के  लिए  हैं  ।  इस  प्रकार  आदिवासी  महिलाएं  भी

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  कार्यरत  सहायता  प्राप्त  संस्थाओं  के  माध्यम  से  इन  कार्यक्रमों  का  काम  उठा

 रही  हैं

 इस  set  के  भाग
 के

 उत्तर  में  बताए  गए  कारणों  से  बोड़ें  आदिवासी  महिलाओं

 क  कल्याण
 में

 लगी  संस्थाओं  को  अलग  सुची  नहीं  रखता  ।

 मिथिला  विश्वविद्यालय  को  श्रनुदा

 59.  श्री  भोगेन्द्र  भा  :  क्या  दिक्षा  श्र  संस्कृति  मन्त्री  बिहार  के  विश्वविद्यालयों  के

 विकास  सम्बन्धी  अनुदान  के  बारे  में  4  1982  के  अतारांकित  प्र  दन  संख्या  4065  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  HIT  ५ करेंगे  कि

 क्या  मिथिला  विश्वविद्यालय  को  बिहार  सरकार  द्वारा  कोई  बराबर  का  अनुदान

 दिया  गया  यदि  तो

 कया  सरकार  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम  के  अंतगर्त  बनाये  गये

 नियमों  के  अधीन  अपेक्षित  सुविधाओं  की  व्यवस्था  के  बारे  में  मिथिला  विश्वविद्यालय  अथवा  बिहार

 सरकार  से  इस  बीच  जानकारी  प्राप्त  हो  गई  है

 यहि  तो  विकास  सम्बन्धी  अनुदान  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मिथिला  विश्वविद्यालय  को  विकास

 सम्बन्धी  अनुदान  बिलकुल  भी  न  देने  से  विद्यार्थियों  और  अध्यापन  में  बड़ी  कठिनाई  हो

 रही

 यदि  तो  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 शिक्षा  कौर  सांस्कृतिक  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  Fo

 कौर  बिहार  सरकार  ने  आयोग  की  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  विश्वविद्यालय  के  लिए

 पहले  ही  काफी
 सुविधाएं

 उपलंब्ध  की  हैं  जिनका  कुल  मूल्य  200  लाख  रुपए  से  भी  अधिक  है  ।

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  नियमावली  में  यह  जरूरी  है  कि  जिस  कानन  के  अन्तर्गत

 विद्यालय  स्थापित  हुआ  है  वहं  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  नियुक्त  विश्वविद्यालयों  की

 अधिशासी  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  अनुरूप  हो  ।  अयोग  इस  अधिनियम  में
 कुछ

 संसोधन  करने  का  सुभाव  दिया  था  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  ये  संशोधन  अभी  किए  जाने  हैं  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  अपयोग  द्वारा  विश्वविद्यालय  को  विकास  राज्य
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 ARTS  नार rary  धत  aw

 सरकार  द्वारा  इस  आशय  की  दिए  गए  पुष्टि  करने  क  ज

 ही  सं स्वीकृत  किए  जाएंगे  ।

 और  विश्वविद्यालय  में  पहले  ही  नियुक्त  कर्मचारियों  के  वेतनों  के  भुगतान  का

 खरच  राज्य  सरकार  द्वारा  संस्कृत  अनुरक्षण  अनुदान  में  से  बहस  किया  जाता  है  ।  अतः  विकास

 अनुदानों  का  भुगतान  न  होने  के  कारण  उन्हें  हो  रही  किशी  प्रकार  कठिनाई  का  प्रशन  नहीं  ही

 उठना  चाहिये  ।

 बरौनी  कटिहार  छोटी  रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 *A63,  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवते  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  बरौनी-कटिहार  छोटी  रेलवे  लाइन  को  बड़ी

 लाइन  में  बदलने  के  प्रस्ताव  को  जनता  शासन  काल  में  स्वीकृति  दे  दी  गई  थी  ;

 कया  वहां  पर  काय  आरम्भ  करने  के  लिए  धनराशि  आवंटित  कर  दी  गई  थी  और

 बड़ी  लाइन  बिछाने  के  लिए  आवश्यक  मिट्टी  डालने  काय  भी  आरम्भ  कर  दिया  गया

 ब्या  यह  भी  सच  है  कि  ag  कार्य  बन्द  कर  दिया  गया  था  जिसके  परिणामस्वरूप  यह

 कार्य  1982  तके  निर्धारित  अवधि  में  पूरा  नहीं  किया  जा

 (a)  यदि  at,  तो  सम्पूर्ण  लाइन  कब  तक  डाल  दी  और

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैँ  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ato  कठ  जाफर  :  और  :

 इस  कार्य  को  1978-79  में  अनुमोदित  करके  शुरू  किया  गया  था  ।  बड़ी  लाइन  बिछाने  के  लिए

 मिट्टी  डालने  का  काम  धन  की  उपलब्धता  के  अनुसार  शुरू  किया  गया  था  |

 से  इस  परियोजना  पर  काय  बन्द  नहीं  किया  गया  है  और  यह  संसाधनों  की

 उपलब्धता  के  अनुसार  प्रगति  पर  है  ।  संसाधनों  की  तंगी  को  देखते  इसे  पूरा  करने  की  लक्ष्य

 तिथि  निश्चित  नहीं  की  जा  सकती  ।

 मराठवाड़ा  नागरिक  रेलवे  ब्राडगेज  एक्शन  कमेटी  द्वारा  रेल  रोको ਂ  श्रॉदोलत

 *464  श्री  बापू  साहिब  परुलेकर  :

 थी  भोम
 fag

 क्या  रेल  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मराठवाड़ा  नागरिक  रेलवे  ब्राडगेज  एक् दान  कमेटी
 ने

 '
 Ra  रोकोਂ  आंदोलन

 प्रारम्भ  किया

 oat  क्या mat  नन यदि  समिति  ने  आंदोलन  प्रारम्भ  करने  के  अपने  इरादे  की  पूर्व  सूचना

 दी
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 यदि  तो  उस  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  आंदोलन  की  मुख्य  मांगों  का  पता  लगाया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  Ho  जाफर  और  जी

 26-2-1983  को  मराठवांडा  बन्द  तथा  26  1983  से
 28

 फरवरी  1983  तक  तीन  दिन के

 लिए  रोकोਂ  आंदोलन  का  आह्वान  क्या  गया  था  |

 से  आन्दोलन  के  दौरान  रेल  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  के  लिए  क्षेत्र  में

 राजकीय  रेलवे  रेलवे  सुरक्षा  बल  को  gata  कर  दिया  गया  था  ।  आन्दोलन  की  मुख्य  माँग

 मनमाड-औरंगाबाद-परभनी-पुर्ली  बेजनाथ  आमान-परिवहन  परियोजना  के  लिए  1983-84  के  रेलवे

 बजट  में  10  करोड़  रुपये  की  राशि  आबंटन  करने  के  सम्बन्ध  में  थी  ।  धन  दी

 अत्यघिक  तंगी  को  देखते  हुए  अभी  तक  1983-84  के  दौरान  इस  ara के  लिए  परिव्यय  की  राशि

 को  1  करोड़  रुपये  से  बढ़ाना  संभव  नहीं  है  ।

 भटिण्डा  बीकानेर  बड़ी  लाइन  का  मार्ग  बदलना

 *465.  श्री  कुंभा  राम  जताई  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रस्तावित  भटिण्डा-बीकानेर  बड़ी  लाइन  बीकानेर  नगर  के  बीच  से  हार

 जाएगी  अथवा  नगर  के  बाहर  से  होकर

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  हैं  कि  लोग  विद्यमान
 छोटी  लाइन  को  जो

 बीकानेर  नगर  के  बीच  से  होकर  जाती
 है

 नगर  से  बाहर  करने  की  लम्बे  समय  से  मांग  कर  रहे

 और
 द

 यदि  तो  क्या  बड़ी  लाइन  नगर  के  बाहर  से
 निकाली

 जाएगी  ?

 रेल  वस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी  ०के०  जाफर  :  से  उत्तर  रेलवे

 आज  ल  राज्य  सरकार  की  ओर  से  भीड़-भाड़  वाले  तीन  समपारों  के  स्थान  पर  ऊपरी  सड़क  पुलों

 की  व्यवस्था  करने  के  साथ-साथ  यातायात  की  रुकावट  को  दूर  करने  के  लिए  बीकानेर  जंक्शन

 स्टेशन  को  अन्तरित  करने  सहित  मौजूदा  मीटर  लाइन  को  बीकानेर  सिटी  से  बाहर  ले  जाने

 हेतु  सर्वेक्षण  करवा  रही  है  ।  सर्वेक्षण  पूरा  हो  जाने
 के

 बाद  ही  कोई  निर्णय  ले  पाना  सम्भव  होगा  ।

 समेकित  बाल  विकास  सेवाओं  के  झन्तगंत  लाए  गए  सामुदायिक  प्रखण्ड

 *  467.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सपा  सत्न  —
 क  Ta  सेवायें  कार्य  क्रम  के पूरे  देश  में

 कितने  सामुदायिक  प्रखण्डों  समेकित

 ध्रन्तगंत  लाया  गया  है
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 कया  इस  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  और  ad  पर  निगरानी  के  लिए  कोई  व्यवस्था

 नहीं  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 शिक्षा  भ्र  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  पी०  क्  :

 निदा
 देश  में वर्ष  1982-83  तक  336  सामुदायिक  विकास  प्रत्ययों  199  आदिवासी

 विकास  प्रखंडों  के  लिए  समेकित  बाल  विकास  सेवा  कायक्रम  मंजूर  किया  गया  है  ।  इसके

 सहरी  गन्दी  बस्तियों  के  लिए  94  परियोजनाएं  की  गई  हैं  ।

 और  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  कार्यान्वयन  और  व्यय  के  प्रबोधन

 की  एक  पद्धति  पहले  ही  अस्तित्व  में  है  ।  समाज  कल्याण  मंत्रालय  कार्यक्रम  का  निर्देशन  करता  है

 और  परियोजना वार  प्रगति  का  प्रबोधन  करता है  ।

 ब्रसेल्स  में  भारतीय  दूतावास  के  सामने  बम  का  पाया  जाना

 *  469  श्री  डी०  एम०  गौडा  :
 क्या

 विदेश  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  1983  में  विस्फोटक  विशेषज्ञों  ने  भारतीय  दूतावास  के

 सामने  पाए  गए  बम  कत  निष्प्रभावी  बना  दिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  बेल्जियम
 सरकार

 के  साथ  बातचीत  की

 है  कि  भारतीय  दूतावास  के  सामने  बम  कसे  पाया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  स ~  रकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 ह ै?

 विदेश  मन्त्री  पी०  ato  नरसिंह  :  और  जी  हां  ।

 बेल्जियम  पुलिस  अभी  इस  मामले  की  छान-बीन  कर  रही  है  और  उनकी  रिपोर्ट  की

 प्रतीक्षा  है  ।

 भावनगर-तारापुर  रेल
 लाइन  का  पुरा  होना

 *  471.  थ्रो  मोहन  लाल  पटेल  :  कया  रेल  सन्नी  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  रेलवे  में  भावनगर-तारापुर  रेल  लाइन  के  पुरा  होने  में  क्या  प्रगति  हुई
 और

 उसे  यातायात  के  लिए  कब |  खोला  जाएगा  ?

 परियोजना  नहीं  है  ।
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 (a)  प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 राष्ट्रीय  सड़क  मालभाड़ा  संस्थान  को  स्थापना

 *  472.  श्री  सका  राम  जेन  :

 न
 श्री  सन्तोष  मोहन  देव  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  राष्ट्रीय  सड़क  माल  भाड़ा  संस्थान  की  स्थापना  करने

 का

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  उद्देश्य  क्या  इसका  गठन
 क्या

 होगा  और  इसे

 कहाँ  स्थापित  किया  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  के०
 विजय  भास्कर  से  एक  राष्ट्रीय

 सड़क  वहन  संस्थान  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  जा  रहा  यह  सड़क  परिवहन

 से  सम्बन्धित  आंकड़ों  का  सं  मिलान  और  fasta  करने  वाली  एजेंसी  के  रूप  में  काम

 करेगा  और  समान्य  रूप  से  देश  में  ट्रक  उद्योग  की  आवश्यकता  की  पति  करेगा  ।  इसके  ब्यौरे  तेयार

 किये  जा  रहे  हैं  |

 रेलवे  बोर्ड  में  सहायकों  के  अस्थायी  पदों  का  स्थायी
 बनाया

 जाना

 5137.  श्री  रणजीत  सिंह  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ?

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  रेलवे  ats  के  कार्यालय  में  425-800  रुपये

 के  वेतनमान  में  सहायक  ग्र  ड  के  कितने  पदों  का  सृजन  किया
 गया

 कितने  अस्थायी  पदों  को  दिवस  1960
 के  पश्चात  स्थायी  पदों  में  परिवर्तित

 किया  जा
 चुका

 और

 उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  ऐसे  पदों  में
 से

 कितने  पद  at  1960  के  weary

 ब्यावर  अभी  तक  अस्थायी  हैं  तथा  उनको  तीन  से  पांच  वर्ष  तक  की  यथोचित  अवधि  के

 भीतर  स्थायी  पदों  में  परिवर्तित  न  करने  के  विस्तृत  कारण  क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  :  से  1982  को

 समाप्त  होने  वाली  पिछले  पांच  वर्षों
 की

 अवधि  के  दौरान  रेलवे  बोड़  सचिवालय  सेवा  में  सहायक

 ग्रेड  में  बजट  से  सम्बन्धित  कार्य  आदि  के  लिए  मौसमी  पदों  छोड़कर  14  पदों  का  सुजन  किया

 गया  था  ।  सहायकों  के  2  पदों  1978  छुट्टी  एव जियों  के  10  पदों  1980  में  और  रेलवे  सुधार

 समिति  के  लिए  2  पद  1981  में  सुजीत  किए  गए  थे  ।  इनमें  से  किसी  पद  को  स्थायी  नहीं  किया

 गया  है  !  अस्थायी  पदों  को  स्थायी  पदों  में  परिवतित  करने  के  लिए
 उन

 पदों  का  पता  लगाने  के
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 लिए  आवधिक  समीक्षा  की  जाती  है  ।  ऐसा  करते  समय  उन  पदों  के  विमान  रहने  की  उस

 ara  की  प्रकृति  जिसके  लिए  पदों  का  सृजन  गया  वित्त  मंत्रालय  और  रेलवे  बोर्ड  क्वारा

 इस  विषय  पर  जारी  अनुदेशों  आदि  जैसे  घटकों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 राज्य  परिवहन  निगमों  को  gar  घाटा

 5138.  श्री  ए०  के०  राय  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 राज्य  परिवहन  निगम  को  1983  तक  कुल  कितना  घाटा  हुआ  है  और

 इसका  राज्यवार  ब्यौरा  कया

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  राज्यों  से  आवर्ती  घाटे  को  समाप्त  करने  और  घाटे

 को  पुरा  हेतु
 योजना  आबंटन  की  को  इसमें  खर्च  न  करने  को  कहा  और

 यदि  तो  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान

 चालू  ast  के  आंकड़ों  को  अभी  राज्य  उपायों  द्वारा  व्यवस्थित  किया  जाना  है  ।

 और  राज्य  परिवहन  उपक्रमों  के  वास्तविक  और  वित्तीय  कायें  दोनों  में  सुधार

 करने  के  लिए  आवश्यक  उपाय  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गयी  है  ।

 व्  1982  में  पूरे  किए  गए  ऊपरी  पुलों  भ्र ौर  चौड़ी  की  गयी  सड़कों  की  संख्या

 5139.  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 राजधानी  में  वर्ष  1982  में  कितने  ऊपरी  पुलों  का  निर्माण  कार्य  पूरा  किया  गया

 गौर  उनकी  अनुमानित  लागत  कितनी  भर

 राजधानी  में  वर्ष  1982  में  कितनी  सड़कों  को  चौड़ा  गया  तथा  उनकी

 मानित  लागत  कितनी  थी  ?

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  न
 f ow

 जियाउरंहमान  :

 और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 1982  में  पुरे  किए  गए  फ्लाई  पुलों
 पर  सड़कें  :
 क

 ऋम  फ्लाई  गोबर  का  नाम
 अ्रनुमानित खच

 स०

 2  3 ]

 400.00 बाण  मूलचन्द  अस्पताल  के  निकट  फ्लाई  ओवर  का  निर्माण

 2.  ओबराय  होटल  के  निकट  फ्लाई  ग्रोवर  का  निर्माण  395.00

 329.00 3.  लोधी  होटल  चौराहे  पर  फ्लाई  ओवर  का  निर्माण
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 2  3

 395.00 इन्द्रप्रस्थ  चौराहे  पर  फ्लाई  ओवर  का  निर्माण

 5  दिल्‍ली  केट  में  जेल  रोड  पर  फ्लाई  ग्रोवर  का  निर्माण  450.00

 सेवा  नगर  रेलवे  क्रासिंग  पर  फ्लाई  ओवर  का  निर्माण  310.00

 470.00 सकल ५  लेन  पर  फ्लाई  ओवर  का  निर्माण

 दिल्‍ली-रोहतक  रेलवे  लाइन  पर  बाहरी  रिंग  रोड  पर

 भोवर  ब्रिज  का  निर्माण  107.00

 दिल्‍ली-करनाल  रेलवे  लाइन  पर  बाहरी  रिंग  रोड़  पर

 ओवर  ब्रिज  का  निर्माण  74.00

 10  आजाद  पुर  में  रिंग  रोड  पर  मौजूदा  ओवर  ब्रिज  को  चौड़ा  करना  86.50

 11  दा कुर बस्ती  में  रिंग  रोड  पर  मौजूदा  ओवर  ब्रिज  को  चौड़ा  करना  96.50

 12  आश्रम  में  रिंग  रोड  पर  मौजूदा  ओवर  ब्रिज  को  चौड़ी  165.00

 13  110.00 नरेगा  में  for  रोड  पर  मौजूदा  ओवर  ब्रिज  को  चौड़ा  करना

 1981  में  चौड़ी  को  गई  सड़क

 '  बया

 क्रम  सड़क का  नाम  झूमना  नित  at

 i  2

 लोक  निर्माण  दिल्लो  प्रवासन

 जी  टी  करनाल  रोड  को  2  लेन  से  4  लेन  में  बदलना  500.00

 2  सड़क  संख्या  45  को  चौड़ा  करना  128.00

 राष्ट्रीय  राजमां-प  को  सके  TE  चौराहे  से  मेटकाफ़  हाऊस

 तक  चौड़ा  करना  124.00

 सड़क  संख्या  63  को  चौड़ा  करना  55.00

 सड़क  संख्या  59  को  चौड़ा  करना  180.00

 सड़क  संख्या
 26  को  2

 लेन  से  4  लेन  में  बदलना  428.00

 ओवर
 ब्रिज  36)  पर  सड़क  संख्या  से  पटपड़  गंज

 रोड  तक  पहुंच मार्गों  को  चौड़ा  करना  ॥  12.00

 मरो  रोड  को  कल वर्ट ों  सहित  4  लेन  से  6  लेन  में  बदलना  14.68

 और  सुधार  करना

 सड़क  संख्या  5  वी  चौड़ा  करना  |  13.45

 facet  नगर  निगम

 10  राजघाट  iq  जली  घर  रोड़  को  चौड़ा  करना  ।  8.06
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 11.  रिंग  रोड़  से  तिलक  नगर  तक  नजफगढ़  रोड़  को  चौड़ा  करना  15.16

 39.52 12.  रिंग  रोड  से  सेवा  नगर  तक  भीप्म  पितामह  रोड  को  चौड़ा  करना

 13.  झिलमिल  रोड  को  चौड़ा  करना  |  15.68

 14.  रंजीत  सिंह  ant  को  चौड़ा  करना  |  21.86

 15.  V-Uary  से  मथुरा  रोड  तक  लोधी  रोड  को  चौड़ा  करना  120.35

 16  बसन्त  रोड  को  चौड़ा  करना  |  46.18

 17  122.36 महरौली  बदरपुर  रोड  को  चौड़ा  करना

 1६  पटपड़  गंज  बांयी  मालिनी  ate  गीता  कालोनी  ब्लाक  11,  14,

 7.88 होकर  पटपड़  गंज  रोड  को  थोड़ा  करता  |

 19  घोंडा  चौकी  से  गांव  गामरी  तक  पहुंच  मागं  को  चौड़ा  करना  ।  13.44

 20  जवाहरलाल  नेहरू  माग  को  चौड़ा  करना  37.02

 21  असर  अली  रोड  को  चौडा  करना  19.46

 22  दिल्‍ली  छावनी  में  स्टेशन  als  द्दास्पीटल  रोड  को

 82.15 चौड़ा  करना  |

 23  तुलसी
 नगर  रोड  को  चौड़ा  करना  ।  19.91

 24  alia  सेवा  लोधी  निजामुद्दीन  और  लाजपत

 नगर  के  विभिन्‍न  रिंग  रेलवे  स्टेशनों  को  पहुंचाने  बाली  सड़कों  को

 चौड़ा  करना  ।  60.32

 सई  दिल्‍ली  नगर  पालिका

 25  लिक  रोड  को  चौड़ा  करना  25.26

 26  पंडारा  रोड  को  चौड़ा  करना  12.16

 27  गोल्फ  कैसे  रोड  को  चौड़ा  करना  20.30

 28  लोधी  रोड  को  चौड़ा  करना  48.48

 29  लोधी  रोड  को  चौड़ा  करना  27.67

 30  कार्नवालिस  रोड  को  चौड़ा  करना  78.31

 31  डा०  ज  किर  हुसेन  माग  को  चौड़ा  करना  22.03

 32  पंचकुइया  Us  को  चौड़ा  करना  22.50

 33  सन  मार्टिन  माग  को  चौड़ा  करना  12.65

 34  देकर  रोड  को  चौड़ा  करना  49.87

 35  रामकृष्ण  आश्रम  मार्ग  पर  अतिरिकत  कैरेज-वे  18.62

 36  कैनिंग  रोड  को  चौड़ा  करना  2.65

 37  एस  पी  मानें  होटल  और  आर्मी  आफिससे  मेस  के  बीच  सड़क  को

 चौड़ा  करना  16.66
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 38  न्याय  मार्ग  को  चौड़ा  करना  ।  34.26

 39  डलहौजी  रोड  को  चौड़ा  करना  |  20.26

 36.78 40.  टालस्टाय  मार्ग  को  चौड़ा  करना  |
 accent

 परिश्रमी  समुद्र  तट  पर  बन्दरगाहों  के  विकास  के  लिए  निर्धारित  धनराशि

 5140.  श्री  नवीन  रावणी  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 देश  के  पश्चिमी  समूद्र  तट  पर  बन्दरगाहों  के  विकास  के  लिए  वर्ष  1982-83  हेतु
 क्विनी  घनसाली  निर्धारित  की  गयी

 उक्त  अवधि  में  किए  गए  कार्य  का  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  विशेष  कर  गुजरात  में  वर्ष  1983-84  में  प्रमुख  बन्दरगाहों  के  विकास
 के

 लिए  कितनी  धनराशि  की  गयी  है  ?

 लोक  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ज़ियाउर्रहमान
 :

 और  परिश्रमी  तट  को  मर मा गाओं  और  न्यू  मंगलौर के

 पत्तनों  के  लिए  1982-83  में  58.80  करोड़  रुपए  के  अनुमोदित  योजना  परिव्यय  में  से  28.2.  1983

 तक  40.50  करोड़  रुपए  ay  किए  गए  |

 1982-83  के  दौरान  निष्पन्न  कीं  जा  रही  मुख्य  परियोजनाएं  इस  प्रकार

 बम्बई

 1.  कंटेनर  हैंडलिंग  उपकरणों  की  खरीद
 करना  |

 2.  विषव  aa  टैंकरों  के  हैंडलिंग  करने  के  लिए  उच्च  afea  वाले  2  ठगों  की  खरीद  ॥

 3.  एस  टी  को  बदलने  के  लिए  एक  उच्च
 शक्ति

 वाले  वर्ग  की  खरीद  |

 4.  gat  द्वीप
 में  चौथे  तेल  घाट  का  निर्माण  करना  ।

 कोचीन

 समाकलित  पत्तन  विकास  परियोजना  जिसमें  एक  उवेरक  घाट  ate  एक  तेल  घाट  का

 निर्माण  शामिल  है  ।

 कांडला

 1,  छठे  जनरल  कार्गो  बजे  का  निर्माण  |

 2.  एक  नये  तेल  घाट  का  निर्माण  ।
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 मारमागाश्रों

 1.  बहुउद्देशीय-व-जतरल  कार्गो  बर्थ  का  निर्माण  |

 स्यू  बंगलौर

 1.  अतिरिक्त  जनरल  कार्गो  ast  का  निर्माण  ।

 592  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  न्हावा-शेवा  में  शक  महा पत्तन  8.6.1982

 को  मंजूरी  दी  गयी  है  ।

 1983-84  की  वार्षिक  यो  जना  में  महा पत्तनों  के  लिए  किए  गए  प्रावधान  का  ब्यौरा

 निम्नलिखित  है

 रुपये  )

 1.  कलकत्ता/हत्दिया  14.33

 2.  बम्बई  46.20

 3.  मद्रास  21.33

 4.  कोचीन  22.54

 5.  जिद्षाखापत्तनम  13.03

 6  कांडला  17.28

 मा रमा गाओ  7.53

 परादीप  11.20

 तख्तियो  रिन  5.65

 10  न्यू  मंगलौर  5.75

 11  न्हावा-शेवा  90.00

 254.84

 erat  रोड  डिवीजन  में  बिना  टिकट  यात्रा  को  रोकने  के  लिए  की  गयो
 कार्यवाही

 5141.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यों  सरकार  ने  गाड़ियों  में  बिना  टिकट  यात्रा  को  निरुत्साहित  करने  के  लिए  प्रयास
 किए  और

 यदि
 तो

 बिना  टिकट  यात्रा  को  के
 लिए  eal  रेलवे  डिविजन  में

 हाल  ही  के  महीनों  में  की  गई  कायंवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  के०  जाफर  :

 eat  रोड  मंडल  पर  बिना  टिकट  यात्रा  की  बुराई  को  नियंत्रित  करने  के  लिए

 eal  रोड  में  वरिष्ठ  वाशिज्यिक  अधिकारी  के  अधीन  एक  विशेष  टिकट  जांच  संगठन  स्थापित
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 «न  नथ ना  ——
 जा

 किया  गमा  है  ।  इस  संगठन  ने  31  SEER Haq,  1983  को  समाप्त  होने  वाली  तिमाही  के  >  द न ्ra  521

 छापे  मारे  और  बिना  टिकट  यात्रा  करते  हुए  अथवा  अनुचित  टिकटों  पर  यात्रा  करते  हुए  10,4005

 व्यवसायों  को  पकड़ा  ।  रेलवे  को  देय  राशि  के  रूप  में  उनसे  1.83  लाख  रुपये  वसूल  feu  गए  ।

 टिकट  कलक्टरों  और  चल  टिकट  परीक्षकों  द्वारा  की  जाने  वाली  सामान्य  जांचों  के

 भारतीय  रेलों  पर  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों  के  विरुद्ध  की  गयी  विशेष  किस्म  की  कुछ  जांचें

 इस  प्रकार  से  हैं  —s

 1.  वरिष्ठ  रेल  आधिकारियों  के  पर्यवेक्षण  में  टिकट  जांच  रेलवे  सुरक्षा

 राजकीय  रेलवे  पुलिस  और  स्थानीय  पुलिस  कर्मचारियों  को  बड़ी  संख्या  में  तैनात  करके  बिना

 टिकट  यात्रा  के  विरुद्ध  विशेष  गहन  जांच  आयोजित  की  जाती  है  जिनके  साथ  एक  रेलवे  मजिस्ट्रेट

 भी  रहता है  ।

 राज्य  सरकारों  के  साथ  समन्वय  करके  बिना  टिकट  यात्रा  के  विरुद्ध  संयुक्त  अभियान  |

 3.  चल  टिकट  परीक्षकों  द्वारा  सादे  वस्त्रों  में  गुप्त  रूप  से  जांच  की  जाती  है
 ।

 4.  सघन  अचानक  जांचें  करना  विशेषकर  रेलवे  सुरक्षा  बल/पुलिस और
 रेलवे  मिस्र  टों

 के  साथ  सड़क  परिवहन  द्वारा  जांच  पार्टियां  संचालित  करना  |

 5.  मुख्यालय  और  मण्डल  टिकट  जांच  दस्तों  द्वारा  मध्यवर्ती  खंडों  में  गाड़ियां  रोककर

 बदलाव  जाँच  ।

 6.  एक  रेलवे  के  टिकट  जांच  कर्मचारियों  को  दूसरी  रेलवे  पर  टिकटों  की  जांच  करने  के

 लिए  तैनात  करना  ।

 7.  रेलों  के  संकेत  संगठन  द्वारा  निदानात्मक  जांच  ॥

 यात्रियों  विशेषकर  विद्यार्थियों  के  बीच  बिना  टिकट  यात्रा  के  विरुद्ध  शिक्षात्मक  प्रचार  !

 मूलतः  बिना  टिकट  यात्रा  और  उससे  सम्बद्ध  असामाजिक  गतिविधियां  कानून  और  व्यवस्था

 की  हालत  से  सम्बन्ध  है  ।  चू  कि  रेलों  पर  कानून  झर  व्यवस्था  बनाये  रखना  और  अपराधों  की

 रोकथाम  करना  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व  विभिन्न  स्तरों  पर  राज्य  सरकारों  का  सहयोग

 मांगा  गया  है  ।

 मीटर  गेज  लाइनों  को  बड़ों  गेज  लाइनों  में  बदलने  के  लिए

 धनराशि  धौर  प्राथमिकता

 5142.  श्री  अनन्त  राहुल  मल्लु  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सभी  मीटर
 गेज  लाइनों  को  बड़  गेज की  लाइनों  में  बदलने  के  लिये

 अपेक्षित  धनराशि  के  सम्बन्ध  में  कोई  मूल्यांकन  किया
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 वि

 यदि
 तो  धनराशि  सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  सरकार  किन

 मुख्य  मीटर  गेज  लाइनों  को  बदलने  का  विचार

 क्या  किसी  परियोजना  को  प्राथमिकता  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  Fo  जाफर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 और  चालू  परियोजनाओं  में  निम्नलिखित  परियोजनाओं  को  प्राथमिकता

 दी  गयी  है

 परियोजनाश्रों  का  नाम

 उत्तर  सूरतगढ़-भाटिया  बरास्ता
 एगुमातगढ़  यातायात  के  लिए  खोल  दी  गयी  है  ।

 अवशिष्ट  कार्य  प्रगति  में  है  ।

 सूरतगढ़-सरूपता  और

 सरूपता-अनूपगढ़

 उत्तर  सूरतगढ़-बीकानेर

 पूर्वोत्तर  बाराबंकी-समस्त पुर  यातायात  के  लिए  खोल  दी  गयी  है  ।

 कुरियागोला  घाट  सहित  अवशिष्ट कायें  प्रगति  में  हैं  ।

 पूर्वोत्तर  सीमा  न्यु  बोंगाईगांव-गुवाहाटी

 दक्षिण  मध्य  धर्मावरम-बेंगलूरू  सिटी  26-1-83  को  यातायात  के  लिए  खोल

 गन्तकल्लु-धर्मावरम  सहित  दिया  गया  है

 परिचय  वीरमगाम-ओखा  /  पोरबन्दर  वीरमगाम  से  छापा  तक  के  प्रथम  चरण

 को  पूरा  करके  यातायात  के  लिए  खोल

 दिया गया  है  ।

 इजरायलियों को  लेबनान  से  वापसी

 5143.  श्री  aga  सेठी  :  क्या  बिदेश  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  सरकार  को  लेबनान  से  इजरायली  सैनिकों  के  वापिस  जाने  के  सम्बन्ध  में

 अमरीका  के  लिये  ताजा  प्रस्तावों  के  बारे  में  जानकारी  मिली  और

 यदि  तो  इस
 सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है

 ?

 विदेश  मन्त्री  पी०  ato  नरसिंह  :  और  लेबनान  से  इजरायली

 सेनाओं  की  वापसी  के  सम्बन्ध  में  इत  समय  इजरायल  कौर  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के
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 ala ara  चल  ret  x  aTaarea  art प्रतिनिधियों  के  बीच  नात  चाई  नज  Nol  @ दै  ।  चू  कि  बातचीत  जसत  चल  ही  रही  इसलिए

 अमरीका  के  ताजा  प्रस्तावों  के  ब्यौरे  के  बारे  में  उससे  अधिक  कुछ  मालूम  नहीं  हैं  जो  अखबारों  में

 छपा है  |

 बहादुरगढ़  कौर  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बस  श्रड्डे/कन्द्रीय  सचिवालय

 के  बीच  नियमित  बस  सेवा  का  प्रस्ताव

 5144.  श्री  स्वामी  चन्द्रसेना  :  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  बहादुरगढ़  और  अन्तर्राष्ट्रीय  बस  अड्डे/केन्द्रीय  सचिवालय  के  बीच

 गाजियाबाद  /  गुड़गांव  और  अन्तर्राष्ट्रीय  बस  अड्डा/और  केन्द्रीय  सचिवालय  बस  सेवाओं  की  ही

 तरह  एक  नियमित  सेवा  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसे  कब  तक  आरम्भ  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान
 :

 नहीं  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 इस  रूट  पर  मौजूदा  यातायात  की  मात्रा  इतनी  अधिक  नहीं  जिससे  कि  दिल्‍ली

 परिवर्तन  निगम  की  सेवाओं  को  बढ़ाया  जाए  ।

 युनेस्को  की  हेरोटेज  लिस्टਂ  में  स्मारकों  के  नाम

 5145.  श्री  के  ०  कया  शिक्षा  शौर  संस्कृति  मन्त्री यह
 बताने  की  करेंगे  कि :

 क्या
 यह

 स़  है  कि
 भारत

 ने  की  चलते  हेरीटेज  लिस्ट की  में

 जाने  हेतु  अनेक  स्मारकों
 केਂ

 नामों  का  सुभाव  दिया

 यदि  तों  इस  सम्बन्ध  में  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 (71)  इस  सम्बन्ध  में  यूनेस्को
 की  प्रतिक्रिया  क्या

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  पी०  के०

 हाँ  ।

 उन  25  संस् मारकों  की  राज्य-वार  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  जा  रही  है  जिनहें

 विश्व-पुरासम्पदा  सुची  में  शामिल  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 अन्तिम  निर्णय  की  प्रतीक्षा  की
 जा  रही  है  ।
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 दिल्‍ली
 राज्य

 1.  लाल  दिला

 2.  हुमायूँ  का  दिल्‍ली

 3.  कुतुब  दिल्‍ली

 गोदा

 1.  गोआ  स्थित  गिरजाघर  और  कन्वेंशन

 गुजरात

 1.  लोकल  के  उत्खनित  अवशेष

 जम्मू  तथा  कश्मीर

 1.  मित्त ण्ड  मन्दिर

 कर्नाटक

 1.  बीजापुर  में  गोल  गुम्बज

 2.  ऐहोल  के  सं स्मारक

 3.  पट्टाडकल  के  सं स्मारक

 4.  हाम्पी  के  सं स्मारक  समूह

 मध्य  प्रदेश

 a  खजुराहो  के  मन्दिर  समूह

 महाराष्ट्र

 1.  अजन्ता की  गुफाएं

 2.  एलोरा  की  गुफाएं

 3.  एलिफेंटा  की  गुफाएं

 4.  कार्ला  की  गुफाएं

 उड़ीसा

 1.  qa  कोणों

 राजस्थान

 1.  चित्तौड़गढ़  किला  और  चित्तौड़गढ़

 2.  कालीबंगां  के  उत्खनित  अवशेष

 तमिलनाडु  क

 1.  महाबलिपुरम  के  सं स्मारक  समूह
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 2.  बिंदेश्वर  तंजावुर

 आगरा  आगरा

 ताज  आगरा

 अक  नाया  ला लर  आगरा

 फतेहपुर  सीकरी  के  सं स्मारक  समूह

 इत्मादुद्दौला  का  आगरा

 परादोप  बन्दरगाह  से  निर्यात  में  कमी

 5146.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :
 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में  परादीप  बन्दरगाह  से  निर्यात  में  अत्यधिक  कमी  होने

 के  कारण  इसके  कार्यकरण  को  आधार  पहुंचा

 यदि  तो  इस  बन्दरगाह  से  पिछले  तीन  वर्षों  में  विवाद  कितना  निर्यात
 किया

 इस  बन्दरगाह  से  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रारम्भ  में  परमदीप  बन्दरगाह  पर  पाँच  कार्गो  at  बनाएं

 जाने

 यदि  तो  वर्ष  1982-83  में  कुल  कितने  कार्गो  नथ  पुरे हुए  और

 उन्हें  पुरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  (#)  हों  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  निर्यात  आंकड़  निम्न  प्रकार  है  :

 1979-80  1.92  मिलियन  टन

 1980-81  1.93  मिलियन  टन

 1981-82  1.77  मिलियन  za

 चूंकि  परादीप  पोट  से  निर्यात  किए  जाने  वाली
 सामग्रियों  में  लौह  अयस्क  प्रमुख

 इसलिए  निर्यात  में  सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  हैं  :

 (i)  परादीप  पोर्ट  में  प्रतिवर्ष  4  सि  न  टन  तक  थू  को  बढ़ाने  के  लिए  लौह  अयस्क

 हैंडलिंग  प्लांट  में  विस्तार  और  परिवर्तन  करना  ।  ag  परियोजना  1983  में  पुरी  हो  जाएगी  ।
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 (ii)  75,000  डी०  टी०  तक  के  जहाजों  को  आने  के  लिए  लौह  mae  ay  में

 दबाव  को  बढ़ाकर  42  फुट  कर  दिया  त TT  | र

 (iii)  रात्रि  के  समय  जहाजों  को  हैंडल  करने  के  लिए  रात्रि  नौचालन  सुविधाएं  शुरू  की

 गयी  हैं  ।

 (iv)  लौह  अयस्क  नियति  में  गिरावट  और  अतिरिक्त  सुविधायें  लगाने  की  दुष्टि  से

 एम०  एम०  टी०  सी०  और  वाणिज्य  मंत्रालय  को  1983-84  में  लौह  अयस्क  के  और  जहाज  नामित

 करने  के  लिए  कहा  जा  रहा  है  ।

 पोर्ट  परामद्व॑ंदाताओं  मेसी  मंडल  पालमेर  एण्ड  fees  के  अनुसार  परादीप  पोर्ट  के

 में  प्रारम्भ  में  एक  जनरल  कार्गो  बर्थ  और  लौह  अयस्क  बजे  के  निर्माण  की  परिकल्पना  की

 गई  थी  |  यह  काम  पुरा  हो  गया  है  ।

 और  दूसरे  जनरल  कार्गो  बजे  का  निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  और  इसके

 1983  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  ।  तीसरे  जनरल  कार्गो  बर्थ  का  भी  निर्माण  कार्य

 चल  रहां  है  और  इसके  1984  तक  पूरा  हो  जाने  की  है  ।  उर्वरक  बर्थ  के  निर्माण  के

 लिए  टेंडरों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  काम  शुरू  होने  की  तार्रीख  से  24  महीने  में  इस

 ad  का  काम  पूरा  हो  जाएगा  |

 भुवनेश्वर  रेलवे  स्टेशन  पर  निचले  पुल  का  निर्माण

 5147.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा-करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  उड़ीसा  में  भुवनेश्वर  रेलवे  स्टेशन  के  उत्तर  सिंगल  के  पास  एक

 निचले  पुल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 (@)
 यदि  तों  क्या  यह  प्रस्ताव  1983-84  में  क्रियान्वित  हो  और

 (7)  यदि  तो  इसे  कब  तक  क्रियान्वित  कपि  जाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  Fo  जाफर  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इस  प्रस्ताव  पर  तब  विचार  किया  जायेगा  जब  राज्य  सरकार/स्थानीय  प्राधिकरण

 द्वारा  इसे  प्रायोजित  किया  क्योंकि  वर्तमान  नियमों  के  किसी  सरकार  के  बदले

 ऊपरी/निचले  पुल  की  लागत  का  50  प्रतिशत  उन्हें  वहन  करना  होता  है  ।

 चोट-भारत  सांस्कृतिक  श्रमदान-प्रदान

 5148.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  नया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 zy 2 ai  प क्या  ag  सच  है  कि  भारत  और  चीन  की  सरकारों  में  थों  के  बीच  सांस्कृतिक

 आदान-प्रदान  का  ala  करने  के  लिए  कोई  करार  सम्पन्न  हुआ
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 यदि  af,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  कौर

 भारत  को  उससे  क्या  लाभ  होगा  ?

 fata  मंत्री  पी०  ato  नरसिंह  से  यद्यापि  ऐसा  कोई  भोपाल  रिक

 करार  नहीं  हुआ  लेकिन  चीन  के  साथ  सांस्कृतिक  झ्रादान-प्रदान  शुरू  किया  गया  है  और  यह

 चल  रहा  है  ।  नादान-प्रदान  के  कार्यक्रमों  पर  सरकारी  स्तर  की  बातचीत  में  और  नियमित

 नयिंक  माध्यमों  से  विचार-विमश॑  किया  जाता  है  ।  इस  कार्यक्रम  में  कलाकार

 प्रदश  सूचना  सामग्री  और  फिल्मों  का  आदान-प्रदान  शामिल  होता  है  और  यह  कायें

 जनक  ढंग  से  चल  रहा  है  |

 जिन  सरकारी  कर्मचारियों  के  बच्चे  विकलांग  हैं  उनको  faze  वेतन  देना

 5149.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  भारत  सरकार  ने  विदेशों  में  आमतौर  पर  यूरोपीय  देशों  में  विकलाँग  अपाहिज

 बच्चों  के  कल्याण  के  प्रति  दिये  गये  समुचित  ध्यान  और  उनके
 रख  रखाव

 की  प्रणाली  का  अध्ययन

 किया

 क्या  सरकार  के  पास  उन  सरकारी  कर्मचारियों  को  विशेष  वेतन  देने  की  कोई

 योजना  है  जिनके  बच्चे  विकलांग  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 दिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०  क्क्०  :

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 wet  नहीं  उठता  |

 सरकार  विकलांग  व्यवितयों  कें  पुनर्वास  के  लिए  भि  योजनाएं  कार्यान्वित  कर

 रही  है  ।  इन  योजनाओं  के  अन्त  गत  जनता  के  बहुत  कमजोर  बग  के  लोग  मुफ्त  सुविधाएं  प्राप्त  कर

 रहे  हैं  ।  जनता
 के  एक  वर्ग  के

 लिए
 ये  सुविधाएं  उदार  दरों  पर  उपलब्ध  हैं

 ।  इसलिए  सरकार  ने

 उन  सरकारी  कर्मचारियों  को  विशेष  वेतन  देने  पर  विचार  नहीं  किया  गया  है  जिनके  बच्चे

 विकलांग  हैं  ।

 रायपुर  श्रायुवे दिक  कालेज  में  श्रायुवद  श्रनुसंघान  केन्द्र  स्थापित  करना

 5150.  ayy  केयूर  भूषण  :  कया  स्वास्थ्य  ale  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्र  सरकार  रायपुर  आयुर्वेद  कालेज  के  विकास  हेतु  एक

 योजना  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कया  रायपुर  arya  दिक  कालेज  में  एक  आयुर्वेदिक  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  के

 बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 @  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (sitaat  मोहसिना

 और  इस  मंत्रालय  के  विंचारधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  वेसे  1971-72  के  दौरान

 aa  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  से  गवर्नमेंट  आयुर्वेदिक  कालेज  रायपुर  के  कार्य चिकित्सा  विभाग  का

 दर्जा  बढ़ाया  गया  था  तथा  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  इस  सहायता  को  जारी  रखा  जा  रहा

 नहीं  ।

 प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  |

 भारत  का  दक्षिण  अफ़रीका  के  काले  लोगों  के  मुक्ति  संघ  को  समर्थन

 5151.  श्री  एस०  बी ०  सिद नाल  :  क्या  fata  मंत्री  az  बता  की  कृपा  ०५ करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  समाचार  पत्र  की  रिपोर्ट  की  जानकारी  है  कि  दक्षिण  अफ्रीका  में

 काले  लोगों  के  मुक्ति  संघर्ष  के  लिए  हमारे  प्रधान  मंत्री  के  समर्थन  का  संदेश  देने  वाले  पत्र  पर

 रोक  लगा  दी  और

 यदि  तो  उस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  पी०  ato  नरसिंह  :  हां  ।  हमारी  प्रधान  मंत्री  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  ने  ट्रान्सवाल  दक्षिण  अफ्रीका  विरोधी  भारतीय  परिषद  समिति  के  इसके
 सदस्यों  और  दक्षिण  अफ्रीका  की  जनता  को  14  1983  को  एक  शुभकामना  संदेशा  भेजा

 था  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  कहा  गया  है  कि  दक्षिण  अफ्रीका  के  लोगों  चाहे  वे

 किसी  भी  जातीय  मूल  के  क्यों  न  जातीय-पुनर्वासन  और  जातिवाद  के  विरुद्ध  अपने  संघर्ष  में

 एकजुट  होकर  रहना  चाहिए  और  उन्हें  ऐसे  भ्रामक  संवैधानिक  परिवर्तनों  से  गुमराह  नहीं  होना

 चाहिए  जिनका  उद्देश्य  लोगों  की  इच्छा  और  दृढ़-निश्चय  को  दुबले  करना  है  तथा  उनमें  सुरक्षा  का

 एक  भ्रम  पैदा  करना  है  ।  इस  संदेश  में  यह  भी  कहा  गया है  कि  लोगों  को  परस्पर  और  अधिक

 बांटने  के  लिए  शासन  के  सभी  प्रयत्नों  का  दुढ़तापूवंक  विरोध  किया  जाना  चाहिए  ।  अखबार  की

 खबरों  के  अनुसार  जातिवादी  शासन  ने  उस  सूचना-पत्र  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  जिसमें  यह

 संदेश  छपा  था  |
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 भारत  सरकार  ने  अपनी  नीति  पर  चलते  हुए  हमेशा  प्रीटोरिया  शासन  द्वारा  दक्षिण

 अफ्रीका  में  जातीय  पथग्वासन  और  जातिवाद  की  नीति  में  क्रियान्वयन  की  निन्दा  की  है  और

 बार  यह  कहा
 है  कि  इसे  पुर्णतः  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  भारत  ने  जातीय  पथग्वासन  और

 जातीय  भेदभाव  से  संबद्ध  संयुक्त  राष्ट्र  के
 विभिन्‍न  संकल्पों  का  सक्रिय  रूप  से  समर्थन  और  अनु

 सरण  fear  है  ।  दक्षिण  अफ्रीकी  जातिवादी  शासन  के  साथ  भारत  सरकार  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 है  ।  हम  दक्षिण  अफ्रीका  और  नामीबिया  के  मुक्ति  सघर्ष  को  अपना  TT  समन  देते  रहेंगे  ।

 हल्दिया  कौर  पटना  के  बीच  जल मागं  से  vara  परिवहन  की  योजना

 5152.  शी  पीयूष  तिरकी
 :

 क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मंत्रालय  ने  हल्दिया  से  पटना  तक  विभिन्न  अन्तर्देशीय  स्थानों

 को  जल  मागं  से  उन  रक  परिवहन  की  एक  योजना  को  स्वीकृति  दी  है

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  और  इसे  कब  तक  पूरा  कर  लिया  जाएगा

 क्या  इस  योजना  के  लिए  नये  जलपोतों  की  आवश्यकता  और

 इस  योजना  के  अन्तरगत  आने  वाले  नदी  के  किनारों  पर  स्थित  अन्य  स्थानों  के  नाम

 क्या हैं  ?

 नौवहन  site  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  अंसारी  ते

 इस  मंत्रालय  ने  इस  तरह  की  कोई  भी  योजना  स्वीकृत  नहीं  की  है  ।

 केरल  से  सभी  इस्पात  नगरों  से  होकर  गुजरने  वाली  स्टील  एक्स प्र  स  चलाने  की  योजना

 5153.  श्री  ए०  नीलालोहिथादसन  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  ने  केरल  से  भारत  के
 सभी

 इस्पात  नगरों  से  होकर  जाने  वाली  स्टील

 एक्सप्रेस  चलाने  का  निर्णय  किया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 यदि
 तो

 क्या  इस  सम्बन्ध  सें  कोई  मांग
 की

 गई  और

 यदि  तो
 सरकार  ने  इस  मांग  पर  क्या

 काय  की

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के ०  जाफर  दारो
 नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 इस  प्रकार की  कोई  मांग  प्राप्त नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 वायु  दिक  औषधि  को  बिक्री

 5154.  श्री  राम  पासवान  :  नया  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  ब्रांड  नाम  से  एक  आयुर्वेदिक  औषधि  की

 बिक्री  को  अधिकृत  किया

 क्या  यह  सच  है  कि  आयुर्वेदिक  जड़ी  बूटियों  आदि  से  तैयार  नहीं

 की  गई

 यदि  at,  तो  भाग  (%)  में  बताई  गई  तथाकथित  औषधि  की  किस्म  और  प्रमाणिकता

 को  ध्यान  में  रखने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  और

 उसका  पूरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  भर  परिवार  कल्याण  मंत्रांलय  में  राज्य  मंत्री  मोहसिना  :

 से  एक  आयुर्वेदिक  औषधि  है  ।  इसका  आयुर्वेद  शास्त्रों  में  ora  मिलता

 है  ।  मैसेज  ग्रफिक  प्राइवेट  नवसारी  द्वारा  इसका  विपणन  किया  जा  रहा  है  ।

 खाद्य  तथा  औषध  नियंत्रण  गुजरात  राज्य  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  आयुर्वेदिक
 जिनसे  बरामद  लिया  गया  की  यह  राय  थी  कि  ag  एक  प्रामाणिक  आयुर्वेद  औषधि  ह्

 तथा  उसने  मेसी  गुफिक  प्राइवेट  लिमिटेड  को  गोलियाँ  बनाने  तथा  उनके  विपणन  की

 अनुमति
 दी  है  ।  उन्होंने  आगे  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  यह  फर्म  गोलियां  बनाने  के  लिए

 यनिक  अरक  इस्तेमाल  नहीं  कर  रही  है  ।

 रायपुर  जगदलपुर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चौड़ा  फेरने  के  लिए  धनराशि

 5155.  श्री  लक्ष्मण  कर्मा  :
 क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 जगदलपुर  राष्ट्रीय  राजमां  का  कितने  किलोमीटर  हिस्सा  मध्य  प्रदेश  में
 कौर  कितने  किलोमीटर  उड़ीसा  में  अभी  चौड़ा  किया  जाना  है  और  इसके  लिए  पिछले  दो  वर्षों  में

 और  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  कितनी  धनराशि  दी  गयी

 इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  अभी  कितने  पुल  और  पुलिया  (  जाने  हैं
 और  इनका  निर्माण  काय  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 क्या  इस  राजमां  को  केश कला  घाटी  की  ओर  मोड़  देने  का  प्रस्ताव  सरकार  की

 स्वीकृति  के  लिए  भेजा  गया

 यदि  तो  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  की  गयी
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 —————  नन

 क्या  इस  राष्ट्रीय  राजमां
 पर  कुल  पुल  और  पुराने  हैं  और

 उनका  नवीकरण  कि.ए  जाने  की  आवश्यकता

 यदि  तो  ऐसे  अधूरे  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  ह्  जहां  पुल  तो  बना  दिए  गए

 परन्तु  पहुंच  मार्ग  अभी  बनाए  जाने  और

 दोष  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  कितनी  धनराशि  उपलब्ध

 की  जा  रही  है  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  :

 रायपुर  और  जगदलपुर  के  बीच  राष्ट्रीय  राज माग  संख्या  43  की  जिसे  चौड़ा  किया  जाना

 लगभग  73  किलोमीटर  मध्य  प्रदेश  में  और  144  किलोमीटर  उड़ीसा  में  पड़ती  है  ।  इन  सड़क

 खंड़ों  को  चौड़ा  करने  के  लिए  1980-81,  1981-82  और  1982-83  में  38  लाख  44

 लाख  रुपये  और  88  लाख  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  था  ।

 e लगभग  37  gat  और  350  पुलियों  का  अभी  पुनर्भरण  किया  जाना  र  1  यदि

 पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  हुई  तो  छठी  योजना  अवधि  में  लगभग  14  पुलों  और  80  पुलियों
 का

 पुनर्निर्माण  किए  जाने  की  सम्भावना  है  |

 (77)  :  के दशक ला  घाटी  ने  सड़क  की  ज्यामिति में  सुधार  करने  का  प्रस्ताव

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  हुआ  परन्तु  धन  अभाव  के  कारण  इसे  स्वीकृत  करना  संभव  नहीं  हो

 पाया  है  ।
 छठी  योजना

 (1980-85)
 में  40  लाख  रुपये  का  प्रावधान  है  ।

 (
 =z i  )  हा  लगभग

 350  पुलियों  और  .37  पुलों  का  फिर  से  निर्माण  करने  की  जरूरत

 और  :  किलोमीटर  246/2  में  एक  ही  पुल  जिसके  पहुंचमसार्गों  निर्माण

 किया  जा  रहा  है  ।  इसके  लिए  1982-83  में  2  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी

 से  परियोजनाओं  कौर  फैलोशिप  के  लिए  अनुदान

 5156.  श्रीमती  संयोगिता  राणे  :  कया  शिक्षा  ्र  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कितने  व्यक्तियों  और  संस्थानों  ने  परियोजनाओं  और  फैलोशिप  के  लिए  पिछले  तीन

 वर्ष  के  दौरान  से  अनुदान  प्राप्त  किया

 विभिन्‍न  कार्यों  के  लिए  कितने  व्यक्ति  विदेश  भेजे

 क्या  अनुदान और  फैलोशिप  मन्त्रालय  की  सिफारिश  पर  प्रदान  की  जाती

 और
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 यदि  तो  तत्तसंबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  ?

 दिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०के०

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भाग  लेने  वाले  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  युनेस्को  से  तथा  यूनेस्को  के

 तय  गये  ठेकों  के  अन्तर्गत  74  व्यक्तियों  और  संस्थाओं  ने  परियोजनाओं  लिए  के  अनुदान  और

 शिक्षा वृत्तियां  प्राप्त  की  ।

 पिछले  3  वर्ष  के  दौरान  विदेशों  में  यूनेस्को  संबंधी  कार्यों  के  लिए  कुल  21  भार

 तीन  राष्टिकों  को  चुना  गया  |

 हां  ।

 यूनेस्को  से  प्राप्त  अनुदान  और  शिक्षा वृत्तियों  के  ब्यौरे  दर्शा  गन  1  विवरण  संलग्न

 में  रखा  गया  |
 देखिए

 संख्या  एल०  टी०  6264/83]

 सफदरजंग  शभ्ररपताल  से  फरीदाबाद  तक  बस  सेवा  का  प्रस्ताव

 5157.  श्री  बोदा  पारथी  :  कया  नौवहन  कौर  परिवहन  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सफदरजंग  अस्पताल  और  फरीदाबाद  के  बीच  कोई  सीधी  बस  सेवा  नहीं

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  रोगियों  तथा  अन्य  लोगों  के  लाभार्थ

 जंग  भ्र स्प ताल  से  फरीदाबाद  तक  डी  टी  सी  की  बस  सेवा  चलाने  का  है

 नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :
 जी  att

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  पास  विचार  पनाग TSHiaq भी  नहीं है

 तु  फरीदाबाद  और  लाजपत  नगर  के  बीच  एक  नियमित  सेवा  जहां  से  दिल्‍ली  परिवहन
 निगम  के  अनेक  रूटों  द्वारा  सफदरजंग  अस्पताल  तक

 लाया
 जा  सकता  है  ।

 परीक्षा  प्रदान  पत्रों  का  पहले  से  पता  चल  जाना

 5158  श्री  बाला  साहिब  faa  पाटिल :  )  क्या  दिक्षा  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ए-वन  सीनियर  स्क्‌्ल [र ड  केट  के  प्रदान  पत्रों का

 पहले  से  ही  पता  चल  गया

 tr  apTrs
 क्या  प्रश्न  पत्रों  का  इस  a  भार

 पहले  से  पता  चल  जाने  से  उन  छात्रों को  गहरा
 धक्का  पहुंचता  है  जो  परीक्षा

 के  लिए  कड़ी  मेहनत  करते
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 क्या  प्रदान  का  पहले  से  पता  चल  जाने  के  मामले  में  जिसकी  छानबीन  नहीं  हो

 पाती  बेईमान  विद्यार्थियों  को  फायदा  होता  भौर

 यदि  तो  स्थिति  को  सुधारने  और  जो  दोषी  पाए  जाते  हैं  उन्हें  दंडित  करने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 शिक्षा  शौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  म्त्रालयों  में  उप-मान्त्रो  पी०  कण

 चुंगल  )  अखिल  भारतीय  सीनियर  सकून  सार्टिफिकेट  परीक्षा  के  वर्ष  1982  में  तीन  प्रशन

 पत्रों  तथा  1983  में  प्रदान  पत्र  का  पहले  पता  चल  गया  था  |  |
 |  जि

 जी  ।  तथापि  प्रश्न-पत्तों  का  पता  पहले  चल  जाने  की  बात  ध्यान  में  आने  पर

 प्रभावित  केन्द्रों  पर  परीक्षा  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 इस  बर्ष पिछले  वर्ष  प्रदान-पत्रों  का  पता  चल  जाने  के  संबंध

 में  जांच

 तल

 रही
 इस

 प्रश्न  पत्र  का  पहले  पता  चल  जाने  के  सम्भावित  कारणों  की  जाँच  की  जा  रही है  पिछले वर्ष

 प्रश्न-पत्रों  का  पता  चल  जाने के  सम्बन्ध  में  दोषी  पाए  गए  व्यक्ति  के  विरुद्ध  न्यायालय में  मुकदमा

 चल  रहा  है  ।  इस  वर्ष  प्रदान-पत्र  का  पहले  पता  चल  जाने  के  संबंध  में  दोषी  पाए  गए  व्यवसायों  के

 विरुद्ध  भी  समुचित
 कारवाई

 की  जायेगी  ।

 पत्राचार  पाठ्यक्रम  के  लिए  विश्वविद्यालय  ager  आयोग  के  साग  fada

 5159.  श्री  डी  ०एस०ए०  शिव  प्रकाशम :
 कया  दिक्षा  site  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  विषयों  के  पत्राचार  पाठयक्रम  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने

 विश्वविद्यालयों  को  किस  प्रकार  के  ari  faze  जारी  किए  हैं

 क्या  चि र्व विद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  पत्राचार  पाठ्यक्रम  के  अनुसूचित  जातियों

 अनुसूचित  पिछड़े  वर्गों  के  छात्रों  के  शुल्क  में  छुट  देने  के  लिए  विश्वविद्यालयों  को

 quae  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसे  छात्रों  को  छूट  देने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  को  परामर्श  देगी  ?

 शिक्षा  शौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  सन् त्राल यों  में  उप-मन्त्री  पी  ०के०  aa  )
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  पत्राचार  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न

 विश्वविद्यालयों  को  मार्गदर्शी  रूप  रेखाएं  परिचालित  की  हैं  ।  इन  कि  मार्गदर्शी  रूपरेखाओं  में

 पत्राचार  पाठयक्रम  शिशु  करने  की  दाखिले  के
 अनुदेश  सामग्री  तैयार

 पाठ/पठन  सामग्री  छात्रों  की  उत्तर
 पुस्तिकाएं  ते तयार  करना  कौर  उनका  मूल्यांकन
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 ne

 अध्ययन  केन्द्रों  की  वैयक्तिक  सम्पर्क  कार्यक्रमों  का  आयोजन  और  करें

 पुस्तकालय  सेवा  और  वित्त  से  सम्बन्धित  व्यवस्थाएं  निर्घारित  किया  गया  है  ।

 और  इन  मागं दर्शी  रूपरेखाओं  के  अनुसार  पत्राचार  पाठ्यक्रमों  के  छात्र

 जाति  जनजातियों
 से

 सम्बन्धित  छात्रों  उन्हीं

 दिक्षा  छात्रवृत्तियां  इत्यादि  के  हकदार  हैं  ।  जो  विश्वविद्यालय  के  नियमित  पाठ्यक्रमों में
 '  दाखिल

 छात्रों क ेके  लिये  उप उपलब्ध  हैं  ।

 गेय  सचिवालय  भ्रादलिपिक  सेवा  के  निजी  सचिवों  ate  वरिष्ठ  निजी

 सहायकों  की  श्रेणी  में  श्रवुसुचित  ota  अनुसूचित  जनजाति

 व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षण

 5160.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  किया  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 1  1983  को  रोस्टर  सहित  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  के  कुल

 कितने  निजी  सचिव  और  वरिष्ठ  निजी  सहायक  थे

 केन्द्रीय  सचिवालय  aratetats  सेवा  में  कुल  कितने  निजी  सचिव  और  वरिष्ठ

 निजी  सहायक  हैं  और  कितने
 करें  चारी  अनुसूचित  जाति  और  अनुरसूध्वित  जनजाति के

 क्या  उपरोक्त  श्रेणी  के  कर्मचारियों  में  मन्त्रालय  द्वारा  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  दिया

 गया है  ;  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  के  निजी  सचिवों  और  वरिष्ठ

 निजी  सहायकों  की  श्रेणियों  में  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  व्यक्तियों  के  लिये  आरक्षित

 पदों  को  भरने  के  संबंध  में  सरकार  की  क्या  नीति  है
 ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  (  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :

 गौर  स्वास्थ्य  काडर  में  1.1.  1983  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  सचिवालय

 आशुलिपिक सेवा  के  निजी
 सचिवों

 तथा  वरिष्ठ  वैयक्तिक  सहायकों  की  मंजूर  शुदा  संख्या  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  निजी  सचिव

 (ii)  वरिष्ठ  बयाती

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  निजी  सचिवों  तथा  वरिष्ठ  वैयक्तिक

 सहायकों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 (1)  निजी  सचिव

 अनर्साचत  जाति  एक

 अनुसूचित  जनजाति  शुन्य
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 (11)  वरिष्ठ  वैयक्तिक  सहायक

 एक अनुसूचित  जाति

 अनुसूचित
 जनजाति  द्न्य

 उन  आरक्षण और  :  भारत  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किए  विक  w

 आदेशों  का  जो  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण

 सम्बन्धित  ब्रोकर  में  दिए  गए  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  में  वरिष्ठ  वैयक्तिक

 यकों  तथा  निजी  सचिवों  के  आरक्षित  पदों  को  भरने  के  लिए  पालन  किया  जाता  है  ।

 रेलवे  बोर्डे  के  एग्जीबिशन  अधिकारी  के  विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही

 5161.  डा०  ए०  यू०  लाजमि  :  कया  रेल  मंत्री  रेलवे  als  के  एग्जीबिशन  अधिकारी  के

 विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही  के  बारे  में  4  1982  के  अतारांकित  seq  संख्या  4052  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  रेलवे  बोर्ड  के  एग्जीबिशन  अधिकारी  को

 विरुद्ध  शुरू  की  गई  दण्ड  सम्बन्धी  कार्रवाई  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका  है  और  यदि  तो

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  तथा  यदि  तों  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  :  सम्बन्धित  अधिकारी  के

 विरुद्ध  आरोपों  की  जांच  करने  के  आरोप  केन्द्रीय  सकता  आयोग  में  एक  विभागीय  जांच

 आयुक्त
 को  सौंप  दिए  गए  हैं  ।  जांच  रिपोर्ट  की  अभी  प्रतीक्षा  है  ।

 रेलवे  Fela  कर्मचारियों  wi  रेलवे  कर्मचारियों  के  समान  समझना

 5162.  श्री  नारायण  चौबे  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  कन् टीन  कमेंचारियों  को  अब  रेलवे  कर्मचारियों  के  समान

 सभा  जाता

 यदि  तो  कब

 क्या  अब  भी  ऐसी  रेलवे  कैबिनेट  हैं  जिनके
 कर्मचारियों  को  रेलवे  कर्मचारियों  के

 बराबर  नहीं  सं सभ का  जाता

 यदि  तो  ऐसे  किसानों  के  क्या  नाम  हैं  और  वहाँ  के  कमेंचारियों  को  रेलवे

 चारी  न  समझे  जाने  के  FAT  कारण

 कया  रेलवे  कर्मचारियों  के  समान  समझे  जाने  वाले  कैन्टीन  कर्मचारियों  को  रेलवे

 कर्मचारियों  के
 बराबर  पास  और  पी०  टी०  ato  मिलते  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 और

 क्या  इन  कर्मचारियों  को  नियमित  किए  जाने  से  पहले  की  भविष्य  निधि  राशि  उन्हें

 वापिस  कर  दी  गई  हैं  अथवा  उसे  नये  भविष्य  निधि  लेखे  में  अन्तरित  कर  दिया  गया  है  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  सी०  के०  जाफर
 :  उच्चतम  यायालय

 के  22-10-80  के  निर्णय  के  अनुसरण  सभी  सांविधिक  कमेटियों  और  दिल्‍ली  में  आधारित  11

 सांविधिक  किसानों  के  जो  उपर्युक्त  निणय  क  wana  भाते  उक्त  तिथि  से  रेलवे

 कर्मचारी  मान  लिए  गए  हैं  ।

 22-10-1980

 और  (#)  जी  हां  ।  ये  गर-सांविधिक  कैबिनेट  जो  विभिनन  रेलों  पर  कल्याणकारी

 उपायों  के  रूप  में  स्थापित  की  गई  हैं  ।

 जी  हां  ।

 भविष्य  निधि  की  रकमों  क
 हस्तान्तरण  का  saa  संबंधित  क्षेत्रीय  भविष्य

 निधि  आयुक्तों  क॑  परामर्श  से  विचाराधीन  है  ।

 विट्ठलवाडी  सें  माल  शेडों  का  निर्माण

 5163.  श्री  जगन्नाथ  पाटिल  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 विट्ठल वाडी  महाराष्ट्र  में  माल  दोनों  के  निर्माण  से  संबंधित  कार्य
 कौ

 विमान  प्रगति  क्या  और

 (a)  परियोजना  की  कुल  अनुमानित  लागत  क्या  है  कितनी  रानी  खर्च  की  गई  है  और  अब

 तक  कितना  प्रतिशत  कार्य  किया  गया है  ओर  इस  परियोजना  के  कब  तक
 चालू  होने  की

 सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  महाराष्ट्र  मध्य

 रेलवे  में  विडठलवाडी  स्टेशन  पर  माल  गोदाम  की  व्यवस्था  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 विमिन  राज्यों  में  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  की  लाइनें

 5164.  श्री  बृजमोहन  भोजपति  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा
 और

 पश्चिम
 बंगाल  सहित

 भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  दक्षिण  पूर्वਂ  रेलवे  की

 rea  कितनी-कितनी  किलोमीटर  में  और

 क्या  उड़ीसा  में  दक्षिण  पूवे  रेलवे  कोई  मुख्यालय  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  Ho  जाफर  :  31  1982  को

 दक्षिण  ga  रेलवे  के  मार्ग  किलोमीटर  का  विभिन्‍न  राज्यों  के  बीच  वितरण  इस  प्रकार  था

 49



 के  लिखित  उत्तर  31  1983

 राज्य  माग  किलोमीटर

 आंध्र  प्रदेश  527.36

 बिहार  916.98

 मध्य  प्रदेश  2004.48

 महा  राष्ट्र
 676.90

 1982.14 उड़ीसा

 पश्चिम  बंगाल  932.80

 जोड़  7040.66

 जी  नहीं  ।  रेलों  के  पुनर्गठन  की  यदि  कोई  की  रेल  सुधार  समिति

 द्वारा  जाँच  की  जा  रही  है  ।

 एक  वृद्धा को  जान  बचाते
 समय

 श्रपनी
 बाजू  से  हाथ  घो  बेठने  वाले

 वयस्क  बच्चे  को  सहायता  कौर  राहत

 5165.  श्री  अरविन्द  नेताम  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सराय  किशनगंज  रेल  लाइन  पर  एक  वृद्धा  की
 जान

 बचाते  समय  एक  अवयस्क  बच्चा  अपनी  बाजू  से  हाथ  धो

 यदि
 तो

 दिल्‍ली  प्रयास  ने  इस  बच्चे  को  कितनी  और  किस  प्रकार  की  राहत

 और  सहायता  देने  का  fora  किया

 क्या  सरकार  का  विचार  उसे  एक  दुकान  आबंटित  करने  का  भी  है  ताकि  वह  भविष्य

 में  अपनी  आजीविका  कमा  और

 यदि  तो  कब
 त़क  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 दिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०  के०

 हाँ  ।

 से  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  प्रोस्थेटिक  सहायक  यन्त्र  को  क्रय  करने  हेतु  बालक
 को

 आर्थिक  सहायता  देने  का  निर्णय  लिया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  बालक  को  मुख्य  कार्यकारी  पाबंद  द्वारा

 2  00  रुपए  की  घनसाली  और  पुलिस  आयुक्त  द्वारा  500  रुपए की  धनराशि  प्रदान  की  गई  है  ।

 ए  जनता  फ्लैट  आबंटित  किए  जाने  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  a  |

 इस  प्रयोजन  के  लिए  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  एक  की  आस्क  भी  आबंटित  किया

 गया है  ।

 सोवियत  संघ  द्वारा  एक  भारतीय  अध्यापक  को  दिया  गया  पुदीन  पुरस्कार

 5166.  थ्री  आनन्द  सिह  :  क्या  शिक्षा  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 50



 watt  के  लिखित  उत्तर 10  1905

 कया  ag  सच  है  कि  सोवियत  संघ  ने  एक  भारतीय  अध्यापक  को  पुश्किन  स्वरण  पदक

 से  पुरस्कृत  किया

 यदि  तो  अध्यापक  का  नाम  क्या  है  तथा  उसे  किस  काय  के  लिए  पुरस्कृत
 किया

 गया

 (77)  क्या  इस  उद्देश्य  के  लिए  भारत  सरकार  से  आवश्यक  अनुमति  प्राप्त की  गई  थी  कौर

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  तथा  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 पिछले  तीन  वर्षों  में  भारतीय  अध्यापकों  को  ऐसे  कितने  पुरस्कार  दिये  गये  और

 क्या  भारत  सरकार  भी  रूसी  अध्यापकों  को  परस्पर  आधार  पर  इसी  प्रकार  के

 पदकों  से  पुरस्कृत  करती  यदि  हां  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०  Fo

 से  1979  में
 स्थापित  पुश्किन  अन्तर्राष्ट्रीय  रूसी  भाषा  और  साहित्य  शिक्षक  संघ

 के  तत्वावधान  में  दिया  जाता  है  ।  उपलब्ध  सूचना  के  दो  भारतीय  शिक्षक  अर्थात्‌  रूसी

 अध्ययन  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  प्रोफेसर  alo  एन०  चक्रवर्ती  तथा  भोपाल

 विश्वविद्यालय  की  श्रीमती  शकुन्तला  वैद्य  को  रूसी  भाषा  के  शिक्षण  में  उनके  योगदान  के  लिए

 1979  और  1982  में  पदक  प्रदान  किए  गए  हैं  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  संघ  ने  उन  पुरस्कारों  को  प्रदान  करने  के  लिए  भारत  सरकार  की  अनुमति

 नहीं  माँगी
 |

 ये  पुरस्कार  सोवियत  रूस  की  सरकार  द्वारा  प्रदान  नहीं  किए  जाते  हैं  और

 रिक  आधार  पर  भारत  सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  के  पुरस्कार  प्रदान  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 अखिल  भारतीय  श्रायुविज्ञान  संस्थान  में  गरीब  रोगियों  की  उपेक्षा  करना

 5167.  प्रो ०  जीत  कुमार  मेहता  :  क्या  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  नई  दिल्‍ली  में  बहुत  गम्भीर  हालत  वाले

 रोगियों  को  जनरल  वाड  में  तब  तक  दाखिल  नहीं  किया  जाता  जब  तक  कि  2  से  8  यूनिट  रकत  का

 दान  न  किया  जाये  जबकि  ag  प्राइवेट  ats  में  दाखिल  किये  गये  ऐसे  लोगों  के  लिए  यह  अनि वा यें

 नहीं  है  जिनको  जरूरत  पड़ने  पर  रकत  कोष  से  रकत  दिया  जाता

 क्या  साधन  सम्पन्न  लोगों  का  बिना  बारी  के  इलाज  किया  जाता  है  और  गरीबों  की

 उपेक्षा
 की  जाती  है  और  छुट्टी  के  दिनों  में  भी  आपरेशन

 के
 लिए  प्राइवेट  वाड  के  रोगियों  को

 प्राथमिकता  दी  जाती

 ही  देखते  हैं  और  जनरल  ars  के  रोगियों  की कया  वरिष्ठ  डाक्टर  केवल  4-5  र

 अपेक्षा  की  जाती  और
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 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  दौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  मोहसिना  :

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्‍ली  में  सभी  आपातकालीन  रोगियों  की  चाहे

 वे  जनरल  अथवा  प्राइवेट  वाड़े  में  रक्त  की  जरूरतों  को  संस्थान  के  रकत  कोष  से  निःशुल्क  पुरा

 किया  जाता  है  ।

 से  आपरेशन  के  लिए  प्राइवेट  ats  में  भर्ती  किए  गए  रोगियों  को  कोई

 मिलता  नहीं  दी  जाती  है  ।  यह  सही  नहीं  है  कि  वरिष्ठ  डाक्टर  केवल  4  से  5  रोगियों  क  at

 देखते  हैं  और  जनरल
 वाड  के  के  रोगियों  की  अपेक्षा  की  जाती  है  सभी  रोगियों  को  चिकित्सा

 सुविधाएं
 उनके  अधिक  और  सामाजिक  स्थिति  का  लिहाज  किए  बिना  प्रदान  की  जाती  है  ।

 सातवें  वित्त  आयोग  को  सिफारिश  के  agent  राज्यों  द्वारा

 समाज  सुरक्षा  कौर  पेंशन  योजना  का
 अपनाया

 जाना

 5168.  श्री  तारिक  अनवर  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सातवें  वित्त  आयोग  ने  राज्यों  द्वारा  समाज  सुरक्षा  पेंशन  योजना  अपनाये  जाने

 की  सिफारिश  की

 यदि  तो
 इस  को

 क्रियान्वित  करने  वाले  राज्यों
 की

 संख्या  क्या

 क्या  सरकार  इस  योजना  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराती

 और

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  योजना  के  आरम्भ  से  अब  तक

 कितने  लोगों  को  लाभ  पहुंचा  है
 ?

 शिक्षा  शर  संस्कृति
 तथा  समाज  कल्याण

 में  उप-मन्त्री  पी०  क्या  :

 हां  ।

 असम  के  अलावा  संभी  राज्य  योजना  को  कार्यान्वित  करते  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रदान ही  नहीं  उठता  |

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  पुनर्गठन

 5169.  श्री  हरिकेश  बहादुर  :  क्या  शिक्षा  श्र  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  gat

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विवार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  जैसी  समस्याएं  इस  समय
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 हैं  वे  विस्फोटक  स्थिति में
 न  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  छात्रों  तथा  कर्मचारियों

 दोनों  के  लिए  ही  शिकायतें  दूर  करने  तथा  तंत्र  गठित  करने  का  और

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  इस  कोय  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  का  उपर्युक्त  रूप  से  पुनर्गठन  करने  का  है  और  इसे  ऐसी  भूमिका  सौंपने  का  है
 ?

 शिक्षा  प्र  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  सस् त्राल यों  में  उप-सन्तरी  पी०  के ०

 और  ऐसे  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के

 विचाराधीन  नहीं है  ।

 रेलवे  के  कार्यकरण  सें  सुधार  करने  के  लिए  प्रधान  मन्त्री

 के  निदेशों  at

 5170.  श्री  सुभाष  यादव  :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  निदेशों  के  अनुसार  कार्यकरण  में  बड़े  पैमाने  पर  सुधार

 करने  तथा  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  प्रयास  किए  भर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 रेल  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  सी ०  कण  जाफर  और  रेल

 संचालन  में  सुधार  के  प्रयास  करना  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  ।  प्रभाव  मन्त्री  द्वारा  दिए  गए  निदेशों

 के  अन्य  उपायों  के  अतिरिक्त  निम्नलिखित  उपायों  को  लागु  करने  और  उन  पर  नजर

 रख  कर  रेलों  के  संचालन  को  बेहतर  बनाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं

 (I)  कार्यालयों  में  बेहतर  उपस्थिति  |

 (11)  सरकारी  काम  को  निपटाने  में  तत्परता  ।

 (111)  अधिकतम  लाभ  प्राप्त  करने
 के के  उद्देश्य  स्वीकृत  परियोजनाओं  पर  कड़ी  नजर

 रखना  |

 (IV)  भारी  प्रमुख  क्षेत्रों  में  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  में  सहायता

 देना  |

 V+)  सादगी  के  मानकों  को  लागू  करना  ।

 (VI)  व्यथ  के  और  अनुत्पादक  कार्यक्रमों  को  समाप्त  करके  सच  में  किफायत  ।

 रेल  मंत्रालय  में  और  सभी  रेलों  पर  एक  से-सम्पूर्ण  सकता  संगठन  है  जो  शिकायतों  की

 जांच  के  माध्यम  से  तथा  निवारक  जांच  करके  रेलों  के  संचालन  से  भ्रष्टाचार  की  रोकथाम  करता

 है  ।  प्रधान  मन्त्री  के  निदेशों  के
 अनुसार

 शिकायतों  की  तेजी  से  जांच  करके  तत्काल  अनुवर्ती

 दास नात्मक  कार्रवाई  करके  सकता  संगठन को  अधिक  प्रभावी  बनाने  की  कारवाई की  गयी  है  ।
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 मन्त्रालय  के  श्रन्तगत  राँची  कौर  मुजफ्फरपुर  क  संस्थानों  में

 बिहार  के  नदयुवकों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर

 5171.  श्री  कुवर  राम  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  अंतगर्त  आने  वाले  संस्थानों  में  बिहार  के  नवयुवकों  को  रोजगार  के  अवसर

 प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  सरकार  रांची  और  मुजफ्फरपुर  के  उम्मीदवारों  के  साक्षात्कार

 और  दाते  करने  की  व्यवस्था  करेगी  ?

 नौवहन  तथा  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  ज़ियाउर्रहमान  भ्र

 मंत्रालय  के  सड़क  पक्ष  का  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  पटना  में  है  ।  इसे  जहां  तक  भर्ती  नियमों  के
 अनु

 सार  सीधी  भर्ती  द्वारा  नियुवित  के  लिए  समूह  a  और  a  पदों  के  लिए  स्थानीय  लोगों  को  भर्ती

 करने  के  लिए  पहले  ही  प्राधिकृत  करिया  गया  है  ।  इसके  लिए  क्षेत्रीय  कार्यालय  को  स्थानीय

 गार  कार्यालय  से  नाम  प्राप्त  होते  हैं  ।  समूह  कौर  के  पदों  के  लिए  मुख्यालय  संघ  लोक

 सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  भर्ती  करता  है  ।

 2.  इस  मंत्रालय  के  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निदेशालय  का  दूसरा  क्षेत्रीय  कार्यालय

 पटना  में  है  ।  वे  समूह  और  ख  के  पदों  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम से
 भर्ती

 की  जाती  और  समूह  तथा  घ  के  पदों  के  लिए  निदेशालय  पटना  में  साक्षात्कार  के  माध्यम

 से  भर्ती  करता

 जनवरी-फरवरी  1983  के  दौरान  राजधानी  में  हुई  सड़क  दुर्घटना

 5172.  श्री  के०  लक प्पा  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या
 सरकार

 को  राजधानी  में  सड़क  में
 वृद्धि

 की  जानकारी

 ale  तो  जनवरी  और  फरवरी  1983  के  दौरान  कितनी  सड़क  दुर्घटनाएं  हुई  हैं

 और  कितने  मामलों  में  मोटर  वाहन  ड्राइवरों  द्वारा  पैदल  चलने  वालों  को  मारा  गया

 क्या  टक्कर  मारने  वाले  अधिकांश  मोटर  वाहन  ड्राइवरों  को  पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार

 नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  कितने  मामलों  में  तत्सम्बन्धी  पूरे  तथ्य  कया  हैं  और  पुलिस  द्वारा

 राशियों  का  पता  न  लगाए  जा  सकने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 है वहन  कौर  परिवहन  aera
 में

 राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  श्र  :

 से  अपेक्षित  ब्यौरे  वार  सूचना  दिल्‍ली  प्रद  न
 से  एकत्रित की  जा  रही  हे  कौर  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जायेगी ।
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 T RAST  MR Y=
 दी  से  रसायनों

 श्र  पाया बम्बई  लित  पोस्टर  फिलामेंट
 यानें

 कही
 चोरी

 5173.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  नौवहन  ौर  परिवहन  मंत्रो  यह  बनने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1980  ,1981  और  1982  के  अतिरिक्त  तक  )  बम्बई  गोदी  से

 रसायनों  और  पोस्टर  फ्लिमिन्ट  याने  की  बड़े  पैमाने  पर  चोरियां  हुई

 al  AUN तरी यदि  at,  तो  इन  चोरियों  में  चोरी  करने  के  कोन  के  उपयोग  किये  गये  थे

 और  उन  आयोजकों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  चोरी  किये  गये  माल  का  मूल्य  एक  लाख  रुपये  से

 अधिक

 क्या  पुलिस  ने  कुछ  माल  बरामद  किया

 यदि  तो  सम्बन्धित  आयातकों  के  नाम  क्या  हैं  और  बरामद  किए  गए  माल  का

 मुल्य  क्या

 बम्बई  गोदी  में  1980-81  के  दौरान  ताइवान  से  आयातित  पोस्टर  फ्लिमेंट  यार्न

 का  कोई  पात्र  खोलने  पर  वह  खाली  पाया  गया  और

 यदि  तो  उन  आयोजकों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  पात्र  खाली  पाएं  गए  थे
 i

 नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्नी  जियाउरंहमान  watt)  :

 1980,  1981  और  1982  में  बम्बई  डाक  से  कुछ  रसायनों  और  आयातित

 स्टर  धागे  की  चोरी  हुई  ।

 से  चोरी  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 परजीवी  का  नाम  चोरी  गए  कार्गो  का  बरामद  कार्गो  कायें  प्रमाली

 मूल्य  का  मूल्य

 |  ह  3

 1  स्टेट  कैमिकल्स

 एण्ड  फार्मास्यूटिकल

 कारपोरेशन  आफ

 40,00,000  कंटेनर  से  चौरी बम्बई

 3,50,00  3,50,000 2s  खुले  हाक  से  चोरी

 1,15,000  80,000  शेड  से  चोरी 3.

 4.

 कलस  बम्बई  4,00,000  कंटेनर  से  चोरो
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 2  3  5

 5.  1,00,000  दोड़  से  चोरी

 6.  रिलायन्स

 ईल  बम्बई  2,00,000  कंटेनर  से  चोरी

 2,00,000

 कोलम्बो  पोट  के

 लिए  माल  1,30,000  1,20,000  जहाज  के  गोदाम  से  चोरी

 व
 -  8,68  ,660  868,660  गोदाम  से  चोरी

 10  पाली  ड्रग

 बम्बई  4,50,000  4,  50,000  खुली  जगह  से  चोरी

 11.0  रिलायन्स

 बम्बई  1,05,000  देशी  क्राफ्ट  कार्गो

 निकालना

 12  स्टेट  क  मिठास  डड

 फार्मास्यूटिकल्स

 कारपोरेशन  आफ  डाक  की  दीवार  के  रास्ते

 ——
 इंडिया  बंबई  26,00,000  माल  निकालना

 1,10,000  1,  10,000 13

 8,00,000  कंटेनर  से  निकाले  कर 14  आरजे  8,00,000

 पोर्ट  बम्बई  दीवार  के  tied  निकालना

 औ

 वर्ष  1980 और
 1981  में  तायवान  से  आए  कंटेनरों  जिनमें  पोस्टर  धागे  थे  उन्हें

 खोलने  पर  खाली  पाया  इस  बारे  में  कोई  मामला  दर्ज  नही  किया  गया  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 एशियाड
 1982  के  लिए  पुराने  पुलों  तथा  सड़कों  के  सुधार  हेतु  किया  गया  व्यय

 5174.  श्री  frets  चन्द  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  यंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फि

 क्या  राजधानी  में  एशियाड  1982  के  लिए  पुराने  पुलों  तथा  सड़कों  के  सुधार  हेतु

 कुछ  राशि  ay  की  गई  थी he

 यदि  तो  उन  पुलों  तथा  सड़कों  के  नाम  क्या  और
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 उसके  लिए  कितनी  राशि  आबंटित  की  गई  थी  और  उन  पर
 कितना  व्यय

 किया

 गया ?

 नौवहन  झोर  परिवहन  मदिरालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  झ्र
 :

 दिल्‍ली  में  खासकर  एशियाड  में  पुराने  पुलों  और  सड़कों  की  मरम्मत  पर  कोई  खां  नहीं  किया

 गया

 और  प्रबल  ही  नहीं  उठते  ।

 हिजली  ज्वारीय  नहर  तथा  उड़ीसा  तटवर्ती  नहर  का  सर्वेक्षण  कार्य

 5175.  श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  उड़ीसा  की  ओर  से  हिजली  ज्वारीय  नहर  तथा  उड़ीसा  तटवर्ती  नहर  का

 क्षण  कायें  प्रारम्भ
 कर  दिया

 गया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :

 से  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  बोले  ने  राज्य  सरकारी  के  अधिकारियों  और  श्रन्त्देशीय

 जल  परिवहन  निदेशालय  के  मुख्य  अभियंता  व  प्रशासक  द्वारा  नहर  का  संयुक्त  निरीक्षण  करने  के

 लिए  सिफारिश  की  ।  नहर  के  पश्चिम  बंगाल  वाले  भाग  का  संयुक्त  निरीक्षण  पुरा  हो  गया  है  और

 उड़ीसा  वाले  भाग  का  संयुक्त  निरीक्षण  करना  अभी  बाकी  संयुक्त  निरीक्षण  के  आधार  पर

 नहर  के  सुधार  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्ताव  तयार  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 गुट-निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  पर  हुमा  खर्च

 5176.  श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  शिखर  सम्मेलन  आयोजित  करने  के  लिये  हमारी

 सरकार  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि  खच  की  गयी ;

 सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  देशों  ने  कितना  कितना  at  वहन  और

 बनायी  गई  परिसम्पत्तियों  को  कुल  मूल्य  कितना  है  ?

 विदेश  मन्त्री  पी०  वी  नरसिंह  :  इस  समय  ae  की  ठीक-ठीक  राशि

 बता  पाना  संभव  नहीं  है  कयोंकि  विभिन्‍न  सरकारी  विभाग  सम्मेलन  की  व्यवस्था  से  सम्बद्ध  थे  और

 इस  मद  में  हुए  खर्च  के
 समेकित  आंकड़े  तैयार  होने

 में  कुछ  लगेगा  ।  अनुमान  है  कि

 खर्च  30  करोड़  रुपये  के  आस-पास  aint
 लाच  ज
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 निर्णय

 सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  देश  केवल  सम्मेलन  सचिवालय  के  प्रबन्ध  के  लिए  ही

 आंशिक  रूप  से  ad  वहन  कर  सकते  हैं  ।

 विज्ञान  भवन  अस्पताल  और  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में

 वाहनों  दी  प्राप्ति  से  एवं  इमारती  परिवर्धन  तथा  परिवर्तन  द्वारा  बनाई  गई

 त्तियों  का  मुल्य  17  करोड़  के  आस-पास  होगा  |

 दयाल  fag  कालेज  में  सहसा

 $5177.  शी  गुलशेर  अहमद  :

 श्री  के०  लक प्पा  :  क्या  दिक्षा  ale  संस्कृति  मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी  शनि

 वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  4  1983  को  टाइम्स  में  ऐट

 दयाल  सिंह  कालेज  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 दयाल  सिंह  नई  दिल्‍ली  में  हुई  हिंसात्मक  घटना  का  ब्यौरा  कया

 1  1982  से  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  कालेजों  और  शिक्षा
 संस्थाओं  में

 घेराव  ate  मार  पीट  कीं  अन्य  कितनी  घटनायें  हुई  और  उनका  ब्यौरा  कया

 प्रत्येक  मामले  में  की  गई  पूछत'छ/जांच  पड़ताल  अथवा  अन्य  कार्यवाही  के  क्या

 परिणाम  भौर

 राजधानी  की  दिक्षा  संस्थाओं  में  जान  व  माल  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  उपचारी

 और  रोकथाम  सम्बन्धी  उपाय
 किए  किए  अथवा  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 दिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्य/ण  मंत्रालयों
 सें

 उप-मंत्री  पी०  ई  :

 हां  ।

 से  दयाल  सिंह  कालेज  तथा  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  अन्य  कालेजों  में  हुई

 हिंसात्मक  घटनाओं  और  उन  पर  की  गई  कार्यवाही  से  सम्बन्धित  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  तथा

 यथा  समग्र  सभा पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भोपाल  रेलवे  स्टेशन  का  प्लेटफार्म

 5178.  श्री  विरदा  राम  फुलवारिया  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  266  wa  265  डाउन  जोधपुर  facdt  एक्सप्रेस  की  लम्बाई  की

 तुलना  में  जोधपुर  डिवीजन  में  सामाजिक-भट्टी  के  बीच  के  प्लेटफार्मो  की  लम्बाई  कम

 कया  यह  भी  सच
 है  कि  इस  लाइन  पर  भीनमल  रेलवे  स्टेशन  के  प्लेट  फार्म  के  दोनों

 ओर  नाले  हैं  जिसके  कारण  यात्रियों  को  गाड़ी  में  चढ़ने  site  उतरने  में  बड़ी  असुविधा  होती
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 (7)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  सामग्री-भद्दी  के  बीच  इस  एक्सप्रेस  गाड़ी

 के  आधे  स्टेशनों  के  प्लेटफार्मो  की  लम्बाई  बढ़ाने  का  कौर
 oe

 ALG  तो  कब  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  eto  Fo  जाफर  :  हां  ।.

 यद्यपि  मारवाड़  भीनमल  के  प्लेटफार्म  के  दोनों  ओर  छोटी  पुलियां  हैं  तथापि  गाड़ियां

 उनसे  अलग  खड़ी  होती  क्योंकि  उनके  बीच  की  दूरी  गाड़ी  की  लम्बाई  से  अधिक  है  ।  जो  यात्री

 स्टेशन  का  उपयोग  करते  उन्हें  पुलिया  पार
 नहीं

 करनी  वेसे  पुलिया  पर  पैदल-पथ
 की

 भी  व्यवस्था  है  जहाँ  से  जनता  उन्हें  पार  कर  सकती  है  |

 कौर  266  डाउन  गाड़ी  जिन-जिन  स्टेशन  पर  ठहरती  है  सरकार

 का  प्रस्ताव  उनके  प्लेटफार्मो  की  पटरी  की  सतह  पर  लम्बाई  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  वहां  प्री

 लम्बी  गाड़ी  समा  सके  ।  उत्तर  रेलवे  से  कहा  गया  है  कि  इस  काम  के  ऐसी  योजना  बनाये  कि

 इसे  एक  वर्ष  के  भीतर  पूरा  किया  जा  सके  बचतें  कि  तकनीकी  व्यावहारिकता  हो  ate  धन-राशि

 उपलब्ध  हो
 ।

 अखिल  भारतीय  श्रायुविज्ञान  संस्थान  जेसे  संस्थानों  शर  अस्पतालों  को

 परामदां  )  अस्पताल  घोषित  करने  की  योजना

 5179.  थी  कृष्ण  प्रताप  सिह  :
 क्या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चिकित्सा  करने  की  दृष्टि  से  सरकार  का  विचार  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान

 संस्थान  जैसे  संस्थानों  और  अस्पतालं  को  परामशं  अस्पताल  घोषित  करने  का

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्‍ली  में  गत  वर्ष  के  दौरान  सामान्य

 रोगी  कितने  आए  तथा  अन्य  अस्पतालों  और  राज्यों  द्वारा  पृथक  पृथक  कितन  रोगी  भेजे  और

 देश  के  सभी  लोगों  के  लिये  ऐसे  अस्पतालों  की  विशेषज्ञ  सेवाओं  का  सर्वोत्तम  उपयोग

 तथा  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  मोहसिना  :

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  नई  दिल्‍ली  और  स्नातकोत्तर  चिकित्सा  दिक्षा  एवं

 अनुसंधान  चण्डीगढ़  को  जो  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रण  में  पुर्णतया  रेफरल

 तालों  के  रूप  में  घोषित  करना  तब  तक  mae  नहीं  है  जब  तक  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने

 उन  अस्पतालों  में  विशेषज्ञ  उपचार  की  सुविधाएं  विकसित  नहीं  कर  ली  जाती  जहां  से  रोगियों  को

 अति  विशिष्ट  उपचार  के  लिए  इन  संस्थानों  में  भेजा  जा  सके  ।

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  नई  दिल्‍ली  के  पास  दूसरे  राज्यों  से
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 लाए  a

 भेजे  गए र रोगियों
 के
 के  आंकड़े  नहीं हैं  |  रोगियों  द्वारा  दिए  गए  पतों  के  अनसार  1981-82  में  अखिल

 भारतीय  आयुर्विज्ञान  अस्पताल  तथा  डा०  राजे  साद  नेत्र  विज्ञान  केन्द्र  में  क्षेत्रवार

 रोगियों  का  विवरण  इस  प्रकार  है

 राज्य  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  राजेन्द्र  प्रसाद  केन्द्र  में

 अस्पताल  में
 रोगियों

 की  संख्या  रोगियों  की  संख्या

 दिल्ली  223  77  3449

 उत्तर  प्रदश  4625  432

 2412  365

 पंजाब  212  75

 राजस्थान  394  91

 अन्य  राज्य
 1790  283

 259  9 अन्य  देश
 ध

 योग  32069  4704

 उपलब्ध  संसाधनों  के  अनुसार  विशेषज्ञ  उपचार  उन  सभी  को  प्रदान  किया  जाता  है

 जिन्हें  इसकी  आवश्यकता  होती  है  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  अतिरिक्त  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 खोलना  श्र  उनका  दर्जा  बढाया  जाना

 5180.  प्रो ०  नारायण  चन्द  परिवार
 :

 कया  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  Te  बताने

 की  कृपा  करने  कि

 सरकार  ने  चालू  वित्तीय  at  सहित  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  aq
 अवधि  में

 अतिरिकत  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने  और  मौजूदा  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  दर्जा  बढ़ाकर

 उन्हें  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  दर्जा  देने  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 यदि  तो  चालू  वित्तीय  वर्ष  सहित  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोष  वर्षों के के  प्रत्येक

 वर्ष  के  दौरान  अलग  अलग  राज्यवार  और  प्रत्येक  वह  में  कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोले

 जायेंगे  और  कितने  मौजूदा  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  दर्जा  प्रदान

 निया  जायेगा

 क्या  और  शरीक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  तथा
 .  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने  के

 अतिरिकत  प्रत्येक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र
 के

 अंतगर्त  उप केन्द्रों  की  संख्या  भी  बढ़ायी  और

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  उपकेन्द्र  खोले  जाने  की  संभावना  है  तथा  साग
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 ee

 ही  छठी  यो  जना  की  समाप्ति  तक  प्रत्येक  उपकेन्द्र  द्वारा  कितने  लोगों  की  सेवा  किए  जाने  की

 संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  मोहसिना  :

 जी  हां

 (a)  छठीं  पंचवर्षीय  योजना  का  लक्ष्य  600  अतिरिक्त  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलना

 तथा  174  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  दर्जा  बढ़ा  कर  उन्हें  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  बनाने  का

 है  ।  1982-83  के  दौरान  जितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  खोले

 जाने  की  सम्भावना  है  उनकी  संख्या  तथा  1983-84  में  इन  केन्द्रों  को  खोलने  के  लक्ष्य  का

 वार  ब्यौरा  में  दिया  गया  है  ।  1984-85  के  लक्ष्यों  के  बारे  में  राज्यों  शासित  क्षेत्रों

 के  साथ  वार्षिक  योजना  पर  विचार-विमल  करते  समय  fasta  लिया  जायेगा  ।  यह  विचार  विमश

 1983  के  अन्त  तक  होने  की  सम्भावना  है  ।

 हां  ।

 छठी  योजना  के  लक्ष्यों
 के  अनुसार  लगभग  40,000  और  उप-केन्द्र  खोलने  का  विचार

 है  छठी  योजना  के  अन्त  तंक  प्रत्येक  राज्य  में  उप-केन्द्रों  की  सम्भावित  संख्या  का  एक  ब्यौरा

 में  किया  गया  है  ।  74  प्रतिशत  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  प्रति  5,000  तक  ही  आबादी

 के  लिए  एक-एक  उप-केन्द्र  होगा  जबकि  दोष  26  प्रतिशत  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  एक-एक

 केन्द्र  10,000  तक  की  आबादी  को  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  सेवाएं  प्रदान  करता  रहेगा  |  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  इस  संख्या  को  घटा  कर  5000  तक  कर  दिया  जायेगा  ।

 ्

 अनन्तिम  हैं  site  विधिक  योजना  विचार-ख्िमदें  पर  आधारित

 ी  म

 सि ति  खोले  जाने  वाले  प्राथमिक  दर्जा  बढ़ाये  जाने  वाले  प्राथमिक राज्यसंघ  दा

 क्षेत्र  का  नाम  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  संख्या  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  संख्या

 1983-84.  1982-83  1983-84
 1282-88  _

 ह a  3  4  5

 .  झाड़न  प्रदेश  16  10

 असम

 .  बिहार  60

 गुजरात
 10

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश
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 4  5

 जम्मू और  FATT

 कर्नाटक  10

 केरल

 10  मध्य  प्रदेश  10

 11  23  228

 12  मणिपुर

 13  मेघालय

 14  नागालैण्ड

 15

 10  10
 16  पंजाब

 12
 17  राजस्थान

 नन  नान
 18  सिक्किम

 20  15  15
 19  तमिलनाडु

 20  त्रिपुरा

 21  उत्तर  प्रदेश  33  20  12

 22  परिचय  बंगाल  12  10  10

 23  अण्डमान  और  निकोबार

 द्वीप  समूह

 अरुणाचल  प्रदेश 24

 25

 26  दादरा  और  नगर  हवेली

 27  दिल्ली

 28  दमन  और  दीव

 29  लक्षद्वीप

 2 30  मिजोरम

 31  पांडिचेरी

 योग  209  348  76  70

 Ne
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 काम

 ————————

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  छठी  योजना  के  दौरान  Bq-arat  का

 लक्ष्य

 1.  भिन्न  प्रदेश  1123

 2.  असम  905

 5000 3.  बिहार

 4.  गुजरात  2369

 5.  हरियाणा  560

 300 6.  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  300

 8.  कर्नाटक  1092

 9.  केरल  1661

 10.  मध्य  प्रदेश  3000

 11.  महा  राष्ट्र  3000

 284 12.  मणिपुर

 13.  मेघालय  150

 14.  नागालैंड  140

 15.  उड़ीसा  2000

 16.  पंजाब  497

 17.  राजस्थान  1825

 18.  सिक्किम  33

 19-  तमिलनाडू  2343

 20.  त्रिपुरा
 *  238

 21.  XEN  प्रदेश  7900

 22.  पश्चिम  बंगाल  3000

 65 23.  अभिमान  और  निकोबार  द्वीप  ay

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  10

 25.  चण्डीगढ़

 26.  दादरा  और  नगर  हवेली

 27.  दिल्‍ली
 a

 28.  गांव
 ण्य |  A  र  दीव  85

 20.  लक्षद्वीप

 30 30.  fasta

 31.  पांडिचेरी  13
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 टुण्ड ला  स्टेशन  पर  पूछताछ  कार्यालय

 5181.  श्री  दया  राम  शाक्य  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  उत्तर  रेलवे  के  टुकडा  स्टेशन  पर  प्लेट  फामं  संख्या  1  और  2  में  ही  पुछताछ

 कार्यालय

 क्या  लोगों  को  गाड़ियों  का  समय  पूछने  या  आरक्षण  कराने  के  लिए  प्लेटफ:में  टिकट

 खरीदने  के  बाद  प्लेटफःमें  को  जाना  पड़ता  है  क्योंकि  स्टेशन  के  बाहर  कोई  पुछताछ  कार्यालय

 नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  लोगों  की  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  द्वितीय

 श्रेणी  प्रतीक्षालय  में  ही  एक  आरक्षण  व  पूछताछ  कार्यालय  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  ag  काम  हो  ate  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  क्क्०  जाफर  :  भर  हां

 और  जैसे  ही  नयी  इमारत  उपलब्ध  हो  पूछताछ  एवं  आरक्षण

 लय  को  उसके  प्रतीक्षालय  में  शिफ्ट  कर  देने  का  प्रस्ताव

 हावड़ा  कौर  कुमारों  अन्तरीप  के  बीच  सीधी  रेलगाड़ियाँ  चलाना

 5182.  फ़ो ०  पी  ०  जे०  कुरियन  :  क्या  रेल  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  हावड़ा  से  कुमारी  अन्तिम  तक  सीधी  रेलगाड़ियां  चलाने  के  लिए

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर
 सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  ७ क०  जाफर  :  हां  ।

 तीन  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  से  एक  श्री  एन०  संसद  से  मिला

 है  ।  कोचिंग  स्टाक  और  रेल  इंजनों  की  अत्यधिक  कमी
 मांगे  में  लाइन  क्षमता  की  तंगी  तथा

 कन्याकुमारी  में  टर्मिनल  सुविधाओं  के  अभाव  के  हावड़ा  से  कन्याकुमारी  तक  एक  सीधी

 गाड़ी  चलाना  व्यावहारिक  नहीं  पाया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  बनाते  समय  इण्डियन  मेडिकल

 एसोसिएशन  से  परास  न  करना

 5183.  भी  नदल  किशोर  शर्मा  :

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  कया  स्वास्थ्य  site  परिवार  कल्याण  म  vat  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  ag  सच  है  कि  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति
 बनाते  समय  सरकार  इण्डियन  मेडिकल

 ए  तोशिएदान  अथवा  मेडिकल  काउंसिल  आफ  इण्डिया  से  परामर्श  नहीं  करती

 यदि  तो  इण्डियन  मेडिकल  काउंसिल  आफ  इण्डिया  की  उपेक्षा  करने  के  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  देश  में  चिकित्सा  व्यवसाय  का  प्रतिनिधित्व  करने

 वाले  इन  संगठनों  की  सलाह  और  विचार  लेने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  में  राज्य  सन्नी  मोहसिना  :

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संघ  तथा  भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद्‌  सहित

 विशेषज्ञों /  व्यावसायिक  संघों  आदि  की
 टिप्पणियों  aural

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  बनाई  गई  है

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भाप  के  इंजनों  का  प्रयोग  घीरे-घोर  समाप्त  करना

 5184.  श्री  एम०  वी ०  चन्द्रशेखर  मुर्ति  :

 श्री  ato  ato  देसाई  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  दशक  भाप  के  इंजनों  का  निर्माण  बन्द  किये  जाने  के  बावजूद  इन

 इंजनों  का  प्रयोग  समाप्त  करने  में  रेलवे  बो  असमथंता  के  कारण  रेलवे  को  1979-80  के  मूल्यों

 के  आधार  पर  कम से  कम  185  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  का  घाटा  हो  रहा  रहा

 क्या  रेलवे  सुधार  समिति  ने  टिप्पणी  की  है  कि  भाप  के  इंजनों  को  कंडम  करने  का

 काम  बहुत  पिछड़  गया

 कया  उत्तर  रेलवे  के  दिल्ली  डिवीजन  द्वारा  किये  गये  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि

 भाप  के  इस् जन  का  रख-रखाव  करने  के  लिए  12-8  व्यक्तियों  की  जरूरत  है  जब  कि  डीजल  इन् जन

 के  लिए  केवल  7-8  व्यक्तियों  की  जरूरत  होती  और

 (4)  भाष  के  इंजनों  का  प्रयोग  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार  हैं  ?.

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  जाफर  :  भारतीय  रेलों

 ने  अपना  परिचालन  भाप  कर्षण  से  प्रारम्भ  किया  था  ।  बाद  में  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  का  विकास

 होने  कुछ  खंडों  पर  कतिपय  गाड़ी  सेवाओं  के  लिये  डीजल/बिजली  क्षण  शुरू  किया  गया  है  ।

 आमतौर  पर  भाप  कर्षण  की  अपेक्षा  डीजल  क्षण  अधिक  किफायती  होती  है  ।  यह

 मानना  ठीक  नहीं  होगा  कि  भाप  क्षण  के  कारण  प्रतिवर्ष  185  करोड़  रुपये  की  हानि  हो  रही

 क्योंकि  हमारे  देश  में  सामप्रीगत  जैसे  की  उपलब्धता  तथा  लंबी  दूरी  के  चुनींदा
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 मांगों  पर  भारी  लदान  के  लिए  डीजल/बिजली  क्षण  को  इस्तेमाल  करने  की  जिससे

 कि  रेलों  को  अधिक्तम  लाभ  होता  तथा  धीमा  गति  से  चलने  वाली  ars  माल

 गाड़ियों  की  कटिंग  और  धीमी  गति  वाली  शाखा  लाइनों  के  लिए  भाप  कर्षण  के  अनवरत  प्रयोग  को

 ध्यान  में  रखा  जाना  जरूरी  है  |

 रेल  सुधार  समिति  ने  यह  उल्लेख  किया  है  कि  यद्यपि  विगत  में  तीसरी

 वर्षीय  योजना  के  अन्त  wary  भाप  रेल  इंजनों  को  कंडम  करने  का  काम  बहुत  बड़ी  मात्रा  में

 बकाया  हो  गया  तथापि  तब  विशेषकर  1979-80  के  बाद  इस  काय  में  काफी  प्रगति

 हुईं

 हाँ

 भाप  रेल  इंजनों  को  यथा  सम्भव  अधिकतम  सीमा  तक  किया  जा  रहा  है

 और  यह  भी  लक्ष्य  है  कि  भाप  रेल  इंजनों  की  श्रेणियां  कम  कर  दी  जायें  और  इन्हें  कोयला  क्षेत्र

 से  दूर  अवस्थित  कतिपय  क्षेत्रों
 से

 यथा  संभव  हटा  दिया  इस  नीति  के  अनुसरण  1882-83

 के  दौरान  866  भाप  रेल  इंजनों  को  किया  जायेगा  ।  दक्षिण  रेलवे  में  बड़ी  लाइन  पर

 भाप  रेल  इंजनों  का  प्रयोग  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कुष्ठ  उपचार  केन्द्रों  को  सहायता

 5185.  श्री  नरसी  राव  संबंधी  :  क्या  स्वास्थ्य  site  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  —

 उन  कुष्ठ  उपचार  केन्द्रों  के
 नाम  तथा  संख्या  कया है  जो  देश

 में
 कार्य  कर  रहे  हैं  तथा

 जो  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  प्राप्त  कर  रहे

 इन
 केन्द्रों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  क्या  प्रस्ताव

 क्या  इस  रोग  का  उन्मूलन
 करने  हेतु  राष्ट्रीय  योजना  बनाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्र/लय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :

 देश  से  कुष्ठ  उपचार  केन्द्रों
 के

 नाम  और  स

 ा  अ
 इस  प्रकार  है  :

 या

 केन्द्र  का  नाम  सख्या
 नन

 1  .  कुष्ठ  नियंत्रण  यूनिट .
 389

 607 2.  नगरीय  कुष्ठ  केन्द्र

 3  शिक्षा  और  उपचार  केन्द्र  6,955

 4  .  अस्थाई  अस्पताल  भरती  वाले  ats  243

 5
 पूरे  घनात्मक-शल्य  चिकित्सा  युनिट  4

 6  स्वैच्छिक  सर्वेक्षण  दिक्षा  और  उपचार  केन्द्र  50

 7.  कुष्ठ  Te  और  अस्पताल  231
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 उक्त  सभी  केन्द्र  सरकार  से  पूर्ण  या  आंशिक  सहायता  पाते  हैं  ।

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  निम्नलिखित  और  केन्द्र  खोलने  का  विचार

 वाक

 केन्द्र  का  नाम  1983-84  में  खोले  जाने  वाले

 केन्द्र  की  संख्या

 1.  कुष्ठ  नियंत्रण  यूनिट

 2.  नगरीय  कुष्ठ  केन्द्र  52

 3.  शिक्षा  और  उपचार  केन्द्र  51

 4,  अस्थायी  अस्पताल  भरती  वाले  ars  10

 4.  पुनरंचनात्मक  शल्य  चिकित्सा  यूनिट

 हाँ  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  शताब्दी  के  समाप्त  होने  तक  देश  से  कुष्ठ  के  उन्मूलन  के  लिए

 कार्यनीति  तेयार  करने  हेतु  योजना  आयोग  के  तत्कालीन  सदस्य  डा०  एम०  Ho  स्वामीनाथन

 की  अध्यक्षता  में  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  था  ।  सरकार  ने  इस  दल  की  सिफारिशों  पर

 विचार  करके  यह  निर्णय  किया  है  कि  राष्ट्रीय  कुष्ठ  नियन्त्रण  कार्यक्रम  का  नाम  बदल  कर  राष्ट्रीय

 कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  रख  दिया  जिसकी  नई  कार्य  नीति  और  कार्यकलापों  में  रोगियों  का

 शीघ्र  पता  उनका  नियमित  इलाज  जिन  जिलों  में
 कुष्ठ

 रोगियों  की  संख्या  अधिक्

 हो  वहां  पर  चरपवार  तरीके  से  बहु-औषधीय-विज्ञान  द्वारा  इलाज  स्वास्थ्य  दिक्षा  देने  और

 लोगों  का  सहयोग  प्राप्त  रोगियों  के  प्रशिक्षण  एवं  पुनर्वास  और  कल्याण  कार्यों

 को  बढ़ावा  स्वैच्छिक  संगठनों  का  अधिकाधिक  सहयोग  प्राप्त  करने  की  व्यवस्था  हो  इस

 क्रम  के  कार्यान्वयन  के  दिशाहीन शन
 के  लिए  एक  राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  आयोग  का  गठन  Frat

 जायेगा  जिसकी  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  करेंगे  ।  यह  निर्णय  लिया

 गया  गया  है  कि  इस  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  नीतियों  के  प्रभावकारी  कार्यान्वयन  के  लिए  राष्ट्रीय

 कुष्ठ  उन्मूलन  बोर्ड  बनाया  जायेगा  जिसकी  अध्यक्षता  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 मन्त्रालय  के  सचिव  करेंगे  ।  जिन  राज्यों  में  कुष्ठ  रोगियों  की  संख्या  अधिक  है  वहाँ पर  भी

 सम्बन्धित  राज्य  के  क्रमशः  मुख्य  मंत्री  और  स्वास्थ्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  इसी  प्रकार  के

 निदेशन  और  कार्यान्वयन  सिवाय  होंगे  ।

 रेलवे  की  भूमि  के  आवंटन  सम्बन्धी  faa

 5186.  प्रो
 ०  सत्यदेव  fag

 :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 रेलवे  की  भूमि  के  आवंटन  सम्बन्धी  नियम  क्या

 कया  भूमि  के  आवंटन  में  भूतपूर्व  रेल  कम

 सैनिकों  और  भूमिहीनों  को  प्राथमिकता  देने  की  व्यवस्था
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 एक  व्यक्ति  को  दांतन-जितनी  भूमि  आवंटित  की  जा  सकती  है  और  क्या  भूमि  के

 ध्रावंटन  के  समय  अधिकतम  भूमि  सीमा  नियमों  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  छपरा  और  बलिया  के  बीच  मानी  में  रेलवे  की  कितनी  भूमि

 आवंटित  की  गई  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या
 कारण  हैं

 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  के०  जाफर  :  से  सम्भवतः

 माननीय  सदस्य  अनन  उपजाओਂ  प्रयोजनों  के  लिए  रेलवे  भूमि  को  लाइसेंस  पर  देने  के

 सम्बन्ध  में  निर्धारित  मानदण्डों  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  ।  ये  मानदण्ड  1979  में  निर्धारित

 किये  गये  थे  ।  इन  सानदण्डों  के  रेलवे  afar  आमतौर  पर  लगभग  दो-दो  एकड़  के  प्लाटों

 में  बांदी  जाती  है  और  बाहरी  व्यक्तियों  तथा  रेल  दोनों  को  लाइसेंस  पर  दी  जाती

 ऐसा  करते  समय  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  पिछड़े  वर्गों  तथा  अन्य  भूमिहीन  गरीबों  को

 तरजीह  दी  जाती  है  ।  इन  प्रयोजनों  के  लिए  लाइसेंस  पर  दी  गई  रेलवे  भूमि  बिहार  सरकार  द्वारा

 निर्धारित  उच्चतर  सामानों  अन्तगंत  नहीं  आती
 ।

 और  s
 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 अधिक  अन्न  उपजाओ  योजना  के  सम्बन्ध  में  1959-60  से  31.3.1965  तक  5  ay  के  लिए

 छपरा  और  बलिया  के  बीच  nial  में  32  एकड़  रेलवे  भूमि  का  पट्टा  शुरू  में  श्री  हरदेव  यादव  तथा

 कुछ  अन्य  लोगों  को  दिया  गया  था  ।  बाद  श्री  यादव  कों  समय-समय  पर  32  से  27  एकड़  तक

 भूमि  जोतने  के  लिए  अनुमति  दी  गई  थी  ।  बढ़ाई  गई  अंतिम  समयावधि  31.3.82  को  समाप्त  हो  गई

 किन्तु  1982  की  तीसरी  तिमाही  इस  क्षेत्र
 के

 उपयोग  के  बारे  में  सावधानी  से  विचार  किया

 गया  और  abet  स्थित  भूमि  की  रेलवे  तात्कालिक  और  भावी  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में

 रखते  यह  पाया  गया
 कि

 श्री
 यादव

 के  कब्जे
 वाली  37  एकड़  भूमि में  से  लगभग 15  एकड़

 भूमि  रेलवे  की  दिये  कालिक  आवश्यकताओं  से  फालतू  है  ।  प्रचलित  प्रक्रिया  के  रेलवे  को

 राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  15  एकड़  भूमि  मौजूदा  बाजार  भाव  पर  श्री  यादव  के  लिए  मुक्त

 करने  के  fata  दिये  गये  aaa  कि  श्री  यादव  शेष  22  एकड़  भूमि  रेलवे  को  सौंप  दें  ।

 चालाकी  स्टेशन  पर  सियालदह  तथा  जम्मू-तवी  एक्सप्रेस  को  ठहराना

 5187.  श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  रेल  मन्त्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  धनबाद  कौर  कोडरमा  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  चिचाकी  स्टेशन  पर  15  नवम्बर

 1982
 )

 के  दिन  लगभग  20  हजार  लोगों  ने  उस  स्टेशन  पर  सियालदह  एक्सप्रेस  के  2

 मिनट  ठहराने  की  मांग  को  लेक  24  घंटे  तक
 रेल

 यातायात
 को

 रोग
 ro  नः  र  एक  आंदोलन  आरंग

 किया
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  अप्रैल  1983  से  प्रभावी  होने  वाली  अगली  रेलवे  समय

 सरीखी  तैयार  करते  समय  धनबाद  तथा  कोडरमा  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  चालाकी  स्टेशन  पर

 सियालदह  तथा  जम्मूतवी  एक्सप्रेस  को  ठहराव  देने  का  रोक

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  सान्निध्य  में  राज्य  मन्त्री  सी०  Fo  जाफर  :  जी  हाँ  ।  लगभग  दो

 हजार  लोगों  ने  8.30  बजे  से  12.00  बजे  तक  प्रदान  किया  था  ।

 नहीं  ।

 यातायात  का  औचित्य  न  होने  के  कारण  ।.

 अनाथों  को  शिक्षा  के  लिए  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  को  धनराशि

 5188.  श्री  गदाधर  साहा  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1981-82  1982-83  के  लिए  नान  इंस्टीट्यूशनल  केअर  स्कीमोंਂ  के  अंतगर्त

 निस्सहाय  अनाथों  की  दिक्षा  के  लिए  राज्यों  और  संघ  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को
 कितनी

 धनराशि  प्रद न  की

 जिस  प्रयोजन  के  लिए  ag  धनराशि  दी  गई  उसके  लिए  कितनी  धनराशि  का

 चित  उपयोग  किया  गया

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितने  व्यक्तियों  को  उक्त  स्कीम  से  लाभ  पहुंचा  ;  और

 कितनी  राशि  अप्रयुक्त  पड़ी है
 और  इसके  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  कारण  क्या  है  ?

 शिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्र/लंयों  में  उप-मन्त्री  पी०  के
 ०

 :

 इंस्टीट्यूशनल  केअर  स्कीमों  के  अंतगर्त  यह  मंत्रालय  निराश्रित  बच्चों  के  पालन  पोषण

 के  लिए  स्वयं  सेवी  संगठनों  के  माध्यम  से  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  आंशिक  सहायता  प्रदान

 +
 करता  है  ।  निःसहाय  अनाथों  की  शिक्षा  के  लिए  इस  योजना  के  अंतगर्त  अलग  से  को  ईक  ष  प्रदान

 नहीं  feat  जाता  है  ।

 (@)  से  (a)  wea  ही  नहीं  उठते  ।

 लेप्रोस्कोपिक  महिला  नसबन्दी  की  लोकप्रियता

 5289.  शी  गुफरान  अजस  :

 कुमारी  पुष्पा  देवी  सिह  :
 क्या  स्वास्थ्य  भर  परिवार  कल्याण  ae  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लेप्रोस्कोपिक  महिला  नसबन्दी  देश  में  बहुत  लोकप्रिय  हो

 गई
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 यदि  तो  इस  नसबन्दी  की  मुख्य-मुख्य  विशेषताएं क्या  कया
 और

 सरकार  ने  देश  में  महिलाओं  में  इसे  और  अधिक  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या

 कदम  उठने  का  विचार  किया  है
 ?

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  कल्याण  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना

 हां
 ।

 सक्षम  डाक्टरों  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  विधि  अपेक्षाकृत  सुरक्षित  और  साधारण

 होती  ।  इससे  आपरेशन  में  कम  समय  लगता  है  और  पेट  में  एक  नाममात्र  निशान  रह  जाता  है

 और  अस्पताल  में  रहने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  होती  अथवा  बहुत  कम  आवश्यकता  होती
 है  ।

 राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय  सरकार  लेप्रोस्कोपिक  क्रियाविधि  में  अधिक  डाक्टर

 दलों  को  प्रशिक्षण  राज्य  सरकारों  को  अधिक  लेप्रोस्कोपी  उपलब्ध  करके  तथा  लेप्रोस्कोपी  पिक

 शिविरों  इत्यादि  का  आयोजन  करके  इसे  आसानी  से  उपलब्ध  कराकर  तथा  स्वीकार्य  बना  कर

 लेप्रोस्कोपिक  नसबन्दी  को  देश  की  महिलाओं  में  अधिक  लोकप्रिय  बनाने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  ।

 गुटनिरपेक्ष
 शिखर  सम्मेलन  द्वारा  लिये  गये  निर्णय

 $190,  श्री  बी  ०  दी  ०  देसाई  :  क्या  fata  मंत्रो  :  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गुटनिरपेक्ष  शिखर  समम्मेलन  ने  जो  कि  7  मैच  से  12

 1983  तक  आयोजित  किया  गया  था  प्रमुख  निर्णय  लिए  थे

 दि  तो  गुटनिरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  द्वारा  क्या  निर्णय  लिए  गए  थे

 किन-किन  मुद्दों  पर  अधिकांश  भाग  लेने  वाले  देशों  में  मतभेद  था

 किन-किन  प्रस्तावों  पर  गुटनिरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  द्वारा  विचार  नहीं  किया  गया

 था ;

 इसके  मुख्य  कारण  क्या  और

 )  इस  सम्मेलन  को  सफल  बनाने  में  भारत  की  क्या  भूमिका  रही
 ?

 विदेश  मन्त्री  पी०  ato  नरसिंह  और  12  1983

 तक  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  गुटनिरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  में  एक  राजनीतिक  नई  दिल्‍ली

 एक  आर्थिक  घोषणा  और  आधिक  सहयोग  की  एक  कार्य-योजना  तथा  सेवा  भौम  सम्पन्नता

 और  गुटनिरपेक्ष  तथा  अन्य  विकासशील  tat  में  ages  आत्मनिर्भरता  से  सम्बद्ध  घोषणा

 स्वीकार  को  गई  इस  सम्मेलन  में  मध्यपूर्व  में  न्यायोचित  और  व्यापक  शांति  सुनिश्चित  करने

 के  तरीकों  और  उपायों  का  पता  लगाने  के  लिए  भारत  की  अध्यक्षता  में
 के  स्तर  पर  8  सदस्यों  की  एक  समिति  का  भी  गठन  किया  गया  |

 *
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 ह और  (3)  यद्यपि  ऐसे  बहुत  से  प्रश्न  थे  ;  जिन  र  =  लन  में  भाग  लेने  वाले  देशों

 के  बीच  मतभेद  तथापि  सभी  प्रस्तावों  पर  चर्चा  की  और  जिन  मामलों  पर  सहमति

 उन्हें  सम्मेलन  में  स्वीकार  कर  लिया  गया  था  ।  प्रचलित  पद्धति  के  गुटनिरपेक्ष  देशों  के

 सम्मेलन  में  आम  राय  से  निर्णय  लिये  जाते  मतदान  द्वारा  नहीं  ।

 सम्मेलन  के  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  भारत  ने  सक्रिय  और  रचनात्मक  भूमिका

 अदा  जिसके  फलस्वरूप  शिखर  सम्मेलन  में  सहिष्णुता  ञ गौ है  र  परस्पर

 योग  के  वातावरण  में  सफलतापूर्वक  विचार-विमश  किया  जा  सका  ।

 निगूढ़  शिखर  सम्मेलन  के  सचिवालयीय  कामों  के  लिए  भारतीयों  को

 प्रोत्साहित  न  करना

 5191.  श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :

 श्री  सन्तोष  मोहन  देव  :

 श्री  के०ए०  राजन  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सातवें  निगूढ़  शिखर  सम्मेलन  के  दौरान  सचिवालयीय  सेवाएं

 तथा  भाषान्तरण  और  भाषाई  दस्तावेज  सुपरवाइजरों  आदि  का

 कायें  मुख्यता  विदेशियों  द्वारा  किया

 यदि  तो  विदेशियों  को  कौन-कौन  सी  प्रमुख  प्रकार  की  सेवाएं  सौंपी  गई  तथा

 उन  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  aa  की

 भारतीय  प्रतिभावान  व्यक्तियों  विशेषकर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 हाल  ही  के  वर्षों  में  भारतीयों  ने  अनेक  विख्यात  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  पूर्ण-रूपेण  तथा  सफलतापूर्वक

 संचालित  किए  प्रोत्साहित  न  करने  के  क्या  कारण

 हमारे  देश  के  लोगों  को  ठेका  न  दिये  जाने  तथा  उसके  स्थान  पर  विदेशियों  को

 ara  दिए  जाने  के  क्या  कारण  और

 विदेशियों  पर  जोर  न  देकर  भारतीयों  को  लाभ  पहुंचाने  लिए  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मन्त्रों  पोती  नर्रासहू  :
 और  स्पेनी  और  फ्रांसीसी

 में  भाषान्तरण  और  टाइपिंग  का  काम  तो  अंतर्राष्ट्रीय  अमले  ने  किया  था  लेकिन  भ्रंग्रेजी

 दस्तावेज  वितरण  तथा  अधीक्षण  करने  वाले  अधिकाँश  भारतीय  थे  ।  अन्यथा  तय

 चारियों  पर  बिदेशी  मुद्रा  खर्च  लगभग  90  लाख  रुपये  हुआ  |

 से  यह  सामान्य  परम्परा  रही है
 कि  छोटे  सम्मेलन  के  लिए  भारतीय

 अनुवादकों  अ।दि  की  सेवाएं  ली  जाती  रही  हैं  ।  लेकिन ब्  जनर ज  अपेक्षाकृत  बड़े  watt
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 --

 | ह ैशखर  सम्मेलन ष्ट्रीय  सम्मेलनों के  जसा  कि  हाल  ही  में  गुटनिरपेक्ष  भा  संयुक्त

 राष्ट्र  स्तर  के  अहर्ता  प्राप्त  व्यावसायिक  अन्तर्राष्ट्रीय  अमले  की  सेवाएं  ली  जाती  ऐसे  सम्मेलनों

 के  लिए  जहां  संभव  होता  अपेक्षित  योग्यता  और  स्तर  की  उपलब्ध  स्थानीय  प्रतिभा  का  भी

 उपयोग  किया  जाता है  ।  प्रधान  मन्त्री  तथा  अन्य  सभी  प्रतिनिधिमंडलों  द्वारा  अन्तर्राष्टीय  एवं

 भारतीय  सम्मेलन  कर्मचारियों  की  प्रशंसा  की  गई  थी  ।

 दक्षिण  qa  रेलवे  में  रेलवे  क्रासिंग ों  के  स्थान  पर  सडक  ऊपरी  पुल

 5192.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  क्या  रल  मन्त्रों  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  ने  छठी  योजना वधि  के  दौरान  दक्षिण  पुर्व  रेलवे  के  विभिन्न

 ferret  उड़ीसा  में  वर्तमान  रेलवे  क्रार्सिंगों
 के

 बदल  कौन-कौन  से  सड़क  ऊपरी  पुलों  की

 स्वीकृति  दी

 प्रत्येक  पुल  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  और  उनकी  स्वीकृति  के  बाद  कितनी

 धनराशि  रखी  गई  है

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने
 इन  ऊपरी  पुलों  के  संबंध  में  उनके  मन्त्रालय  को  एक

 प्रस्ताव  भेजा  है  अथवा  दक्षिण  पचे  रेलवे  ने  इन  पुलों  की  fee  तेयार  की  है  और  इन  सेक्टरों

 के  विकास  को  सामान्य  रूप  से  लिया  है

 क्या  राज्य  सरकार  ने  कोरापुट  जिले  के  राय गाड़ा  नगर  में  विंमान  रेलवे  क्रासिंग

 पर  ऊपरी  पुल  के  नाम  का  सुभाव  दिया  है  क्योंकि  इस  पुल  का  प्रस्ताव  पांचवी  योजना  के  दौरान

 किया  गया  था  और

 यदि  तो  दक्षिण  परवे  रेलवे  द्वारा  इस  पुल  को  पुराने  प्रस्ताव  के  आधार  पर

 प्राथमिकता  देकर  सम्मिलित  करने  के
 लिये

 क्या  कदम  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  alo  Fo  जाफर  :  दक्षिण-पुर्व  रेलवे  में

 निम्नलिखित  सात  ऊपरी  सड़क  पुलों  का  निर्माण-कार्य  चालू  है

 ह
 —

 क्रम  साया  स्थान  राज्य

 बोलंगीर  उडीसा

 बरगढ़  पै

 बालासोर

 पीपी निर्गुण्डी

 कटक  ी

 पुरुलिया  पश्चिम  बंगाल

 राजनांदगांव  मध्य  देश
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 ली  cme  nae

 ब्यौरा  इस  प्रकार  है
 eee  a  <A Saco  a

 स्थान  लागत में  रेलवे  संभावित  31.3.83  तक  1893-84  के  लिए

 का
 भाग  अंतिम  आवंटन व्यय  में  )

 न
 में  रु०  में )

 13  11.52  1.60 बाल गोर

 बरगढ़  16.92  14.34  2.58

 A315 बालासोर  Tol wy  35.36  7.79

 28.32  5.05  10.00 निर्गुण्डी

 कटक  120.50  5.00  10.00

 89.38  10.00  14.93
 पुरुलिया

 राजनांदगांव  30.50  ८ र  4.78

 जी  उपरोक्त  सभी  मामलों  के  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  किये  गये

 जो  लागत  में  भागीदार  भी  हैं  ।

 और
 :

 रायगडा  समपार  के  बदलाव  में  सड़क  पुल  के  निर्माण  के  लिये

 अभ्यावेदन  प्राप्त  होने  पर  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  ने  1974  में  राज्य  सरकार  को  लागत  में  भागीदारी  के

 घार  पर  प्रस्ताव  पर  सहमत  होने  के  लिये  लिखा  कितु  राज्य  सरकार  धन  की  तंगी  के

 कारण  इस  पर  सहमत  नहीं  हुई  ।

 जब  तक  उड़ीसा  राज्य  सरकार  से  लागत  में  भागीदारी  के  आधार  पर  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 तब  तक  रेलवे  द्वारा  रायगडा  में  ऊरी  सड़क  पुल  के  संबंध  में  कोई  कार्रवाई  नहीं  की

 जा  सकती

 इण्डियन  इन्स्टीट्यूट  श्राफ  एडवांस  दिल्ली  को  एक

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  बदलना

 5193.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद

 श्री  कृष्णा  दत्त  सुलतानपुरी  :  बया  शिक्षा  site  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  वि

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  इण्डियन  इन्स्टीट्यूट  आफ  एडवांस  शिमला

 पर  कूल  कितनी  धनराशि  खच  की  गई  है  और  इससे  कितने  च्ोधाथियों  को  तथा  किस  प्रकार  का

 लाभ  पहुंचा  है

 क्या  व्यय  और  उपयोगिता  दोनों  पक्षों  को  देखते  हुए  यह  संस्थान  बहुत  अधिक

 खर्चीला  बन  गया  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इसे  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  में  बदलने

 का  और
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 लाल  —  एएए

 ? यदि  तो  इसे  कब  तक  बदला  थ
 है  दि

 शिक्षा  धौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पीछे  :

 ~
 पिछले  पांच  वर्षों  1978-89  से  1981-82  कं  दौरान  भारतीय  उच्च  भ्रध्यप्रन  संस्थान

 शिमला  ने  1,38,31,141.00  रु०  का  कुल  व्यय  किया  था  इसमें  से  लगभग  44.0)  लाख  रुपये

 शिमला  स्थित  राष्ट्रपति  निवास  काम्पलेक्स  के  रख-रखाव  पर  as  किए  गए  थे  ।  1977-78  के

 दौरान  संस्थान  में  4  कोर  32  विजिटिंग  फेलो  और  11  गेस्ट  फेलो  अपनी  अनुसंधान

 योजनाओं  पर  कार्य  कर  रहे  थे  ।  इसके  अलावा  संस्थान  ने  दो  विजिटिंग  प्रोफेसरों  को  व्याख्यान

 देने  के  लिए  आमन्त्रित  किया  था  और  3  सेमिनार  आयोजित  किए  ।  1978-79  में  4  कोर  फेलो

 के  अतिरिक्त  संस्थान  में  14  विजिटिंग  फेलो  थे  ।  सरकार  द्वारा  संस्थान  के  कार्यकरण  की  समीक्षा

 करने  के  लिए  नियुक्त  समिति  की  रिपो  पर  frre  होने  तक  1978  से  कोई  नई  भिक्षावृत्ति

 प्रदान  नहीं  की  गई  |  अतः  अनुवर्ती  वर्षों  संस्थान  में  केवल  4  कोर  फेलो  थे  जिनमें  से  एक  ने

 1980-81  मे  दूसरे  ने  1981-82  में  त्यागपत्र  दे  दिया  था  |

 सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  था  कि  संस्थान  के  किर्याकलापों  और  कार्यक्रमों  का

 पुनर्गठन
 और  उनकी  पुनः  संरचना  की  जाए  ।  दस  प्रयोजन  के  लिए  विभिन्‍न  उपायों  को  अंतिम

 रूप  दिया  जा  रहा  संस्थान  में  alee  क्रियाकलाप  आरम्भ  होने  तक  इसके  द्वारा  जो

 प्रमुख  व्यय  किया  जा  रहा  है  वह  संस्थान  में  कार्यरत  स्टाफ  के  वेतन  भर  भत्तों  की  अदायगी  और

 राष्ट्रपति  निवास  परिसर  जो  इसमें  स्थित  के  अनुरक्षण  पर  हो  रहा  है  ।

 ह  ह  जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 श्म्न्धे  बच्चों  की  राज्यवार  संख्या

 5194.  श्री  माधवराव  सीरिया  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है.कि  लगभग  40,000  बच्चे  हर  ay  अन्धे  हो  जाते

 यदि  तो  इंस  संबंध  में  गृत  तीन  वर्षों  के  राज्यवार  आंकड़े  क्या

 अपनत्व  निवारण  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 उन  पर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  कितनी  राशि  व्यय  हुई  ?

 स्वस्थ्य  ौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 मोहसिना

 :

 हर  वर्ष  frat  बच्चे  दृष्टिहीन  हो  जाते  हैं  उनकी  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  नित  1973-75  में  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  परिषद

 ढारा  किए  गए  एक  नमूना  सर्वेक्षण  से  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  अकेले  विटामिन  की  कमी

 74



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर 10  1905

 से  प्रतिवर्ष  30,000  से  अधिक  बच्चे  प्रभावित  होते  हूं  जिससे  केरेटोमले  शिया  और  अन्धापन  हो

 जाता  है  ।

 राज्य  वार  आकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  ऐसा  कोई  सवाल  नहीं  किया  गया

 है  ।

 विटामिन  की  कमी  के  कारण  बच्चों  में  होने  बाली  दृष्टिहीनता  को  रोकने  की

 एक  योजना  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  समय  से  चल  रही  है  जिसके  भन्तगंत  विटामिन  be) “To

 घोल  की  बड़ी  खुराक  पिलाई  जाती  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  स्कूल  पूर्व  आयु  के

 12.5  करोड़  बच्चों  का  बचाव  किया  जाएगा  ag  योजना  सभी  सघं  शासित  क्षेत्रों  के

 अधिकतर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  जन  संचार  के  सभी  साधनों  तथा  एक  व्यक्ति  से  दूसरे  व्यक्ति  के  बीच

 सम्यक  तरीकों  द्वारा  स्तनपान  कराने  द्ग्घ  छुड़ाने  के  उपयुक्त  हरे  पतों  वाली  सब्जियों

 तथा  विटामिन  ी श्ग्पु  से  भरपूर  अन्य  खाद्य  पदार्थों  के  उपयोग  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए
 शिक्षा

 प्रयासों  को  तेज  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिए  तीन  वर्षों  में  की  गई  बजट  व्यवस्था  इस  प्रकार  थी

 लाखों

 1981-81  1981-82  1982-93

 97,50  रुपये  69.00  रुपये  71.25  रुपये

 पंचवर्षीय  विधि  डिग्री  पाठ्यक्रम  लागू  करना

 5195.  श्री  जैनुल  ware  :  क्या  शिक्षा  शौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पंचवर्षीय  विधि  डिग्री  पाठ्यक्रम  को  स्वीकार  कर  लिया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  द्वारा  यह  पाठ्यक्रम  कब  आरम्भ  किये  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 शिक्षा  सनौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  क े०

 अधिवक्ता  1961  के  प्रावधानों  के  अन्तगंत  अधिवक्ताओं  के  रूप  में  नामांकन  के

 प्रयोजन  के  लिए  कानूनी  शिक्षा  का  स्तर  निर्धारित  करने  सम्बन्धी  अधिकार  भारतीय  बार  परिषद

 के  पास हैं  ।  बार  परिषद  ने  10--2  शिक्षा  स्तर  के  पांच  वर्ष  की  कानूनी  शिक्षा  की  एक  नई

 शिक्षा  प्रणाली  तैयार  की  है  जिसे  1-6-1982  से  लागू  कर  दिया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  सहित  देश  के  सभी  विश्वविद्यालयों  को  बार  परिषद  द्वारा

 यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  दो  वर्षों  अर्थात्‌  1984-85  दक्षिण  at  नई  योजना  को

 अपना  लें  ।
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 राज्यों  में  गेर-सरकारो  इञ्जीनियरी  कालेज  ok  as पौर  तकनीकी  संस्थाएं

 5]  ह  6.  श्री  दीन  बन्धु  वर्मा  :  क्या  शिक्षा  ate  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  कुछ  राज्यों  में  सम्बन्धित  मार्ग-निर्देशों  का  घोर

 उल्लंघन  करके  खोले  गये  गर-सरकारी  इञ्जीनियरी  कालेजों  AUN
 ays

 तकनीकी  संस्थाओं  में  तेजी  से  हुई

 वृद्धि  के  मामले  वो  गम्भीरता  से  लिया

 यदि  तो  किन  राज्यों  में  ऐसे  गैर-सरकारी
 तकनीकी  संस्थाओं

 में  वृद्धि  का  पता

 चला

 जारी  fsx क्या  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  कोई  निदेश  AE  Imy  गये  भर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उन  राज्यों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  श्र  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०  के०
 थू  :

 हां  ।

 आन्ध्र  बिहार  और  कर्नाटक  |

 हां  ।  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  प्रति  छात्र  शुल्क  लेने  की

 प्रथा  को  समाप्त  कर  दें  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सभी  राज्य  सरकारों  की  अनुकूल  प्रतिक्रिया  रही  है  परन्तु  वे  राज्य

 सरकारें  जहां  ऐसी  तथाकथित  संस्थाएं  मौजूद  कुछ  कानूनी  और  अन्य  कठिनाइयों  के  कारण  इस

 प्रथा  को  अभी  तक  बन्द  नहीं  कर  पाई  है  ।  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  हाल  ही  में  प्रति  छात्र  शुल्क

 एकत्र  करने  पर  रोक  लगाने  का  एक  विशेष
 जारी  fears  ।  डस  :  अध्यादेश  को  एक

 विधेयक  बदला  जा  रहा  है  जिसे  राज्य  विधान  सभा  ने  21  .1983  को  पारित  कर

 सियालदाह  डिवीजन  में  उपनगरीय  शौर  गर-उपनगरीय

 रेलगाड़ियों  कें  चलने  में  बार-बार  बाधा  पड़ना

 5197,  रेण पद  दास  :  व्या
 रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृष  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सियालदाह  डिवीजन  में  उपनगरीय  और  गैर-उपनगरीय  रेल  गाड़ियों

 के  चलने  में  बार-बार  बाधा  पड़ने  के  कारणों  पर  विचार  किया

 यदि  तो  अब  तक  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  और

 उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सो०  के०  जाफर  :  जी  हां  ।
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 हाल  ही  में  12  मोटर
 डिब्बॉर्सुहित

 48  बिजली  गाड़ी  डिब्बे  एम  पूर्व  रेलवे

 को  दिए  गए  हैं  जो  न  केवल  शतायु  feeahal  बदलने  के  लिए  हैं  बल्कि  गाड़ी  सेवा  की

 विश्वसनीयता  में  सुधार  लाने  तथा  फेरों  में  वृद्धि  केहने  के  लिए  भी  हैं  ।  बार-बार  की  खराबी  का

 मुख्य  कारण  बदमाशों  द्वारा  महत्वपूर्ण  उपस्कर  की  क्षति  और  उठाईगीरी  होता

 सम्बन्धित  सुरक्षा  एजेन्सियों  और  राज्य  सरकार
 के

 साथ  भी  प्रभावी  सम्पर्क  बनाये  रखा  जा

 रहा  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  अभी  कुछ  कहू  पाना  कठिन  है  ।

 चेंगाइल  स्टेशन  पर  प्लेटफार्म  शेड  कौर  संयोजक  सड़क  का  निर्माण

 5198.  श्री  हन्नान  सोल्लास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दक्षिण  पु  रेलवे  के  चेंगाइल  स्टेशन  पर  तीन  प्लेटफार्म

 छोड़ों  के  निर्माण  के  कुछ  छोटे-मोटे  काम  कौर  स्टेशन  से  संयोजक  सड़कों  पर  मरम्मत  या  पुनः

 निर्माण  के  कुछ  काम  बहुत  वर्षों
 से

 अभी  तक  पूरे  नहीं  हुए

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण

 कया  सरकार  इस  काम  के  लिए  अधिक  धनराशि  का  आवंटन  करके  काम  को  शीघ्र

 पुरा  करायेगी  ऐ

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  Ho  जाफर
 :  जी  हां  ।  प्लेटफामं

 नं०  1  और  2/3  पर  शेडों  के  3  खण्डों  के  विस्तार  का  काम  1979-80  के  बजट  में  अनुमोदित  किया

 गया  था  और  यह  अभी  पुरा  नहीं  हुआ  है  ।  पहुंच  जो  पानी  से  घिरी  हुई  पक्की  सड़क  की

 कहीं-कहीं  पर  मरम्मत  अपेक्षित  है  ।

 और  धन  की  सामान्य  कमी  और  शेडों  के  निर्माण  में  कुछ  विलम्ब  के  कारण

 यह  कायें  पूरा  नहीं  हो  सका  ।  नींव  डालने  का  काम  पूरा  हो  चुका  है  और  रेलवे  को  आशा  है  कि

 उत्थान  काय  आगामी  कुछ  महीनों  में  पूरा  हो  जाएगा  |

 आशा
 है

 कि  वर्षा
 ऋतु  के

 प्रारम्भ  होने  से  पानी  से  घिरे  पक्के  पहुंच  मार्ग  की

 कहीं  यथापेक्षित  मरम्मत  का  काम  भी  पूरा  हो  जायेगा  ।

 उड़ीसा  में  दुंकेलाघाट  कौर  बानईगढ़  के  बीच  ब्राह्मणी  नदी  पर  पुल

 5199.  श्री  हरिहर  सोरन  :
 क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राज माग  संख्या  23  पर  ढूंकलेघाट  और  बानईगढ़  के  बीच

 ब्राह्मणी  नदी  पर  एक  पुल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
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 यदि  तो  उपरोक्त  पुल  का  कब  निक  नि.ए  जाने
 का

 विचार

 उस  पुल  की  अनुमानित  लागत  कितनी
 और

 उपरोक्त  पुल  के  निर्माण  के  लिए  1983-84  के  लिए  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  किये

 जाने  का  विचार  है  ?

 नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  :  से

 जी  हां  ।  धन  अभाव  के  कारण  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  हो  पाया

 है  ।  उड़ीसा  की  1982  को  दर  सूची  के  अनुसार  पुल  परियोजना  पर  जिनमें  चार  छोटे  पुलों  सहित

 पहुंच  माग॑  भी  शामिल  520.25  लाख  रुपए  का  खच  आने  का  अनुमान  है  ।

 cet  ही  नहीं  उठता  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  का  पिछले  छः  महीनों  में  बन्द  रहना

 5200.  श्री  चिन्तामणि  पणि ग्र ही  :  कया  दिक्षा  ate  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  सामान्य  कार्य  दिवसों  के  दौरान  गत  छः  महीनों  में

 कितनी  बार  ara  रहा  है  ?

 दिक्षा  और  सांस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  क  :

 पिछले  महीनों  के  दौरान  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  25  1983  से  वेवल  एक

 बार  बन्द  हुआ  था  ।  यह  3  1983  को  पुनः  खुल  गया  |

 भारत  कौर  इथियोपिया  के  बीच  सांस्कृतिक  समझौता

 5201.  श्री  चिरंजी  लाल  फार्मा  :  कया  शिक्षा  कौर  संस्कृति  मन्त्री यह
 बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  हाल  ही  में  भारत  और  इथियोपिया  के  बीच  हुए  सांस्कृतिक  समझौते  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  ite  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  ST-eat  पी०  के०  :

 भारत  सरकार  तथा  समाजवादी  इथोपिया  की  प्रोविजनल  सेनिक  सरकार  के  बीच  एक  सांस्कृतिक

 करार  पर  9  1983  को  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।  करार  का  भारत  और  इथोपिया

 के  बीच  संस  शिक्षा  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्रों  में  शैक्षिक  कार्यकलाप

 सार्वजनिक  स्वास्थ्य  और  रेडियो  और  प्रेस  सहित  सूचना  के  जन-संचार

 साधनों  के  क्षेत्रों  घनिष्ठ  सहयोग  को  विकसित  करना  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  दोनों  पक्ष

 प्रोफेसरों  और  विशेषज्ञों  के  पारस्परिक  खेल  आदि  के  क्षेत्रों  में

 सामग्री  के  उच्च  अध्ययन  के  लिए  छात्रों
 को  छात्रवृत्तियां  प्रदान  कलाकारों  कौर

 नृत्य  तथा  संगीत  मंडलियों  के  तथा  अन्य  प्रदेश  नियों  के  वृत्त

 रेडियों  और  दूरदर्शन  कार्य कमों  के  एक  दूसरे  के  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोहों  में

 भाग  खेल  दलों  आदि  के  दौरों  को  प्रोत्साहित  करेंगे  तथा  सुकर  बनाएंगे  ।
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 एरज
 विभिन्‍न  लक्ष्यों  की  पति  के  लिए  करार  में  दोनों  ह  की  एक  संयुक्त  समिति  की

 स्थापना  की  व्यवस्था  है  जो  करार  में  परिकल्पित  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  किए  जाने  वाले  ठोस  विनिमय

 कार्यक्रम  तैयार  करने  हेतु  सम्बन्धित  सरकारों  को  सलाह  देने  तथा  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की

 समीक्षा  करने  के  लिए  जिम्मेदार  होगी  ।

 करार  दोनों  सरकारों  द्वारा  अनुसमर्थन-लिखतें  के  आदान-प्रदान  की  तारीख  से

 लागू  होगा  |

 दिल्ली  से  एकलखी  बरास्ता  बालुरघाट  तक  रल  लाइन  का  निर्माण

 5202.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  से  एकलखी  बरास्ता  बलूरघाट  तक  रेल  लाइन  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण  पूरा  किया  जा  चुका

 क्या  रेलवे  ats  ने  इस  बीच  इसका  अनुमोदन
 कर

 दिया

 (a)  यह  प्रस्ताव  अब  किस  स्तर  पर  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  Ho  जाफर  :  से  बलूरघाट

 के  रास्ते  एक लखी  से  हिली  तक  रेल  लाइन  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  एक लखी  से

 बालुरघाट  तक  रेल  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  हाल  ही  में  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ।  इस  पिछड़े  क्षेत्र

 के  विकास  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  प्रस्ताव  योजना  आयोग  की  स्वीकृति
 oe

 लिए  भेजा  गया  था  ।  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  की  ज़ा  रही  है  ।

 मिथिला  विश्वविद्यालय  खोलना

 5203.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  कया  दिक्षा  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  और  केन्द्र  सरकार  सर्वप्रथम  दरभंगा  में  मिथिला

 विश्वविद्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  बिहार  में  किससे  तथा  किस  तारीख  को  प्राप्त  हुआ  था  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 विश्वविद्यालय  agent  आयोग  का  दल  दरभंगा  कब  गया  था  और  वह  प्रस्तावित

 विश्वविद्यालय  के  पक्ष  में  अथवा  विपक्ष  में  लोगों  के  किन  वर्गों  अथवा  राजनैतिक  दलों  में  मिला

 और

 क्या  इस  विश्वविद्यालय  को  अभी  तक  विकास  अनुदान  नहीं  दिया  गया  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 a था  समाज  Herald  हुह  सला  त्न  पों  कन  be  musat  {os ho दिक्षा  और  संस्कृति  नर  उ  ९  कह  ENTE  ग्य  सर  AINTA  नक  उप-मन्त्रों  गी  पीछे  :

 विद्यमान  के ०  एस०  दरभंगा  संस्कृत  विश्वविद्यालय  का  पुनर्गठन  करके  मिथिला

 79



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  31  1983

 a a  स  आगण  ाएयइल्‍यशणणणााणायणयुयल्‍यएणएाणाणणणणणणणाण

 लय  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  सर्वप्रथम  1967  में  बिहार  सरकार  के  तत्कालीन  उप-मुख्यमन्त्री

 से  प्राप्त हुआ  था  '

 आयोग  की  विशेषज्ञ  समिति  ने  1968  में  प्रस्ताव  की  जाँच  के  लिए  दरभंगा

 का  दौरा  किया  ।  समिति  को  इसके  दौरे  के  दौरान  विभिन्‍न  व्यक्तियों  से  कई  ज्ञापन  प्राप्त

 हुए  ।  जो  के ०  एस०  दरभंगा  संस्कृत  विश्वविद्यालय  के  प्रस्तावित  पुनर्गठन  के  खिलाफ  वे  हैं  :

 1

 के ०  एस०  डी०  संस्कृत  विश्वास  यायालय  |
 कवायद

 श्री  देव  नारायण

 राष्ट्रीय  पुस्तकालय  बिहार  ।

 श्री  एस०  एन०

 प्रबन्धक

 मिथिला  प्रचारक

 मिर्जापुर  ।

 श्री  जटा दां कर

 प्राणों  राजकीय  संस्कृत

 पटना  |

 अध्यक्ष  केन्द्रीय  संस्कृत  are  |

 बिहार  के  राज्यपाल  एवं  विश्वविद्यालयों

 के  कुलाधिपति

 प्रो०  चेत करं

 पटना  विश्वविद्यालय  और

 बिहार  विधान  परिषद  ।

 समिति  को  मिथिला  विश्वविद्यालय  समिति  के  संयोजक  श्री  सालिग  नाथ  मिश्र  से  प्रस्तावित

 पुनर्गठन  के  पक्ष  में  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  था  ॥

 विश्वविद्यालय  को  इसके  संस्थागत  विकास  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 द्वारा  अभी  तक  कोई  अनुदान  नहीं  दिया  गया  है  क्योंकि  वि०  अ०  ao  अधिनियम  की  धारा

 के  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों
 में  निर्धारित  कुछ  न्  अभी  पूरी  नहीं  की  गई  हैं  ।

 विश्वकोष  का  प्रकाशन

 वि  :
 5204.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  शिक्षा  कौर  संस्कृति  मन्त्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे
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 =

 लिए  दिशा  उदू  विकास  ब्यूरो क्या  ag  सच  है  कि  उदू  विशव  कोष
 के  प्रदान  के

 tat ~  a
 तथा  दिल्‍ली  के  ट  नस  त सजदा

 = बीच  सौदा
 हुआ

 है  gata  उस  फर्म  द्वारा  दी  गई  निविदा  सबसे  ऊंची

 नहीं

 यदि  तो  बया  उस  फर्म  से  कोई  प्रतिभूति  ली  गई  जेसा  कि  नियमों  में  उपबंध

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  ६4  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों
 में

 उप-मन्त्री  पी०  Fo  :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 त्रिवेन्द्रम  में  आयुर्वेद  हेतु  राष्ट्रीय  संस्थान  स्थापित

 5205,  श्री  पी०  क े०  कोरिया  :  व्या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 कया  त्रिवेन्द्रम  में  आयुर्वेद  हेतु  एक  राष्ट्रीय  संस्थान  स्थापित  करने  एक  प्रस्ताव

 सर्कार  के  पास  विचाराधीन  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  इस  समय  प्रस्ताव  किस  अवस्था पर  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :

 और  (a)  केरल  में  का  एक  राष्ट्रीय  संस्थान  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  क्योंकि  जयपुर  में  एक  आयुर्वेद  का  एक  राष्ट्रीय  संस्थान  पहले  ही  खुला  हुआ  है  ।

 उच्च  माध्यमिक  कौर  कालेज  स्तर  पर  जनसंख्या  सम्बन्धी  दिक्षा

 5206.  श्री  नदी  चरण  दास  :  क्या  शिक्षा  ate  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (a)  विभिनन  राज्यों  की  उच्च  माध्यमिक  और  कालेज  स्तर  पर  जनसंख्या  सम्बन्धी  दिक्षा

 को  लागू  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  मार्गदर्शी  सिद्धांत  भेज  दिए  गए

 तो  राज्य  सरकारों  ने  उक्त  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  राज्यों  को  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  कब  तक  भेजने

 का  विचार  है  ?

 संसक्ति शिक्षा  ait  ध क  ८  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  Fo  :

 से  शिक्षा  तथा  संस्कृति  भारत  सरकार  ने  औपचारिक  शिक्षा  प्रणाली
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 fort  a  10280  से  ट्रै
 में  एक  राष्ट्रीय  जनसंख्या  हन है  परियों  ,  LFOYU  शुरू  की  ।  इसके  अंतगर्त  राज्य

 योजना  के  प्रस्ताव  रा०  so  Fo  To  परि०  द्वारा  बनाई  गई  मार्गदर्शी  रूपरेखाओं
 के  अनुसार

 तैयार  निए  गए  हैं  ।  इस  समय  वह  कार्यक्रम  21  राज्यों  तथा  6  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित

 क्या  जा  रहा  है  ।

 राज्य  विशेष  भौतिक  तथा  समाजिक-सांस्कृतिक  पर्यावरण  कं  ध्यान  में  रखते  हुए  जनसंख्या

 दिक्षा  में  प्राथमिक  तथा  माध्यामिक  स्कूल  स्तरों  के  लिए  पाठच्यचर्य  का  विकास  कर  रहे

 हैं  ।  वे  जनसंख्या  सम्बन्धी  विचारों  तथा  मुल्यों  को  अपनी  नाट्य-पुस्तकों  तथा  छात्रों  और  शिक्षकों

 के  लिए  निर्धारित  दक्षिण  सामग्री  को  भी  शामिल  कर  रहे  हैं  ।  राज्य  अपने  शिक्षकों  अध्यापक

 शिक्षकों  तथा  स्कूल  प्रशासकों  के  लिए  सेवा कालीन  श्रदिक्षण  कार्यक्रम  भी  संचालित  करते  हैं

 कुछ  राज्यों  ने  अब  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  के  लिए  पाठ्यचर्या  का  विकास  शुरू  किया  है  ।

 कालेज  स्तर  पर  जनसंख्या  सम्बन्धी  शिक्षा  शुरू  करने  के  बारे  में  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  ने  जनसंख्या  सम्बन्धी  दिक्षा  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  15  विश्वविद्यालयों  द्वारा

 यथा  अपेक्षित  संशोधन  के  साथ  उपयोग  के  लिए  परिचालित  किए  हैं  ।

 श्रायुवे दिक  कोयम्बट्र  के  विकास /  विस्तार  हेतु

 5207.  श्री  भारखण्डे  राय  :  कया  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कोयम्बटूर  और  सूरजगढ़  में

 भुनभुन
 में  अच्छे  आयुर्वेदिक  अस्पताल  हैं  जिनमें  लकवा  भर  गठिया  रोगों

 के  इलाज  के  लिए  त्रिदोष  व्यवस्था  की  ag  है  ;

 क्या  सरकार  को  यह  भी  पता  कि  युरोप  के  अत्यघिक  उन्नत  देशों  जेसे

 gids  अ'दि  से  भी  रोगी  अपनी  चिकित्सा  के  लिए  इन  अस्पतालों  में  आते  हैं  और  पुरे  स्वस्थ्य

 होने  बाद  जाते
 और

 गत  तीन  वर्षों  में  वर्ष-वार  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  धन  राशि  की

 यता  दी  गई  और  क्या  सरकार  का  इन  के  विकास  विस्तार  हेतु  विशेष  धनराशि  स्वीकृति

 करने  का  विचार  हैं  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :

 और  सरकार  को  आयुर्वेदिक  ट्रस्ट  कोयम्बट्र  के  बारे  में  जानकारी  जहां

 अधरंग  रयूमेटिस्म  के  लिए  पंचकर्मा  उपचार  की  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 गढ़  में  प्रदान  किए  जाने  वाले  उपचार  की  किस्म  और  क्वालिटी  के  बारे  में  कोई  विशेष  जानकारी

 नहीं है

 केन्द्रीय  सरकार
 a

 ने  आयुर्वेदिक  कोयम्बटूर  जो
 कोयम्बटूर  में  आयुर्वेदिक
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 अस्पताल  चला  रहा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  निम्नलिखित

 राशि  रिलीज  की  है

 लाखों  में

 1980-81  शुन्य

 1981-82  1.00

 1982-83  2.00

 कल  3.00

 आयुर्वेदिक  सूरजगढ़  को  कोई  अनुदान  नहीं  दिया  गया  था  क्योंकि  इस  अस्पताल

 से  कोई
 अनुरोध

 प्राप्त  नहीं  हुआ  था  ।

 मन्त्रालय  द्वारा  इन  अस्पतालों  को  कोई  विशेष  सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 aaa  भारतीय  श्रायुविज्ञान  संस्थान  कौर  पी०  जी०  UHo  भाई

 Alto  के  उद  दय  कौर  उपलब्धियां

 5208.  श्री  बी०  डी०  सिंह  पू

 श्री  रसीद  मसुद  :  कया  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  fF:

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  और  पी०  जी०  एम०  आई०ਂ  आर०  चंडीगढ़

 नामक  दो  प्रमुख  चिकित्सा  संस्थानों  की  स्थापना  किन  मुख्य  उद्देश्यों  को  लेकर  हुई

 सरकार  ने  इन  चिकित्सा  संस्थानों  के  आरम्भ  होने  के  समय  से  उनकी  उपलब्धियों

 और  इन  संस्थानों  के  कार्यकरण  में  कोई  कमियों/समस्याओं  को  यदि  कोई  है  जानने  के  लिए  यदि

 कोई  समिति  गठित  की  थी  तो  उनकी  संख्या  क्या  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिए

 समिति  कब  स्थापित  की  गई

 इन  समितियों  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफारिशों  की  खास  बातें  क्या  हैं  और  सरकार

 मे  उनको  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  और

 क्या  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  रिपोर्टे  अभी  भी  लम्बित  पड़ी  है  और  समिति

 द्वारा  की  गई  सिफ़ारिशों
 पर  निर्णय  लेने  भें  विलम्ब  के  दया  कारण  हैँ  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्‍ली  तथा  स्नातकोत्तर  चिकित्सा  दिक्षा  एवं

 अनुसंधान  चण्डीगढ़  की  स्थापना  करने  के  मुख्य  उद्देश्य  थे  (1)  स्नातक पूर्ण  एवं  स्नातकोत्तर

 चिकित्सा  शिक्षा  के  अध्यापन  के  आदद  विकसित  (2)  स्वास्थ्य  की  विभिन्‍न  शाखाओं  में
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 fe  सकार  ss
 प्रशिक्षण  की  सुविधा  ए  उपल  च्स्प्व sy  तथा  (3)  स्नातकोत्तर  चि  नवीनता  है  क्षा  में  आत्मनिर्भरता

 प्राप्त  करना  ;

 से  इन  दोनों  चिकित्सा  संस्थानों  की  कायें  प्रणाली  की  जांच  करने  के  लिए  इनके

 खुलने
 की  तारीख  से  श्री  तक  भारत  सरकार  ने  कोई  समिति  गठित  नहीं  की  ।  वेसे  अखिल  भरतीय

 आयुर्विज्ञान  संस्थान  ने  1963  में  डा०  लक्ष्मण स्वामी  मुदलियार  की  अध्यक्षता  में  एक  पुनरीक्षा

 समिति  का  गठन  कियया  था  ।  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  1964  में  दे  दी  थी  ।  इसी  प्रकार  भारत

 सरकार  द्वारा  अधिग्रहीत  किए  जाने  से  पुर्व  स्नातकोत्तर  चिकित्सा  शिक्षा  एवं  अनुसंधान  संस्थान

 ने  डा  के०  एन०  राव  की  अध्यक्षता  में  1966  में  एक  पुनरीक्षा  समिति  का  गठन  किया था  ।

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मंत्री  ने  इन  दोनों  संस्थानों  के  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  1978  में

 एक  पुनरीक्षा  समिति  गठित  की  थी  जिसका  काम  इन  संस्थाओं  के  कार्य  संचालन  को  देखना  था  ।

 पहले  इस  पुनरीक्षा  समिति  के  अध्यक्ष
 के  श्री  टी०  ए०  पाई  और  बाद  में  डा०  एस०  जे०  मेहता |

 इसने  30.4.81  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।  इस  पुनरीक्षा  समिति  ने  अध्यापन  के  आदश

 सित  ग्रामीण  मौर  नगर  स्वास्थ्य  केन्द्र  अनुसंधान  अस्पताल  सेवाओं

 और  इन  संस्थानों  के  दैनिक  तथा  प्रशासनिक  ढांचे  आदि  के  मुल्यांकन  के  बारे  में  अपनी  दिर्फारिदों

 इनके  संस्थान  निकायों  ने  इस  रिपोर्ट  में  आई  तथ्यात्मक  यदि  कोई  का  पता

 लगाने  और  इसके  विवरणात्मक  फ़र्श  का  अवलोकन  करने  के  लिए  एक  छोटी  सी  समिति  का  गठन

 क्रिया  ।  पुनरीक्षा  समिति  ate  इस  लघु  समिति  दोनों  की  रिपोर्टों  पर  इन  संस्थानों  के  निकायों  ने

 15.2.83  को  हुई  अपनी  बैठकों  में  विचार  विमर्श  किया  ।  संस्थान  निकायों  ने  कतिपय  संशोधनों

 के  साथ  इस  पुंगरिया  समिति  की  सिफारिशों  को  आमतौर  पर  भान  लिया  है  ।  इन  सिफ़ारिशों  को

 कार्यान्वित  के  लिए  ये  संस्थान  arrears  कॉ्येंवाही  करेंगे  |

 ललितार्गिरि  ate  caren

 5200,  डा०  कपा  सिंधु  भोई  :  क्यां  दिक्षा  site  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 क्या  ललितागिरि  जिला  कटक  उड़ीसा  जो  अपने  बौद्ध  स्मारकों  के  लिए  प्रसिद्ध  है

 और  ऐतिहासिक  तथा  पुरातत्वीय  मूल्य  में  अत्यधिक  समृद्ध  है  तथा  राष्ट्रीय  स्मारक  संरक्षण

 के  अन्तर्गत  संरक्षित  क्षेत्र
 है

 को  तथा  निकालने  के  लिए  पत्थर  को  खदान

 हेतु  पट्टे  पर  दिया  जा  रहा

 क्या  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  संस्था  में  इस  क्षेत्र  की  रक्षा  करने  हेतु  पर्याप्त

 रक्षक

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  को  पट्टे  पर  बक्से  दिया  जा  रहा  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या
 कार्यवाही

 की  गई  है  अ्रथवा  करने  का  विचार  हैं
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 ta  इस  क्षेत्र  को  गैर  कानूनी  रूप  से  पट्टे  पर  न  दिया  जाये  और  बौद्ध  कालः  के  खजाने  का  पता

 लगाने  के  लिए  ललिता गिरि  के  आस-पास  पूर्ण  खुदाई न

 दिक्षा  तथा  संस्कृति  शौर  समाज  कल्याण  ससुरालियों  सें  उप-स्त्री  पी०  ष्ह्  :

 गिरि  में  के  न्द्रीय  संरक्षित  क्षेत्र  किसी  प्रकार  के  खदान  काय  हेतु  पट्टें  पर  नहीं  दिया

 गया  हैं
 ।

 स्थल  पर  तीन  सं स्मारक  परिचर  चौबीस  घंटे  चौकसी  के  लिए  gata  हैं  ।

 सर्वेक्षण  द्वारा  इस  स्थल  को  पट्ट  पर  दिये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 गोदाम  आदि  के  अवध  संग्रह  पता  चलने  पर  ऐसे  मामले  तुरन्त  कारंवाई  के

 लिए  स्थानीय  पुलिस  तथा  जिला  प्राधिकारियों  के  ध्यान
 में  लाये  जाते  हैं  ।  स्थल  का

 सीमांकन  कर  दिया  गया  हैं  ओर  ऐसा  अवध  कार्य  वहां  पर  तैनात  पहरा  व  निगरानी  कर्म  वासियों

 की  नजर  से  बच  नहीं  सकता  ।  फिलहाल  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  इस  स्थल  पर  उत्खनन

 काय  कराए  जाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योकि  इस  समय  वह  समस्या मुलक  स्थलों  में  संलग्न  है  ।

 श्टुघदाबाद  कौर  मके  बीच  सीधी  रेलगाड़ी  शुरू  करना

 5210.  श्री  मोती  भाई  कार  चौधरी  :  क्या  रेल  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  कई  वर्षों
 से

 विभिन्‍न  संगठनों  द्वारा  निरंतर  की  जा  रही  मांग  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  अहमदाबाद  और  त्रिवेन्द्रम
 के

 बीच  सीधी  रेलगाड़ी  चलाने  का  क गई  प्रस्ताव

 यदि  तो  कब  तक  यह  की  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  के०  जाफर  :  नहीं  ।

 wet  ही  नहीं  उठता  ।

 लाइन  कोचिंग  आदि  अपेक्षित  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  ।

 जल  साग  कोयले  का  परिवहन

 5211.  श्री  कमला  मिश्र  मधुकर
 :

 क्या  नौवहन  site  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि

 जल  मार्ग  से  कोयले  की  सुचारू  परिवहन  के  लिए  कितने  पोत  प्रयुक्त  किये  गए  हैं

 इन  पोतों  के  लिए  उस  मामले  में  क्या  शर्तें  निर्धारित  की  गई  हैं

 क्या  यट  सच  है  कि  सरकर  की  qa  अनुमति  के  बिना  लदान  at  शर्तों  और  माल
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 भाड़े  में  कुछ  परिवर्तन  कर  लिए  गए  हैं  जिसके  कारण  कंपनियों  में  इसके  विरुद्ध  प्रतिक्रिया  हुई  और

 कोयले  के  परिवहन  की  गति  धीमी  हुई

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  और

 सरकार  ने  उपयोगी  और  अनुपयोगी  श्रेणी  को  उचित  समय  पर  कोयले  को  पहुंचाने

 के  लिये  कोयले  के  कारगर  लदान  हेतु  नया  कदम  उठाए  हैं

 नौवहन  wiz  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  श्र

 प्रति  माहू  औसतन  10  जहाज  |

 रेलवे  और  dace  कंपनियों  के  लिए  कोयला  लाइनर  शर्तों पर र  ढोया  जाता  है  जब

 कि  तमिलनाडू  बिजली  ats  के  लिए  कोयला  शिपिंग  कारपोरेशन  द्वारा  टाइम  चाटकर  पर

 जहाज  से  ढोया  जाता  है  ।

 हाल  ही  में  रेलवे  प्राधिकारियों  ने  भाड़े  के  भुगतान  की  प्रक्रिया  एक  तरफा  परि

 वर्तन  कर  दिया  है  ।  यह  पहले  बिल्टी  जमा  करने  पर  भगत  हो  जाता  था  जिसे  अब  बदलकर

 किये
 के

 डिस्चार्ज  होने  पर  किया  जाता  है  ।  नौवहन  महानिदेशक
 के

 हस्तक्षेप  करने  पर  उन्होंने

 पहले  वाली  प्रक्रिया  फिर  से  अपना  ली  है  ।

 और
 प्रदान  ही  नहीं  उठते

 ॥

 विश्वविद्यालय  के  गर-दीपक  कर्मचारियों  के  लिए  समयबद्ध  पदोन्नति

 5212,  श्री  जाज  फर्नान्डिज  शिक्षा  श्र  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 सकी

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  गेर-शिक्षक  क्यारियों  को  समयबद्ध

 जैसा  कि  शिक्षण  कम  चोरियों  के  मामले  में  किया  गया  देंने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने

 के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  और

 यदि  तो
 उसके  कारण  क्या  हैँ

 !

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  सें  उप-मंत्री  पी०  :

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  गैर-अध्ययन  स्टाफ  के  लिए

 एक  समिति  नियुक्त  की  जिसके  विचार  विषय  निम्नलिखित  होंग े:

 (1)  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  गेर-अध्यापन
 स्टाक  के  विभिनन  वर्गों  के  वेतनमानों  में

 किसी  प्रकार  की  असमान॑ता/विचारों  का  पता  लगाना  |

 (2)  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  गैर-अध्यापन  स्टाफ  की  shaft  के  अवसरों  के  प्रावधान
 में  यदि  कोई  का  पता
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 (3)  इसके  सुधार के  विशेष  सिफारिशें
 करना

 तथा  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में

 अध्यापन  कर्मचारियों  के  विभिनन  वर्गों  के  लिए  तक  संगत  आधार  पर  प्रोन्नति  के  अवसरों  के  लिए

 उपयुक्त  प्रावधान  का  भी  सुभाव  देना  |

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 तमिलनाडु  के  कलाकारों  की  विदेश  यात्रा

 5213.  थ्री  एन०  डेनिस  :  क्या  बिंदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तमिलनाडु  के  उन  दत्त  कण्ठ  वायोलिन  विद्वानों

 का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्होंने  गत  तीन  कलेंडर  वर्षों  के  दौरान  विदेशों  की  यात्रा  की  थी

 उन्होंने  इस  अवधि  के  दौरान  कितनी  बार  यात्रा  की

 वे  विभिन्‍न  देशों  में  कितनी-क्विनी  अवधि  तक

 उनकी  यात्रा  का  प्रयोजन  क्या  और

 (=)  उनके  द्वारा  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  गई  ?

 बिदेश  मन्त्री  पी०  वी०  नरसिंह  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही है  ।

 बल्ली  तथा  श्रम तसर  के  बीच  जी०  ato  रोड  को  चौडा

 करने  क  कार्य  में  हुई  प्रगति

 5214.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया
 :

 क्या  नौवहन  ्  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ली  तथा  अमृतसर  के  बीच  जी०  टी०  रोड  को  चौड़ा  करने  सम्बन्धी

 तन  प्रगति  क्या  है  और  इसे  कहां  तक  चौड़ा  कर  दिया  गया  है

 उसे  अमृतसर  तक  चौड़ा-करने  में  कितना  समय  और  और

 अब  तक  इस  परियोजना  पर  कितनी  राशि  at  हो  चुकी है  ?

 नौवहन  ale  परिवहन  वस्त्रालय  में  राज्य  सन्तरी  ज़ियाउर्रहमान  भ्र
 :  (  से

 माडल  टाऊन  क्षेत्र  से  बाहर  और  राजघाट  तथा  दिल्‍ली /हरियाणा  सीमा  के  बीच

 12  क्लाइमेट  का  बाईपास  बनने  से  दिल्‍ली  में  अब  जी०  टी०  रोड  की  लम्बाई  31  किलोमीटर

 है  ।  सड़क  के  इस  भाग  को  पुरी  तरह  चार  लेनों  में  चौड़ा  कर  दिया  गया  है  ।  हरियाणा में  183
 किलोमीटर  की  सड़क  में  से  दिल्‍ली/हरियाणा  सीमा  से  मूल  तक  21  किलोमीटर  की  सड़क  को

 चार  लेनों  में  चौड़ा  कर  दिया  गया  है  और  सड़क  यातायात  के  लिए  खोल  दी  गयी  है।ड्रननं०
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 | मनन

 8  के  ऊपर  नीचे  पुल  के  पहुंच मार्गों  का  थोड़ा-सा  भाग  अभी  रहता  है  और  वहां  काम  हो  रहा  है  ।

 पंजाब  में  अमतसर  तक  सड़क  की  लम्बाई  244  किलोमीटर  जिसमें  से  खनना  गौराया और

 war  से  गुजरने  वाली  5.5  किलोमीटर  लम्बी  सड़क  को  चार  लेनों  में  चौड़ा  कर  दिया  गया  है

 और  लुधियाना  और  गोलियां  के  बीच  22.5  फ्लो मीटर  की  सड़क  ्र  चार  लेनों  में  चौडा  किया

 जा  रहा  पहुंच मार्गों  और  2  सड़क  उपरि पुलों  को  छोड़  कर  गोरायां  से  10  किलोमीटर  at

 सड़क  को  31.3.83  तक  यातायात  के  लिए  खोले  जाने  at  संभावना  कार्यकारी  एजेन्सी ने

 1983  तक  लगभग  19.50  करोड़  रुपये  के  खर्च  को  सुचना  दी  है  ।

 हरियाणा  और  पंजाब  लगभग  124  किलोमीटर  की  और  सड़क  चार  लेनों  में  चौड़ा

 करने के  लिए  छठी  योजना  शामिल  किया  गया  है  ।  इसका  निर्माण  योजना  की  शेष

 अवधि में में  वर्षानुव्ष॑  धन  उपलब्ध  होने  पर  निर्भर  करेगा  ।  दोष  सड़क  खंडों  को  चौड़ा  करने  का

 उपलब्ध  समस्त  संसाधनों  और  कार्यों
 की

 परस्पर  प्राथमिकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 योजना  में  करने  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 नेशनल  इंस्टीट्यूट  फार  विजद्ालो  हैन्डिकप्ड  भागलपुर

 ata  जेल  के  विचाराधीन  कैदियों  का  प्रशिक्षण

 5215.  श्री  झिझक  सन  क्या  समाज  कल्याण  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नेशनल  इंस्टीट्यूट  फार  विजुअल  देहरादून  में  भागलपुर  केन्द्रीय  जेल  के

 कितने  विचाराधीन  अन्ध ेव्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा

 कया  इन  विचाराधीन  कैदियों
 में

 सें  किसी  संस्था  से  वापस  भेजा  गया  है
 गौर

 यदि  क्या  कारण  ब्यौरा  है
 ?

 शौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  कह

 से  इस  समय  भागलपुर  केन्द्रीय  जेल  के  विचाराधीन  केवल  एफ  नेत्रहीन  va  को

 राष्ट्रीय  दष्टिवाधिताथ  देहरादून  में  प्रशिक्षण  जा  रहा  है  ।  1981-82.  में
 संस्थान

 x

 11  प्रशिक्षणार्थी  आए  थे  जिनमें से  दो  ने  1982,  सें  अवकाश  ले  एक अ

 1982  में  अवकाश  लेकर  घर  चला  गया  और  सात  को  प्रवीणता  प्रमाण  पत्र  दिए  गए  और  गलन

 1982  में  उनकी  छुट्टी  दे  गई  ।  शेषਂ  एक  विचाराधीन  अभी  भी  प्रशिक्षण  ले  रहा  है  ।

 जियों  को  बिहार  सरकार  द्वारा  माग  रक्षकों  के  साथ  भेजा  गया  और  सुमार्ग-रक्षकों  के  साथ  वापस

 ले  आया  गया  ।

 फल  र  सब्जी  के  व्यापारियों  को  उपलब्ध  कराया  जाना

 216.  श्री  कृष्ण  सुल्तानपुरी :
 क्या  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  ऐसे  कौन-कौन  से  भाग  जहां  केला  आम  और  सब्जियों  की

 दुलाई
 के  लिए  म,ल-डिब्बों  की  भारी  सांग

 &8
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 (a)  क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  सब्जियों  भारी  के  परिवहन  के  लिए

 समय  पर  माल-डिब्बे  उपलब्ध  न  होने  के  कारण गत  दो  वर्षों  के  दौरान  व्यापारियों  और  किसानों

 को  कितना  नुकसान  भुगतना  पड़ा  और

 इस  संबंध  में  लोगों  से  प्राप्त  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी ०  क्र  जाफर  आम

 और  सन्तरा  जैसे  फलों  के  परिवहन  के  लिए  माल-डिब्बों  की  अधिकांश  मांग

 मध्य  और  दक्षिण-पूवे  रेलों  पर  तथा  आलू  और  प्याज  जेसी  सब्जियों  की  पूर्वस्तर

 और  पश्चिम  रेलों  पर  संकेंद्रित

 पिछले  दो  वर्षों  में  फलों  और  सब्जियों  के  लदान  के  लिए  माल-डिब्बों  की  सप्लाई

 मांग  की  अनुकूल  रही  है  ।  माल  डिब्बों  की  अनुपलब्धता  के  कारण  किसानों  तथा

 पारियों  को  हानि  होने  का  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 फलों  और  सब्जियों  के  लदान  के  लिए  माल  डिब्बों  की  मांग  तत्काल  पूरी  की  जांती

 है  और  निकट  में  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 में  सवारी  डिब्बा  मरम्मत  कार्यशाला

 5217.  श्री  प्रताप  भानु  फार्मा  :  क्या  रल  wea  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  भोपाल  के  निकट  बनने  वाली  सवारी  डिब्बा

 मरम्मत  कांदला  का  निर्माण  कार्य  अभी  तक  भारम्भ  नहीं  हुआ

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 1982-83  के  बजट  आवंटन  में  इस  परियोजना  पर  28  1983  तक  कुल

 कितना  व्यय  किया  गया  और

 संशोधन  कार्यक्रम  के  अनुसार  इसके  कब  तक  चालू  होने/उत्पादन  होने  की  आशा

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी ० के०  जाफर  :  और  विस्तृत
 सामग्री  अदि  तेयार  करने  के  लिए  प्रारम्भिक  कार्य  शुरू  हो  गया  है  ।

 28  1983  तक  कुल  व्यय  54  लाख  रुपये  हु  जबकि  वर्ष  1982-83  के

 लिए  107  लाख  रुपये  के  बजट  आवंटन  की
 व्यवस्था

 की  गयी  थी  ।

 कारखाने  में  1985-86  में  उत्पादन  शुरू  हो  जाने  की  संभावना  परन्तु  वास्तविक

 प्रगति  धन  की  उपलब्धता  पर  निसार  करती  है  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  डिजाइनों  में  मरम्मत  के  लिए  खड़ी  बसों  की  संख्या

 5218.  श्री  सज्जन  कुमार  :  क्या  नौवहन  Wit  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa
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 a a  ठीक  ययनननध  ०५

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  डिपुओं  में  अनेक  ऐसी  बसें  बेकार  खड़ी  जिन्हें

 मामूली  सी  मरम्मत  करने  के  बाद  सड़कों  पर  लायां  जा  सकता

 यदि  हां  तो  डीपु-वार  उनकी  संख्या  क्या  और

 इन्हें  सड़क  पर  चलाने  के  काबिल  बनाने  हेतु  इनकी  मरम्मत  न  किए  जाने  के  क्या

 कारण हैं  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 विश्वविद्यालय  शिक्षकों  के  ara  की  स्थितियों  को  जाँच

 5219.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  दिक्षा  श्र  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  कालेज  तथा  विश्वविद्यालय  अध्यापकों  के  कार्यकरण  तथा  जीवन  की

 विशेष  रूप  से  उनके  वेतन  पदोन्नति  के  आवास  तथा  सभी  निकायों  में

 उनकी
 समझदारी

 के  संदर्भ  में  कोई  व्यापक  जांच  की  जा  रही

 यदि  तो  क्या  उनकी  शिकायतों  पर  जो  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  शिक्षक  संघ  की

 103  दिन  की  हड़ताल  के  द्वारा  सामने  लाई  विचार  किया  जायेगा  ;  और

 क्या  इस  बारे  में  आल  इण्डिया  फैडरेशन  आफ  युनिवर्सिटी  एण्ड  कालेज  clara

 नाईजेशन  से  अभ्यावेदन  आमंत्रित  किये  जायेंगे  ?

 शिक्षा  ate  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  Ararat  में  उप-मन्त्री  पी०  क्‌०  :

 से  विश्वविद्यालय  अध्यापकों  की  काय  करने  रहने  की  उनके

 पदोन्नति  के  आवास  समस्याएं  इत्यादि  से  संबंधित  ऐसी  कोई  जांच  नहीं  जा

 रही  है
 ।  सरकार  ने  पिछले  साल  अध्यापक  दिवस  (  5  सितम्बर  182)  दौ

 पूवे

 सन्ध्या  के  अवसर  पर  घोषित  निर्णय  के  अनुसरण  में  राष्ट्रीय  आयोग  संगठित  किए  अर्थात

 एक  स्कूल  अध्यापकों  के  लिये  और  दूसरा  उच्च  दिक्षा  के  अध्यापकों  के  लिये  ।  आयोगों  के

 विचार थे
 विषयों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  व्यवसाय  के  सदस्यों  के  लिये  एक  उचित  स्तर  प्रदान

 करने  के  लिये  उपाय  निर्धारित  भ्रध्यापन  व्यवसाय  में  wf तिभावदाली  व्यवसायों  को

 पित  करने  और  उन्हें  व्यवसाय  में  रोके  रखने  के  लिये  आवश्यक  उपायों  पर  विचार

 प्रशिक्षण
 के  लिये  मौजूदा  व्यवस्थाओं  की  व्यावसायिक  विकास  और  व्यान

 वस:यिक  चेतना  में  दिक्षा  संगठनों  की  भूमिका  निर्धारित  अध्यापकों  के  लिये  एक  ऐसी

 आचरण  संहिता  तैयार  करने  की  संभावना  पर  विचार  करना  जो  स्वीकार्य  तथा  gaia  के

 योग्य
 :

 अध्यापक  कल्याण  की  प्रोन्नति  के  लिये  पर्याप्त  व्यवस्थाओं  का  मूल्यांकन
 इत्यादि
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 शामिल है है  ।  यद्यपि ये  आयोग  अध्यापकों  की  शिकायतों  को  जांच  करने के  निकाय  नहीं  हैं हँ

 फिर  भी  वे  अपने  विचारार्थ  विषयों से  सम्बंधित  किसी  भी  मामले  पर  विचार  कर  सकते  हैं  और

 fazafaatara  और  कालेज  अध्यापक  संगठनों  का  अखिल  भारतीय  संघ  आयोग  के  faa

 कोई  भी  सुभाव  भेज  सकता है
 ।

 जयपुर  तथा  टोडाराय  के  बीच  सीटर  गेज  लाइन  बन्द  रहने  वाला  दिन

 5220.  श्री  बनवारी  लाल  :  बया  रेल  स्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जयपुर  और  टोडाराय  fa  के  बीच  मीटर  गेज  लाइन

 कार्यरत  है

 यह  लाइन  1981-82  तथा  1982-83  के  दौरान  कितने  दिन  तर्क  बन्द  रही

 उसके  कारण  क्या  हैं

 क्या  इस  लाइन  पर  स्टेशनों  की  संख्या  कम  कर  दी  गई  है  ;  और

 (=)  यदि  तो  उसके  कया  कारण हैं
 ?

 रल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी ०  Fo  जाफर  तारीफ  जी  हां  ।

 और  दरार  पड़  जाने  के  कारण  1981-82  के  दौरान  81  दिन  तक  तथा  कोयले

 की  कमी  के  कारण  1982-83  के  दौरान  24  दिन  तक  यह  लाइन  बन्द  रही  ।

 नहीं  ।

 (=)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 नौवहन  उद्योग  शौर  व्यापार  पर  मन्दी  का  प्रभाव

 5221.  श्री  सभाष  चन्द्र  अ्रल्ल रा

 र  परिवहन श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  क्या  नौवहन  wy  पारवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नौवहन  उद्योग  को  विश्वव्यापी  मन्दा  का  सामना  करना

 रहा है

 यदि  at,  तो  भारतीय  नौवहन  उद्योग  और  व्यापार  पर  इनका  क्या  प्रभाव है
 ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  et  जियाउरंहमान

 हो

 भारतीय  नौवहन  कम्पनियों  को  भाड़ा/चार्टर  कमाई  में  काफी  कमी  आई  है  जिससे

 भारतीय  नौवहन  कम्पनियों  को  गम्भीर  मुद्रा  प्रसार  की  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।
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 कुछ  भारतीय  नौवहन  कम्पनियों  को  अपने  प्रचालन  को  बन्द  झरना  पड़ा  ।  भारतीय  नौवहन  Hq

 नियों  को  अपनी  पूंजी  जरूरतों  को  पुरा  करने  में  भी  कठनाई  हो  रही  है  ।

 ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  नेत्रहोन  व्यक्ति

 5222.  भी  जय  नारायण  रात  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 vt देश  में  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  नेत्र ही  व्यक्तियों  की  संख्या  और  इनका

 sada  प्रतिशत  कितना  और

 नेत्रहीनता  के  कारण  क्या  हैं  और  इस  समस्या  से  छुटकारा  पाने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना

 भारतीय  agian  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  1973-75  में  किये  गए  एक  नमूना

 सर्वेक्षण  के  मोटे  अनुमानों  के  अनुसार  देश  में  दृष्टिहीन  व्यक्तियों  की  संख्या  लगभग  90
 लाख  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  और  बाहरी  क्षेत्रों  में  कितने  दृष्टिहीन  व्यक्ति  इस  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 है
 | ह

 (i)  उपयुक्त  सर्वेक्षण  से  यह  पता  चला  कि  भारत  में  दृष्टिहीनता  के  मुख्य  कारण

 मोतियाबिन्द  (55  ,  लोहे  और  उनसे  संबंधित  संक्रमण  (20  चेचक  (3

 प्रतिशत ),  पोषण  की  कमी  (2  घाव  (1.20  ग्लूकोमा  (0.50

 और  अन्य  कारण  (18.30  प्रतिशत )

 (2)  देश  में  दृष्टिहीनता  नियंत्रण  के  लिए  भारत  सरकार द्वारा  निए  कुछ  मुख्य  मुख्य

 उपाय  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  बच्चों  में  विटामिन  पी शए  की  कमी  के  कारण  होने  वाली  दृष्टिहीनता  को  रोव  ने  के

 लिए  सभी  राज्यों  शासित  क्षेत्रों  अधिकांशतया  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विटामिन  लिप्त  घोल  की

 एक  बड़ी  खुराक  पिलाए  जाने  की  एक  योजना  चलाई  जा  रही  है  ।

 2.  छठी  योजना  के  दौरान  सारे  देश  में  राष्ट्रीय  दृष्टिहीनता  नियंत्रण  कार्यक्रम  को  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  शत  प्रतिशत  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इस

 कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  नेत्र  विज्ञान  उपकरणों  से  लैस  करना  और  प्राथमिक

 नेत्र  परिचर्या  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  नेत्र  विज्ञान  सहायकों  को  प्रशिक्षित  जिला

 अस्पतालों  के  नेत्र  विज्ञान  विंग  का  विकास  चुने  गए  मेडिकल  कालेजों  के  नेत्र  विज्ञान

 विभागों  को  सुदृढ़  डा०  राजेन्द्र  प्रसाद  नई  दिल्‍ली  को  विभिन्‍न  नेत्र  परिचर्या  जिसमें

 wea  चिकित्सा  की  सेवाएं  भी  शामिल  खीष॑स्थ  राष्ट्रीय  संस्थान  के  रूप  में  विकसित  करना  ।
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 इसके  अलावा  Slo  राजिन्द्र  प्रसाद  केन्द्र  और  नेत्रीय  नेत्र  संस्थान  नेत्र  परिचर्या  सेवाओं  के  संबंध

 में  अनुसंधान  कायें  करने  हैं  और  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  प्रदान  करते  हैं  ।

 व्यापक  नेत्र  परिचर्या  सेवाओं  के  80  मोबाइल  यूनिट  खोलना  जिनमें  इन्ट्राआकुलर

 आपरेशन  का  काम  और  खासकर  नेत्र  शिविरों  में  मोतियाबिंद  आपरेशन  का  काम  भी  शामिल

 देश  में  दृष्टिहीनता  के  लिए  मोतियाबिंद  आम  कारण  होने  के  नाते  मोतियाबिन्द

 और  अन्य  इन्ट्राअंकुलर  आपरेशनों  को  करने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  और  50  हजार  की  आबादी  वाले

 कस्बों  में  नेत्र  शिविरों  का  आयोजन  करने  के  लिए  स्वेच्छिक  संगठनों  और  जिला  परिषदों /  पंचायतों

 को  62  रुपए  प्रति  रोगी  के  हिसाब  से  प्रति  शिविर  के  लिए  अधिकतम  12,000  की

 सहायता  अनुदान  की  व्यवस्था  है  ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  जिला  अस्पतालों  में  तनाव  किए  जाने  के  लिए  नेत्र

 विज्ञान  सहायकों  के  प्रशिक्षण  हेतु  प्रशिक्षण  स्कूल  खोलना  |

 जन  संचार  के  सभी  प्रचार  माध्यमों  के  द्वारा  नेत्र  परिचर्या  के  बारे में  स्वास्थ्य

 शिक्षा  जिसमें  बच्चों  और  अन्य  पीड़ित  वर्गों  के  बीच  नेत्र-स्वास्थ्य  पर  विशेष  जोर  दिया  जाएगा

 तथा  नेत्र  स्वास्थ्य  परिचर्या  और  calor  संबंधी  कमियों  की  समस्याओं  के  बारे  में  शिक्षकों

 faa  कायें  कर्ताओं  और  छात्रों  को  जानकारी  दी

 लोहे  के  उपचार  के  लिए  एंटीबायोटिक  ट्यूबों  का  वितरण  ।

 गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  देश

 5223.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  कया  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 उन
 देशों  के  नाम  क्या  है  जिन्होंने  हाल  में  राजधानी  में  आयोजित  गुट-निरपेक्ष

 सम्मेलन  में  भाग  लिया  है  ;

 इस  सम्मेलन  की  उपलब्धियां  क्या  हैं  और  fara  में  तनाव  कौर  हिंद  महांसागर  में

 बड़ी  पतियों  के  प्रभाव  को  रोकने  और  फिलिस्तीनी  समस्या  तथा  इजरायल  आक्रमण  को  हल

 करने  में यह  कहां  तक  सहायक  हुआ

 भारत  ने  इस  विचार-विमर्श में  क्या  भूमिका  निभाई  और

 भारत  द्वारा  शिवर  सम्मेलन  आयोजित  करने  और  मेजबानी  पर  किया  जाने  वाला

 अनुमानित  खर्च  Praag  है  और  प्रति  भाग  लेने  वाले  किसी  देश  ने  इसमें  योगदान  किया  तो

 वह  कितना है  ?

 विदेश  मन्त्री  पी०वी०  नरसिंह  उन  देशों/संगठनों  का  एक  विवरण

 नाता  दाया  जे  Fa- s¥  af  सलिल  म
 सदन  की  मेज  पर  पबा है  गया  ह  पई  दिल्ला  RAT  सम्मत  उनमें  भाग  लिया  ।
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 ०

 शिखर  सम्मेलन  ने  आम  राय  से  एक  राजनीतिक  नई  दिल्‍ली  एक

 आधिक  घोषणा  और  आर्थिक  सहयोग  सम्बन्धी  कार्ययोजना  तथा  विश्व  समृद्धि  के  लिए  सामूहिक

 कार्यवाही  के  बारे  में  घोषणा और  गुट-निरपेक्ष  देशों  तथा  अन्य  देशों  के  बीच  सामूहिक  श्रात्मा-निभंरता

 सम्बन्धी  घोषणा  पारितकी  ।  राजनीतिक  घोषणा  में  हिंद  फलस्तीनियों  की  समस्या

 और  इजरायल  के  आक्रमण  के  प्रश्न  के  सम्बद्ध  विशिष्ट  प्रस्ताव  शामिल है  जबकि  नई  दिल्‍ली  सन्देश

 में
 तनाव-शेथिल्य

 और  विकास  के  लिए  जोरदार  अपील  की  गई  आशा

 है  कि  दिखा  सम्मेलन  में  जो  विचार-विमश  हुआ  है  और  जो  अन्तिम  दस्तावेजों  में  प्रतिलाश्षित

 परेता  है  उससे  तनावों  को  कम  करने  में  सहायता  मिलेगी  और
 उन

 समस्याओं  के  सुलझाने  में

 योगदान  मिलेगा  जिनसे  विश्व-शांति  को  खतरा  है  ।

 भारत  की  सक्रिय  और  ठोस  भूमिका  से  दिखा  सम्मेलन  में

 सहिष्णुता  और  परस्पर  समझौतों  के  वातावरण  में  विचार-विमश  हो  सका  ॥

 श्रभी  इस  ad  के  सही-सही  आंकड़े  देना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  इस  सम्मेलन  के

 आयोजन  में  सरकार  के  विभिन्‍न  विभाग  संलग्न  थे  और  इसके  समेकित  sine  तैयार  होने  में  कुछ

 समय  लगेगा  ।  लेकिन  ऐसा  अनुमान  है  कि  यह  खच  30  करोड़  रुपये  के  आसपास  बैठेगा

 जिसमें  caret  स्वरूप  की  आधारिक  संरचना  के  निर्माण  का  खर्च  भी  शामिल  भाग  लेने  वाले

 किसी  भी  देश  ने  कोई  वित्तीय  अंशदान  नहीं  दिया  है  ।

 विवरण

 area  1983  में  नई  में  आयोजित  शिखर  में

 सदस्य  के  रूप  से  भाम  लेने  वाले  देशों  की  सुची

 क्रम  राष्ट्र  क्रम  राष्ट्र

 स०  स०
 ee

 12.  बोलीविया

 13.  बोत्सवाना

 अंगोला  14.  gest

 अर्जेन्टीना  15.  केमरून

 बहरीन  16  केप  वर्द

 बहामास  17  मध्य  अफ्रीका  गणराज्य

 बंगलादेशी  18  बाद

 बारबाडोस  19  कामरोस

 बेलीज  20  कोलम्बिया

 10  बेनिन  21  कांगो

 11  भूटान  22  क्यूबा
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 क्रम  राष्ट  क्रम  राष्ट

 स०  स०

 23.  साइप्रस  55.  माली

 24.  जीती  56.  माल्टा

 25.  मिस्र  57.  मारी तानिया

 26.  इक्वाडोर  58.  मारीशस

 27.  इक्वटोरियल  गिनी  59,  मोरक्को

 28,  इधियो  पिया  60.  मोजाम्बिक

 29.  नौन  61.  नेपाल

 30.  गाम्बिया  62.  निकारागुआ

 31.  घना  63.  नाई ज़र

 32.  ग्रेनाडा  64.  नाइजीरिया

 33.  शिनी  65.  रोमान

 34.  शिनी  बिसात  66.  पाकिस्तान

 35.  गुयाना  67.  फिलिस्तीनी  मुक्ति  संगठन

 36.  68.  पनामा

 37.  =  डो ने दिया  69.  पेरू

 38.  ईरान  70.  कातार

 39.  इराक  71.  रवांडा

 40.  आइवरी  कोस्ट  72.  साग  टौम  और  प्रिंस  पे

 73.  सेनेगल 41.  जमैका

 42.  wet  14°  सऊदी  अरब

 43.  की
 निया

 75.  सेल्स

 76.  सिऊरा  लिओन 44.0  के  लोकसभा  त्रिक  जन  गणराज्य

 45.  कुवैत  77.  सिंगापुर

 46,  लोकतांत्रिक  जन  गणराज्य  8..  सोमालिया

 47.  लेबनान  79.  स्कीपो

 i
 48.  लेसोथो  80.  श्रीलंका  q

 49.  लाइने  रिया  81.  सुडान

 50.  लीबिया  82.  सूरीनाम

 51.  मैडगास्कर  83.  स्वाजीलैंड

 52.  मलावी  84.
 सीरिया

 53.  मलयेशिया  85.  तस्मानिया

 54.  मालदीव  86.  बौंगो
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 राष्ट्  राष्ट्र

 स०  Fo

 87  TAIIQIG  मा
 fa  foo  ae  टोबैगो  93  यमन  अरब  गणराज्य

 88  cy a  94  यमन  लोग  तांत्रिक  गणराज्य

 89  उगांडा  95  यूगोस्लाविया

 90  जाईर संयुक्त  अरब  अमी  रात  006

 91  अपर  वोल्टा  97  जाम्बिया

 92
 बेनु आत तु  98  जिम्बाबवे

 का wa

 रक्षकों  के  रूप  में  भाग  लेने  वाले
 संगठनों

 की  सुची

 ब्राजील

 मेक्सिको

 पापुआ  न्यु  गिनी

 फ़िलीपाइन्स

 उरूग्वे

 वेनेजुएला

 अफ्रीका  राष्ट्रीय  कांग्रेस

 अफ्रीकी  एशियाई  जन
 एकजुटकता

 संगठन

 10  awa  राज्यों  के  के  ह  के  के  के  के  के  के  सच

 11  अफ्रीकी  एकता  संगठन

 12  इस्लामी  कांग्रेस  संगठन

 13  पान  अफ्रीकी लिस्ट  कांगेस

 14  पुरखों  शक्र
 समाजवादी  पार्टी

 15
 संयुक्त  राष्ट्र  संघ

 अतिथियों  के  रूप  में  भाग  लेने  वाले
 राष्ट्रों  |संगठनों  की  सुची

 आस्ट्रिया

 डोमीनिकल  गणराज्य

 फिनलैंड

 पुतंगाल

 रूमानिया

 सान  मोरिनो

 स्पेन
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 स्वीडन

 स्विटजरलैंड

 10.  द  होली  सी

 11  एशिया  और  प्रशान्त  महासागर  संबधी  आर्थिक  एवं  सामाजिक  आयोग

 12  खाद्य  और  कृषि  संगठन

 13  अंतर्राष्ट्रीय  रंडक्रास  समिति

 14  फिलिस्तीन  नियों  के  प्रदान  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 15  हिंद  महासागर  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  संयुक्त  राष्ट्र  तदर्थ  समिति

 नामीबिया  के  संयुक्त  राष्ट्र  कमिशनर

 17  फिलिस्तीनी  जनता  के  अवच्छेद्य  अधिकारों  के  प्रयोग  से  सम्बन्धित  संयुक्त  राष्ट्

 समिति

 18  नामीबिया  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  परिषद

 19  व्यापार  और  विकास  से  सम्बन्धित  संयुक्त  राष्ट्र  सम्मेलन

 20.  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम

 21.  संयुक्त  राष्ट्र  cate  और  सांस्कृतिक  संगठन

 22.  संयुक्त  राष्ट्र  औद्योगिक  विकास  संगठन

 23.  रंगभेद  विरोधी  संयुक्त  राष्ट्र  विशेष  की  समिति

 24.  उपनिवेश  सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्र  की  विशेष  समिति

 25.  विश्व  खाद्य  परिषद

 26.  fara  स्वास्थ्य  संगठन

 बर्ष  1983-84  के  दौरान  विश्वविद्यालयों  को  धम
 का  झ्रावटन

 5224.  श्री  कमर  राय  प्रधान  :  नया  दिक्षा  शौर  संस्कृति  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  ag  सच  है  कि  सरकार  ने  हाल  में  देश  में  विश्वविद्यालयों  को  दी  जाने  वाली

 वित्तीय  राक  में  कटौती  करने  का  निर्णय  किया  है  जबकि  बेमानी  दिक्षा  प्रणाली  को  और  अधिक

 धन  की  आवश्यकता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  यदि  तो  aa  1983-84  के  लिए

 विषद्वविद्यालयवार  कितना  धन  आवंटित  किया  गया  है  ?

 शिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  क्  :

 नहीं  ।

 वर्ष  1983-84  के  देश  में  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान

 अयोग  के  माध्यम  से  AAG  सर्वाधिक  न्द्व  के  वार्षिक  योजना  में  52.77  करोड़
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 ne  क  गाना

 रुपए  के  परिश्य
 की  व्य  seat  को  गई  है  ।  यह  !  —_—_— -- fazafaaiazatz  आवंटन  के  आधार  पर

 नहीं  feat  गया  है  ।  छठी  योजना  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  विकास

 क्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  को  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  तथा

 उन  पर  ्  गए  ae  की  जरूरत  को  देखते  हुए  आयोग  द्वारा  इस  आवंटन  में  से  भुगतान  किए

 जाते हैं  ।

 चार  प्रमुख  बंदरगाहों  पर  माल  भाड़ा  जाँच  ब्यूरो  को  मजबूत  बन।या  जाना

 5225.  श्री  जगदी दा  टाइटलर  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 बया  केन्द्र  सरकार  ने  चार  बड़े  बन्दरगाहों  कलकत्ता  और  कोचीन

 में  माल-भाडा  जांच  ब्युरो  को  मजबूत  बनाने  का  निर्णय  किया  और

 नौवहन  एजेंटों  का  पंजीकरण  करने  की  प्रणाली  को  सुचारू  बनाने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  कौन  से  नए  कदमों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 नौवहन  घौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान
 :

 cit  प्रचालकों  पर  गठित  कार्यदल  ने  अन्य  बातों  के  साथ  साथ

 हन  एजेंटों  को  लाइसेंस  देने  की  सिफारिश  की  थी  ।  इस  सिफारिश  को  सिद्धांत  रूप  में  स्वीकार

 कर  लिया  गया  जब  कभी  इस  बारे  में  कानून  पारित  far  जाता  है  तो  कलकत्ता

 कोचीन  और  विशाखापत्तनम  के  भाड़ा  अन्वेषण  ब्युरो  आई  के  कार्यालयों  को  सुगठित

 करने  की  आवश्यकता  होगी  ।

 हिन्दुस्तान  frame  लिमिटेड  विश्ञाखापत्तमन  का
 श्राघुनिकी  करण

 5226.  श्री  के०  Wo  स्वामी  :

 थी  कुसुम  कुष्णा  मुती
 :  कया  नौवहन  ate  परिवहन  rat  यह  बताने  क़ी  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 vat  ag  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  शिया  विशाखापत्तनम  का

 करण  किए  जाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 प्रगति  को  तेज  करने  के  लिए  किन  कदमों  पर  विचार  किया  गया  और

 क्या  विस्थापित  लोगों  के  परिवारों  को  रोजगार  के  मामले  में  प्राथमिकता  दी

 गई
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 नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  ae BEAT a  ह  जि  गाजर  द
 हमा  न  :  (F)

 हा ं1

 सरकार  ने  1981  में  55.00  करोड़  रुपये  के  अनुमानित  aa  से  हिन्दुस्तान

 शिपयाड  की  चरण  है  विकास  और  आधुनिकीकरण  परियोजना  की  मंजूरी  दी  थी  ।  परियोजना

 के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  शिया  की  21,6000  डी०  डब्ल्यू०  टी०  के  3  क्लास  जहाज

 की  मौजूदा  क्षमता  बनकर  6}  से  7  क्लास  जहाज  तक  हो  जाएगी  |  1981

 में  परियोजना  पर  काम  शुरू  हुआ  ।  परियोजना  में  प्री-फेब्रिकेशन  इ  जिन  जोड़ने  का  कारखाना

 और  अन्यान्य  आवश्यक  मशीनरी  और  यातायात  और  सामग्री  हैंडलिंग

 करण  में  मौजूदा  दो  अर्थों  में  एक  के  स्थान  पर  बिल्डिंग  डाक  और  गेट  लगाने  की

 कल्पना  की  गई  है  ।

 परियोजना  के  बिल्डिंग  डाक  के  लिए  टेंडर  प्राप्त  हो  गए  हैं  |  हैवी  ड्यूटी  सेल्फ

 एलिवेटिंग  लौ  बेड  ट्रांसपोटेंर  और  कम्प्रहेंसिव  स्टील  प्रोसेसिंग  प्लांट  प्राप्त  att  की  कारवाई

 अन्तिम  चरण  में  है  ।  स्वदेशी  पार्टियों  को  क्र  वेल्डिंग  मशीनों  और  अन्य॑  छुटपुट  मदों  की  सप्लाई

 के  लिए  भी  आर्डर  दिए  जा  रहे  हैं  ।  परियोजना  में  जिन  निर्माण  कार्यों  की  परिकल्पना  की  गई

 उनका  निर्माण  कार्य  विभिन्‍न  चरणों  में  चल  रहा  है  ।

 बिल्डिंग  डाक  का  निर्माण  कायें  zaq-HT  आधार  पर  दिए  जाने  का  विचार  है  ।  समय

 पर  स्थापित  करने  और  बेरोक  टोक  काम  को  सुनिदिचत  करने  के  लिए  एक  मुश्त  प्लॉट  और

 करण  के  प्रमुख  मंदों  को  आयात  करने  का  भी  विचार  है  ।  परियोजना  की  प्रगति  पर  नियमित  रूप

 से  निगरानी  रखी  जाती  है  और  समस्याओं  का  हल  तू  बने  तथा  परियोजना  को  जल्दी  पूरा  करने  के

 लिए  समीक्षा  बैठकें  बुलाई  जाती  हैं  ।  परियोजना  को  तेजी  से  पुरा  करने  में  मदद  करने  के  लिए

 परियोजना  के  निर्माण  के  विभिन्न  चरणों  में  परामर्शी  सेवायें  प्रदान  करने  के  लिए  विदेशी

 दाताओं  को  भी  लगाया  गया  है  |

 शिपयाडे  के  अहाते  में  ही  काम  किया  जा  रहा  है  और  किसी  व्यक्ति  को  नहीं  हटाया

 गया  है  ।  इसलिए  रोजगार  में  तरजीह  देकर  उन्हें  फिर  से  नौकरी  देने  का  प्रदान  नहीं  होता

 दिदवविद्यालयों  में  एकरूपता  के  लिए  विश्विद्यालय  अनुदान  आयोग  के  सार्गनिदेश

 5227.  श्रीमती  बिद्या  चेन्नुपति  :  क्या  दिक्षा  शौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फि

 क्या  सरकार  या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  द्वारा

 fafaer  विषयों  के  परीक्षा  मूल्यांकन  कार्य  आदि  के  एक  समान  स्तर  के

 चरण  के  लिए  कोई  विनियम  बनाए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  विभिनन  विश्वविद्यालयों  द्वारा

 अ  ह  क इनका  अनुसरण  किया  जा  रहा  Qin
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 re  ae)

 यदि  इनका  अनुपालन नहीं  किया  जा  रहा  है  तो  इनके  क्रियान्वयन  के  लिए  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 दिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  सन् त्राल यों  में  उप-मन्त्री
 पी०  के०

 विश्वविद्यालयों  द्वारा  पढ़ाए  जाने  वाले  विभिन्‍न  पाठ्यक्रमों  परीक्षा  वी

 मूल्यांकन  की  पद्धतियां  इत्यादि  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  के  सांविधियों  और

 अध्यादेशों  में  निहित  प्रावधानों  के  अनुसार  निर्घारित  की  जाती  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 समर-समय  पर  ऐसी  मागं दर्शी  रूप रेखायें  तयार  करता  रहा  जिनमें  विभिन्‍न  विषयों  की  पाठय

 अपेक्षित  मानकर  अवर  स्नातक  स्तर  पर  पाठ्यक्रमों  के  पुनर्गठन  का  परीक्षा

 पद्धति  में  सुधार  लाने  सम्बन्धी  उपाय  इत्यादि  दर्शाये  गये  हैं  ।  मागं  दर्शी  रूपरेखाओं  को  विचारों

 विश्वविद्यालयों  के  ध्यान  में  लाया  जाता  है  ।  इन्हें  ऐसे  विनियमों  के  रूप  में  तयार  नहीं  किया  गया

 है  जिन्हें  सभी  विश्वविद्यालयों  में  लागु  किया  जा  सके  ॥

 और  (71)  wea  ही  नहीं  उठते  ।

 धारा-सासाराम छोटी  रेल  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदलना

 5228.  थ्री  चन्द्र  देव  प्रसाद  वर्मा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  बिहार  में  आरां-सासाराम  छोटी  रेल  लाइन को  बड़ी  रेल  लाइन में  बदलने

 सम्बन्धी  प्राण  कार्य  पुरा  हो  गया  और

 यदि  तो  बड़ी  रेल  लाइन  बिछाने  का  कार्य  कब  शुरू  जायेगा  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ato  Fo  जाफर
 हाँ  ।

 ्य सवब क्षण  रिपोर्ट  की  जांच  की  जा  सही  है  ।  रिपोर्ट  की  सभी  पहलूओं से  जांच  कर

 लिए  जाने  के  बाद  इस  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लिया  aaa  कि  धन  उपलब्ध  हो

 और  योजना  अपयोग  इसके  लिए  स्वीकृति  दे  दे  ।

 के  रूप  में  हिन्द  सह सहास हॉ सागर

 5229.  aft  कुसुम  मूर्ति

 ait  जज
 ०

 रेडी

 शी  सुभाष  चन्द्र
 बोस

 कल्लूरी

 हन्नान  मोहल्ला  :  क्या  fader  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 राष्ट्र  तथा  अन्य
 अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों

 में  हिन्द  को  शाँति  क्षत्र

 बनाए  रखने  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  करने  और  उस  क्षेत्र  में  महाशक्तियों  के  नौसेना  निर्माणों  को

 रोकने  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  कौर

 इस  दिव्या  में  क्या  परीक्षण
 शाव पावा  fas
 od  a  |  निकले  +
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 विदेश
 मन्त्री  पों०  alo  नसीहत  राव  )

 :
 और  भारत  और  समान  विचार

 वाले  अन्य  राज्य  1971  में  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  द्वारा  पारित  संकल्प  2832  (XXVI)  में

 निहित  दांती-क्षेत्र  के  रूप  में  हिन्द  महासागर  सम्बन्धी  घोषणा  में  प्रस्तुत  लक्ष्यों  की  प्र  पति  के  लिए

 हिन्द  महासागर  सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्र  तदर्थ  समिति  और  गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  में  मिलकर  काम

 करते  रहे  हैं  ।  विगत  तीन  वर्षों  में  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  तथा  समिति  से  यह  अनुरोध  करती  आईं

 है  कि  वह  अपना  काम  जारी  रखे  तथा  हिन्द  महासागर  सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्र  सम्मेलन  का

 रूपक  प्रारम्भिक  जिसमें  स्वेप्रथम  1981  में  इस  सम्मेलन  के  अयोजन  की  बात  भी  शामिल

 पूरा  करने  के  लिए  हर  प्रयत्न  करे  ।  चू  कि  सम्मेलन  की  तारीख  के  बारे  में  तथा  समिति  में

 कोई  आम  राय  नहीं  थी  इसलिए  महासभा  के  एक  के  बाद  एक  संकल्पों  द्वारा  इसे  स्थगित  किया

 जाता  रहा  ।  13  1982  को  37  afar  द्वारा  अद्यतन  संकल्प  में  1984  के

 उत्तरार्ध  TH  इसके  आयोजन  की  मांग  की  गई  है  ।

 गुट-निरपेक्ष  देशों  के  नई  दिल्‍ली  में  हाल  में  सम्पन्न  दिखा  सम्मेलन  में  जिसमें  हिन्द

 सागर  के  अधिकांश  तटवर्ती  और  पद  राज्यों  ने  भाग  गुट-निरपेक्ष  देखों  ने  1971  की  संयुक्त

 राष्ट्र  घोषणा  के  क्रियान्वयन  की  दिशा  में
 प्रयत्न

 जारी  रखने  के  अपने  दृढ़-निश्चय  की  पुनः

 पुष्टि  ती  ।  लेकिन  इस  लक्ष्य  के  क्रियान्वयन  में  मुख्य  कठिनाई  कुछ  बड़ी  शक्तियों  के  रवैये  की  है

 जो  1971  की  को  स्वीकार  नहीं  करतीं  और  जो  इस  घोषणा  में  निहित  लक्ष्यों  को  प्राप्त

 करने  के  लिए  हिन्द  महासागर  सम्बन्धी  सम्मेलन  शीघ्र  आयोजित  नहीं  करना  चाहतीं  ।

 मारमागाशओ  पोर्ट-ईस्ट  के  कम  चोरियों  की  श्रावासीय  सुविधायें

 5230.  श्री  एड_श्रार्डों  फेलो रो  :  कया  नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  गोआ  विशेषतया  वास्को-डे-गामा  दहर  में  आवासों  की  अत्यन्त  कमी

 और

 यदि  तो  मा रमा गाओ  पोट  ट्रस्ट  ने  अपने  कर्मचारियों  को  आवासीय  सुविधायें

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 नौवहन  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :

 हां  ।

 मारमागओ
 पोटें  zee  ने  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  कर्मियों  के  लिए  72  यूनिटों

 के  अलावा  अपने  कर्मचारियों  के  लिए  670  भावासीय  यूनिटों  का  निर्माण  किया  है  और  60  यूनिटों

 को  किराए  पर  लिया  है  ।  पोर्ट  के  कर्म  चारियों  के  लिए  दूसरे  432  पारिवारिक  यूनिटों  के  निर्माण

 का  काम  अन्तिम  चरण  में  है  और  1983  तक  रहने  के  लिए  तैयार  हो  जायेंगे  |

 डाक्टरों  at  भर्ती  के  नियमों  में  छुट

 5231.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या
 स्वास्थ्य

 कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 iGi
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 केन्द्र  सरकार  के  अधीन  में  सीनियर  रजिस्ट्रार  के  पद  के  लिए

 डाक्टर  की  भर्ती  के  लिए  अपेक्षित
 निर्धारित

 दीक्षित  अहर्ताएं  ग्या

 सरकार को  इस
 तथ्य  का  पता  है

 कि
 नई  दिल्‍ली  में  डा०  राम  मनोहर

 सुचेता  गोविन्द  बल्लभ  पंत  तथा  मौलाना  आजाद  अस्पतालों  में  इन  पदों  पर

 नियुक्तियों  के  लिए  कुछ  आवेदकों  को  अहर्ताओं  में  छूट  दी  गई  है  ।

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाई  की  गई  और

 उपरोक्त  अस्पतालों  में  इन  पदों पर  काम कर  रहे  डाक्टरों
 में  ब्यौरे क्या  हैं  और

 उनकी  भ्र हर्ता एं  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  किदवई ) : (क ) )

 से  किसी  विशेषज्ञता  में  सीनियर  रेजिडेंट  के  चयन  के  लिए  न्यूनतम  अहर्ता
 सम्बन्धित

 पता  में  स्नातकोत्तर  डिग्री  अथवा  डिप्लोमा  है  ।  यदि  किसी  विशेष  विशेषज्ञता  में  ऐसे  अभ्यर्थी

 उपलब्ध  न  हों  तो  उन  अभ्यर्थियों  के  चयन  पर  विचार  क्या  जाता  जिनके  पास  स्नातकोत्तर

 अहर्ताएं  नहीं  होती  ।  सीनियर  रेजिडेण्टस  के  पदों  पर  भर्ती  के  मामले  में  इन  अस्पतालों  से  किसी

 भी  अस्पताल  में  नियमों  के  विरुद्ध  छूट  नहीं  दी  गई  है  ।

 श्रद्धा  डिविजन  में  रेल  कर्मचारियों  का  निलम्बित  किया  जाना

 5232.  श्री  बसुदेव  अचाये  :  क्या  रेल  सन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1982  से  31  1982  के  दौरान  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  आद्रा

 डिवीजन  में  कितने  रेल  कुंवारी  निलम्बित  किए  गए  और  कितने  दण्डित

 उस  अवधि  के  दौरान  करमचारियों  को  कितने  गुरू  दण्ड  आरोप  पत्र  और  कितने  लघु

 दण्ड  आरोप  पत्र  जारी  किए  और

 वीराने  रेल  कर्मचारी  नियम  14/2  के
 अन्तरगत

 सेवा  से
 बर्खास्त  किए  गए  हैं  ?

 रल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ato  के  जाफर  :  प्रश्नगत  अवधि के

 18  रेल  कर्मचारी  निलम्बित  किए  गए  थे  और  23  कमेंचारियों  को  कर  दिया

 गया  था  ।

 17  रेल  कर्मचारियों  को  बड़े  दण्ड  के  लिए  और  58  रेल  कमेंचारियों  को  मामुली

 दण्ड  के  लिए  आरोप-पत्र  दिए  गए  थे  |

 कोई  नहीं  ।

 उड़ीसा  के  विश्वविद्यालयों  द्वारा  विषव  विद्यालय  अनुदान  आयोग

 से  प्राप्त  की  गई  धनराशि  का  उपयोग

 5233.  श्री  रास  बिहारी  बहेरा  :  क्या  शिक्षा  कौर  संस्कृति  मन्दी  यह  बताने  की
 .

 करेंगे  कि  ;

 102



 10  1905  meat  के  लिखित  उत्तर

 बया  विश्वविद्यालय
 argent

 आयोग  द्वारा  व  1981-82  और  1982-83  के  दौरान

 संबलपुर  बहादुर  विश्वविद्यालय  और  उत्कल  विश्वविद्यालय  को  मंजूर  की  गई

 धनराशि  का  लक्षित  प्रयोजन  के  लिये  पूर्ण  रूप  से  उपयोग  किया  गया  और

 चाँद  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  है  तौर  कार्य  को

 पूरा  करने  के  लिए  कितनी  att  धनराशि  आवश्यक  होगी  ?

 शिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  Fo  :

 और  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 यात्री  डिब्बा  कारखाना

 5234.  श्री  जेवियर  अ्राकल  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1980  और  उसके  बाद  कितने  यात्री  डिब्बा  कारखानों  को  स्वीकृति  दी  गई  है  और

 वे  कहां  पर  स्थित

 केरल  राज्य  की  पालघाट  योजना  को  स्वीकृत  न  करने  के
 क्या  कारण

 और

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  इस  योजना  का  विचार  छोड़  दिया  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  कण  जाफर  :  1980  से  रेलों  ने

 रिसी  नये  सवारी-डिब्बा  कारखाना  की  स्वीकृति  नहीं  दी  है  ।

 और  रेलवे  क्षेत्र  में  एक  नया  रेल  सवारी-डिब्बा/उत्पादन  कारखाना

 ea  fra  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  विस्तृत  परियोजना  जिसमें  स्थान-निर्धारण  लागत

 अनुमान  आदि  द्रुमिल  तयार  करने  के  लिए  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गयी  है  ।  रिपोर्ट  तैयार

 हो  जाने  कारखाने  के  स्थान-निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  विनिश्चय  किया  जायेगा  ।  केरल  सरकार

 से  प्राप्त  यह  gulag  नोट  कर  लिया  गया
 है  कि

 कारखाना  उस  राज्य  में  स्थापित  किया  जाये  ।

 स्थान-निर्धारण  के  बारे  में  विनिश्चय  करते  अन्य  प्राप्त  दावों  के  साथ-साथ  इस  सुभाव  पर

 भी  यथोचित  विचार  किया  जायेगा  ।  कारखाना  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  आगे  कारवाई  तभी

 की  जायेगी  जब  इस  परियोजना  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  धन  आवंटित  कर  दिया  जायेगा  ।

 दिल्‍ली  &  निकटतम  उपनगरों  को  रिंग  रेलवे  से  जोड़ना

 5235.  श्री  राम  नाथ  ब्या  रेल  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  के  निकटतम  उपनगरों  को  जोड़कर  रिंग  रेलवे  सेवा

 को  स्थानीय  गाड़ी  सेवा  के  रूपों  चलाने  का  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही
 है

 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ०  के०  जाफर  :
 फिलहाल

 नहीं  ।
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 इस  मामले  की  जांच  की  जा
 रही

 है  ।

 कैम्पस  हैम्पर  एजुकेशन  ड्राइवਂ  शशांक  से  समाचार

 5236.  श्री  मोहम्मद  श्रसरार  अहमद  :  कया  दिक्षा  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  «

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  1983  को  waist  दैनिक  इडियन

 प्रेस  में  हैम्पर  एजुकेशन  ड्राइवਂ  शीर्षक  के  अंतगर्त  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया

 यदि  af,  तो  1990  तक  शिक्षा  को  समान  बनाने
 के

 मागं  में
 आ  रही  बाधाओं

 पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 गा
 याज क्या  शिक्षा  को  शीघ्र  एक  समान  बनाने  के  लिये  तैयार  करने  हेतु  कोई

 क्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन  पी०  Fo  थू  :

 हाँ  ।

 1990  तक  शिक्षा  को  स्वेसुलभ  बनाने  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  व्यापक  उपायों

 की  परिकल्पना  किए  गए  हैं  ।  वे  संगीत  विवरण  में  दर्शाए  गए  हैं  |

 चौथा  अखिल  भारतीय  दक्षिण  सर्वेक्षण  30  1978  को  संदर्भ  तिथि  मान

 कर  1978-79  में  किया  गया  था  ।  सर्वेक्षण  का  एक  मुख्य  उद्देश्य  ऐसे  अनिवार्य  आड़े  एकत्र  करना

 जो  विशेष  तौर  से  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  सर्वसुलभ  बनाने  के  लिए  वास्तविक  योजनाएं  और

 कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  अपेक्षित  हैं  ।

 की  रिपोर्ट  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।

 विवरण

 प्रारम्भिक  शिक्षा  को  सवेशुलभ  बनाने  के  लिए  परिकल्पित  तथा  किये  गए  उपाय  :

 (1)  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  तथा  सरकार  के  नये  बीस  सूत्री

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  फिया  गया  है  और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  प्रारम्भिक

 शिक्षा  को  दिक्षा  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।

 (11)  सभी  बस्तियों  की  आवश्यकताओं  को  देखते  हुए  प्राथमिक  तथा  मिडिल  स्कूल  ऐसे

 स्थानों  पर  खोलना  जहां  बच्चे  आसानी  से  पैदल  चल  कर
 पहुंच  सकें  ।

 नयी  £5
 (TIL)  =  HAT  1६:16  क्षा  की  वर्तमान  सुविधाओं  का  अधिक  उपयोंग  करना  |
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 (TV)  एकल  शिक्षक  स्कूलों  को  दो  taut  में  बदलना  |

 (४)  प्राथमिक  तथा  मिडिल  स्कूलों  की  भौतिक  सुविधाओं  को  सुधारना  ।

 VI)  काफी  बड़े  पर्दे  पर  अनौपचारिक  seating  दिक्षा  की  व्यवस्था  करना  |

 (VIL)  साहिल-शिक्षकों  को  बड़े  gary  पर  नियुक्त  करना  तथा  प्राथमिक  और  मिडिल

 स्कूलों  के  लिए  सहायक  के  रूप  में  शिशु  सदनों  की  व्यवस्था  करना  ।

 (VIN)  शैक्षिक  योग्यता  तथा  सेवारत  प्रशिक्षण  के  बेहतर  स्तरों  का  प्रयोग  करके  शिक्षक

 क्षमता  को  सुधारना  ।

 (1)  अनुसूचित  अनुसूचित  भूमिहीन  श्रमिक  तथा  गन्दी  बस्तियों  में

 रहने  वाले  लोग  जैसे  लक्षित  समूहों  तथा  लड़कियों  की  ओर  विशेष  ध्यान  देना  ।

 (X)  निःशुल्क  पाठ्य-पुस्तक  तथा  निःशुल्क  वर्दियों  विशेष  से  लड़कियों

 के  उपस्थिति  छात्र  वृत्तियों  विशेष  रूप  से  लड़कियों  के  लिए  तथा  मध्याह्न  भोजन  की  पर्याप्त

 व्यवस्था  करना  ।

 (XI)  पाद्य चर्या ओं  के  विकेन्द्रीकरण  के  जरिए  शिक्षा  की  कोटि  को  सुधारना  तथा  इन्हें

 विविध  सांस्कृतिक  और  भौगोलिक  परिस्थितियों  में  बच्चों  की  आवश्यकताओं

 जीवन-स्थिति  और  पर्यावरण  के  उपयुक्त  बनाना  ।  “

 (XII)  बिना  ग्रेड  वाली  स्कूल  प्रणाली  करना  तथा  गतिरोध  को  समाप्त  करना

 ताकि  प्रत्येक  बच्चा  एक  कक्षा  को  प्रत्येक  वर्ष  पुरा  कर  सके  तथा  तब  तक  उस  की  कक्षोन्नति  होती

 रहेगी  जब  तक  वह  कक्षा  VITL  पुरी  करता  किन्तु  इसके  लिए  निरन्तर  आधार  पर  आवधिक

 मुल्यांकन
 और  निर्धारण  के  जरिए  पर्याप्त  सुरक्षात्मक  उपाय  होने  चाहिएं  ।

 (XII!)
 प्रारम्भिक  स्तर  पर  प्रत्येक  कक्षा  में  वह  बिन्दु  प्रवेश  की  व्यवस्था  करना  |

 (XIV)  afar  रूप  से  पिछड़  9  राज्यों  में  संकेन्द्रित  प्रयासों  को  इन  राज्यों  तथा  प्रत्येक

 राज्य  के  पिछड़े  aa ं |/उप-क्षेत्रों  में
 भी

 अनौपचारिक  कार्यक्रम  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता

 द्वारा  बढ़ाया गया  है  ॥

 (XV)  प्राथमिक  और  मिडिल  स्कूलों  मे  उपस्थिति  का  निरीक्षण  ।

 (XVI)  पर्यवेक्षक  तन्त्र  को  सुदृढ़  करना  तथा  नीचे  ब्लाक  स्तर  तक  प्रारम्भिक  शिक्षा  के

 प्रशासन  को  विकेन्द्रित  करना  ।

 (XVII)  माता-पिता  को  दिक्षित  करना  ताकि  विशेष  रूप  से  लड़कियों  की

 दिक्षा  के  प्रति  उनकी  उदासीनता  को  समाप्त  किया  जा  सके  और  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  तथा

 पिछडे  क्षेत्रों  के  सभी  स्कूलों  में  स्कूल  समितियां  गठित  करना  ।

 (XVII)  दिक्षक-प्रशिक्षण  सहित  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  लिए  जन-संचार  साधन  का

 afanifaa  प्रयोग  ।
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 afar  रूप  से  पिछड़े  नौ  राज्यों  में  शिक्षा  को  व्यापक  बनाने  के  कार्यक्रम  के

 कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  माग-दिन  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  प्रारम्भिक  दिक्षा  समिति  गठित  करता

 तथा  इन  राज्यों  में  प्रारम्भिक  दिक्षा  के  लिए  राज्य  कार्यबल  स्थापित  करना  ।

 (XX)  प्रारम्भिक  अयू-वर्ग  के  बच्चों  के  लिए  अनौपचारिक  शिक्षा  के  वास्ते  अध्यापन

 तथा  अध्ययन  सामग्री  तयार  करने  हेतु  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  कागज  की  केन्द्रीय

 (६21)  अध्यापक  दिवस  (5  और  बाल  दिवस  (14  के  बीच  की

 अवधि  के  दौरान  राष्ट्रीय  अभियान  शुरू  करना  ताकि  अभियान  की  अवधि  के  दौरान  नामांकन

 बढ़ाने  तथा  बच्चों  को  अध्ययन  जारी  रखने  के  लिए  व्यापक  प्रयास  किये  जा  सकें  तथा  सारे  ठीक

 वर्ष  के  दौरान  अनुवर्ती  कायंवाही  की  जा  सके  |

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अधीन  चलने  वाली  प्राइवेट  बसों  का  हटाया  जाना

 5237.  श्री  eto  एस ०  नेगी :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अधीन  चलने  वाली  प्राइवेट  बसों  को

 इसलिये  हटाया  जा  रहा  है  कि  निगम  को  हानि  हुई  थी  तथा  एशियाड  के  दौरान  अतिरिकत  बसें

 चलाई  गई  और

 यदि  तो  हानि  के  बावजूद  उन  प्राइवेट  बसों  को  चलाते  रहने  के  क्या  कारण हैं
 ?

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :

 और  शहर  की  यातायात  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की

 अपर्याप्त  बस  बेड़े  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  बसों  की  कमी  को  पुरा  करने  के

 लिए  प्राइवेट  बसों  के  परिचालन  को  जारी  रखा  गया  है  ।

 जहाज  निर्माण  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजूरी

 5238..  श्री  इं०  बाला नन्दन  :  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  हमारे  देश  देश-वार  जहाज  निर्माण  श्रमिकों  की  न्यूनतम  मजूरी  क्या  है  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  अ  :  देव  में

 जहाज  निर्माण  में  लगे  श्रमिकों  को  कोई  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।  सरकारी  क्षेत्र

 के  चार  बड़े  शिपयार्ड ों  के  अनस्कित्ड  श्रमिकों  को  जो  न्यूनतम  मजूरी  दी  जाती  वहू  इस  प्रकार

 हैं

 दिया  का  नाम  श्रनस्किल्ड  श्रमिक  को  न्यूनतम  मजूरी

 (1)  मज गांव  डाक  लि०  721.53  रु०  प्रतिमास

 (11)  गाडन  रीच  faafacest  662.80  Ro

 एंड  इ  जीनियस  वेतना  महंगाई  भत्ता  कन  किराया
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 ee

 (111)  कोचीन  दियारे  लि०  738.10
 वेतन

 गाई  भत्ता  नगर  पूर्ति  भत्ता

 मकान  किराया  भत्ता +
 ट्रांसपोर्ट

 (IV)  हिन्दुस्तान  शिया  लि०  727.90  वेतन महंगाई  भत्ता  न  नगर  प्रति

 भत्ता  मकान  किराया  भत्ता  ज-सरकारी  भत्ता

 विदेशी  शिपयार्ड ों  में  श्रमिकों  को  दी  जाने  वाली  मजूरी  के  बारे  में  सुचना  उपलब्ध  नहीं

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  विश्व  विद्यालयों  को  मान्यता  देना

 5239.  श्री  रामजी  भाई  वाणी  :  क्या  दिक्षा  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  गुजरात  और  अन्य  राज्यों  के

 कुछ  विश्वविद्यालयों  को  मान्यता  नहीं  दी  है

 यदि  तो  इसके  कया
 कारण  हैं  और

 मान्यता  कब  तक दी  जायेगी

 मान्यता  के  लिए  जाने  के  लिए  नियम  नीति  और  मानदण्ड  क्या  और

 मान्यता  के  लिए  कितने  विश्वविद्यालयों  ने  आवेदन  किया  है  और  उनके  नाम

 क्या हैं
 ?

 ~  शिक्षा  कौर  venta  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  उपमंत्री  पी०  क्या  :

 ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  है  जिसके  अन्तर्गत  राज्य  विधान  के  अधिनियम  के  अंतगर्त
 से

 स्थापित
 a  विश्वविद्यालय  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  और  आगे  पुनर्गठित  करना

 आवश्यक  हो  ।  फिर  भी  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  1956  की  धारा  12  के

 प्रावधान  के  अंतगर्त  17  1972  के  बाद  स्थापित  किसी  भी  विश्वविद्यालय  को  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  से

 प्राप्त  करने  वाले  किसी  अन्य  संगठन  से  किसी  प्रकार  का  अनुदान  प्राप्त  करने  के  लिए  योग्य  घोषित

 किया  जायेगा  |  आयोग  अपने  आपको  इस  बात  से  संतुष्ट  करने  के  बाद  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  अधिनियम  की  धारा  12  (#)  के  भगत  अधिसूचित  नियमों  में  निर्धारित  अपेक्षाएं  पूरी

 हो  गई  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  ऐसे  विश्वविद्यालयों  को  योग्य  घोषित  कर  देता  है  इन

 नियमों  की  एक  प्रति  संलग्न  है  ।  [wea  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  6265/83]

 उन  विश्वविद्यालयों  के  नाम  इस  प्रकार  से  हैं  जिन्हें  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 द्वारा  अभी  योग्य  घोषित  किया  जाना  है

 1.  अवध  To  To

 भावनगर  गुजरात

 बुन्देलखण्ड  उ०  To

 4.  रो देल खण्ड  उ०  Fo
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 व

 गुलबर्ग  कर्नाटक

 6  मंगलूर  कर्नाटक

 जगन्नाथ  संस्कृत  पुरी  उड़ीसा

 तमिल  तमिलनाडु

 विद्यासागर  तमिलनाडु

 10  भारतीयार  तमिलनाडु

 11  wierd  frat,  तमिलनाडु

 जम्मू  और  काश्मीर  कृषि  तथा  तकनीकी  श्रीनगर

 13  बीरसा  कृषि  बिहार

 14.  हिमाचल  प्रदेश  कृषि  हिमाचल  प्रदेश

 15.  खुला  )
 आन्ध्र  प्रदेश ख

 सलेम  रेलवे  डिवीजन  को  स्थापना

 5240.  श्री  सी०  पलानी  छप्पन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सलेम  में  रेलवे  डिवीजन  शुरू  करने  के  लिए  तमिलनाडु  की  चिर  प्रतीक्षित  मांग

 कया  कार्यवाही  की  जा  रही

 सलेम  शवपेटी  मार्किट  रेलवे  स्टेशन  पर  आरक्षण  काउंटर  शुरू  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है

 सलेम  रेलवे  स्टेशन  के  विस्तार  के  लिए  azar  कार्यवाही  की  गई  और

 सलेम  में  बिना  चौकीदार  वाले  रेलवे  फाटकों  पर  चौकीदारों  की  नियुक्ति  करने  के

 लिए  शीघ्र  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  Ho  जाफर  :  रेलों  के  पुनर्गठन  और

 मंडलों/क्षेत्रों  के  सृजन  के  समूचे  प्रश्न  पर  फिलहाल  रेलवे  सुधार  समिति  द्वारा  विचार  किया  जा

 रहा  है  ।  इस  मामले  में  आये  कोई  कार्रवाई  समिति  की  सिफारिशें  प्राप्त  होने  पर  ही  की  जा

 सकती  है  ।

 इस  रेलवे  पर  इस  नाम  का  कोई  स्टेशन  नहीं  है  ।  एक  सलेम  शप मा कट

 स्टेशन  है  जहाँ  इतना  यातायात  नहीं  होता
 कि  आरक्षण  काउंटर  खोला  जाए  ।

 सलेम  जंकशन  रेलवे  स्टेशन  पर  यात्रियों  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाओं  की  व्यवस्था  है

 जिनमें  बड़ी  और  मीटर  लाइन  के  छतदार  प्रतीक्षा  विश्वास

 अमानती  सामान  आरक्षण  कार्यालय  और  स्नान  तथा  शौचालय  की  सुविधाएं  शामिल  हैं  ।

 रेलवे  इस  स्टेशन  पर  और  भी  बड़े  खुले  प्रांगण  और  एक  बड़े  बुकिंग  आरक्षण  कार्यालय  की

 व्यवस्था  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  किन्तु  धन  की  तंगी  के  कारण  इसे  अभी  तक
 बजट  में  शामिल  नहीं  कर  सकी  है
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 समपार  का  स्थान  नहीं  बताया  गया  है  ।  प्रत्यक्षतः  आशय  अयोध्या  परिश्रम  भर

 सलेम  प्  के  बीच  feo  मी०  183/10-11  पर  स्थित  समपार  से  i  रेलें  बिना  चौ शो दार  वाले

 समपारों  जहां  बसें  नियमित  रूप  से  चलती  4  साल  के  चरणबद्ध  कार्यक्रम  के  अंतगर्त

 चौकीदारों  की  व्यवस्था  करने  का  कार्य  कर  रही  है  ।  इस  चरणबद्ध  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  इस

 पार  पर  भी  चौकीदार  की  व्यवस्था  का  काय  किया  जायेगा  |

 रेलवे  बोड़  में  पदोन्नत  सहायकों  को  स्थायी  करना

 5241.  श्री  रणजीत  सिह  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  पदोन्नत  सहायकों  को  425-800  रुपये  के  वेतनमान  में  तब

 स्थायी  किया  जाता  जब  वे  425-800  ग्रेड  में  10  से  15  वर्ष  तक  की  सेवा  पुरी  कर

 चुकते  जबकि  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  सीधी  भर्ती  द्वारा  नियुक्त  सहायकों  को

 दो  वर्ष  की  सेवा  के  उपरान्त  स्थायी  कर  दिया  जाता  है  तथा  यदि  तो  उसके  विस्तृत  कारण

 क्या

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  10  बर्ष  से  भी  अधिक  अवधि  की  सेवा  के  उपरान्त  पदोन्नत

 सहायकों  को  स्थायी  करने  सम्बन्धी  विलम्ब  से  उनके  श्रेणी  दो  के  अनुभाग  अ्रधघिकारियों  के  पदों  पर

 आगे  पदोन्नति  के  अवसर  नष्ट  हो  गये  हैं  तथा  यदि  तो  उसके  विस्तृत  कारण  क्या  और

 पदोन्नत  सहायकों  को  स्थायी  करनें  में  हो  रही  अनियमितता  की  दुरुस्त  करने  के

 लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ताकि  उन्हें  भी  रेलवे  als  कार्यालय  में  संघ

 लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  सीधी  भर्ती  द्वारा  नियुक्त  सहायकों  की  भांति  दो  वर्ष  के  भीतर

 स्थायी  कर  दिया  जाए  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफ़र  :  सहायकों  को  रेलवे

 बोर्ड  सचिवालय  सेवा  1969  के  प्रावधानों  के  अनुसार  स्थायी  किया  जाता  है  ।  इन  नियमों

 के  अधीन  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  सीधे  भर्ती  किए  गए  सहायक  दो  वर्ष  की  परिवीक्षा

 अवधि  पूरी  करने  के  कुछ  शर्तें  पूरी  करने  पर  स्थायी  होने  कें  पात्र  हो  जाते  हैं  ।  पदोन्नत

 सहायकों  का  स्थायीकरण  स्थायी  रिक्तियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  है  और  जिस  अवधि  के

 बाद  उन्हें  स्थायी  किया  जाता  है  वहू  अलग-अलग  मामलों  में  भिन्न-भिन्न  होती  है  ।

 अनुभाग  अधिकारियों
 के

 ग्रेड  में  पदोन्नति  रेलवे  बोले  सचिवालय  सेवा  नियमों  के

 प्रावधानों  के  अनुसार  की  जाती  है  और  अनुभाग  अधिकारी  के  रूप  में  पदोन्नति  का  स्थायीकरण  से

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 सीधी  भर्ती  वाले  सहायकों  की  भर्ती  मूल  रिक्त  पदों  पर  की  जाती  है  जबकि  निचले

 ग्रेड  से  पदोन्नति  किए  जाने  वाले  सहायकों  की  पदोन्नति  शुरू  में  अस्थायी  रिक्त  पदों

 पर  की  जाती  है  और  उन्हें  नियमानुसार  सहायक  ग्रेंड  में  स्थायी  किया  जाता  है  ।  वर्तमान  नियमों

 के  अनुसार  भी  स्थायीकरण  के  मामले  में  इन  दोनों  के  बीच  समान  लाना  सम्भव  नहीं  होगा  ।
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 बिना  टिकट  यात्रा  करते  हुए  पकड़  गए  यात्रियों  की  संख्या

 5242.  श्री  नवीन  रावणी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  बड़ी  संख्या  में  यात्री  बिना  टिकट  यात्रा  करते

 यदि  तो  वर्ष  1982-83  में  कितने  छापे  मारे

 रेलवे  के  प्रत्येक  जोन  में  वह  1982-83  के  दौरान  बिना  टिकट  वाले  कितने  यात्री

 पकड़े  गए  और  उनसे  दण्ड  तथा  टिकट  शुल्क  के  रूप  में  जोनवार  कितनी  राद  वसूल  की  और

 सरकारी  गाड़ियों  में  बिना  टिकट  यात्रा  को  रोकने  के  लिए  क्यां  कार्यवाही  कर

 रही  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  Fo  जाफर  :  वर्ष

 1982-83  1983  के  भारतीय  रेलों  पर  1.48  लाख  बार  जाँच  की  गई  और  हर

 महीने  औसतन  2.83  लाख  व्यक्ति
 बिना  टिकट

 या  अनुचित  टिकटों  पर  यात्रा  करते  हुए  पकड़े  गये  |

 1-4-1982  से  31-1-1983  तक  की  अवधि  के  बिना  टिकट  at  अनुचित

 टिकटों  पर  यात्रा  करते  पकड़े  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  और  रेलवे  को  देय  राशि  तथा
 स्थानिक

 जुर्माने  के  रूप  में  उनसे  वसूल  की  गई  राशि  रेलवे  वार  नीचे  दी  गई

 tad  बिना  टिकट  या  अनुचित  रेलवे  बने  देय  जो

 टिकट  पर  यात्रा  करते  वसूल  की  गई  के  रूप  में  वसूल

 हुए  पकड़े  गए  व्यक्तियों  फिराया  अधिप्रसार  की  गई  राशि

 =  *  *

 की
 संख्या  *

 मध्य  3.99  42.80  रु  40.06  &.  डडा  य्

 पव  5.20  27.92  43.00  6.06

 उत्तर  3.85  38.10  रु  12.39

 1.24  6.17  झ  11.13  8.71  र पूर्वोत्तर

 पूर्वोत्तर  सीमा  0.71  14.22  रु  6.75  &.  0.05  &

 दक्षिण  2.08  23.68  21.82  रु  0.57  रु

 दक्षिण  मध्य  1.92  26.60  18.10  &  0.60  रु

 दक्षिण  पूर्वे  4.10  31.05  28.59  रु  0.17  रु

 पश्चिम  5.13  39.15  17.88  रु  3.03  रु

 (*  ये  आँकड़े  ara में

 टिकट  कलक्टरों  और  चल  टिकट  परीक्षकों  द्वारा  की  जाने  वाली  सामान्य  जांचों  के
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 ee  a  Gem  es गात  my  शर्ट  GA भारतीय  रेलों  पर  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों  के  विरुद्ध  wh  We  (At  ष  किस्म  की  कुछ

 जांचें  इस  प्रकार  से  हैं
 :

 (1)  वरिष्ठ  रेल  अधिकारियों  के  पर्यवेक्षण  में  टिकट  जांच  रेलवे  सुरक्षा  बल

 राजकीय  रेलवे  पुलिस  और  स्थानीय  पुलिस  कर्मचारियों  को  बड़ी  संख्या  में  dara  करके  बिना

 टिकट  यात्रा  के  विरुद्ध  विशेष  गहन  जांच  आयोजित  की  जाती  है  जिनके  साथ  एक  रेलवे  मिस्र  ट

 भी  रहता

 (2)  राज्य  सरकारों  के  साथ  समन्वय  करके  बिना  टिकट  यात्रा  के  विरुद्ध
 संयुक्त  अभियान  ।

 (3)  चल  टिकट  परीक्षकों  द्वारा  सादे  वस्त्रों  में  गुप्त  रूप  से  जांच  की  जाती  है  ।

 (4)  संघन  अचानक  जांचें  करना  विशेषकर  रेलवे  सुरक्षा  बल/पुलिस  और  रेलवे  afar  टों

 के  साथ  सड़क  परिवहन  द्वारा  जांच  पार्टियां  संचालित  करना  |

 (5)  मुख्यालय  और  मंडल  टिकट  जांच  दस्तों  द्वारा  मध्यवर्ती  खंडों  में  गाड़ियाँ  रोककर

 बदलाव  जाच  |

 (6)
 एक  रेलवे  के  fez  जाँच  कर्मचारियों  की  दूसरी  रेलवे  पर  टिकटों  की  जाँच  करने

 के  लिए  तैनात  करना  |

 (7)  रेलों  के  सकता  संगठन  द्वारा  निवारात्मक  जाँच  |

 यात्रियों  विशेषकर  विद्यार्थियों  के  बीच  बिना  टिकट  यात्रा  के  विरुद्ध  शिक्षात्मक  प्रचार  |

 बिना  टिकट  यात्रा  और  उससे  सम्बद्ध  असामाजिक  गतिविधियां  कानन  भौर  व्यवस्था

 की  हालत  से  सम्बद्ध  हैं  ।  चूंकि  रेलों  पर  कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखना  और  अपराधों  की

 रोकथाम  करना  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व  विभिन्‍न  स्तरों  पर  राज्य  सरकारों  का  सहयोग

 माँगा  गया  है  ।

 खुरधा  Us  रेलवे  डिवोजन  में  यात्री  हाल्ट

 5243:  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1983-84  में  दक्षिण  पूर्वी  रेलवे  के  eta  खुरदा  रोड  रेलवे  डिवीजन  में  कुल  कितने

 यात्री  हाल्ट  बनाने  का  विचार

 किन-किन  स्टेशनों  पर  ये  यात्री  हाल्ट  बनाए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  के०  जाफर
 से  दक्षिण  पूर्व

 रेलवे  ने  खुर्दा  रोड  मंडल  में  दो  यात्री

 हाल्ट

 खोलने  विनिश्चय  किया  एक  यात्री  हाल्ट
 errrysr

 क  दुआ पदा  और  बाउदपुर  स्टेशनों के  बीच  नाज  रोड  में  और  दूसरा  sara  और  सदाशिव पर

 lit



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  31  1983

 नन

 स्टेशनों  के  बीच  खोलने  का  है  ।  इन  हाटों  को  यथाशीघ्र  खोलने  के  लिए  दक्षिण  पुर्व  रेलवे

 द्वारा  आवश्यक  प्रबन्ध  किये  जा
 रहे  हैं

 ।

 बहादुरगढ़  शर  केन्द्रीय  सचिवालय  के  बीच  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की

 बस  सेवा  को  बढ़ाया  जाना

 5244.  स्वामी  इन्द्रवेश  :  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  कल्याण  संगठन  पंजीकृत  बहादुरगढ़  द्वारा  लगातार

 यह  मांग  की  जा  रही  है  कि  बहादुरगढ़  और  केन्द्रीय  सचिवालय  के  बीच
 बस  सेवा  को  बढ़ाया

 इसे  कब  तक  बढ़ाये  जाने  को  सम्भावना  है  ओर  प्रत्येक  ओर  से  कितनी  आवृत्तियाँ

 बढ़ाई  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  जियाउरंहमान  :

 हां  ।

 और  व्यस्ततम  घंटों  के  दौरान  केन्द्रीय  सचिवालय  और  बहादुरगढ़  के  बीच

 एक  नियमित  बस  सेवा  है  ।  मौजूदा  यायायात  की  मात्रा  को  ध्यान  में  रखते  हुए इस  सेवा  को  बढ़ाने

 की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 राज्यों  में  रजिस्टर  होमियोपैथी  के  सेन्ट्रल  रजिस्टर  तैयार  करना

 5245.  स्वामी  इन्द्र वे दा  :  व्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  dean  काउंसिल  आफ  होमियोपैथिक  सिस्टम  आफ  मैडिसंस  ने

 सम्बन्धित  राज्यों  के  होमियोपैधों  का  सेंट्रल  रजिस्टर  तैयार  करने  को  कहा  गया

 यदि  तो  क्या  सम्बन्धित  राज्यों  के  काउन्सलर्स  श्राफ  होमियोपैथिक  सिस्टम  आफ

 मैडिसंस  से  तब  तक  और  आगे  होमियोपैथी  का  रजिस्ट्रेशन  न  करने  के  आदेश  दिए  गए  हूं  जब  तक

 कि  सेन्ट्रल  रजिस्टर  पूरा  नहीं  हो  और

 यदि  तो  यह  प्रक्रिया  किस  तारीख  तक  पूरी  हो  जायेगी  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  मोहसिना

 :

 होम्योपैथी  केन्द्रीय  परिषद्‌  1973  की  धारा  21  में  यह  व्यवस्था  हैं  कि  केन्द्रीय

 परिषद्‌  को  होम्योपैथी  TISAI  का  विहित  ढंग  से  एक  रजिस्टर  बनाना  होगा  कि

 पैथों  के  सेंट्रल  रजिस्टर  के  नाम  से  जाना  जाएगा  |

 होम्योपैथी  केन्द्रीय  परिषद्‌  अधि  Farr  1072 |  दिय  दि  19/5
 =
 फ  प्र बतन से से  उन  राज्यों  तथा  संघ
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 मासिक  क्षेत्रों  को  छोड़कर  जहाँ  यह  अ  चानन  लागू  नह  किया  गया  देश  में  केवल  अनुभव  के

 आधार  पर  होम्योपैथी  के  प्रेवटीशनरों  का  पंजीकरण  बन्द  कर  गया  है  ।  जब  तक  सफलता

 रजिस्टर  पुरा  नहीं  हो  आगे  और  पंजीकरण  करने  को  रोकने  के  लिए  कोई  हिदायत  नहीं  दी

 गई

 (a)  केन्द्रीय  परिषद्‌  ने  होम्योपैथी  के  area  रजिस्टर  बनाने  की  कार्यवाही  पहले  ही  शुरू

 कर  दी  है  कि  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  ।

 भोपाल  में  श्र  कोच  मरम्मत  कारखाने  को  स्थापना

 5246.  श्री  निहाल  tag  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच
 है

 कि  मध्य  रेलवे  के  भोपाल  डिवीजन  की  स्थापना  सम्बन्धी  ज

 आरम्भ  हो  गया

 कया  ag  भी  सच
 है

 कि  वहां  कोच  मरम्मत  कारखाने  की  भी  स्थापना  की  जा  रही

 और

 यदि  तो  डिवीजन  और  कारखाने  की  स्थापना  सम्बन्धी  कार्य  कब  तक  पूरा  हो

 जाएगा  और  उस  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की
 जाएगी

 ?

 रेल  मन्त्रालय  में
 राज्य  मन्त्री  सी०  क०  जाफर  हां  ।  भोपाल

 में  मंडल  की  स्थापना  के  लिए  प्रारम्भिक  कार्य  शुरू  कर  दिए  गए  हैं  ।

 हां  |

 मंडल  की  स्थापना  सीधा  सम्बन्ध  इस  बात  से  कि  मध्य  प्रदेश  राज्य

 सरकार  इसके  लिए  भूमि  दे  ।  उसे  कुल  120  एकड़  भूमि  निःशुल्क  देनी  है  ।  अब  तक  केवल  33

 एकड़  भूमि  निर्दिष्ट
 की

 गयी  है
 ।

 समग्र  रूप  से  धन
 की  तंगी

 के  कारण  यह  बताना  संभव  नहीं  है

 fa  मंडल  की  स्थापना  से  सम्बन्धित  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  |  योजनाਂ  के

 सम्बन्ध  में  संडल  कार्यालय  के  कायें  को  एक  करोड़  रुपये  की  लागत पर  रेलवे  बजट  में  शामिल

 किया गया  है  ।  अभी  ब्यौरेवार  अन्तिम  लागत  का  हिसाब  लगायां  जाना है  और  यह  अ्रधिक भी

 हो  सकती  है  ।

 यदि  घन
 उपलब्ध  हुआ  तो  कारखाने  के  1985-86

 ga  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 अनुमान  है  कि  इस  पर  कुल  लगभग  18  करोड़  रुपये  ay  होंगे  ।

 भारतीय  नौब्रहन  कौर  परिवहन  निगम  को  1982-83  के  दौरान  हुई  हानि |.  |

 5247.  श्री  चिंतामणि  जेना  :

 श्री  मोहन  लाल  पटेल  :

 थी  सुभाष
 चन्द्र  बोस  कल्लूरी  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  नौवहन  निगम  को  ay  1982-83  के  दौरान  हानि

 हुई  थी  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  और  कितनी  होनी  हुई  कौर

 हमारे  नौवहन  उद्योग  को  लाभकारी  बनाने  के  लिए  इसकी  बेहतरी  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 नौवहन  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और

 भारतीय  नौवहन  निगम  को  1982-£3  में  लगभग  25.00  करोड़  रुपये  का  घाटा  होने  की

 सम्भावना  है  ।  निगम  घाटा  होने  के  कारण  इस  प्रकार

 1.  वीरवार  में  नौवहन  उद्योग  को  समुद्री  व्यापार  में  मंदी  के  और  तेजी  &  गिरावट  आने

 के  कारण  घाटा  हुआ  ।  दूसरी  समुद्री  व्यापार  में  वृद्धि  की
 आशा  से  1973  के  तेल  संकट  से

 qa  जहाज  निर्माण  के  अधिक  संख्या  में  आर्डर  दिए  जाने  के  फलस्वरूप  जहाजों  की  संख्या  में  वृद्धि

 हुई  ।  मांग  और  पूर्ति  में  असंतुलन  के  कारण  भाड़ा  दरों  में  समय  समय  पर  गिरावट  भाई  है  और

 इस  समय  भाड़ा  इतना  कम  है  कि  इससे  परिचालन  खच  पूरे  नहीं  होते  ।

 2.  मुद्रा  स्फीति  के  कारण  परिचालन  खर्चें  मे  वृद्धि  हुई  ।

 3.  उन  पत्तनों  जहां  जहाजों  को  खड़ा  रखने  पर  भारी  खर्चे  आता  घाट  मिलने  में

 विलम्ब  हुआ  |

 4.  विदेशी  विशेषकर  नान-कैफ़ स  कम्पनियों  से  बढ़ती  हुई  प्रतियोगिता  |

 अपने  परिचालन  को  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  निम्नलिखित

 कदम  उठाए  हैं  ।

 1.  जहाजों  के  टर्न-राउंड  समय  में  कमी  करके
 और

 जहां  संभव  हो  खच  में  कमी  करके

 लाईनर  सेवाओं
 को  अधिक  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  जोरदार  अभियान  शुरू  किया  गया  है  ।

 2.  अधिकाधिक  माल  प्राप्त  करने  के  लिए  और  समान  दरों  पर  समाज  सेवा  उपलब्ध  कराने

 के  लिए  मार्क  टिंग  प्रयास  तेज  कर  दिए  गये  हैं  ।

 3.  कार्गो  क्लेम  में  कमी  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 4.  माल  उतारने-चढ़ाने  के  खर्चें  में  कमी  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 5.  बेकार  खर्चे  में  कमी  करने  के  लिए  कई  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  शौर  गेर-सरकारी  क्षेत्र
 पर  विलम्ब  शुल्क  की  बकाया  राशि

 5248.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  कया
 रेल  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  तथा  अन्य  बड़े  व्यापारिक  गृहों  पर

 विलम्ब  शुल्क  प्रभारों  के  बकाया  की  बड़ी  धनराशि  शेष
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 Q  श  स यदि  तो  वर्ष  1982-  2H  तचाप  पर  aga  राशि  प  sitet  क्या  और

 बकाया  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  कण  जाफर  :  और  जी

 कुछ  बकाया  राद  सार्वजनिक  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  तथा  कुछ  बड़ी  व्यावसायिक  फर्मो  से  वसूल  की

 जानी  है  ।  चू  कि  1982-83  के  लेखे  अभी  तक  बन्द  नहीं  किए  गए  इसलिए  मांगी  गयी  सूचना

 देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 विलम्ब  शुल्क  प्रभार  वसूल  करने  के  लिए  रेलें  विभिनन  स्तरों  पर  निरन्तर

 भ्रनुवर्ती  कार्रवाई  करके  लगातार  प्रयास  करती  हैं  ।  जहां  आवश्यक  होता  सेवा  जनिक  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  से  प्राप्य  बकाया  राशि  के  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  स्तर  पर  भी  पत्र-व्यवहार  किया  जाता है  ।

 जहां  आवश्यक  होता  ग्रहणाधिकार  निष्पादित  करने  वाले  भारतीय  रेल  अधिनियम  की  धार

 55  और  56  के  अंतगर्त  नोटिस  माल  भाड़े  की  अग्रिम  अदायगी  की  शर्त  लगाने  और  क्षतिपूर्णा

 तथा  धन-वापसी  के  पार्टी  के  दावे  से  समायोजन  जेसे  कड़े  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 बर्ष  1981-82  ate  1982-83  के  दौरान  रेल  गाड़ियों  के

 पटरियों से  उतरने  के  मामले

 5249.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  रेल  गाड़ियों  के  पटरियों  से  उतर  जाने  के  मामलों  में  दिन

 दिन  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  वर्ष  1981-82  और  1982-83  के  दौरान  जोनवार  ऐसे
 कितने  मामले

 घटित

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जाँच  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  और

 भविष्य  में  उन  दोषों  को  दूर  करने  तथा  रेलगाड़ियों
 के त  पटरी  से  उतर  जाने  के

 मामलों  को  रोकने  के  लिये  कया  उपाय  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  सो ०  Fo  जाफर  :  नहीं  ।

 (a)  1982-83  के  पहले  ग्यारह  महीनों  में  गाड़ियों  के  पटरी  से  उतरने  की  611  घटनाएं

 हुई  जबकि  1981-82  में  936  हुई  थीं  ।  रेलवे  वार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है
 a

 पटरी  से  उतरने  वाली  गाड़ियों  की  संख्या रेलवे

 81-82  82-83

 मध्य  101  63

 49  48
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 उत्तर  121  74

 gata  110  25

 103  84 पूर्वोत्तर  सीमा

 दक्षिण  84  60

 दक्षिण  मध्य  101  65

 दक्षिण  पूर्व  170  150

 पश्चिम  97  42

 जोड़  936  611

 हां  ।

 गाड़ी  के  पटरी  से  उतरने  की  घटनाएं  रेल  कर्मचारियों  की  उपस्कर
 कीं

 तोड़-फोड़  और  पटरी  पर  अवरोधक  रखने  आदि
 के

 कारण  होती  हैं  ।

 ऐसी  घटनाओं  कीः  रोकथाम  के  लिए  किए  गए  कुछ  उपाय
 इस

 प्रकार  हैं  —

 (1)  गतायु  पटरी  और  चल  स्टाक  के  नवीकरण  की  गति  तेज  करना  ।

 (2)
 चल  स्टाक  और  सिगनल

 उपस्कर
 के  बकाया  अनुरक्षण  कार्य  को  समाप्त

 करना  ।

 (3)  गतायु  रेल  इ  सवारी  डिब्बों  और  माल  डिब्बों  को  निष्क्रिय  करने  की  दर  तेज

 करना

 (4)  चल  स्टाक  की  जांच  और  उसके  अनुरक्षण  पर  अधिक  ध्यान  देना  |

 (5)  नामित  यारों  में  रोलर  safer  वाले  माल  डिब्बों  की  विशेष
 जांच

 तेज  करना

 कोल  तथा  ट्रॉदिपमेंटਂ  श्रमिकों  के  लिये  वैकल्पिक  रोजगार

 5250.  श्री  ए०  के ०  राय  :  क्यां  रेल  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रेलवे  में  कुल  कितने  कोल  ट्रांदिपमेंट  श्रमिक  काय  कर  रहे  हैं

 और वे  प्रत्येक  जोन  में  अलग  अलग  कितने
 कितने  हैं

 क्या  डीजल  तथा  विद्युत  इंजनों  द्वारों  भाप  के  इंजनों  को  हटाये  जाने
 के

 कारण

 श्रमिक  बेरोजगार  हो  रहे

 saan  से  कार्य  कर  रहे  इन  श्रमिकों  के  लिए  वैकल्पिक  रोजगारों  की  कया  व्यवस्था

 की  गई  और

 दिसम्बर |  द
 S,  1FILZ  तक 1079  जाद

 कुल  कितने  कौल  तथा  ट्रॉशिपमेंट  श्रमिकों  की  छंटनी  की

 गईं  और  31  1982  तक  कुल  कितने  कर्मचारी  फालतू  घोषित  किए  गए  ?
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 रेल  मंत्रालय सें  राज्य  मंत्री  सी०  कण  जाफर  एक  विवरण  संलग्न

 है  जिसमें  1980  के  दौरान  रेलों  पर  कोयले  और  परिवहन  सप्लाई  में  नियुक्त  ठेका  श्रमिकों

 की  संख्या  से  सम्बन्धित  सूचना  दी  गयी  है  ।

 भाप  रेल  इंजनों  के  बदले  डीजल  रेल  इंजनों  की  व्यवस्था  के  कारण  जहां

 भाष  लोको  दोनों  को  बन्द  कर  गया  है  वहां  उनके  द्वारा  नियुक्त  श्रमिकों  द्वारा  कोयले  के

 लद्दाख  और  उसकी  उतराई  के  काम  को  सम्हालने  के  लिए  निजी  ठेकेदारों  अथवा  श्रमिक

 ठेका  सहकारी  समितियों  को  एक  या  दो  ag  की  सीमित  अवधि  के  लिए  दिए  गए  ठेके  समाप्त  कर

 दिये गये  हैं  ।

 रेलें  ऐसी  भाष  लोको  शेडों  के  बन्द  कर  दिए  जाने  के  परिणामस्वरूप  फालतू  हुए

 रेल  कर्मचारियों  को  ga:  समायोजन  करके  अन्य  वैकल्पिक  कामों  पर  तैनात  करने  में

 लगी  हैं  ।  इनके
 रेलों  में  2  लाख  से  अधिक  नैमित्तिक  श्रमिक  हैं  जो

 नियमित  सेवा  में

 हरण  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।  इन  सब  तथ्यों  को  देखते  हुए  रेलों  के  लिए  ठेकेदारों  के  श्रमिकों  को

 वैकल्पिक  कार्य  देने  जिम्मेदारी  लेना  व्यावहारिक  न  होगा

 ठेकेदारों  द्वारा  की  गयी  ठेका  श्रमिकों  की  छंटनी  के  आंकड़े  रेलों  द्वारा  नहीं  रखे  जाते  ।

 विवरण

 1980
 में  नियुक्त  ठेका  श्रमिकों

 की  कुल  संख्या

 राख  और  कोयला  माल/पार्सल

 सम्हलाई  में
 सम्हलाई

 में

 मध्य  1,161  841

 3,995  1,337

 उत्तर  3,387  757

 1,376  559 पूर्वोत्तर

 पूर्वोत्तर सी  मा  860  675

 दक्षिण  1,491  236

 दक्षिण  मध्य  1,075  307

 दक्षिण  पुर्व  588  400

 873 परिचय  2,594

 14,806  7,706

 tata  मास्टर  दिमाग  का  पुनमंठन

 5251.  श्री  ए०  के०  राय  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन्हें  पता  है  कि  आल  इडिया  स्टेशन  areca  ऐसोसिएशन  ने  25
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 एना
 .  ह as

 1982  को  घोषित  प्रतिशतता  के  आधार  पर  स्टेशन  मास्टर  सव ाश्थ र  सपन  के
 Seu  क्षत  न  करने  तथा  अपनी

 यूनियन  सम्बन्धी  भादेश  को  लेकर  तथा  अन्य  12  मांगों  के  सम्बन्ध  में  वार्ता/समभझौता  करने  में

 देरी  करने  के  कारण  रेल  मंत्रालय  के  आवास  के  सामने  अनिश्चित  कालीन  भूख  हड़ताल  सहित

 चरणबद्ध  कार्यक्रम  रम्भ  करने  का  fara  लिया  और

 यदि  तो  उन्हें  कार्यान्वित  करने  तथा  वार्ता  द्वारा  अन्य  मांगों  के  सम्बन्ध  में

 होता  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  जिससे  औद्योगिक  सम्बन्ध  मधुर  बने  रहें  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के ०  जाफर  :  और  रिपोर्टे

 मिली  है  कि  आल  इडिया  स्टेशन  मास्टर  एसोसिएशन  ने  प्रदान  का  चरण-बद्ध  कार्यक्रम  शुरू

 करने  का  निर्णय  किया  है  ।  सरकार  की  वर्तमान  नीति  के  अनुसार  किसी  थी  दिशा  से  प्राप्त  माँगों

 पर  वर्तमान  नियमों  और  वित्तीय  कठिनाइयों  के  ढांचे  के  भीतर  समुचित  ढंग  से  विचार  करके  उनके

 बारे  में  यथा-अपेक्षित  कार्रवाई  की  जाती  है  ।  मास्टरों/सहायक  स्टेशन  मास्टरों  की  मांगों

 पर  भी  इस  नीति  के  अनुसार  विचार  करके  उपयुक्त  कार्रवाई
 की

 गयी  है  ।

 स्टेशन  मास्टरों  और  सहायक  eee  मास्टरों  की  कोठियों  में  संवर्ग  पुनर्संरचना  को  1.1. 9

 और  1.10.79  से  कार्यान्वित  fear  गया  है  ।  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  की  कोटि  और  वर्ग  तथा

 वर्ग  की  कुछ  अन्य  कोटियों  में  और  आगे
 Gra

 रचना  करने  के  कुछ  प्रस्तावों  की  जांच  dat

 पुनर्संरचना
 समिति  द्वारा  की  गयी  है  और  विभागीय  परिषद्‌  द्वारा  अभी  इन्हें  अपनाना  है  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जाना  है  ।

 जहां  तक  वर्दियों  का  सम्बन्ध  स्टेशन  मास्टरों/सहायक  स्टेशन  मास्टरों  को  सफेद  ड्रिल

 की  वर्दियां  प्रतिमान  वर्दी  विनियमों  के  अनुसार  दी  जा  रही  बहरहाल  संशोधित  वर्दी

 यमों  के  जो  1984  की  ग्रीष्म  ऋतु  से  लागु  होंगे  वे  टेरीकाट  की  वर्दियों
 के  लिए

 पात्र

 निविदाएं  आमंत्रित  किए  बिना  सके

 5252.  श्री  ए०  के०  राय  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  बोड़े  के  1981  के  पत्र  संख्या  सी  ०  1/9  के  अनुसार  निर्माण

 कार्यों  के  लिए  निविदाएं  आमंत्रित  न  करने  के  लिये  निविदा  दोषियों  पर  विचार  करने  के  सम्बन्ध

 में  पुनरीक्षित  प्रक्रिया  के  अंतगर्त  जिला  अभियन्ता  ga  रेलवे  द्वारा  1981  से

 1982  तक  निविदा यें  आमंत्रित  किये  बिना  दिये  गये  निर्माण  ठेकों  का  ब्यौरा  क्या

 दिए  गए  निर्माण  ठेकों  और  करारों  के  ब्यौरे  सहित  ठेकेदारों  का  ब्यौरा  क्या  है
 भर

 1981  से  1982
 तक प्रत्येक  जिले  में  ठेकों की  राशि  कितनी  थी ;

 जिनके  लिए  निविदाएं  आमंत्रित  की  गई  की  तुलना  में

 1981  से  पूर्व  faa  गये  art  की  प्रगति  का  प्रतिशत  कितना

 पूर्व  रेलवे  में  प्रत्येक  जिले  में  उक्त  अवधि के  el  |  |  है  |  भागी  रूप  से  किए  गए  कार्यों

 और  खरच  की  गई  राशि  का  ब्यौरा  क्या
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 (=)  कया  निर्माण  ठेके  जिला  अभियन्ता  द्वारा  मुख्य  पूर्व  रेलवे
 की

 जानकारी  में  दिये  गये  थे  और  क्या  बो  के  निर्देशों  का  पालन  किया  गया  और

 यदि  तो  बोर्ड  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  सी०  Fo  जाफर  से  सुचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 वर्तमान  पटों  परित्याग  करके  उतनी  ही  संख्या  में  नये  पदों  का  सुजन

 5253.  श्री  ए०  के ०  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच
 है

 कि  रेलवे  बोर्ड  ने  निर्देश  दिया  है  कि  नयी  योजना  सम्बन्धी  बस्तियों

 और  नयी  गतिविधियों  के  प्रचालन  और  रख-रखाव  के  लिए  आवश्यक  सभी  नये  पदों  का

 उतनी  ही  संख्या
 में  वर्तमान  पदों  का  परित्याग  किये  जाने  किया  जा  सकता  है  ताकि  अतिरिक्त

 बजट  भार  को  टाला  जा

 यदि  तो  पूर्व  रेलवे  की  ओपन  लाइन  के  लिये  1981-82  में  कितनी  नयी  आस्तियां

 सृजित
 की  गई  और  इनके  समक्ष  निर्माण  सम्बन्धी  कर्मचारियों  को  खपाने  के  लिये  विमान  पदों

 का  परित्याग  करके  उतनी  ही  संख्या  में  कितने  नये  पद  बनाए  गए  और  तत्सम्बन्धी  डिस्ट्रिक्टि-वार

 ब्यौरा  क्या  और

 पूर्वे  कलकत्ता  के  चीफ  इंजीनियर  )  द्वारा  गोपन  लाइन  को  दी

 गई  नई  अक्षित यों  के  समक्ष  बनाये  गए  नये  पदों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  दिसम्बर  1982  तक  ओपन

 लाइन  में  खपाने  के  लिए  चीफ  इ  जीनियर  द्वारा  दिए  गए  पदों  की  मंजूरी  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  के०  जाफर  ः  हां  ।  बहरहाल

 निर्माण  संगठनों  द्वारा  सृजित  नयी  परिसम्पत्तियों  के  अनुरक्षण  के  1982  से  इन

 निर्देशों  में  ढील  दे  दी  गयी  है  ।

 ow
 चालू  लाइन  को  सौंपी  गयी  ay  8-1-82  के  दौरान  समाहित  किये  गये

 नयी  परिसम्पत्तियों  निर्माण  कर्मचारियों  की  संख्या

 सियालदह  मण्डल  30

 सोनपुर  में  बिजली

 गाड़ीः  कार  शेड  चरण-ह

 नारकेल  डांगा  में  कमेंट्री

 क्वार्टर  और  बैरकें

 दक्षिणेस्वर  में  वाटर

 बी०  आर०  सिंह  अस्पताल  के

 तीसरे  और  चौथे  माले  में
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 बाह्य  रोगी  विभाग

 सियालदह  याद  के  चे  में
 ~= न

 52
 हावड़ा  मण्डल

 ग्रस्त-कलकत्ता  काड  लाइन  पर  डाउन

 फ्लाई  ओवर

 (77)  निर्माण  विभाग  द्वारा  सहित

 परिसम्पत्तियों  के  अनुरक्षण  के

 लिए  181  पद  निर्माण  नैमित्तिक

 श्रमिकों  द्वारा  भरे  जायेंगे  ।  इन

 पदों  en  इस  प्र  र  है

 धनबाद  144

 सियालदह  14

 दानापुर  11

 हावड़ा

 मुगलसराय

 जोड  181

 श्राप  डब्ल्यू  टी०  पटना  में  डर  बक्सर  को  मरम्मत

 5254.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  नौवहन  शोर  '  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 वर्ष  1977  से  1983  के.दौरान  आई ०  डब्ल्यू०  टी०  पटना  में  नज़र  बक्सर  की

 tua  पर  कितनी  धनराशि  aa  हुई

 वर्ष  1977  से  1983  के  दौरान  जिस  पार्टी/फर्म  को  इस  पोत  की  मरम्मत  के  शाइर

 दिए  गए  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 वह  1977  से  1983  के  दौरान  जिन  पार्टियों  को  भी  इस  पोत  की  मरम्मत  करने  के

 लिये  आफर  दिए  गए  और  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 उस  समाचार-पत्र  या  उन  समाचार-पत्रों  के  नाम  क्या
 उनमें

 वर्ष  1977-83  के

 दौरान  पोत  कीं  मरम्मत  हेतु  निविदा  मंगाने  के  लिये  विज्ञापन  दिये  गये
 थे

 ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  :
 भौर (

 (1)  1977-78  19,857.00  विभागीय

 (11)  1978-79  22,480.00  टेक्स  ato  इडिया  कलकत्ता
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 Se

 (IIT)  1980-81  आर०  डी०

 4,41,991.00  इंटरप्राइजेज  कलकत्ता

 निम्नलिखित  er  से  भुगतान  किये  गये

 1980-81  226,917.00

 1981-82  1,78,533.00

 1982-83  36,541.00
 ———

 4
 44

 991.00

 (1)  1981-82  28,886.00  विभागीय

 (11)  1982-83
 2,21  1706.00

 ए०  सी०  राय  एण्ड  कठ  कलकत्ता

 निम्नलिखित  पम्पों  की  टेंडर  सूचना  दी  गई  है

 1978-79

 —aad  ए०  एस०  इंटरप्राइजेज

 aaa  टेवसी

 —aaag  दत्ता  इंजीनियरिंग  हुगली

 aaa  पायनियर  हुगली

 — Fad  डे  इ  जीनिर्यारंग  कितना

 —aadq  नेचुरल  कंस्ट्रक्शन  एण्ड  कठ  हुगली

 1980-81]

 —Hqaa  राय  एण्ड

 —Hag  ए०  सी०  राय  एंड  कलकत्ता

 —aad  पीपल  इंजीनियरिंग  एंड  मोटर  हावड़ा

 —aad  zea  एंड  हावड़ा

 c —FaAd  आर०  डी०  कलकत्ता

 —aaag  बी०  एन०  बोस  एंड  कं  ०  हावड़ा

 a c — aa  कारपोरेटेड  इजीनिर्यारग  कलकत्ता

 1982-83

 —aqad  कलकत्ता  डार्लिंग  एंड  इ  जीनिर्यारग  कं  ०,

 —aad  चि गवाह  एंड  कं  ०,

 —aqag  fasta  इ  जीनिर्यारिंग  कठ  कलकत्ता

 a c — aa  हुगली  डाकिंग  एंड  इंजीनियरिंग  कण

 पैसे  मार्टिन  इ  जीनियस  ,
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 बगान  डाक  कलकत्ता

 —Faa  fag  हिन्दुस्तान  मेसिटाइट  oto  कलकत्ता

 — Fae  हिमालय  शिल्पी  एंड  क ०  कलकत्ता

 इडिया  स्टीमदिप  Fo

 —HFaG  रत्नाकर  डोपिंग  लि०

 —Hwag  सुरेन्द्र  ओवरसीज  fo

 —  aaa  निश् हाट  शिपिंग  एंड  क०

 —aFqad  पंचशील  शिपिंग  कं  ०  कलकत्ता

 _-aae  शिवशक्ति  इ  जिनिरिंग  हावड़ा

 —aae  राय  एंड

 —  ि ः मसस  टूल्स  एंड  हावड़ा

 — FAA  ए  सी०  राय  एंड  Ho,

 —Fad  भार०  डी०

 —Had  वी०  एन०  बोस  एंड  हावड़ा

 —aqaqa  हुगली  पेरिस  इ  जीनियरंग  एंड  ट्रांसपोर्ट  कलकत्ता

 VE  कलक़त्ता

 —Haq  सीतल  हावड़ा

 में  बताई  गई  फर्मों  को  सुचना  जारी  कर  टेंडर  आमंत्रित  किये  गए  जिसकी

 एक  प्रतिलिपि  क्षेत्रीय  पटना  के  नोटिस  ate  पर  लगायी  गयी  ।

 किन्तु  प्रेस  द्वारा  विज्ञापित  नहीं  किया  गया  ।

 ate  फ्रंटियर  रेलवे  के  मुख्यालय  में  अधिका  रियों  की  सेवायों  की  बढ़ाया  जाना

 5255.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६

 क्या  सेवा  निवृत्ति  की  58  at  की  आयु  के  बाद  सेवा  काल  बढ़ाने  के  बारे  में  सरकार

 की  क्या  नीति

 कया  ate  afer  रेलवे  मुख्यालय  कार्यालय  के  कुछ  कर्मचारियों  के  gar  में  कुछ

 अपबाद  अपनाये  गये  और

 यदि  तो  सेवा  काल  बढ़ाने  के  क्या  कारण  हैं  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  |

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  wo  जाफर  :  सरकार  की  वर्तमान

 नीति  के  अधिकारिता  की  आयु  के  बाद  सेवा-काल  बढ़ाने  सम्बन्धी  अनुरोधों  पर  विचार

 नहीं  किया  जाता  |
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 ))

 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के  मुख्यालय  के  इस  समय  कोई  भी  कर्मचारी /  अधिकारी
 बढ़ाये

 गये  सेवा-काल  में  कायें  नहीं  कर  रहा  है  ।

 प्रदान
 ही  नहीं  उठता ।

 गोहाटो  रेल  सेवा  अ्रांयोग  की  परीक्षा  रद्द  करना

 5256.  श्री  रामावतार  शास्त्री  ;  व्या  रेल  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  ag  सच  है  कि  उत्तर  सीमान्त  रेलवे  के  विभिनन  स्टेशनों  पर  6  1983

 को  आयोजित  की  जाने  वाली  गोहाटी  रेल  सेवा  आयोग  परीक्षा  को  बिना  किसी  पूर्व  सूचना  के  रह

 कर  दिया  गया  जिसके  फलस्वरूप  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  इसमें  भाग  लेने  वाले  उम्मीदवारों

 विशेषकर  महिला  उम्मीदवारों  को  अत्याधिक  कठिनाईयों  का  सामना  करना

 अधिकारियों  द्वारा  कटिहार  में  6  1983  को  10  बजे  सुबह  तक  सुचना  न

 देने  के  कारण  क्या  और

 उक्त  परीक्षा  को  अन्तिम  क्षणों  में  रह  करने  के  क्या  कारण  थे  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सी०  क्या  जाफर  से  को

 ली  जाने  वाली  परीक्षा  रह  कर  देनी  क्योंकि  4.2.83  की  रात  को  कुछ  शरारती  तत्व

 इस्पात  के  एक  ताला बन्द  बक्से  जिसमें  दिलांग  केन्द्र
 के  लिए  प्रदान  पत्र  तथा  उत्तर  पुस्तिकाएं

 बन्द  उठा  ले  गये  थे  ।  सभी  परीक्षा  केन्द्रों  को  5.2.83  को  तार/बेतार  द्वारा  सुचना  भेज  दी  गई

 थी  कौर  परीक्षा  रह  करने  की  सुचना  आकाशवाणी  द्वारा  प्रसारित  कर  दी  गई  थी  |  16

 परीक्षा  केन्द्रों  में  पांच  को  सुचना  समय  पर  प्राप्त  नहीं  हुई  ।  अब  यह  परीक्षा  1983  में

 आयोजित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  में  यात्रा  करने  वालों  के  लिए  किराए  में  वद्ध

 5257.  श्री  एन०  Fo  हीरो  :  कया  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (am)  क्या  आगामी  वित्तीय  ad  में  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  के  यात्रियों  के  लिए

 किराये  में  वृद्धि  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैँ  और  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है
 ?

 नौवहन  wit  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :

 और  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 पावनार  में  विनोबा  श्राम

 5258.  श्री  केयूर  कया  शिक्षा  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  यह  सच  है  कि  पवनार  में  विनोबा  आश्रम  को  राष्ट्रीय  स्मारक  घोषित  किया

 यदि  तो  और

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 शिक्षा  att  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  के०  :

 नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 सरकार  को  कहीं से  भी  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त नहीं  हुआ  है

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  नन्द नगरो  कौर  नांगलोई  डिपो

 5259.  श्री  राम  लाल  राही  :  कया  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fr:

 कया  नंद नगरी  तथा  नांगलोई  में  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  दो  डिपुओं  का  निर्माण

 किया  जा  रहा  था  और  उन्हें  से  पहले  पुरा  किया  जाता

 यदि  तो  क्या  उन  दिनों  डिपुओं  का  निर्माण  पूरा  हो  चुका  और  वहां  मरम्मत

 कायें  शुरू  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  उसके  ब्यौरेवार  कारण  दया  हैं  ?

 नौवहन  wit  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (eit  जियाउरंहमान  श्र
 :  (*}

 हाँ  ।

 और  नंद नगरी  डिपो  का  निर्माण  30.11.1982  को  पुरा  हो  गया  था  ।

 लोई  डिपो  का  निर्माण  सामान-की  सप्लाई  न  हो  सकने  के  कारण  निर्धारित  समय  के  अनुसार  पूरा

 नहीं  किया  जा  सका  और  डिपों  को  1983  के  मध्य  तक  पूरा  करके  चालू  किए  जाने

 सम्भावना है

 के०  के०  रब सप् रस  का  रोज  चलाया  जाना

 5260.  श्री  ए०  नीलालोहिथादसन  नाडार  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यात्रियों  की  भीड़  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार का
 बिचार  त्रिवेन्द्रम और

 दिल्‍ली  के  बीच  Fo  के०  एक्सप्रेस  को  रोज  चलाने  के  लिए  कायेवाही  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल
 मन्त्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  (2tt  सी०  के०  जाफर  :  नहीं  ।
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 wea  ही  नहीं  उठता  ।

 रेलवे  में  यात्ना  करने  वाले  पास धारी  तथा  सीजन  टिकट  घारो

 5261.  श्री  ए  नोलालोहिथादसन  नाडार  :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेल  कमेंचारियों  के  अलावा  इस  समय  SUNN तीय  रेलों  में  कितने  पास धारी  व्यक्ति

 यात्रा  करते हैं  और

 )  इस  समय  कितने  सीजन  टिकट  धारी  व्यक्ति  भारतीय  ta  में  रेलवे-वार  यात्रा

 करते हैं  ?

 ~
 रेल  मंत्रालय  स  राज्य  मंत्रो  सी०.के०  जाफर  :  ऐसे

 गठनों  के  नामों  को  दर्शाने  वाली  सूची  जिन्हें  मानों  ड  पास  जारी  किए गये  जो

 26-3-1983  की  थे

 पहला  दर्जा

 श्री  डी०  जी०  निदेशक  राजा  दिनकर  केलकर  पहले  दर्जे  में  एक

 साथी  सहित  ॥

 2.  श्री  शील  भद्र  उपाध्यक्ष आई  एन  ए  शाहिद  स्मारक  दूसरे दर्जे  में  एक

 परिचर  सहित  |

 श्री  कन  कस्तुरबा  दूसरे  दल  में  एक  परिचर  सहित  ।

 4.  श्रीमती  आभा  कस्तूरबा  दूसरे  दज  में  एक  परिचर  सहित  ।

 5.  कस्तूरबा  गांधी  राष्ट्रीय  स्मारक  इन्दौर  का  एक  पदाधिकारी  ।

 6.  श्री  कर  राव  नोंचे  जनरल  तृतीय
 विश्व  हिन्दी  सम्मेलन

 दूसरे  दर्जे  में  एक

 परिचर  सहित  ।

 1.  प्रो०  सिद्ध  दवा  जनरल  तृतीय  विश्व हि eral  we नन्दी  सदमे  दूसरे दर्ज  में  एक

 परिचर  ona  \

 8.  श्री  दिखाई  नाथ  तृतीय  हिन्दी  fara  दूसरे  दर्जे  में  एक  परिचर

 सहित

 9.  श्री  मधुकर  राव  तृतीय  हिन्दी  विश्व  दूसरे  दरजे  में  एक  परिचर

 सहित  |

 10.  श्रीमती  लाल  बहादुर  दूसरे  दर्जे  में  एक  परिचर  सहित  |

 11.  स्वामी  विजयानन्द  भारत  सेवाश्रम  दूसरे  दर्जे  में  एक  परिचर  सहित  ।
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 12.
 श्री  एच०

 एम०
 पहले  दर्ज  में  एक  परिचर  सहित

 |

 13.  श्री  राज  किशोर  दूसरे  दल  में  एक  परिचर  सहित  |

 दूसरा  दर्जा

 1.  मदर  टेर सा  की  अध्यक्षता में  चल  रहे  संगठन  मिशनरीज  आफ  कलकत्ता  हो

 दो  सिस्टर  ।

 एक  महीने में
 रेलवेवार  जारी  किए  गए  सीजन

 टि
 टिकटों  के  नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़े

 नीचे  दिये  गये

 रेलवे  एक  महीने  में  जारी  किए  गये  सीजन

 टिकटों  की  संख्या

 हजार

 621 मध्य

 पुर्व
 417

 142 उत्तर

 पूर्वोत्तर
 25

 पूर्वोत्तर  सीमा

 दक्षिण  280

 दक्षिण  मध्य  12

 94 दक्षिण  पुर्व

 पश्चिम
 nes
 959
 कुए एएए  एलआर

 लखनऊ  कौर  मुरादाबाद  डिवीजनों  म

 श्रोपेन  कौर  मूल्यांकन  कार्य

 5262.  श्री  श्रार०एन०  राकेश  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है  कि
 मुरादाबाद

 डिवीजनों  में  स्टेशन  gait टेंडेंट

 स्टेशन  चीफ  गुड्स  सुपरिटेंडेंट  |चीफ  गुड्स  बलक ेव्यापारियों  के  साथ  मिलकर  सामान

 तथा  पासंग  कार्यालय  में  आने  वाले  सामान  की  हानि  और  क्षति  के  बारे  में  सूचना  देत ेहैं  और

 मूल्यांकन  भौर  ओपन  डिलीवरियों  की  बढ़ी  हुई  तथा  ऊंची  दर  की  प्रतिशतता  मंजूर  करते  हैं  तथा

 रेल  प्रशासन  को  बहुत  अधिक  घाटा  पहुंचाते  हैं  और  इस  प्रकार  प्रति  ag  हुस्नी  की  बहुत  अधिक

 राशि  अदा  की  जाती

 चीफ  गुड्स  सुपरिटेंडेंट  मास्टर  की  बजाय  क्रूशियल  इन्सपेक्टर  द्वारा

 ओपन  और  मूल्यांकन  की  afar  करा AUDA  कराये ये  जाने  से  रेल रेल  प्रयास  को  क्या  लाभ  यो  हानि

 होती  और
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 ऐसी  प्रक्रियाओं  तथा  नष्ट  जिनसे  दावों में  वृद्धि  हो  रही  दूर  करने

 के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  के०  जाफर  से

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 कदाचार  |/श्रष्टाचार  का  कोई  कथित  मामला  उत्तर  रेलवे  प्रशासन  के
 नोटिस

 में

 नहीं  आया  है  ।

 केवल  वे  ही  स्टेशन  मास्टर  और  मुख्य  माल  जिन्हें  क्षेत्रीय  रेल  प्रशासनों  ने

 प्रभावित  कर  रखा  निर्धारित  शक्तियों  के  भीतर  खुली/मुल्याँकन  सुपुदंगियां  देते  यदि  स्टे

 दान  मास्टर
 माल  बाबू  मुल्यांकन  सुपुर्दगी  देने  के  लिए  प्राधिकृत  नहीं  हैं  अथवा  क्षति

 का  अनुमान  उन  सीमाओं  जिस  सीमा  तक  स्टेशन  मास्टरों  मुख्य  माल  बाबुओं  की  प्राधिकृत

 किया  गया  अधिक  हो  तो  वाणिज्य  निरीक्षक  अथवा  मण्डल  कार्यालय  को  तत्काल  सुचित  कर

 दिया  जाता  है  ।  ऐसे  मामलों  में  खुली/मुल्यांकन  सुपुर्दगी  वाणिज्य  निरीक्षक अथवा  किसी  वाणिज्य

 अधिकारी  ater  दी  जाती  है  ।  यदि  सभी  खुली  निरीक्षकों  |  afaatteay  द्वारा

 सम्हाली  जायें  तो  खुली  सुपु्दंगियों  देने
 में

 अत्यधिक  विलम्ब  होगा  जिससे  जनता
 को

 असुविधा  होगी  और  परेषणों  को  अधिक  क्षति  पहुंचेगी  ।

 कदाचार  और  नियमों  के  seat  की  रोकथाम  के  लिए  दावा  निरीक्षक  संगठन

 द्वारा  बार-बार  निरीक्षण  तथा  जांच  की  जाती  अन्य  वाणिज्य  निरीक्षकों  अथवा  वाणिज्य

 कारियों  द्वारा  भी  अपने  निरीक्षणों  के  दौरान  इस  प्रकार  भी  जांच  की  जाती  है  ।

 पाकिस्तान  को  चीन  के  हथियारों  की  सहायता

 5263.  श्री  हरीश  राबत  :
 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  चीन  पाकिस्तान  को  विमान  जो  अत्यधिक

 निक  युद्ध-विमान  सप्लाई  कर  रहा  है

 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  विरोध  प्रकट  कियां  है  और

 यदि  तो  क्या  चीन  की  इस  कार्यवाही  का  भारत-चीन  वार्ता  पर  भी  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना है
 ?

 विदेश  मंत्री  पी०वी०  नरसिंह
 सरकार  को  निःसन्देह  इस  बत

 की  जानकारी  है  कि  चीन  ने  पाकिस्तान  को  किस्म  के  विमान  और  अन्य  सेनिक  उपकरण  दिए

 हैं  ।  पाकिस्तान  को  अत्याधुनिक  हथियार  दिये  जाने  के  बारे  में  हमारे  विचार  सुविदित  हैं  और

 दया मिल  यह  जानते  हैं  कि
 हमें  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  सम्बद्ध  सभी  जिनमें  चीन
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 Se  EEE

 पाकिस्तान  को  हथियार  देने  के  क्या  दुष्प्रभाव  हो  सकते  हैं  ।  द्वितीय  संबंधों  में  ऐसी  सभी  बातों

 को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  जिनका  भारत  की  सुरक्षा  पर  असर  पड़  सकता  हो  ।  चीन  के  साथ

 सीमा-प्रदान  और  द्विपक्षीय  संबंध  विकसित  करने  के  लिए  अधिकारी  स्तर  की
 वार्ता चल  रही  है

 और  चीन  की  नीति  के  सभी  पहलुओं  को  समुचित  रूप  से  ध्यान  में  रखा  जाएगा  |

 कर्नाटक  में  प्राचीन  मदिरों  कौर  स्मारकों  का  परिरक्षण

 5264.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :
 कया  शिक्षा  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  प्राचीन  मन्दिरों
 और

 अन्य  स्मारकों

 के  परिरक्षण  के  लिए  प्रभावशाली  उपाय  किए हैं  ;

 ere
 यदि  तो  कर्नाटक  के  उन  हैं  चीन  मन्दिरों  कौर  स्मारकों  का  ब्यौरा  क्या  है

 जिनकी  ओर  सरकार  का  ध्यान  गया

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  इन  मन्दिरों  के
 उचित  रखरखाव के  लिए  केन्द्र  सरकार  से

 सहायता  मांगी  और

 यदि  तो
 कर्नाटक  के  इन  मन्दिरों  और  स्मारकों  के  उचित  रखरखाव  के  लिए

 केन्द्रीय  सहायता  देने  हेतु  क्या  उपाय  करने  क  विचार  है  ?

 शिक्षा  कौर  संस्कतितथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०के०  :

 और  प्राचीन  सं स्मारक  पुरातत्वीय  स्थल  एवं  अवशेष  1958

 के  अन्तर्गत  देना  भर  में  कूल  3498  सं स्मारक  भौर  स्थल  राष्ट्रीय  महत्व  के  घोषित  किए

 जा  चुके  हैं  ।  नामों
 और

 स्थानों  सहित  कर्नाटक  के  मन्दिरों  और
 संस् मारकों  की  सुची  संसद  के

 पुस्तकालय
 में  उपलब्ध  ।

 और
 कर्नाटक

 में  राष्ट्रीय  महत्व के
 संस् मारकों

 के
 रूप  में  सुरक्षित  प्राचीन

 सादिर  भर  अन्य  संस् मारकों  का  संरक्षण  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  इन

 संस् मारकों  के  संबंध  में  राज्य  सरकार  को  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  जाती

 केन्द्रीय  विद्यालयों में  अनुसूचित  जातियों  कौर

 जनजातियों  के  विद्याथियों  को  छात्रवृत्ति

 5265.  श्री  राम  बिलास  पासवान  :  नया  शिक्षा  शौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  पड़ने  वाले  अनुसूचित  जातियों  और

 sY st
 अनुसूचित  जनजातियों  के  विद्याथियों  छात्रवृत्ति  Gi  ञ

 Sah —  नगा  पा यदि  तो  कारण  क्या  और
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 7)  क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  पढ़ने  वाले  अनुसूचित  जातियों  कौर

 अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  विद्याथियों  को  छात्रवृत्ति  देने  का  है  ?

 शिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-स्त्री  पी०  के०

 से  विशेष  केन्द्रीय  नई  दिल्‍ली  में  अध्ययन  करने  वाले  उन  छात्रों

 जिन्हें  वर्तिका  के  अतिरिक्त  निशुल्क  निशुल्क  निशुल्क  आदि

 जैसी  अन्य  सुविधाएं  मिलती  को  छोड़कर  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  पढ़ने

 वाले  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां  प्रदान  नहीं  कर  रहा

 तथापि  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  अनु०  जा०/अनु०जन०जा०  के  छात्रों  को  दिक्षा  शुल्क  देने  से  छूट  दी

 जाती  है  ।  कक्षा  तथा  कक्षा  (11  की  परीक्षा  के  लिएਂ  उनकी  परीक्षा  शुल्क  का  केन्द्रीय

 विद्यालय  संगठन  द्वारा  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्डे  को  भुगतान  किया  जाता है  ।  केन्द्रीय

 विद्यालयों  में  पढ़ने  वाले  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  को
 छात्रवृत्तियाँ

 प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बूढ़  व्यक्तियों  की  आधिक  सुरक्षा

 5266.  श्री  रास  लाल  राही  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बुढ़े  व्यवसायों  की  संख्या  तथा  उनकी  अधिक  असुरक्षा  बढ़  गई

 यदि  तो  गत  और  वर्तमान  जनगणना  के  अनुसार  पृथक-पृथक  उनकी  संख्या

 कितनी

 भारिक  असुरक्षा
 को

 कम
 करने

 के  लिए  सरकार
 क्या  उपाय  कर  रही  और

 यदि  कोई  उपाय  नहीं  किये  जा  रहे  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 दिक्षा  att  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मस्ती  पी०  :

 वृद्धों  604  की  संख्या  बढ़  रही  है  ।  वृद्धों  की
 आधिक  सुरक्षा  के  संबंध  में  सरकार  कोई

 विशेष  आंकड़े  नहीं  रखती  ।

 जनसंख्या  60+  (1971  3.27  करोड़  अभी  उपलब्ध  नहीं  ।

 जनसंख्या  60+ (  1981  अभी  उपलब्ध  नहीं  ।

 संगठित  क्षेत्र  के  सेवानिवृत्त  कमेंचारियों  को  भविष्य  निधि  आदि

 जैसे  अनेक  सामाजिक  सुरक्षा  संबंधी  लाभ  मिलते  असंगठित  क्षेत्रों  असम  को  छोड़कर  सभी

 राज्य  एक  गैर-भ्रंशदायी  उुद्धावस्था  पादन  योजना  कार्यान्वित  करते  हैं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 पोलियो  के  टीके  को  दी  गई  निम्नतम  प्राथमिकता

 5267.  श्री  नबल  किशोर  शर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  उनका  ध्यान  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  पोलियो  के

 टीके  को  केन्द्र  के  रोग  प्रतिरक्षण  के  विस्तार  कार्यक्रम  में  निम्नतम  प्राथमिकता  दी  गई  है  जो  2

 1982  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  हुआ  था

 यदि  तो  इसके  विशिष्ट  कारण  क्या  और

 ग्राह्म  आयु  at  के  अधिक  बच्चों  को  पोलियो  के  विरुद्ध  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  के

 अंतगर्त  लाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना

 से  सरकार  ने  यह  समाचार  देखा  है  लेकिन  यह  सही  नहीं  है  कि  रोग  प्रतिरक्षण  के

 विस्तारित  कार्यक्रम  में  पोलियो  के  टीके  को  कम  से  कम  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।  पोलियो  टीका

 कार्यक्रम  और  लाभाधियों  के  लक्ष्य  में  उत्तरोत्तर  विधि  की  जा  रही  है  ।  अनेक  स्वास्थ्य  कार्मिकों  के

 जरिये  वासियों  को  उपलब्ध  उनका  भंडार  करने  और  उनके  वितरण  की  स्थिति  में  सुधार

 लाने  तथा  टीका  लगाने  के  इस  कायें  को  और  क्षेत्रों  में  शुरू  करने के  लिए  भी
 कदम  उठाए  जा

 रहें  हैं  ।

 झारोरिक  दिक्षा  के  कालेजों  का  दर्जा  बढाना

 5268.  श्री  लक्ष्मण  मलिक :  क्या  दिक्षा  शौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थित  सरकारी  शारीरिक  शिक्षा
 nest

 |

 को

 दर्जा
 बढ़ाने

 के  लिए  कोई  कार्यक्रम  शुरू  किया

 (a  )  यदि  तो  शारी
 रिक  शिक्षा

 के  उन
 कालेजों

 के  नाम  कया  हैं  जिनका
 दर्जा

 1983-

 84  में
 बढ़ाया

 और

 (7)  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 दिक्षा  श्र  संस्कृति
 तथा  समाज  कल्याण  nema  में  उप-मस्ती  (att  पी०  के०  :

 से  विभिन्न राज्यों  में  कायें  कर
 रहे  राजकीय

 शारीरिक  दिक्षा  कालेजों  की  स्थापना

 सम्बन्धित  राज्य  सरकार
 द्वारा  की  गई  है  उनके  दर्ज  बढ़ाने  और  |अथवा  विकास  करने  की

 जिम्मेदारी  मुख्यतः  सम्बन्धित  सरकारों  की  होंगी  ।  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  में

 सहायता  करने  के  लिए  शिक्षा  तथा  संस्कृति  मन्त्रालय  में  सरकारी  तथा  मेर-सरकारी  शारीरिक

 शिक्षा  प्रशिक्षण  संस्थाओं  में  भौतिक  सुविधाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  भी

 देता है  ।

 मस्तिष्क  शोथ  से  पीड़ित  व्यक्तियों  के  बारे  में  सर्वेक्षण

 5269.  श्री  जगपाल  faz : SUT  ध्प््ह्ल

 थ्री  जयपाल  सिह  कश्यप
 :

 क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
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 जाण

 क्या  सरकार  नेदे देश  में  1  0५1 JOl  -82  और  1982-83  के  वर्षों  में  मस्तिष्क  शोथ  के

 क्षण  कराया  नि  और  राज्यवार  कि शिकार  हए  व्यक्तियों  का  राज्यवार  कोई  सब  UN  न  पर  प्'उललार  ६1१  तने  व्यक्तियों  की

 मस्तिष्क  शोथ  से  मृत्यु  हो  गयी

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  दौरान  मस्तिष्क  शोथ  से  पीड़ित  होने  वालों  और  मरने

 वाले  व्यक्तियों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  ठोस  उपचारात्मक  उपाय  किये  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  मोहसिना

 और  जसा  कि  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  ने  सुचित  किया  1981
 .  और  1982  के

 दौरान  जापानीं  एन्सेफलाइटिस  के  रोगियों  तथा  उससे  हुई  मौतों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  ।

 इस  सम्बन्ध  में
 निम्नलिखित

 उपचारी  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जा र
 रहे  है

 4
 क  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  निदेशालय  में  एक  सेल  खोला  गया है है  ताकि  इस

 रोग  के  प्रकोप  को  रोकने  के  लिए  भारत  सरकार  और
 राज्यों

 के  कार्यकलापों  में  लागत
 रखा

 जा  सके  ।

 2.  स्वास्थ्य  दिक्षा  के  लिए  जापानी  एन्सेफलाॉइटिस  पर  एक  नोट  छाप  कर  .  उसे  जनता

 और  चिकित्सा  कार्मिकों  में  बंटवाने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  भेज  दिया

 गया है  ।

 3.  जापानी  पर  एक  तकनीकी  नोट  तेयार  कर  सभी  राज्यों/संघ  शासित

 क्षेत्रों  को  भेज  दिया  गया  जो  उसके  होने  के  कारण  महामारी  रोग  निदान

 लक्षण  बर्लिन  और  अन्य  निवारक  उपायों  के  बारे  में  है  ।

 4.  सभी  राज्यों  शासित  क्षेत्रों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  जहाँ  कहीं  किसी  रोगी  की

 सूचना  वहाँ  उसके  आस-पास  के  2/3  किलोमीटर  के  इलाके  में  बी०एच ०सी  ०  ०डी  ०टी  ०

 का  छिडकाव  कराया  |

 5.  राष्टीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  में  कीटनाशी  औषधियों  की  व्यवस्था  कराई  गई  है

 ताकि  रोग वाहक  कीटाणुओं  की  प्रभावी  रूप  से  रोकथाम  करने  के  लिए  जापानी  एनसेफेलाइटिस  ग्रस्त

 इलाकों  में  स्थानीय  छिड़काव  कराया  ज़ा  सके  |

 6.  राज्य  सरकारों  को  उनके  अनुरोध  पर  जापानी  एन्सेफलाइटिस  वैक्सीन  दिए  जाने  की

 व्यवस्था  देश  में  इस  वैक्सीन  के  उत्पादन  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 7.  रोग  ग्रस्त  इलाकों  में  मलाधियन  का  धुआँ  छोड़ा  जाता  है  ।

 8.  रोगियों  को  सलाह  देने  और  उनकी  चिकित्सा  करने  के  कार्यक्रम  में  राष्ट्रीय  वाइरस
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 विज्ञान  स्कूल  आफ  ट्रोपिकल  मेडिसिन  अखिल  भारतीय  स्वास्थ्य  विज्ञान

 और  जन  स्वास्थ्य  कलकत्ता  तथा  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  दिल्‍ली  शामिल  हैं ।

 9.  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्र  म  निदेशालय  द्वारा  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को

 छिड़काव  के  उपकरण  सप्लाई  किए  जाते  हैं  ।

 10.  राज्यों  तथा  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण के  क्षेत्रीय  निदेशकों  से  अनुरोध  करिया
 गया

 है  कि  वे  जापानी  एनसेफेलाइटिस  पर  कीट  विज्ञान  सम्बन्धी  कायें  करें  जिनमें  इस  रोग  के  शीघ्र

 होने  के  रोग वाहक  कीटाणुओं  की  सघनता  आदि  भी  शामिल  है  ।

 11.  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  जापानी

 लाइटिस  के  प्रकोप  की  सम्भावना  के  प्रति  सतक  रहें  और  उस  पर  निगरानी  रखें  ।

 राज्य/संघ  शासित  1981  1982  ( arataa )

 क्षेत्र का  नाम  मौतें रोगी  मौतें  रोगी

 असम  87  46  145*  59

 न्घ्र  प्रदेश  1273  4: 39  140

 बिहार  157  60  68

 दिल्ली
 229

 1 शुन्य  शुन्य  ||

 गोवा  ya  द्न्य  35  13

 कर्नाटक  837  236
 150

 52

 केरल  प्राप्त

 मणिपुर  yr  100  33

 49  17  ey पांडिचेरी  शुन्य

 10  त्रिपुरा
 19  iV  प्राप्त

 26 11  उत्तर  प्रदेश  75  637  199

 रता  |  1324  290  242  83 12

 13  .  पश्चिम  बंगाल  71.0  35  1469  555
 Ee  anna

 योग  :  3894  1167  3425  1223
 Eee  od

 *वाइरल  एनसेफेलाइटिस  के  रूप  में  सुचित  किया  गया  |

 गुट  निरपेक्ष  दिखा  सम्मेलन  में  कम्पूचिया  की  सीट  को  खाली  छोड़ना

 5270.  श्री  के०  मानना  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  गुट  निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  के  दौरान  जनवादी  कम्पूचिया
 की

 सीट  खाली  छोड़ी  गई  थी
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 यदि  तो  उ  देशों  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  जिन्होंने  यह  मांग  की  कि  गुट

 निरपेक्ष  सम्मेलन  कम्पूचिया  की  सीट  खाली  छोड़कर  हवाना  शिखर  सम्मेलन  में  अपनायी  गयी

 कार्यविधि  को  अस्वीकार  करे  और  जनवादी  कम्पूचिया  को  सीट  और

 क्या  ag  सच
 है  कि

 ate  विदेशी  मन्त्रियों  और  वरिष्ठ  अधिकारियों  क  साथ  इस

 बारे  में  पर मद् दं  किया  गया  था  ?

 बिदेश  मन्त्री  पी०  ato  नरसिंह  :  हां  ।

 और  stat  कि  आपको  याद  कम्पूचिया  के  प्रतिनिधित्व  के  wet  पर

 आम  सहमति  न  होने  के  कारण  गुट  निरपेक्ष  देशों  के  राज्याध्यक्ष ों  दासनाध्यक्षों  के  1979

 में  हवाना  में  सम्पन्न  छठे  सम्मेलन  में  यह  फैसला  किया  था  कि  गुट  निरपेक्ष  समन्वय  ब्यूरो  की

 सिफारिश  मिलने  जिसे  इस  wet  पर  विचार  करने  का  काम  सौंपा  गया  सभी  गुट  निरपेक्ष

 बैठकों  में  कम्पूचिया  का  स्थान  खाली  Tat  जाए  |  चूंकि  समावेश  ब्यूरों  ईस  विषय  पर  कोई

 रिदा  नहीं  दे  इसलिए  इस  पर  विदेश  मंत्रियों  की  gow  में  विचार-विमर्श  किंया  गया  जो

 नई  दिल्‍ली  शिखर  सम्मेलन  से  पहले  हुई  थी  ।

 सातवें  शिखर  सम्मेलन  में  कम्पूचिया  के  प्रतिनिधित्व  के  प्रश्न  पर  शिखर  सम्मेलन  से  पहले

 भी  विचार-विमद्दं  किया  गया  था  ।

 विदेश  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  व्यापक  विचार  fara  के  बाद  सम्मेलन  के  अध्यक्ष  ने

 5  1983  को  एक  वक्तव्य  दिया  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ag  कहा  गया  कि  :

 "1,  सम्मेलन  में  इस  seq  पर  गहन  विचार  fang  किया  गया है  ।  व्यापक  बहस  से  जिसमें

 बड़ी  संख्या  में  प्रतिनिधियों  ने  भाग  यह  स्पष्ट  हुआ  है  कि  इस  मसले  पर  आंदोलन  में

 अलग  दृष्टिकोण
 बने  हुए  हैं  ।  प्रतिनिधि  मंडलों  के  एक  at  की  यह  राय  है  कि  आंदोलन  में

 कम्पूचिया  के  स्थान  फा  सही  हकदार  लोकतांत्रिक  कम्पूचिया  हैं  और  यह  स्थान  उसे  मिलना

 चाहिए  ।  प्रतिनिधिमंडलों  के  दूसरे  am  की  राय  सें  कम्पूचिया  का  स्थान  उचित  रूप  से  कम्पूचिया

 लोक  गणराज्य  का  है  और  उसे  इससे  वंचित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  प्रतिनिधिमंडलों  के  एक

 ai  का  कहना  है  कि  आंदोलन  में  विद्यमान  मतभेदों  को  देखते  हुए  कम्पूचिया  का  स्थान

 खाली  रखा  ATT  |

 2.  आम  राय  से  यह  तय  कर  पाना  मुमकिन  नहीं  हो  सका  है  कि  दोनों  में  किस  पक्ष  को

 यह  स्थान  दिया  जाए  ।'

 शिखर  सम्मेलन  में  इस  प्रदान  पर  आगे  कोई  विचार-विमश  नहीं  किया  गया  ।

 सत्ता  से  हटाये  गये  बाद  शासन  के  को  वापस  भेजना

 5271.  श्री  के०  मानता  :

 श्री  एन०  ०  हीरो  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 &  tris  10272  >.
 कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  9  1983  क  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित
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 mm

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  ह  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  सत्ता  से  हटाये  गए  ste

 कादिल  के  बाद  शासन  के  पाँच  सदस्यीय  विवादग्रस्त  शिष्टमंडल  को  जो  बिना  आमंत्रित 4

 1983  को  सवेरे  आ  पहुंचा  वापस  भेज  दिया

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  सें  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 विदेश  मन्त्री  पी०  वी०  नरसिंह  से  अपने  आपको  का

 प्रतिनिधिमण्डलਂ  कहने  वाले  पांच  व्यक्तियों  का  एक  दल  3  wy,  1983  को  सुबह  एयर  फ्रांस  की

 एक  उड़ान  से  पालम  एयरपोटं  पहुंचा  था  ।  उनके  पास  भारत  में  प्रवेश  के  लिए  वीजा  नहीं  उनमें

 से  तीन  के  पास  तो  अपेक्षित  यलो  फीवर  टीका  के  प्रमाण-पत्र  भी  नहीं  थे  ।

 चूंकि  ये  व्यक्ति  चाड  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  करते
 अतः  उन्हें  प्रवेश  की  अनुमति

 नहीं  दी  गई  ।  वे  एयरपोर्ट  पर  ही  ठहरे  और  उसी  दिन  शाम  को  लौट  गये  ।

 faye  सम्मेलन  में  भाग  लेने  के  लिए  अनुमति  दिए  गये  देश

 5272.  श्री  के०  मिलता  :

 श्री
 कै०  प्रधानी :

 श्री  sara  रामन  मल्लु  :

 श्री  राजनाथ  सोनकर  :

 श्री  एन०  के०  डोज वल कर  :  क्या  विदेश  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी
 दनि

 वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने की  कृपा  करेंगे  :

 (=)  किन-किन  देशों  ने  निगूढ़-सम्मेलन  में  भाग  लिया  भर  किन-किन  देशों  ने  भारत

 सरकार  से  अनुरोध  किया  था  कि  उनको  सातवें
 नीतू  ट-सम्मेलन

 में  भाग  लेने  की  अनुमति  दी

 गौर

 किन-किन  देशों  को
 निगूँ  ट-सम्मेलन

 में  भाग  लेने  की  अनुमति  दी  गई  और

 किन  देशों  को  अतिथियों  के  परवेज कों  ,  के  रूप  में  भाग  लेने  की  अनुमति  दी  गई  ।

 विदेश  dat  पी०  ato  नर्रासह  :  और  इस  सम्मेलन  में  शामिल

 होने  के  लिए  नये  देशों  के  आवेदन-पत्तों  पर  83  में  त्यूथाकं  में  समन्वय  ब्यूरो  ने  आम  राय

 से  निर्णय  लिया  था  ।  भारत  ने  केवल  उन्हीं  देशों  को  आमंत्रित  जिनके

 पत्रों  की  सिफारिश  समन्वय  ब्यूरो  ने  की  थी  ।  गुट-निरपेक्ष  आँदोलन  के  101  सदस्यों

 में  से  99  ने  शिखर-सम्मेलन  में  भाग  लिया  ।  कम्पूचिया  की  सीट  खाली  रखी  गई  सेंट

 लूसिया  सम्मेलन  में  सम्मिलित  न  हुआ  ।  भाग  लेने  वाले  सदस्य  प्रेक्षकों  और  अतिथि

 निधियों  की  सूची  संलग्न  विवरण में
 दी  गई  है  ।
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 विवरण

 1.  गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  के  सातवें  सम्मेलन  में  नि निम्नलिखित  सदस्य  देशों  और  संगठनों  के

 प्रतिनिधियों  ने  भाग

 अफगानिस्तान  लोकतंत्रात्मक  अर्जी  रिया  अ्रंगोला

 बंगलादेशी  केप

 सध्य  अफ्रीकी  कोमो  कोरिया  लोकतंत्र

 चमक  जन  मिस्र  इकुटोरियल  गिनी

 गिनी  बिकाऊ  आइवरी

 ज़बत  लाओ  लोकतांत्रिक  जन  लेसोथो

 लीबियाई  अरब  मारी तानिया

 पाकिस्तान

 फिलिस्तीनी  मूवीज  साओ तुमे  और  सऊदी  अरब

 सी अरा  दक्षिण  पश्चिम  अफ्रीका  जनवादी  संगठन

 श्री  सीरियाई  अरब  त्रिनिदाद  एवं  तोबा गों

 संयुक्त  अरब
 अमी  संयुक्त  केमरून  संयुक्त  तंजानिया  गणराज्य

 अपर  यमन  अरब  यमन  लोकतांत्रिक  जन

 जिम्बाबवे  ।

 2.  निम्नलिखित  देशों  और  संगठनों  तथा  राष्ट्रीय  मुक्ति  आंदोलनों  के  प्रतिनिधियों  ने  भी

 we  के  दस  मे  उत  eet  में  भाल  ee

 अल  पपुआ  न्यु  mat

 राष्ट्रीय  अफ्रीकी  एशियाई  जनवादी  एकता  इस्लामी  सम्मेलन  अलानिया

 पैन  अफ्रीकनिस्ट  पिओरटो  रीको  समाजवादी  दल  संयुक्त  राष्ट्र  |

 निम्नलिखित  देशों  संगठनों  के  अतिथि  प्रतिनिधि  भी  सम्मेलन  में  मौजद  5.0

 atfecat,  डोमिनिक  सान  स्पेन

 द  होली  एशिया  तथा  प्रख्यात  महासागर  क्षेत्र  से  सम्बद्ध  आर्थिक  एवं

 fan  खाद्य  तथा  कृषि  अन्तर्राष्ट्रीय  रेड  क्रास  फिलिस्तीन  के

 मसले  से  सम्बद्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  हिन्दमहासागर  सम्बन्धी  सयुक्त  राष्ट्र  तदर्थ  नामी

 दिया  से  सम्बद्ध  संयुक्त  use  फिलिस्तीनी  जनता  के  अ्रविच्छेद्च  अधिकारों  से  सम्बद्ध

 संयुक्त  राष्ट्र  नामीबिया  सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्र  परिषद व्यापार  तथा
 विकास  सम्बद्ध

 संयुक्त  राष्ट्र  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  संयुक्त  राष्ट्र  .
 वैज्ञानिक  तथा

 सांस्कृतिक  संयुक्त  राष्ट्र  औद्योगिक  विकास  पुनर्वासन  विरोधी  राष्ट्र  विशेष

 उपनिवेशवाद  विरोधी  संयुक्त  राष्ट्र  विशेष  विश्व  खद्य  विश्व  स्वास्थ्य

 सगठन  ॥
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 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  के  नैमित्तिक  कमंचारो

 5273.  श्री  राम  सिंह  शाक्य  :
 क्या  दिक्षा  घोर  संस्कृति  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 सारे  देश  में  इस  समय  भारतीय  पुरातत्व  विभाग  सभी  स्मारकों

 पार्कों  में  श्रेणी-वार  feat  नैमित्तिक  कर्मचारी  काम  कर  रहे  और

 ऐसे  कितने  कर्मचारी  हैं  जो  नैमित्तिक  आधार  पर  अलग-अलग  पिछले  तीन  वर्षों

 पांच  अथवा  पिछले  सात  वर्षों  से  अधिक  समय  से  काम  कर  रहे  हैं
 ?

 दिक्षा  तथा  संस्कृति  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  Fo

 और  यह  सूचना  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  सम्पूर्ण  भारत  में  फंले  समस्त  कार्यालयों

 से  एकत्न  की  ज़ा  रही  है
 ।

 भिखारियों  को  राज्यवार  संख्या

 5274  थी  के०  weal  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  देश  में  राज्य-वार  भिखारियों  की  बेईमान  संख्या  के  बारे  में

 कारी  एकत्रित  की  है

 क्या  यह  सच
 है

 कि  भारत  में  भिखारियों  की  संख्या  बढ़ी  नहीं  ओर

 यदि  तो  सरकार  ने  उसके  पुनर्वास  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 दिक्षा  श्र  संस्कृति  तथा  समाज़  कल्याण  सन्न्नालयों में में
 उप-मंत्री  पी०  एक

 और  देश  में  भिखारियों  की  संख्या  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  कोई  व्यापक  सर्वेक्षण

 नहीं  किया  गया  है  ।  1971  की  जनगणना  रिपोर्ट  में  आदि  क्

 संख्या  का  अनुमान  10,  11,  679  लगाया  गया  राज्य-वार  जानकारी  संलग्  विवरण  में  दी

 गई  है
 ।

 1981  कीਂ  जनगणना  के  आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  इसलिए  यह  कहना  सम्भव  नहीं

 है  कि  भिखारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  या  नहीं  ।

 भिक्षा-वृत्ति  विरोधी  कानों  और  faet-afa  विरोधी  कार्यान्वित

 करना  राज्य  सरकारों  और  केन्द्रशासित  प्रदेश  प्रशासनों  जिम्मेदारी  15  राज्यों  और  2

 केन्द्र  प्रदेश  प्रशासनों  ने  faati-ate  विरोधी  अधिनियम  बना  लिए  सरकार  aft

 नियमों  और  कार्य rar  के ह  बचा |  प्रभावी  कार्यान्वयन  की  आवश्यकता  को  राज्यों  के  साथ  उठा
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 जनगणना  के  अनसार  देश  में  भिखारियों  और  आवाराओं  की  राज्य-वार  संख्या  दर्शाने

 ee  «  नालीक विचरण

 ।

 राज्य
 कुल  संख्या

 महिलाएं

 आधार  प्रदेश  66,675  49,151

 12,432  14,162

 बिहार  30,181  16,552

 30,119  7,035 गुजरात

 6,535  830

 हिमाचल  प्रदेश  1,843  699

 5,751  1,378 जम्मू  तथा  HVAT

 केरल  6,729  5,630

 55,024  28,009

 57,553  34,978
 महा  राष्ट्र

 233  142

 146  34 मेघालय

 कर्नाटक  32,361  20,292

 नागपाल  95  38.0

 उडीसा  25,387  21,240

 पजाब  10,028  1,475

 10,063 37,227

 सीपीएम  242  154

 तमिलनाडु
 13,281  9,869

 1,291  2,326
 त्रिपुरा

 े  श  92,757  1,08,441

 पश्चिम  बंगाल  1,03,584  86,424

 केन्द्र  बासित  प्रदेश

 21
 झ्र ंड मान  निकोबार  द्वीप  समूह

 14  16

 अरुणाचल
 प्रदेश

 47  10
 चंडीगढ़ e

 13
 दादरा  और  नगर  हवेली
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 दिल्ली  1,352  269

 दमन  और  दिया  317  745

 ॥ लक्षद्वीप

 पांडिचेरी  271
 161
 ee

 5,91,501  4  20,178
 ना  ee  eee

 स्रोत--सारणी  8  at  1971  की  जनगणना
 महा पंजीयक

 का  कार्यालय

 10  प्रतिशत  ग्रामीण  और  20  भतीजा  शहरी  आंकड़ों  पर  आधारित

 —-say  ऐसे  मामले  शामिल  हैं  जिनमें  आय  के  स्रोत  के  संकेत  के  बिना  स्वतंत्र  महिलाएं

 और  जिनकी  जीविका  के  ata  अस्पष्ट  हैं  तथा  जो  आधिक  रूप  से  उत्पादक  किसी  काम  में  नहीं

 लगे  हैं  ।

 बाढ़-माउंट  काबू  रोड  को  राष्ट्रीय  राजसागं  घोषित  करना

 5275.  ot  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  विचार  राजस्थान  में  बाढ़  जिले  से  माउंट  arg  तक

 के  रोड  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  का

 यदि  तो  इसे  कब  तब  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या

 नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 से  नहीं  ।  afar  बाधाओं  के  कारण  केन्द्रीय  सरकार  अभी  किसी  राज्य  की  क्सी  भी

 सड़क  को  राष्ट्रीय
 राज मागं  afer  करने  में  wang  है  यह  बल्कि  | ७,९ झगा  थान  बी  इस  सड़क  पर  भी

 लागू  होती  है  |

 प्रदान  नहीं  होता  ।

 राष्ट्रीय  बाल  मंडल

 5276.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  2  1979  को  राष्ट्रीय  बाल  कोष  का  गठन  किया  गया

 यदि  तो  इस  समय  मंडल  के  पास  कितना  धन  है  उसमें  सरकार  का  कितना

 योगदान  है  और  क्या  संगठन-वार  दी  गई  yah  की  एक  सूची  सदन  के  सभा  पटल  पर  रखीं

 और
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 इस
 setts  को
 ed  ल  न  ष  का  उपयोग  अब  तक  किन-किन  मदों  पर  किया  गया  है  और  अब

 तक  मद-वार  स्तिति  धनरादि  at  को  ग़ट  ट्र IQ

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज
 कल्याण

 म्त्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  Fo  :
 ry

 जी  हाँ  ।

 और  15  1983  तक  राष्ट्रीय  बाल  कोष  में  एकत्रित  किया  गया  कुल

 कोष  1,11,80,823.28  रुपए  था  ।  करोड़  ग्यारह  लाख  अस्सी  हजार  आठ  सौ  तेईस  रुपए

 अब्बास  ।  जब  यह  कोष  शुरू  किया  गया  था  सरकार  ने  इसमें  1.00  लाख  रुपए  का  अंशदान

 दिया  था  ।  15  1983  तक  विभिन्‍न  संगठनों  को  मंजूर  की  गई  राशियों  और  जिन  मदों  के

 लिए  ag  मंजूर  की  गई  है
 उनको  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 प्  ड

 ऋ०  संगठन  का  नाम  और  मंजूर  की  गई  राशि  मद

 स०  पता
 ण

 3  4 2

 1.  रामकृष्ण  विवेकानन्द  97,875.00  रुपए  बच्चों  के  प्रशिक्षण  और  बहुत  छोटे

 दि चिम  बच्चों  के  लिए  पोषाहार  निवेश  के  लिए

 बंगाल  ज्योराम्बती  में  मुर्गी  पालन

 केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  ।

 2.  दुर्गापुर  सब्ज  संघ  18,000.00  रुपए  शारीरिक  और  मानसिक  रूप  से

 पश्चिमी  बंगाल  कसित  बच्चों  के  लिए  मनोरंजन  केन्द्र

 स्थापित  करने  के  लिए  ।

 90,000.00  रुपए  ऊनी  कपड़ों  के  उत्पादन  में  निराश्रित 3.  बज  बाल  निकेतन

 राजस्थान  बच्चों  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित

 करने के  लिए  ।

 4.  आनन्द  40,000.00  रुपए  विकलांग  बच्चों  के  व्यावसायिक

 पश्चिम  बंगाल  क्षण  के  लिए ।

 5.  रामकृष्ण  मिशन  व्हाइट  50,000.00  रुपए  700
 अनुसूचित

 पश्चिम  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के

 बंगाल  बच्चों  के  लिए  बिजली  व  पानी  की

 पूति  के  लिए  डीजल  जनरेटिंग  qe

 खरीदने  के  लिए  ।

 6.  रामकृष्ण  मिशन  दवाइ  20,000.00  रुपए  उपरोक्त  में  उल्लिखित
 बच्चों

 पश्चिम  के  लिए  पाठ्य  पुस्तक-व-संदर्भ

 बंगाल  लय  खोलने  के  लिए  ।
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 1  2  3  4

 7.  रामकृष्ण  वि  et
 नपा  ITG  15,000.00  रुपए  ज्योराम्बती  जहां  fro  नहीं

 राजगड़िया  दाखिल  126  गरीब  और  निराश्रित

 पश्चिम  बच्चों  के  हित  के  लिए  एक  3.5

 बंगाल  किलोवाट  का  जनरेटर  खरीदने  के  लिए

 8.  विकास  भारती  वेल्फेयर  90,000.00  रुपए  निम्नलिखित  में  बच्चों  को  प्रशिक्षित

 पश्चिम  बंगाल  करने  वाले  अनुदेशकों  के  प्रशिक्षण  के

 लिए  पश्चिम  बंगाल के  भार  ग्राम में

 एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  शुरू  करने  के

 1)  ऊनी  वस्त्रों का  निर्माण

 2)  चमड़े के  सामानों  का
 निर्माण

 3)  safer  और  वस्त्र  निर्माण

 9.  चिल्ड़न्स  एंड  77,950.00  रुपए  निराश्रित  माताओं  और  उनके  बच्चों

 बम्बई  का  पुनर्वास

 10.  बाल  1,00,000.00  रुपए  बाल  सहयोग  नई  दिल्‍ली  में  100

 नई  दिल्‍ली  बच्चों  का

 दार  आदि  प्रदान  करने  के  लिए  ।

 11.  नेहरू  बाल  1,00,000.00  रुपए  श्रमजीवी  बच्चे  क  विषय  पर  फीचर

 नई  दिल्‍ली  फिल्म  बनाने  के  लिए  ।

 12.  रामकृष्ण  शारदा  30,000.00  रुपए  पशिचम  बंगाल  के  बधंवान  जिले  के

 पिछडे  बच्चों  को  जल

 कलकत्ता  आपूर्ति  चिकित्सा  सहायता  और  शैक्षणिक

 उपकरण  जैसी  सुविधाएं  प्रदान  करने  के

 लिए
 —————  >>

 योग  :
 7,28,825.00  रुपए  a

 facet  न्  aa  चलाने  के  लिए  श्रनुसुंचित  जाति  |/श्रनुसुचित  जनजातियों  को

 सहायता

 5277.  श्री  arg  साहिब  परूलेकर  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 vat  यह  सच  है
 कि

 दिल्‍ली  में  बसें  चलाने  में  अनुसूचित  जाति एवं  अनुसूचित
 जातियों  के  लोगों  बैंकों  और  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  देकर  प्रोत्साहित  करने  की  कोई

 योजना  थी
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 ह

 यह  योजना  जारी यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  कितनी  अवधि  त

 और

 (7)  इस  योजना  को  बन्द  करने  के  क्या  कारण हैं  ?

 नौवहन  श्र  परिवहन  wear  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  भ्र  )

 से  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  अनुसार वित  जाति  /sraafaa  जनजाति
 के

 व्यक्तियों  को  वित्तीय  सहायता

 देने  की  एक  योजना  1979-84  में  बनाई  जिससे  कि  वे  किलोमीटर  योजना  के  अन्तगंत

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अधीन  लगाए  जाने  के  लिए  बसों  की  खरीद  कर  सकें  ।  इसके

 दिल्‍ली  प्रयास  द्वारा  दी  जाती  80  प्रतिशत  स्टेट 15  प्रतिशत  तक  का  जिन  धन-राशि

 बैंक  आफ  इडिया  द्वारा  और  शेष  5  प्रतिशत  की  व्यवस्था  स्वयं  मालिक  को  करनी  होती  थी  ।

 इसी  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  योजना  माइक्रो-मिनी  बसें  खरीदने  के  लिए  1980-81  में  भी  शुरू

 की  गई  थी  ।  माईक्रो  मिनी  बसों  की  संख्या  में  भारी  विधि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  तरह  की

 योजना  1982-83  में  शुरू  नहीं  की  गई

 गुट-निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  के  सचिवालय
 य

 थ  के  लिए

 भारतीयों  को  कर्स  पर  लगाया  जाना

 78.  श्री  बापू  साहिब  परूलेकर

 श्री  भीक  राग  जन

 श्री  भीम  fag

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  fag  :  बया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  सम्पन्न  हुए  गुट-निरपेक्ष  दिखा  सम्मेलन  में

 लयीय  कार्य  भारतीयों  को  नहीं  सौपा  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण
 हैं

 और  उन  व्यक्तियों  के  क्या  विवरण  हैं  जिनको
 कि  यह  कार्य  सौंपा  गया  और

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  व्यक्तियों  को  लगातार  लम्बे  समय  तक  aa  कार्य  सौंपा

 ता  रहा  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 बिदेश  मन्त्री  पी०  ato  नरसिंह  राव )  नही ं।

 सचिवालय  कार्य  करने  वाले  375  कार्मिकों  में  से  160  भारतीय  कामिक  थे  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 कुछ  व्यक्ति  तो  वही  होते  लेकिन  काम  की  प्रकृति  और  स्वरूप  के  आधार  पर

 दूसरे  FS  लोग  बदल  जाते

 भारत  द्वारा  गुट-निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  को  प्रस्तुत  किया

 गया  प्रारूप  श्रमिक  घोषणा-पत्र

 5279.  शी  नित्यानंद  मिश्र

 श्रीमती  सूरी  fag  :
 क्या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  के  सदस्य  देशों  को  भारत  पेश  किए

 rfafa  गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव गए  प्रारूप  आर्थिक  घोषणापत्र  में  एक  योजना  परामशंदात्री समि

 शामिल
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 नई  दिल्‍ली  में  हुए  इस  दिखा  सम्मेलन  में  इस  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  कया  निर्णय

 लिए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 fata  मन्त्री  पी०  ato  नरसिह  हां  ।

 और  आयोजन  से  सम्बद्ध  सलाहकार  समिति  की  स्थापना  संबंधी  प्रस्ताव  का

 seam  परीक्षण-प्रक्रिया  के  माध्यम  से  ऐसे  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  है  जिनमें  विकासशील  देशों  की

 संभावनाओं  और  उनके  उपलब्ध  संसाधनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समन्वित  आधार

 पर  परियोजनाएं  स्थापित  करना  संभव  हो  ।  राज्याध्यक्षों  का  विचार  था  कि  गुट-निरपेक्ष

 योजना  के  अंतगर्त  सहयोग  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  समन्वयकारी  देशों  को  परीक्षण  प्रक्रिया  द्वारा  तथा

 अपने  उच्च  स्तरीय  विदेषज्ञों-वैज्ञा  नाकों  अरे-शास्त्रियों  और  योजनाविदों  के  बीच  विचार-विमश

 विकासशील  देशों  की  सम्भावनाओं  और  उनके  पास  उपलब्ध  संसाधनों  पर

 आधारित  सामूहिक  दृष्टिकोण  से  परियोजना-निर्माण  के  संभावित  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  चाहिए

 सबसे  विकासशील  देशों  में  खाद्य  उत्पादन  बढ़ाने  और  विकासशील  देशों  द्वारा  उत्पादित  कच्चे

 माल  को  उनके  यहां  ही  संसाधित  करने  के  बहुपक्षीय  एफ  सी  डी  सी  कार्यक्रमों  को  तरजीह  दी

 जानी  चाहिए  ।

 राज्यों  में  qq  1982-83  के  दौरान  तपेदिक  के  नए  मामलों  का  पता  लगना

 करेंगे कि

 5280.  श्री  हरीश  रावत :  कया  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  चन्द्री  यह  बताने  की  छिपा

 विभिन्‍न  राज्यों  में  ad  1982-83  के  दौरान  तपेदिक  के  कितने  मए  मामलों  का  पता

 लगा  था

 क्या  उनका  मन्त्रालय  तपेदिक  के  रोकथाम  हेतु  राज्य  सरकारों  द्वारा  लिए  गए  उपायों

 से  संतुष्ट  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  उपरोक्त  प्रयोजन  के  लिए  विभिन्न  राज्य  सरकारों

 को  कितनी  राशि  दी  है  और
 देश  भर  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  fad  नए  उपचार  केन्द्र  खोले

 गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना

 से  1982-83  में  पता  लगाये  गये  क्षय  रोग  के  रोगियों  और  इस  वर्ष  रोगियों  का

 rat  लगाने  के  लिए  निर्घारित  लक्ष्यों  के  राज्य-वार  आंकड़े  में  दिये  गये  हूँ  ।

 रोगियों  का  पता  लगाने  सम्बन्धी  कायें  राज्यों  में  एक  जसा  नहीं  हुआ  है  ।  जहाँ  कुछ  राज्यों

 उदाहरणतया  त्रिपुरा  और  उत्तर  प्रदेश  ने

 वर्ष  1982-83  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों
 से

 अधिक  रोगियों  का  पता  लगा  है  वहां  कुछ  राज्यों  ने

 अभी  ये  लक्ष्य  पूरे  करने  हैं  और  अन्य  राज्यों  ने  इन  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  अपने  प्रयासों  को

 तेज  करना  है  ।

 राष्ट्रीय  कुष्ठ  रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  भारत  सरकार  राज्यों  को  कोई  नकद

 अनुदान  नहीं  देता  ।
 क्षय  रोग-रोधी  औषधियों  तथा  उपकरणों  आदि  के  रूप  में  सहायता

 न  47°59 दी  जाती  है  ।  देश  में  अब  तक  पूर्णरूप  a  gata Atl  जत  तथा  स्टाफ  से  लस  353  | जिला  क्षय  रोग  केन्द्र

 खोले जा  चके  हैं  |
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 _  में  बाल  विकास  केन्द्र  we  उन  पर  gat  व्यय

 5281.  श्र  विरदी  रास  फुस वारि या  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी

 दनि  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  पा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  उन  स्थानों  के  नाम  और  संख्या  कया  है  जहां  बाल  विकास  केन्द्र  स्थापित

 किए  गए  हैं  और  ae  1982-83  के  दौरान  उन  पर  कितना  व्यय  हुआ  और  वर्ष  1983-84  के

 =f
 दौर  गे  कुत्ता  व्यय  किया  जाना  ate

 इस  कार्यक्रम  के  विस्तार  के  लिए  सरकार  की  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  के०  थुंगन ) च्े  :

 और  राजस्थान  में  वर्ष  1982-83  तक  29  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाएं

 मंजूर  की  जा  चुकी  हैं  ।  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  16  अतिरिक्त  परियोजनाओं  द्वारा

 राज्य  में  कार्यक्रम  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  1982-83  में

 राजस्थान  सरकार  को  104.45  लाख  रुपए  की  राशि  का  सहायक  अनुदान  विमुक्त  किया  गया  है  |

 1983-84  के  दौरान  राज्य  लगभग  114.07  लाख  रुपए  के  सहायक  अनुदान  का  पात्र  होगा  ।

 काबू  रोड  स्टेशन  के  लिए  कोटा

 5282.  थी  बिरदा  राम  फुल बारिया  :  बया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ः

 क्या  ag  सच  है  कि  प्रस्तावित  दिल्‍ली-अहमदाबाद  सुपरफास्ट  गाड़ी  में  आबु  रोड़

 स्टेशन  के  लिए  कोई  आरक्षण  कोटा  नही  निर्धारित  किया  गया

 क्या  सरकार  का  आबरु  रोड  स्टेशन  के  लिए  आरक्षण  कोटा
 निर्धारित

 करने  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  कितना  आरक्षण  कोटा  निर्धारित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और ~~

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ato  के ०  जाफर  ः  से  1.4.1983

 से  प्रस्तावित  506  डाउन  505  अप  अंहमदाबाद-दिल्‍ली  सुपर-फस्ट  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  आबू  रोड

 eat  के  लिए  पहलें  दर्जे  में  2  शायिकाओं  और  दूसरे  दर्जे  के  शयन-यान  में  28  नायिकाओं  का

 न्होटा  निर्घारित  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  है  |

 ईरान-इराक  विवाद  के  निपटारे  के  लिए  भारत  की  दौर  से  एक  तरफा  प्रस्ताव

 5283.  wt  जी०  test  :  कया  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुट  निरपेक्ष  सम्मेलन  के  चेयरमेन  के  रूप  में  भारत
 से

 ईरान  और  इराक  विवाद

 को  निपटाने  के  लिए  कोई  निश्चित  कदम  उठाने  का  अनुरोध  किया  गया
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 यदि  at,  तो  अनुरोध  करने  वाले  देशों  का  क्या  नाम  और

 rr
 यदि  तो  क्या  भारत  एक  फिर  इस  सम्बन्ध  में  एक

 करेगा ?

 तरफा
 प्रस्ताव  पेश

 विदेशी  मन्त्री  पी०  ato  नरसिंह  से  सातवें  गुट  निरपेक्ष  शिखर

 सम्मेलन  के  लिए  नई  दिल्‍ली  में  उपस्थित  राज्याध्यक्ष ों  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्यों  के

 आधार  प्रधान  स्त्री  ने  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  की  अध्यक्षा  की  हैसियत  से
 ईरान-इराक  युद्ध

 पर  एक  वक्तव्य  दिया  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ag  भी  कहा  गया  है  कि  से

 अध्यक्षों  द्वारा  सुभाव  और  प्रस्ताव  दिए  गए  हैं  ।  इनमें  से  अधिकांश  का  मत  यह  हैं

 कि  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  को  इस  दुःखद  युद्ध  की  शीघ्र  att  शांति-पूर्ण  ढंग  से  समाप्ति  के  लिए

 सभी  प्रयास  करने  चाहिए  ।  यह  बात  पुरी  तरह  से  मेरे  ध्यान  में  है  और  अध्यक्षा  के  रूप  में  मैं  इस

 उद्देश्य  के  लिए  विचार-विज्ञानं  जारी  रखू गी  और  सभी  सम्भव  तथा  उचित  कार्रवाई  करूंगी  गैप

 गुजरात  में  निर्माणाधीन  नई  रेल  लाइनें

 5284.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  गुजरात  में

 निर्माणाधीन  नयी  रेल  लाइनों  का  ब्यौरा  कया  है  तथा  उनके  कब  पुरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  (  do  के०  जाफर  :  गुजरात  राज्य  में

 लिखित  नयी  लाइन  परियोजनाओं  पर  कार्य  चल  रहा  प्रत्येक  परियोजना  के  पूरा  होने
 का

 समय  उसके  सामने  दर्शाया  गया  है  =

 पुरा  होने  को  लक्ष्य  तिथि

 1985-86, 1.  भुज-नासिया  लाइन

 उप-संरचना  सहित  मीटर  बचतें धन धन  उपलब्ध  हो

 आमान  की

 कपड़गंध-मोपासां  निर्धारित  नही  की  गयी  है  ।

 ला०  )

 पालघाट  कौर  रेलवे  स्कूल  का  प्रस्ताव

 5285.  श्री  ए०  नीलालोहिथादसन  नाडार  :  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 रेलवे  के  स्वामित्व  वाले  वर्तमान  स्कूलों  का  ब्यौरा  कया

 क्या  केरल  के  पालघाट  में  रेलवे  द्वारा  एक  स्कूल  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  दिशा  में  क्या  प्रगति  की  गई  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  के ०  जाफर  :  एक  विवरण  संलग्न

 146



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर 10  1905

 लाए

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 विवरण
 a

 स्कूल का  विवरण  शिक्षा  का  माध्यम  स०  स्थान

 1.  हायर  सैकण्डरी  झगर  जी  पेरम्बलूर

 दूर

 तमिल  गोल्डन  राक

 2.  हाई  स्कूल  उग्र  जी  अरव

 जोला रऐेट्र

 विज़ुपुरम

 पोदनूर

 ईरोड

 गोल्डन  राक

 मलयालम  पाल घाट

 3.  मिडिल  स्कूल  तमिल
 wares

 4.  प्राइमरी  स्कूल  तमिल  सेलम

 पोद नूर

 गोल्डन  राक-नार्थ

 गोल्डन  राक-ईस्ट

 5.  ए०  टी ०  पी०
 स्कूल

 तमिल  अरकोणम

 तांबरम  सैनेटोरियम

 गुड्स  ae

 विज़ुपुरम

 nae

 कोल्लम

 बंगारपेट

 बेंगलूरू  सिटी

 पोद नूर
 कन्नड़  अरसी करे

 शिमोगा  टाउन

 हिन्दू पुर

 बेंगलूरू  सिटी

 कन्नड़  और  जी
 यशवंतपुर

 जोड़--उनतीस
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 ee

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  का  केन्द्रीय  शिकायत  कक्ष

 5285.  श्री
 dla  राम  जैन

 :
 कया  नौवहन  द  SINS शौर  afzaz  न  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फि

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  जनता  की  शिकायतों पर  गौर  करने  के  लिये  एक

 केन्द्रीय  शिकायत  कक्ष  की  स्थापना  की  और

 ©
 (a)  य  f fir  or &  al,  ay  a ae ि  8:  .  रा  क्या  है  इस  मामले  में  अपनाई  जाने  वाली

 विधि  क्या

 नौवहन  att  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 हां
 ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  मुख्यालय  में  21.2.1983  से  एक  केन्द्रीय  शिकायत  कक्ष

 की  स्थापना  की  गईं  है  ।  इस  कक्ष  का  मुख्य  दायित्व  मुख्यालय  से  प्राप्त  गम्भीर  शिकायतों  का

 जल्दी-जल्दी  निपटान  करना  है  ।  इसके  अलावा  यह  कक्ष  डिवीजनल  स्तर  के
 शिकायत  कक्षों  कौर

 डिपो  के  कार्यों  का  समन्वय  और  नियंत्रण  करता  है  ।  लोग  टेलीफोन  पर  जबानी  या  लिख  कर

 केन्द्रीय  शिकायत  कक्ष  की  शिकायत  कर  सकते  हैं  ।  जब  कोई  व्यक्तिगत  रूप  से  आकर  शिकायत

 करने  में  असमथ  तो  यह  शिकायत  कर्ताओं  से  गम्भीर  किस्म  की  शिकायतें  एकत्र  करने

 भी  व्यवस्था  करता  है  |

 1981  में  सम्पन्न  हुई  रेल  सेवा  आयोग  की  परीक्षा  का  परिणाम

 5287.  sit  निहाल  fag  :  क्या
 रेल

 मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेल
 लोक  सेवा  इलाहाबाद  ने  विभिन्न  पदों  हेतु

 1981  में  लिखित  परीक्षा  की  थी  और  7  फरवरी
 1982

 को  साक्षात्कार  लिए  थे  और  उनके

 परिणाम  अभी  तक  घोषित  नहीं  किए  गए  और

 यदि  तो  किन  कारणों  से  परिणाम  को  रोका  गया  है  और  परिणाम  कब  तक

 घोषित  कर  दिया  जायेगा  ?

 (  a  1)
 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  Fo  जाफर  :  \  के  )  जा  हां  ।  लिखित

 परीक्षा  1981  में  आयोजित  की  गयी  थी  तथा  इन्टरव्यू  1982  से  नवम्बर  1982  तक

 की  अवधि  के  दौरान  लिए  गए  थे  ।

 परिणाम  दिन  घोषित  करने  के  लिए  रेल  सेवा  इलाहाबाद  को  निदेश  दिए

 गए  थे  ।

 सिवान  स्टेशन  से  site  अधिक  रेलगाड़ियाँ  दारू  शौर  रेलगाड़ियों

 के  समय  पर  चलने  को  सुनिश्चित  करना

 झलक  P29  ot 5288.  श्री  eo  प्रताप  fag  :  TA  ि  लल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृषणा  करेंगे
 कि  :
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 कया  यह  सच  है  कि  सिवान  स्टेशन  से  इस  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  के  एक  वर्ष  बाद  केवल  10  रेलगाड़ियां
 चलती

 क्या  इस  जंक्शन  पश्चिम  की  ओर  बरास्ता  गोरखपुर  यात्रा  के  लिए  24  घंटों

 में  केवल  एक  रेलगाड़ी  उपलब्ध  होती  है  और  हावड़ा  के  लिए  भी  एक  ही  रेलगाड़ी

 क्या  इस  जंक्शन  से  रेलगाड़ियां  समय  पर  नहीं  चल  रही

 यदि  तो  उसके
 कारण

 क्या  और

 वहां  रेलगाड़ियों  की  संख्या  बढ़ाने  और  तेज  गति  की  एक  लम्बी  दरी  तक  जाने

 वाली  रेलगाड़ियाँ  शुरू  करने  और  उनके  समय  पर  चलने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कोई

 कदम
 उठाए गए

 हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  बिचार  है  ।

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०के०  जाफर  :  जी  नहीं  ।  बड़ी

 लाइन  की  12  गाड़ियां  हैं  ।

 जी  हां  ।  गोरखपुर  से  आगे  तथा  हावड़ा  के  लिए  भी  यात्रा  करने  हेतु

 सम्बद्ध  सेवाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 हाल  ही  में  गाड़ियों  के  समय-पालन  में  थोड़ा  सुघार  दिखाई  दिया  है  ।

 गाड़ियों  के  विलम्ब  से  चलने  के  मुख्य  कारण  बिना  सोचे  खतरे  की  जंजीर

 खींचना  तथा  भाप  रेल  इन् जन  की  खराबियाँ  हैं  ।

 15.2.83  से  27/28  घनबाद-मुजफ्फरपुर  मोर्य  एक्सप्रेस  को  गोरखपुर  तक/से  चलाया

 जाने  लगा  है  और  1.4.83  551/552  भीनी-गोरखपुर  पैसेंजर  को  सिवान  के  रास्ते  छपरा  तक

 बढ़ाया  जा  रहा  19/20  गोरखपुर-हावड़ा  एक्सप्रेस  डीजल  रेल  इन् जन  से  चलने  लगी  है  और  इस

 प्रकार  उसका  चालन  समय  एक  दिशा  में  लगभग  3  घन्टे  30  मिनट  तथा  दूसरी  दिशा  में  5  ae

 कम  हो  गया  है  ।

 इस  खण्ड  पर  गाड़ियों  के  समय-पालन  में  अधिक  सुधार  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किये

 जा  रहे  हैं  ।  सवारी-डिब्बों  जैसे  संसाधनों  तथा  ट्रिपल  सुविधाओं  की  कमी  के  लम्बी  दूरी

 की  यात्रा  के  लिए  गाड़ियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करना  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 सिवाय  जंक्शन  के  लिये  ध्रारक्षण  कोटा

 5289.  श्री  कृष्ण  प्रताप  fag  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सिवान  जंक्शन  बिहार  के  जिलों  और  पड़ोसी  नेपाल  के  यात्रियों  के

 लिए  पारगमन  स्टेशन

 यदि  तो  इस  जिंदान  के  लिए  2  डाउन  में  केवल  42  506  डाउन  के

 चेयरकार में  10  स ी  ट  जार  ८1  Sisd
 अ  mk  99  arsost  सगे

 में  दो  दाय a  नमन
 काएं  आवंटित  की  गई
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 क्या  जंक्शन  के  लिए  लखनऊ  और

 पटना  से  आरम्भ  होने  वाली  किसी  भी  ट्रेन  में  कोई  भी  सीट  या  शायिका  आवंटित  नहीं  की  गई

 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  संबंध  में  समुचित  व्यवस्था  कब  तक  की

 जायेगी  ?

 रेल  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्रो  सो ०  के ०  जाफर  :  सीवान  एक  जंक्शन

 स्टेशन  है  और  सीबान-पोरखपुर  तथा  सीवान-छपरा  लूप  मीटर  आमान  खंडों  के  लिए  एक

 मन  स्टेशन  का  काम  देता  है  ।  इन  खण्डों  पर  भारत-नेपाल  सीमा  का  कोई  स्टेशन  नहीं  है  ।
 यह

 गोरखपुर-पटना  बड़ी  लाइन  ट्रक  हमाम  पर  एक  मध्यवर्ती  स्टेशन  है  |

 जी  |

 और  सीवान  से  लखनऊ  और  दिल्‍ली  जाने  वाले  यातायात  के  लिए  1.4.83  से

 सीवान  स्टेशन  को  507  भय  गोरखपुर-लखनऊ  एक्सप्रेस  119  भय  लखनऊ-नयी  दिल्‍ली

 गोमती  एक्सप्रेस  में  दूसरे  दर्ज  के  शयनयान  में  3  शिक्षिकाओं  का  कोटा  देने  का  प्रस्ताव  है  ।  लेकिन

 वर्तमान  मांग  इतनी  नहीं  है  कि  वाराणसी  और  पटना  से  बनकर  चलने  वाली

 अन्य  गाड़ियों  में  कोटे  की  व्यवस्था  करने  का  शभ्रौचित्य  हो  ।

 सिवान  जंकशन  पर  कौर  अधिक  टिकट  खिड़कियां  खोलना

 5290.  sit  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सीवान  पर  द्वितीय  श्रेणी  के  टिकटों  के  लिए  और  प्रथम  श्रेणी  के

 टिकटों  के  लिए  एक  खिड़की  जिसके  परिणामस्वरूप  यात्रियों  को  टिकट  नहीं  मिल  पाता  और

 उन्हे  किसी  अन्य  वाहन  से  यात्रा  करनी  पड़ती

 यदि  तो  सरकार  द्वितीय  श्र  प्रथम  श्रेणी  के  टिकटों  की  बिक्री  और  are

 क्षण  के  लिए  और  अधिक  खिड़कियां  खोलने  की  व्यवस्था  कौर

 यदि  तो  ये  खिड़कियां  कब  तक  खोल  दी  जायेंगी  और  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०के०  जाफर  :  सीवान  स्टेशन  पर

 दूसरे  दर्जे  की  टिकटों  की  बिक्री  के  लिए  दो  खिड़कियां  और  पहले  दर्जे  की  टिकटों  की  बिक्री  के

 लिए  एक  खिड़की  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  इन  टिकट  खिड़कियों  पर  8  घन्टे  की  शिफ्ट  में  बुकिंग

 कलक  काम  करते  हैं  ।

 दैनिक  प्रारम्भिक  यात्री  यातायात  की  मात्रा  को  देखते  हुए  सीवान  में  अतिरिक्त

 कर  न ेक बुकिंग  खिलाड़ियों  की  व्यवस्था  न्  को  औचित्य  नहीं  बनता  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 डीजल  ate  भाप  के  इंजनों  में  लागत  अनुपात

 5291.  श्री  राम  प्रसाद  अहिरवार  :

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 श्री  सूरज  भान  :  क्या  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 डीजल  और  भाप  के  इंजनों  में  अनुपात  क्या

 क्या  विद्युतीकृत  रेल  पथों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  अब  भी  भाप  के  इंजनों  का  प्रयोग

 किया  जाता  है  और  उनकी  लम्बाई  कितनी  है  तथा  इस  तरह  से  कितना  और  कितनों  कीमत  का

 कोयला  इस्तेमाल  किया  जाता  है  और  स्टीम  लोकों  के  उनके  शेडों  तथा  कार्यशालाओं

 में  कितना  खरच  हुआ

 बिजली  के  इंजनों  के  प्रतिदिन  औसतन  कितने  कार्य  घन्टे  हैं  और  भाप  के  इंजनों

 के  स्थान  पर  बिजली  के  दैनिक  अप्रयुक्त  इंजनों  की  क्षमता  को  उपलब्ध  करा  कर  बिजली  के  इ  जन

 चलाने  से  गत  महीनों  में  क्या  प्रगति  हुई  और

 स्टीम  इंजनों  के  स्थान  पर  डोजल/बिजली  के  इन् जन  चलाकर  गत  तीन  वर्षों  और

 चालू  ay  में  कितना  और  कितनी  कीमत  का  कोयला  बचाया  गया  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मौके  जाफर  :  1982-83  में

 डीजल  और  बिजली  रेल  इन् जन  गाड़ी  सेवा  के  प्रति  1000  सकल  टन  के  लिए  तुलनात्मक

 अनुरक्षण  और  परिचालन  लागत  इस  प्रकार  रही  :--

 में  )

 यात्री  गाड़ी
 सेवाएं

 माल  गाड़ी  सेवाएं

 बड़ी  लाइन  मीटर  लाइन  बड़ी  लाइन  मीटर  लाइन

 1.  भाप  54.02  61.26  05.39  62.91

 2.  डीजल  23.51  38.00  16.77  26.16

 3.  37.85  37.69  18.68  21.94

 (a)  विद्युतीकृत  खण्डों  के  नाम  जहां  अभी  तक  भाप  कर्षण  का  उपयोग  हो  रहा  है  और

 खपत  हुए  कोयले  का  वजन  तथा  मूल्य  नीचे  की  तालिका  में  दिखाया  गया  है  =

 रेलवे  विद्युतीकृत  खण्डों  के  रेलवे  पर  विशिष्ट  ई  धन  कोयले  का

 नाम  और  उनकी  1000  मानित  मूल्य
 मागं  दूरी  जहाँ  सकल  टन  1000  सकल

 अभी  तक  भाप  टन  कि.मीਂ  में

 शिक्षण  का  उपयोग

 हो  रहा  है
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 खण्ड  का  नाम  माग  यात्री  और  माल  और  यात्री  माल

 किमी  fafaa  का  मिश्रित  का

 अनुपात
 मनु  — खाया

 मध्य  बम्बई  वी  set  i—

 इगतपुरी

 305.54  65.6  92.1  15.74  22.10 कल्याण-पुणे

 इगतपुरी-भुसावल  312.C0

 ः
 qa  सियालदह  मंडल  1217.00  62.0  84.9  14.88  20.37

 (FowTo )

 हावड़ा-अदवान

 और  बदं वान

 दषेवराफुली-तारकेश्वर

 उत्तर  दिल्‍ली-मुगलस राय राय  784.00  90.4  80.3  21.69  19.27

 28.70 दक्षिण  मद्रास-विलुपुरम  166.44  90.5  119.6
 21.72

 (stoaro)

 खड़गपुर-हावड़ा  116.00  76.1  90.7  18.26  21.77

 आद्रा-बिनपुर  37.00

 109.00
 भारसगुडा-बोंडामु डा

 डॉंगापासी-बड़ा  जामदा  21.00

 बिलासपुर-भारसुगुडा  204.00

 116.00 बिलासपुर-भिलाई

 भडक-वडोदरा  70.00  67.1  91.2  16.10  21.80 पद चि चिम

 विद्युतीकृत  खण्डों  पर  भाष  सेवाएं  बहुत  कम  हैं  जो  केवल  धीमी  यात्री  गाड़ियों/माल

 गाड़ियों  की  हैं  जो  गैर-विद्युतीकरण  खण्डों  से  प्रारम्भ  होती  हैं  अथवा  समाप्त  होती  हैं  ।

 इन  खण्डों  पर  भाप  कर्षण  के  लिए  खपत  हुए  कोयले  के  वजन  और  उसकी  लागत  गाड़ी

 गाड़ी  भार  और  गाड़ी  की  रफ्तार  आदि  के  आधार  पर  और  खंड  की  रूपरेखा  आदि  के
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 वि

 आधार  पर  प्रत्येक  संघ
 पर  भिन्न-भिन्न  है  ।  इस  बात  को  देखते  मानक  सूचकांक  विशिष्ट

 ईधन  खपत  है  जिसके  संबंध  में  1981-82  के  आँकड़े  ऊपर  के  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 1981-82  में  विभिन्‍न  रेलों  पर  भाप  रेल  इ  जनों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  की  लागत

 इस  प्रकार  थी

 रेलवे  लागत  प्रति  ममीकृत  इन् जन  किलोमीटर--रु  में

 ह
 त्रिक  कारखाने  परिवहन  कारखाने  कुल

 मध्य--बला  1.06  1.81  2.87

 1.47  1.47  2.94 qa

 उत्तर--बला  1.34  1.51  2.85

 दक्षिण--मीला  2.13  2°53  4.66

 दक्षिण  पूर्व--ब
 ला०  1.25  2.24  3.49

 पश़्चिम---ला  0.98  1.84  2.82
 ~~

 (71)  बड़ी  लाइन  पर  1981-82  में  उपयोग  के  लिए  उपलब्ध  प्रति  बिजली  रेल  इन् जन

 प्रति  दिन  काम  के  घन्टे  19.8  रहे  जो  1980-81  के  16.7  की  अपेक्षा  काफी  सुधार  दिखाते  हैं  ।

 मीटर  लाइन  जो  दक्षिण  रेलवे  पर  केवल  166  कि०मी०  तथा  20  रेल  इंजनों  तक  सीमित

 मुख्यतः
 यात्री  गाड़ी  सेवाओं  के  सम्पर्क ों  के  कारण  12.5  से  12.8  तक  मामूली  कमी  रही  ।

 रेलें  पिछले  दो  वर्षों  से  बिजली  रेल  इंजनों  के  कायें  घन्टों  को  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  उपाय

 कर  रही  हैं  जों  पिछले  सात  महीनों  में  भी  जारी  रहे  ।

 यह  इस  प्रकार  है  ee

 (1)  विद्युत  कारण  पर  faa
 विकृत

 क्षेत्रों  में  धीमी  या  न्र ry
 |  तक  द  द गौडीय पं  चलाना  |

 (2)  छोटी  दूरी  की  सभी  फीडर  सेवाओं  और  पायलटों  को  पहले  भाप  द्वारा  चलाया  जाता

 था  ।  इन-इन  गाड़ी  सेवाओं  को  उत्तरोत्तर  और  चयनात्मक  आधार  पर  बिजली  aor

 के
 अधीन  लाया  जा  रहा  है

 ।

 (3)  विद्युतीकरण  का  काम  ट्रक  मार्गों  और  थ  गाड़ियों  तक  सीमित  करने  alk

 साइडिंग ों  का  काम  भाप  इंजनों  द्वारा  किए  जाने  का  विचार  था  ।  भाप  रेल

 इंजनों  की  क्रमिक  समाप्ति  के  महत्वपूर्ण  साइडिंग ों  का  विद्युतीकरण  किया  जा

 रहा

 1979-8  Ud  1029.92 1702-69  तक  की  अवधि  में  बचाये  गये  कोयले  की  मात्रा  तथा  उसका

 मुल्य  नीचे  दिया  गया  है
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 —

 ay  वर्ष में  खपत  fase  द्  दो  अनुमानित  मूल्य .  1978-79

 लाख :  अपेक्षा  बचत  रुपयों  में  )  अपेक्षा  बचत

 टन  मे ं)  लाख  टन  मे ं)
 लाख  टन  मे ं)

 कल  ४

 1979-80  11.39  0.24  3.36  0.24

 1980-81  11.68  0.31.  4.34  0.55

 1981-82  9.33  1.25  21.87  1.69

 1982-83  9.39  0.44  8.80  2.24

 sat  कालेजों  के  लिए  केन्द्रीय  बोर्ड

 5292.  श्री  राम  प्रसाद  श्रहिरिवार  :  क्या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  मन्त्रालय  के  ध्यान  में  1978  में  अथवा  इससे  gs  कभी  देश  के  यूनानी  चिकित्सा

 पद्धति  के  चिकित्सकों  की  कोई  मांग  लाई  गई  थी  कि  देश  के  सभी  तिब्बी  कालेजों  के  लिए

 एक  केन्द्रीय  बो  बनाया  जाना  चाहिए  और  प्रत्येक  कालेज  सम्बद्ध  कालेज  के  स्थान  से

 सम्बन्धित  क्षेत्र  से  सम्बद्ध  विश्वविद्यालय  के  साथ  सम्बद्ध  किया  जाना

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  अब  तक  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  निकट  भविष्य  में  युनानी  चिकित्सा  पद्धति  के  चिकित्सकों  की  इस  माँग  को  पूरा

 करने  का  सरकार  का  बिचार  यदि  at,  तो  कब  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :

 कौर  are  प्रदेश  में  युनानी  व्यवसाय  के  प्रतिनिधियों  ने  राज्य  सभा  की  याचिकाओं

 सम्बन्धी  समिति  (1977-78)  से  अनुरोध  किया  था  कि
 सभी  यूनानी  तिब्बी  कालेजों  के  लिए  एक

 केन्द्रीय  बोर्ड  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  और  इन  कालेजों  वो  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  किया

 जाना  चाहिए  ।  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  इस  विषय  पर  कोई  सिफारिश  नहीं  की  है  ।

 और  सभी  यूनानी  कालेजों  के  लिए  एक  केन्द्रीय  बोड़ें  के  गठन  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।  ऐसे  कालेज  या  तो  विश्वविद्यालयों  अथवा  राज्य  बोर्डों  से  सम्बद्ध  करिये  जाते  हैं  ।  भारतीय

 चिकित्सा  at  केन्द्रीय  परिषद्‌  जिसका  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद्‌  ने  1970

 (1970  का  48)  के
 अन्तत  गठन  किया  गया  स्नातक पुर्व  पाठ्यक्रम  के  लिए  एक  समान

 पाठ्यचर्या  तैयार  की  है  ।  इस  परिषद्‌  की  समितिਂ  और  शिक्षा  समितिਂ

 अलग है  ।
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 पी०  एच०  सीज०  में  सु
 fans  नथा  थ्त्ह्प पन  नाग  कैसे  NEL ह  एचसीजी  के  रूप  में

 दर्जा  बढ़ाये  जाने  पर  अतिरिक्त  सुविधाएं

 5293.  ड ०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्तमान  पी०  एच०  सीज०  में  इस  समय  क्या-क्या  सुविधाएं  हैं  और  पीएचसी

 का  दर्जा  सी०  एच०  सीज०  के  रूप  में  बढ़ाये  जाने  पर  क्या  क्या  अतिरिकत  सुविधाएं  दिये
 जाने

 की

 और

 सामान्य  रूप
 से

 देश
 में  तथा  विशेष  रूप  से  पर्वतीय  राज्यों|क्षेत्रों  में  ada

 पी०  एव०  सीज०  द्वारा  कितने  लोगों  की  प्रत्येक  के  मामले  में  पृथक-पृथक  सेवा  की  जा  रही  है

 तथा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  सामान्य  रूप  से  देवा  तथा  विशेष  रूप  से  पर्वतीय  क्षेत्रों  के

 लिए  प्रत्येक  पी०  एच०  सी०  सी ०  एच०  सीज ०  द्वारा  कितने  लोगों  कौ  सेवा  की  जायेगी  ?

 स्वास्थ्य  र  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :

 इस  समय  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  निम्नलिखित  चिकित्सा  और  स्वास्थ्य  सुविधाएं  प्रदान

 की  जा  रही  हैं  :

 —  TT
 (1)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  बाह्य  रोगी  rqy  ग  में  आने  वाल  ATT  तथा  उप-केन्द्र

 के  प  मंच  स्वास्थ्य  गाइडों  और  दाइयों  द्वारा  रैफर  faa  गये  रोगियों  का  निदान  और

 (2)  प्रयोगशाला  सेवाए

 (3)  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  की  स्वास्थ्य

 (  4)  जच्चा  बच्चा  रोग-प्रतिरक्षण  और  परिवार  नियोजन  की  सेवाओं  की

 (5)  संचारी  रोगों  का  पता  लगाने  के  लिए  निरन्तर  निगरानी  ;

 (6)  स्वास्थ्य  दिक्षा  के  कार्य-कलाप  आयोजित  किए  जाते  हैं  ।  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  के  बारे

 में  लोगों  और  उनके  नेताओं  के  साथ  विचार-विमश  किया  जाता  है  और  उन्हें  शामिल  करने  और

 उनका  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 (7)  wa  दवाइयों  के  लिए  धनराशि  को  बढ़ाकर  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  के  लिए  प्रति  वर्ष

 18,000  उपकेन्द्र  के  लिए  2,000  और  गाइडों  के  माध्यम  से  दी  जाने

 वाली  दवाइयों  के  लिए  लगभग  48,(0)  रुपये  कर  दिया  गया  है  ।

 (8)  क्षयरोग  और  मलेरिया  के  रोगियों  का  निदान  और  उपचार  करना  |

 नाप  ee
 इसके  अलावा  द  सजा  बटा Mit  ot  ity  गये |  है  प्राथमिक  tat asa  ध च, दै दि ची  य  केन्द्र  स्वास्थ्य
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 प्रसूति  रोग  fi  wer | लिली |

 इल'ज  करते  हैं  ।  एक  चिकित्सा  अधिकारी के  पास  जन  स्वास्थ्य  की  अहंता  होनी  चाहिए  at

 इसमें  विशेष  रूप  से  प्रशिक्षित  होना  चाहिए  ।  इन  केन्द्रों  में  प्रयोगशाला  और  एक्स-रे  सुविधाओं  की

 भी  व्यवस्था  है  ।

 आरम्भ
 में

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  प्रत्येक  विकास  खण्ड  में  खोले  गए  थे  भले  ही  वहाँ

 की  आबादी  कितनी  हो  ।  मौजूदा  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  80,000  से  1,25,000  तक  की  आबादी  के

 लिए  खोले  गए  हैं  ।  पहाड़ी  राज्यों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने  के  लिए  अलग  सेਂ  कोई

 मापदण्ड  नहीं  थे  ।  अब  संशोधित  मानदण्डों  के  अनुसार  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  30,000

 भाबादी  को  और  पहाड़ों  क्षेत्रों  में  20,000  आबादी  को  सुविधाएं  प्रदान  करेगा  ।  अतिरिकत  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  केन्द्र  चरणबद्ध  ढंग  से  खोले  जाएंगे  ।  प्रत्येक  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  सामान्यता  एक

 लाख  की  आबादी  के  साथ-साथ  पहाड़ी  क्षेत्रों  को  भी  सुविधाएं  प्रदान  करेगा  ।  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  600  नये  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  174  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने

 का  बिचार है  ।  इसके  1061  ग्रामीण  औषधालयों  का  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  सहायक

 स्वास्थ्य  केन्द्र  बनाने  का  विचार  जो  कि  लगभग  25,000  आबादी  की  देखभाल  करेंगे  ।  इस

 तरह  मौजूदा  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  कम  आबादी  को  कवर  करेंगे  ।

 पंजाब  से  खाद्यान्न  उठाना

 5294.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जहां  1979  से  खाद्यान्न
 को

 स्टॉक  पड़ा  हुमा
 से  TIGHT

 का  स्टाक  उठाने  में  रेलवे  की  असमर्थता  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  AK

 यदि  तो  रेलवे  ने  स्टाक  उठाने  के  लिए
 क्या

 कार्यवाही  की  हैं  और  अभी  तक

 स्टाक  उठाने  में  असमर्थता  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  Alo  Fo  जाफर

 tes  eg

 जी  नहीं  ।  पंजाब  की

 राज्य  सरकार  की  ओर  से  खाद्यान्न  की  ढुलाई  की  कोई  मांग  पूर्ति
 >

 लए ने  काया  नहीं  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  स्कूलों  के  श्रेष् यापक ों  के  संगठनों  कौ  से  arta

 5295.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर :

 श्री  चित्त  बसूं  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  को  केंन्द्रीय  विद्यालयों  के  अध्यापकों  के  संगठनों  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त

 हुआ  हैं  जिसमें  उन्होंने
 अपनी  सेवा

 eat  में  सुधार  करने  और  अपनें  सम्बन्धित  जोनों  के  भीतर

 उनकी  तैनाती  करने  सम्बन्धी  मांग  की  गई
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 या

 afk  at,  तों  उस  ज्ञापन  शर  उल्लिखित  मांगों  कौ  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या  और

 इन  मांगों  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 दिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०  के०  :

 से  केन्द्रीय  विद्यालय  के  अध्यापकों  की  सेवा  जिससे  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन

 द्वारा  निर्धारित  स्थानान्तरण  नीति  को  गरुंवितसंगत  बनाना  भी  शामिल  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न

 मामलों  कें  बारें  में  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  अध्यापक  संघ  आर  इसके  शाखा  एककों  से

 बहुत  बड़ी  संख्या  में  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ।  अन्य  मांगों  में  संघ  की  मान्यता  केंन्द्रीय  विद्यालय  संगठन

 और  शासी  ate  में  इसका  संयुक्त  परामशंदात्री  तंत्र  का  वेतनमानों  का

 समयबद्ध  चयन  आन्तरिक  प्रोन्नति  कोटा  में  वृद्धि  आदि  शामिल  हैं  |

 प्रत्येक  संगठन  में  कर्मचारियों  की  मांगों  पर  विचार  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।  संगठन

 के  कमेंट  रियों  द्वारा  की  गई  अनेक  मांगों  पर  संगठन  द्वारा  पहलें  विचार  किया  जा  चुका  है  और

 यथासम्भव  उन्हें  स्वीकार  भी  कर  लिया  गया  है  ।  उनकी  कुछ  मांगें  अंभी  भी  संगठन  के  पास

 सरकार  के  विभिन्‍न
 मंत्रालयों  विभागों

 के  परामशं  से  जहां  कहीं  अपेक्षित  विचाराधीन हैं
 ।

 लोकोदघड  सनौर  पावर शेड  के  लिए  अतिरिक्त  लोको  फरमान  कौर

 अतिरिक्त  टी०  Tho  शार ०  के  पद

 5296.  श्री  दया  राम  शाक्य  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलवे  में  उन  लोको  शैड  और  पावर  कैड  के  नाम  क्यां  हैं  जिनमें  अतिरिक्त

 लौटते  फारमेन  और  अतिरिक्त  टी०  एफ०  आकर  के  पद  हैं  और  इसके  क्यो  कारण

 क्या  वहां  इन  पदों  का  सुजन  रेलवे  भांड  की  सहमति  से  किया  गया  है  और  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 कया  सच  है  कि  भारतीय  रेलवे  के  अन्तर्गत  किसी  भी  अन्य  स्थान  पर  अतिरिक्त

 टी ०  एफ०  भार०  और  अतिरिक्त  लोको  मेने  के  पद  नहीं हैं  और  केवल  इलाहाबाद  डिवीजन  में  ही

 ये  पद  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  Fo  जाफर  :  कोई  नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 सूचना  रेलों  से  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दीं  जायेगी

 इलाहाबाद  मंडल  में  इस  प्रकार  के  किसी  पद  का  सृजन  नहीं  किया  गया  है  ।

 हीदिया  पत्तन  रेलवे  को  भारतीय  रेलवे  को  सौंपा  जाना

 5297.  श्री  नारायण  चौबे
 :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa:
 es
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 क्या  हल्दिया  पत्तन  प्राधिकरण  इस  बर्तन  च्  रेलवे  को  शीघ्र  ही  भारतीय  रेलवे  को

 सौंप  रही  और

 यदि  at,  तो  ऐसी  कौन  सी  विशेष  आवश्यकताएं  उत्पन्न  हो  गई  जिससे  हल्दिया

 पत्तन  की  रेलवे  को  भारतीय  रेलवे  को  सौंपना  पड़ा  है  ।

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मनदो  ज़ियाउर्रहमान  श्र
 :

 सरकार  पोर्ट  रेलवे  को  चरणबद्ध  ढंग  से  भारतीय  रेलवे  को  अन्तरित  करने  के  बारे  में  विचार  कर

 रही  है  ।  इस  नीति  के  अनुरूप  हल्दिया  पोट  में  पोर्ट  रेलवे  के  एक  भाग  को  निकटवर्ती  क्षेत्रीय

 रेलवे  को  सुपुर्दे  करने  के  बारे  में  जांच  की  जा  रही  है  ।

 पोर्ट  ट्रस्टों  द्वारा  अपने  रेलवे  सिस्टम  की  व्यवस्था  करने  की  अवधारण  खासकर  इस

 पर  अधिक  ad,  पोट  की  बहुमूल्य  भूमि  के  बड़े  भाग  को  घेरे  रहने  और  अन्य  पोर्ट  संसाधनों  पर

 रुकावट  डालने  आदि  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  अब  काफी  हद  तक  पुरानी  और  अलाभप्रद  रह  गई

 पूरे  qic  रेलवे  सिस्टम  या  उसके  एक  भाग  को  भारतीय  रेलवे  को  सुपुर्द  करने  से  स्पष्ट  लाभ

 होगा  कयोंकि  भारतीय  रेलवे  इस  क्षेत्र  में  विदोषज्ञ  संगठन  है  ।  इस  बत  को  cara  में  रखते  हुए पर  -

 मर मा गाओ  पोर्टों  और  हल्दिया  डाक  कम्पलैक्स  के  पुरे  रेलवे  सिस्टम  या  एक  भाग  को

 भर्ती  क्षेत्रीय  रेलवे  को  सौंपने  के  बारे  में  जांछ  की  जा  रही  है  ।

 रेलवे  भ्र स्प तालों  में  कार्यरत  सरों  का  वेतनमान

 5298.  निहाल  सिंह  :  क्या  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  अस्पतालों  में  कार्यरत  सरों  का  वेतनमान  1960  से  पूर्व

 फार्मासिस्ट  से  अधिक  था  और  क्या  अब  ag  उससे  कम  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  सी०  Fo  जाफर  :  1960  से  पुर्व  ग्रोवर

 बाद  रेलवे  अस्पतालों  में  कार्यरत  सरों  का  वेतनमान  फार्मासिस्ट ों  के  वेतनमान  से  कम  रहा  है  ।

 seat  ही  नहीं  उठता  ।

 मेडिकल  कालेज  भ्रौर  उनमें  दाखिला  क्षमता  तथा  उनमें  wager  जाति

 श्रतुसुद्चित  जनजातियों  के  लिए  सीटों  का  aren

 5299.  sit  रामविलास  पासवान  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 वत  कूप  करेंगे
 कि  :

 इस  समय  aa  में  चल  रहे  मेडिकल  कालेजों  के  नाम  भौर  संख्या  क्या

 1  1983  को  प्रत्येक  मेडिकल  कालेज  के  डिग्री  स्तर  पर  दाखिले  की  कुल
 क्षमता  कितनी  थी  ;
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 (77)  सुचित  जाति/अनुसु चित  जनजाति  और  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  कितनी  सीटें

 गीत  की  गई  और

 प्रत्येक  मेडिकल  कालेज  में  दान  के  लिए  प्रति  विद्यार्थी  you  के  देने  पर  कितनी  सीटें

 मिलती
 हैं  !

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :

 और  मान्यता  प्राप्त  मेडिकल  कालेजों  के  नाम  तथा  पते  और  स्नातक  ga  पाठ्यक्रमों

 में  1981-82  में  दाखिल  हुए  छात्रों  की  संख्या  का  एक  विवरण  संलग्न

 [wart  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  6266/83]

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  संस्थाएं  अनुसूचित  जातियों
 जनजातियों  के

 आरक्षण  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  हिदायतों  का  पालन  करती  हैं  ।  इन  हिदायतों  के  अनुसार

 अनुसूचित  जातियों  के  लिए  15  प्रतिशत  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  5  प्रतिशत  सीटें

 भारक्षित  की  जानी  चाहिएं  ।  राज्य  सरकारों  के  अन्तर्गत  आने  वाली  संस्थायें  अनुसूचित

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  सीटों  के  आरक्षण  के  बारे  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा

 जारी  की  गई  हिदायतों  का  पालन  करती

 कैपिटेशन  फोस  लेने  की  प्रथा  केवल  आसान  प्रदेश  और  पंजाब  के  ही  थोड़े

 से  प्राइवेट  मेडिकल  कालेजों  तक  सीमित  भारत  सरकार  इस  प्रथा  के  विरुद्ध  है  और  उसके

 पास  ऐसी  व्यवस्थाओं  के  ब्यौरे  से  सम्बन्धित  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 को  प्रभावकारिता

 5300.  श्री  रामविलास  पासवान  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्सर  की  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  डा०  Fo  राय  चौधरी  और

 डा०  एच०  चौधरी  द्वारा  रामवाण  के  रूप  जैसा  कि  उनका  दावा  विकसित  किये  गये  जीव

 की  प्रभावकारिता  के  मूल्यांकन  के  लिए  1974  में  है  १६ एक
 =

 ड  अविलोकन  समिति

 की  स्थापना  की  गई

 यदि  तो  समिति  ने  क्या  निष्कर्ष  और

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  कुमुद  जोशी )  :

 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  की  प्रभावकारिता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिये

 किसी  समिति  का  गठन  नहीं  किया  है  ।  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  ने  इस  औषधि  के  परीक्षणों

 का  ब्यौरेवार  अध्ययन  कराने  के  लिये  1975  में  एक  समिति  गठित  की  थी  ।  उस  समिति  ने

 फेकਂ  के  परीक्षणों  के  निष्कर्षों
 की

 जांच-पड़ताल  की  ate  यह  पाया  कि  यद्यपि  सर विक्स  के  ट्यूमर
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 वाले  कुछेक  रोगियों  को  इस  औषधि  से  कुछ  लाभ  तथापि  उस  समय  तक  जिन  रोगियों का

 इस  दवाई  से  इलाज  किया  गया  उनकी  संख्या  बहुत  ही  थोड़ी  थी  जिसके  कारण  कोई  ठोस

 कन  नहीं  किया  जा  सकता  था  ।  उन्होंने  यह  सिफारिश  की  कि  इस  दवाई  का  परीक्षण  बड़ी  संख्या

 में  रोगियों  पर  feat  जाए  और  अस्पतालों  में  इसका  उपयोग  शुरू  करने  पर  विचार  करने  से  पहले

 इसके  निष्कर्षों  का  मुल्यांकन  कया  जाए  उस  समिति  ने  ag  भी  सिफारिश  की  थी  कि  इस

 औषधि  का  उपयोग  सर्ज  रेडिएशन  तथा  अन्य  केमोथेराप्युटिक  औषधियों  के  साथ-साथ  किया

 जाये  ताकि  इस  बात  का  मुल्यांकन  किया  जा  सके  कि  ऐसा  करने  मे  एकल-औषधि-विधि  की  अपेक्षा

 बेहतर  निष्कर्ष  निकलते  हैं  या  नहीं  ।

 कर  }
 चूकि

 ध  सहायक  नामक  औषधि  पर  परीक्षण  अभी  चल  रहे  हैं  इसलिए  कोई

 निश्चित  धारणा  नहीं  बनाई  जा  सकती  |

 अफगानिस्तान  wie  कम्पूचिया  से  विदेशी  सेन/श्रों  को  वापस

 5301.  प्रो ०  च्  दंडवते  :

 श्री  चन्द  डागा  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  सरकार  गुटनिरपेक्ष  देशों  के  दिल्‍ली  में  आयोजित  हाल  के  शिखर  सम्मेलन  के

 न  क माध्यम  से  अफगानिस्तान  और  कम्पूचिया  से  विदेशी  सेनाओं  पैसा  ने  मांग  करने  में  सफल

 रही  और

 इन  देशों  से  विदेशी  सेनाओं  की  वापसी  के  बारे  में  आगे  क्या  उपाय  करने का

 विचार  है  ?

 मन्त्री  (si  पी०  ato  नरसिंह  :  नई  दिल्ली  में  हाल  ही में

 संपन्न  गुटनिरपेक्ष  सम्मेलन  ने  दक्षिण-पूर्व  एशिया  और  दक्षिण-पश्चिम  एशिया  के  सम्बन्ध  में  आम

 से  प्रस्ताव  स्वीकार  किए  ।  भारत  आम  सहमति &  स्वीकृत  इन  प्रस्तावों  का  समर्थन  करता

 है  जिनमें  अफगानिस्तान और  कम्पूचिया
 से  विदेशी  सेनाएं  हटाना  शामिल  संगत  प्रस्ताव  इस

 प्रकार है  —

 अलक्षित-पुते  एशिया

 एशिया  की  स्थिति  की  समीक्षा  करते  हुए  राज्याध्यक्षों  | शञासनाध्यक्षों  ने  इस

 क्षेत्र  के  निरंतर  संघर्षों  और  तनावों  पर  गम्भीर  चिन्ता  व्यक्त  विशेषकर  जबकि  कई  राज्य

 गुट  निरपेक्ष  देशों  के  आन्दोलन  के  सदस्य  हैं  ।  उन्होंने  संप्रभुत्ता  संपन्न  राज्यों  के  मामलों  में

 क्षेत्र  और  संप्रभुत्ता  संपन्न  राज्यों  के  विरुद्ध  शक्ति  के  प्रयोग  की  अस्वीकार्यता  के  सिद्धांत  के  प्रति

 अपने  समधन  को  दोहराया  |  उन्होंने  चेतावनी  दी  कि  कम्पूचिया  में  और  उसके  आस-पास  तनावों  की

 जो  स्थिति
 है

 उसके  बढ़  जाने  का  पूरा  खतरा  है  ।  वे  इस  ओर
 से  आश्वस्त  थे  कि  यह  बहुत  जरूरी

 है  कि  एक  ऐसे  व्यापक  राजनीतिक  समाधान
 माध्यम

 से  इन  तनावों  को  शांत  किया  जाए  जिसमें
 सभी  विदेशी  सेनाओं  की

 वापसी  व्यवस्था  हो  और  इस  तरह  इस  क्षेत्र  के  सभी  राज्यों
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 सरी स़  मत्ता  ,  स्वतंत्रता  और  Aas arya  सम्  से प  पूर्ण  सम्मान  का जिनमें  कम्पूचिया  भी  शामिल  च्

 सुनिश्चय  हो  सके  |

 राज्याध्यक्ष ों
 ने  इस  बात  की  पुष्टि  की  कि  कम्पूचिया  की  जनता  को

 विदेशी  तोड़-फोड़  और  जोर  जबरदस्ती  के  बिना  अपने  भाग्य  के  निर्णय  करने  ar  अधिकार

 और  आशा  व्यवत  की  कि  बातचीत  और  पारस्परिक  gongs  की  प्रक्रिया  से  ऐसे  वातावरण  का

 निर्माण  होगा  जिससे  इस  अधिकार  का  प्रयोग  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  वे  इस  बात  पर  भी

 सहमत  थे  कि  इस  क्षेत्र  में  संघर्षों
 के  कारण  जो  मानवीय  समस्याएं  पैदा  हो  गई  हैं  उनके  लिए

 तत्काल  उपाय  करने  की  आवश्यकता  है  जिसके  लिए  सभी  सम्बद्ध  पक्षों  के  बीच  सक्रिया  सहयोग

 जरूरी  है  ।  उन्होंने  इस  क्षेत्र
 के

 सभी  राज्यों  से  ऐसी  बात  वीत  शुरू  करने  का  अनुरोध  किया  जिससे

 उनके  पारस्परिक  मतभेद  सुलझेंगे  और  इस  क्षेत्र  में  स्थायी  शांति  एवं  स्थायित्व  स्थापित  होगा  तथा

 बाहरी  शक्तियों  के  हस्तक्षेप  और  दखलंदाजी  का  खतरा  समाप्त  होगा  ।  इस  सिलसिले  में  उन्होंने

 इस  क्षत्र  में  स्वतंत्रता  और  तटस्थता  का  क्षेत्र  शीघ्र  स्थापित  करने  की  दिशा  में  किए  जा

 रहे  प्रयासों  की  सराहना  की  और  सभी  राज्यों  से  अनुरोध  feat  कि  वे  इन  प्रयासों  में  अपना  पूर्ण

 सहयोग  दें  ।

 दक्षिण-पश्चिम  ए  दिया

 राज्याध्यक्षों  शासनाध्यक्ष ों  ने  दक्षिण-पश्चिम  एशिया  की  स्थिति  पर  गहन  चिन्ता  व्यक्त

 की  और  इस  बात  पन  सहमत  हुए  कि  इस  क्षेत्र  की  शांति  ate  स्थिरता  के  लिए  इसके  खतरनाक

 परिणाम  होंगे  ।  वे  इस  बात  पर  सहमत  थे  कि  इस  स्थिति  के  बने  रहने  से  अन्तर्राष्ट्रीय  शांति  और

 सुरक्षा  पर  गंभीर  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।  इस  संद  में  उन्होंने  अफगानिस्तान  की  स्थिति  पर  विशेष

 रूप  से  चिन्ता  प्रकट  की  ।  उन्होंने  फरवरी  1981  में  नई  दिल्‍ली  में  विदेश  मंत्रियों  के  सम्मेलन  की

 इस  अत्यावश्यक  मांग  को  दोहराया  जिसमें  विदेशी  सेनाओं  की  वापसी  के  आधार  पर  राजनैतिक

 समाधान  att  अफगानिस्तान  की  क्षेत्री  अखंडता  भौर  उसकी  गुटनिरपेक्ष

 स्थिति  तथा  अगस्त  प  भौर  गेर  दखलन्दाजी  के  सिद्धान्तों  पर  सख्ती  से  अमल  करने  की  मांग  की

 गई  है  ।  उन्होंने  सुरक्षित  रूप  से  और  सम्मानपूर्वक  अपने  घरों  को  लौटने  के  अफगान  शरणार्थियों

 के  अधिकार  की  पुष्टि  की  और  इस  व्यापक  मानवीय  समस्या  के  तत्काल  समाधान  की  मांग  की  ।  इस

 प्रयोजन  के  लिए  उन्होंने  सभी  सम्बद्ध  पक्षों
 से  किसी  ऐसे  समाधान  के  लिए  कार्य  करने  का  अनुरोध

 फिया  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  अफगान  जनता  बिना  किसी  बाहरी  हस्तक्षेप  प  के  अपने

 भाग्य  का  निर्णय  कर  सके  अफगान  दरणार्थी  अपने  घरों  को  लौट  सक  ।

 राज्याध्यक्षों  ने
 अफगानिस्तान  की  स्थिति  के  हल  की  तलाश  में

 किए  गए  सच्चे  प्रयासों  की  सराहना  की  और  इस  दिशा  में  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव  द्वारा  किए  गए

 रचनात्मक  उपायों  के  प्रति  अपना  समर्थन  व्यक्त  किया  ।  उन्होंने  महासचिव  की
 मध्यस्थता  के

 माध्यम  से  विचार-विमर्शों  को  सही  दिशा  की  ओर  एक  कदम  बताया  और  यह  अनुरोध  किया  कि

 गुट-निरपेक्ष
 देशों  के  आन्दोलन  के  आदेशों  और  सिद्धान्तों  के  अनुरूप  इस  समस्या  के  शीघ्र

 16!



 प्रश्नों  के  लिखित  उतर  31  1983

 नितिन  समाधान  को  संवर्धित  werk  लिए  ये  प्रयास  जारी  रखे  जाएं  ।  उन्होंने  सभी  राज्यों  से

 संयम  बरतने  का  अनुरोध  किया  जिससे  कि  इस  क्षेत्र  बी  शाति  और  सुरक्षा  के  खतरे  को  बढ़ने  से

 रोका  जा  सके  और  ऐसे  उपाय  करने  का  आग्रह  जिनसे  शांतिपूर्ण

 राष्ट्रीय  प्रादेशिक  अखंडता  के  प्रति  सम्मान  तथा  राज्यों  के  आंतरिक  मामलों  में

 अ-हस्तक्षेप  और  के  गुट  निरपेक्ष  सिद्धान्तों  के  आधार  पर  इस  क्षेत्र  के  राज्यों में

 स्थायी  और  समरसता  पूर्ण  सम्बन्धों  के  अनुकूल  स्थितियों  का  निर्माण  हो  सके

 चम्पारन  में  महात्मा  गाँधी  के  नाम  पर  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय

 को  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव

 5302.  श्री  राम  विलास  पासबान  :  कया  शिक्षा  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  बिहार  में  चम्पा रन  अथवा  किसी  अन्य  स्थान  पर  महात्मा

 गांधी  के  नाम  पर  एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  का  विचार

 यह  सच  है
 कि  चम्पारन  का  जिला

 प्रशासन  विश्वविद्यालय  के  लिए  भूमि देने

 को  तैयार  और

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  खोलने  के  लिये  निर्धारित  मानदंड  कया है
 ?

 शिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०के  :

 नहीं  ।

 केन्द्रीय  सरकार को
 चम्पारन  के  जिला  प्रशासन  अथवा  किसी  अन्य  एजेन्सी  द्वारा

 विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  लिए  अपेक्षित  भू-खण्ड  की  पैदाइश  करते  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुचना

 नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  के  लिए  किसी

 प्रकार  का  मानदण्ड  निर्धारित  नहीं  किया  है  ।

 दक्षिण  qa  के  पर्दा  रोड  डिवीजन  में  art  की  es  प्  |
 [wT
 ig

 5303.  श्री  लक्ष्मण  सलिक  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  रेलगाड़ियों  के  चालन  में  सुरक्षा  और  समय  पालन  बनाये  रखने

 पर  अधिक  जोर  दिया

 क्या  उन्हें  दक्षिण  पु  रेलवे  के  अन्तर्गत  खुर्दा  रोड  डिवीजन  में  चलती  गाड़ियों  माल

 दौर  और  रेलवे  ars  में  होने  वाली  चोरी  की  घटना  ay  उगे
 ree
 बा  रे  में  पता

 यदि  तो  उस  रेलवे  जोन  में  अपराधों  की  रोकथाम  के  लिए  पिछले  एक  वर्ष  के

 दौरान  क्या  कदम  उठाये  गए  और
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 वर्ष
 1982  में  कितने  मामलों  का  पता  लगा  कर  कार्यवाही  की  गई  और  ऐसे  म

 में  कितने  लोग  अन्त ग्रस्त  थे  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  :  हां  ।

 1981  की  तुलना  में  1982  के  दौरान  खुर्दा  रोड  मण्डल  में  अपराधों  की

 घटनाओं  में  गिरावट  का  रुख  दिखायी  दिया  है  ।

 अपराधों  की  रोकथाम  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :

 (1)  भेद्य  गाड़ियों  में  मार्ग  रक्षी  तनात  fru  गए  हैं  ।

 (2)  भेद्य  खंडों  में  गीत  लगायी  जाती है
 ।

 (3)  पुलिस  प्राधिकारियों  के  साथ  निकट  सम्पक  रखा  जा  रहा  है  ।

 )  to  सु०  बल  को  अपराध  आसूचना  शाखा  के  क्यारियों  को  अपराध  और

 घियों  के  सम्बन्ध  में  आसूचना  एकत्रित  करने  के  लिए  तैनात  किया  गया  है  ।

 1982  के  दौरान  पर्दा  रोड  मंडल  में  दर्ज  स्थानीय  अपराधों  के  23  मामलों  में  से

 17  मामलों  का  पता  लगाया  गया  और  38  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  जिन  पर  भारतीय

 दंड  संहिता  और  रेल  सम्पत्ति  (fafa  विरुद्ध  अधिनियम  के  अंतगर्त  मुकदमा  चलाया  जा

 रहा है  |

 1983-84  के  दौरान  कुष्ठ  तपेदिक  ale  ator  को  नियंत्रित

 करने  के  लिए  धनराशि  फा  श्रावण

 5304.  लक्ष्मण  मलिक
 :

 क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 रेंगे  कि

 ae  oo
 )

 क्या  कुष्ठ
 त  पादे  STS  अन्धे  कन  को

 .
 नियंत्रित  करने  के  लिए  1983-84  में

 धनराशि  रखी  गई
 है

 यदि  तो  उक्त  उद्देश्य  के  लिए  राज्यवार  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है

 सनौर

 कुष्ठ  तपेदिक  और  अन्धापन  के  नियंत्रण  के  लिए  1982-83  में  चलाए  गए  कार्य

 क्रम  बौर  1983-84  में  चलाए  जाने  वाले  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना

 और  1983-84  के  दौरान  कुष्ठ  क्षय  रोग  और  दुष्टि हीनता  की  रोकथाम  के

 कार्यक्रमों  के  लिए  क्रमशः  1100  लाख  280  लाख  रु०  और  668.75  लाख  रु०  का

 योजनागत  प्रावधान  किया  गया  है  ।  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  इस  धन  का  बंटवारा  उनके  द्वारा

 वास्तव  में  इस्तेमाल  किये  गये  धन  पर  निर्भर  करता  है  ।
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 1982-83  में  चुरू  किए  गए  और  1983-84 के  दौरान  शुरू  किए  जाने  वाले  मुख्य

 कार्यक्रम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 रेवरा

 a ene

 982-83  में  अब  तक  प्राप्त  1983-84  की किया  क्रम  र्  ताम

 मुख्य  उपलब्धियां  इसी  अवधि  के  लक्ष्य

 «गाला

 राष्ट्रीय  कुष्ठ  नियंत्रण  कार्यक्रम

 कितने  नये  रोगियों  का  पता

 लगाया  गया  3.515  लाख  4.778  लाख

 कितने  रोगियों  का  इलाज

 3.203  लाख  4.778  लाख
 शु  किया  गया

 राष्टीय  क्षय  रोग  कार्यक्रम

 कितने  नए  रोगियों  का  पता

 लगाया  गया  9.43  लाख  12.5  लाख

 राष्ट्रीय  दृष्टिहीनता

 नियंत्रण  काय क्रम

 मोतियाबिन्द द  के  कितने

 आपरेशन  किए  गए  6.5  लाख  12.93  लाख
 बा  वाया

 रेल  पथों  का  विषय  तस्करी

 5305.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन

 श्री  बाघ  वर्मा  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  का  रैलियों  के  विद्युतीकरण  का  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  और

 किन  प्रमुख  रेल  पथों  को  इसके  अंतगर्त  लाया  जायेगा  और  उसमें  कुल  कितनी

 राशि  खर्च  होगी
 ?

 रेल
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री
 सो०  के०  जाफर  :  जी  रेलों  ने  1980-

 की  समयावधि  के  लिए  रेल  विद्य,/तीकरण  का  एक  कार्यक्रम  बनाया

 निम्नलिखित  मुख्य  मार्गों  के  वे  खण्ड  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  आते  हैं  जिनका  पहले

 विद्युतीकरण  नहीं  किया  गया  है

 (1)  दिल्‍ली-बम्बई

 (2)  दिल्‍ली-बम्बई  रेलवे  )
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 (3)  दिल्‍ली-मद्रास

 (4)  बम्बई-हावड़ा

 (5)  मद्रास-हावड़ा

 (6)  मद्रास-बम्बई

 (7)  बिलासपुर-अनूपपुर-कटनी-बीना

 (8)

 (9)  सीतारामपुर-पटना-मुगलस  राय-जालन्धर
 सिटी

 (10)  मद्रास-बेंगलूरू

 (11)  दिल्‍ली-अम्बाला

 उपयु क्त  मुख्य  मागों  के  faa  aac  पर  कुल  लगभग  1600  करोड़  रुपये  खच  आयेंगे  |

 दिल्‍ली  मद्रास  मार्ग  का  विद्युतीकरण

 5306.  प्रो ०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  रेल  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  दिल्‍ली  मद्रास  मार्ग  का
 विद्युतीकरण  कार्य  अब  चल  रहा  और

 (a)  यदि  at,  तो  कितने  समय  के  अन्दर  इसके  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य
 मन्त्री  सी

 ०  Fo  जाफर  :  जी  हां  ।

 इसके  मान  1988  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 धूम्रपान  नियंत्रण  उपाय

 5307.  श्री  नवल  किशोर  फार्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह्  बताने

 कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  धूम्रपान  दिन  प्रतिदिन  बढ़

 और

 धूम्रपान  नियंत्रण  उपायों  को  हमारी  स्वास्थ्य  सेवा  की  नीतियों  का
 एक  अभिन्न

 ain  बनाने  हेतु  सांविधिक  चेतावनी  के  अलावा  अन्य  उपाय  सरकार  द्वारा  किये  जाने  का

 विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :

 भारत  सरकार  ने  ऐसा  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  है  ।

 बिक्री  किए  जाने  वाले  सिगरेट  के  सभी  पैकेटों  पर  तथा  धूम्रपान  के  प्रत्येक  विज्ञापन

 में  सांविधिक  चेतावनी  के  अलावा  धूम्रपान  नियंत्रण  के  लिए  कुछ  अन्य  उपाय  किए  गए/किए  जा

 ee

 (i)  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  ने  धूम्रपान  को  प्रोत्साहन  देने  सम्बन्धी  कोई  भी  विज्ञापन

 स्वीकार  न  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।
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 (11)  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों
 को

 सिगरेट  पूति  और  वितरण

 का  1975  को  जोरदार  ढंग  से  लागू  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 (iii)  आकाशवाणी  दूरदर्शन  और  faecal  के  जरिए  धूम्रपान  की

 हानियों  के  बारे  में  जन  स्वास्थ्य  दिक्षा  अभियान  चलाये  गए  हैं  |

 सारी  स्कूलो  पाठ्यक्रमों  के  कारण  विद्याथियों  पर  अधिक  बो  होना

 5308.  sit  बदल  किशोर  दार्मा  :

 श्री  गुफरान
 :

 कुमारी पुष्पा  देवी  सिह

 श्री  होश  कुमार  गंगवार  :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 alt  जय  नारायण रोत  :

 sit  जो०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  कया  दिक्षा  शौर  संस्कृति  पन्नों घर ल  नप  ऑप्ट  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  देवा  के  अनेक  भागों  में
 स्कूलों  के  छात्र  यह

 qa
 करते  हैं  कि  उनके  लिए  निर्धारित  पाठ्यक्रम  अधिक  है  और  इससे  उन  पर  बोझ  बढ़ा  और

 सरकार  का  विद्यार्थियों  को  अपने  वांछित  व्यक्तित्व  गुणों  का  विकास  करने  में

 यता  देने  और  दिक्षा  की  वर्तमान  जो  परीक्षा  प्रधान  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने का  विचार  है  ?

 शिक्षा  site  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  Fo

 राष्ट्रीय  शेक्षणिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  ने  केरल  भर

 हरियाणा  के  सम्बन्ध  में  छोटे  नमूने  के  तौर  पर  एक  समावेशी  अध्ययन  आयोजित  प्रत्येक

 राज्य  से  प्राप्त  प्रत्युत्तरों  से
 निकले  निष्कर्ष  से  ag  देखा  गया  था  कि  कठिन  पाठ्यक्रम  विषय

 वस्तु  की  अधिक  मात्रा  और  समय  आवंटन  की  दृष्टि  से  छात्रों  को  frat  भी  विषय  से  सम्बन्धित

 अपनी  पाठ्यचर्या  भारी  भरकम  नहीं  लगी  ।

 छात्रों  में  भ्रपेक्षित  व्यवितत्व  लक्षणों  के  विकास  के  लिए  पर्याप्त  महत्व  देने  के  प्रयास

 feu  गए  हैं  ।  उदाहरणों  समाज  उपयोगी  उत्पादक  कार्य  और  सामुदायिक  स्वास्थ्य  और

 शारीरिक  नैतिक
 सह-पाठ्य  चर्या

 कार्य  कलाप  जैसे  पाठ्यचर्या  विषयों  को  अब

 क्  स्कूली  पाठ्यचर्या  का  एक  अभिन्न  रंग  बना  दिया  गया  है  ।  परीक्षा  की  वर्तमान  पद्धति  में

 सुधार  तरने  के  भी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 नसों को  कमी

 5309.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :
 कया  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ि  पि  पि

 कया  सरकार  देश  में  नसों  की  बहुत  अधिक  कमी  महसुस  कर  रही

 डाक्टर-नसं  नसं  मरीज  और  नसे  जनसंख्या  का  अनुपात  कया

 है  और  सरकार  ने  इसके  लिए  क्या  मानदण्ड  मंजूर  किये

 क्या  बहुत  बड़ी  संख्या  में  नसें  खाड़ी  के  और  अन्य  देशों  में  गई  हैं  यदि  तो  पिछले

 तीन  वर्षों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 कया  बहुत  बड़ी  संख्या  में  नर्सों  का  बाहर  जाना  काम  की  घटिया  छतों

 कम  वेतन  और  अन्धकारमय  भविष्य  निसिंग  कालेजों और  संस्थानों  आदि  की  कमी

 के  कारण

 नसों  की  प्रशिक्षण  और  वेतन  आदि  के  बारे  में  और  समिति

 मुदलियार  समिति  देही  समिति  के  मुख्य  निष्कर्ष  कया

 क्या  प्रशिक्षित  नर्सिंग  एसोसिएशन  साफ  इण्डिया  ने  1982  में  स्वास्थ्य  मंत्री  को  एक

 ज्ञापन  दिया  था  और  यदि  तो  उसमें  की  गई  मुख्य  मांगें  क्या  और

 भारत  में  नसों  की  इस  कमी  को  दूर  करने  हेतु  सरकार  की  नीति  और  किये-योजना

 क्या &  !

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :

 (*)  देश  में  कुल  मिलाकर  sat  की  कोई  अधिक  कमी  नहीं  है

 (1),  (11)  और  (11)

 सरकार  ने  रोगी-नसं  और  जनसंख्या-नर्स  सम्बन्धी  कोई  मानदण्ड  निर्धारित

 नहीं  किये  हैं  ।  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद  ने  1968  में  हुई  अपनी  बैठक  में  Fereray  अस्पताल

 तथा  दूसरे  अस्पतालों  में  1:3  और  1:5  नसं-रोगी  अनुपात  की  सिफारिश  की  थी  ।

 और  कुल  मिलाकर  देश  से  नसें  बड़ी  संख्या  में  बाहर  नहीं  गयी  हैं  ।  कुछ  aa

 अधिक  परि लब्धियों  से
 आक्षित  होकर  खाड़ी  के  ओर  अन्य  देशों  में  गई  हैं  ।  चूंकि  ag  सारी  भर्ती

 सरकार  से  सरकार  भाधार  पर  नहीं  हुई  इसलिए  कितनी  नसें  विदेश  गयी  उसके  बारे  सें  कोई

 जानकारी  नहीं  है  ।

 (=)  प्रत्येक  रिपोर्ट  से  लिए  गए  उद्धरण  संलग्न  हैं  ।

 (a)  जी  नही  मुख्य  मांगें  इस  प्रकार

 (i)  ग्रामीण  तथा  कस्बों  जैसे  क्षेत्रों  में  नर्सों  की  सुरक्षा  और

 (ii)  निसिंग  सेवाओं  का  पुनर्गठन

 तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  निसिंग  कार्मिकों  की  सेवा-शर्तों  में

 कटाई र  =

 सुधार
 किया  जा  रहा  है  Pe  Aly say  में  नसो ंके  नये  स्कूल  और  कालेज  खोले  गए  हैं  ।
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 MAINS  क  इराक  BIST  UI  पर  MY नलारनीरा  alias  अयाज  STITT  सीडीएमए  शउर  frrn  पाहा

 5310.  Sto  बसन्त  कुमार  पंडित  नौवहन  ale  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारतीय  नौवहन  निगम  ara  विभिन्‍न  स्रोतों  से  1978-79,  1979-80,  1980-81,

 1981-82  और  1982-83  के  दौरान  कुल  जितने  कंटेनर  किराये  पर  लिए  गये  और  प्रत्येक  वर्ष  के

 दौरान  उन  पर  रुपये  और विदेशी  मुद्रा  में  किराये  का  कितने  प्रभार  का  भुगतान  किया

 क्या  यह  सच  है.कि  भारत  में  कंटेनरों  का  यातायात  बहुत  तेजी  से  बढ़  रहा

 क्या  विदेशी  मुद्रा  पर  ्  बचाने  और  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  हेतु  भारतीय

 नौवहन  निगम  के  अपने  कंटेनर  रखने  के  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  ऐसी  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  ?

 नौवहन  site  परिवहन  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  जियाउंरंहमान  श्र

 :

 नीचे  दी  गई  सारणी  में  भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  इस्तेमाल  किए  कंटेनरों  की  संख्या  और  उनके

 लिए
 दिया  गया  किराया  दिखाया  गया  है  :

 गातययल्‍तएईएगल्‍।”*

 वर्ष  औसत  प्रतिदिन

 काटकर  ु  ची

 ee  (20  फुट
 बराबर  युनिट  है  )  (qo  एस०

 1978-79  734  730,300

 1979-80  1651  1,486,200

 1980-81  3500  3,057,700

 1981-82  3700  8,188,788

 ध उ
 84  57,507 1982-83  10000

 1982

 भारतीय  नौवहन  निगम  ग्लोबल  टेंडरों  के  जरिए  किए  करार  के  अन्तरगत  इंटरनेशनल

 कंटेर  लिंग  विख्यात  कम्पनियों  से  किराये  पर  कंटेनर  लिये  थे  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 कि  कंटेनर  इस्तेमाल  के  क्षेत्र  पर  निर्भर  करते  हुए  विभिन्‍न  अवधियों  के  लिए  कंटेनर  किराये  पर

 ही  उपरोक्त  प्रतिदिन  कंटेनर  कंटेनरों  को  जरूरत  3  इस्तेमाल  बेहतर  है  ।

 जी  aft

 जी  vert

 set  नहीं  होता

 तिब्बतियों  द्वारा  जनमत  संग्रह  की  मांग  कानों

 S311.  डा०  चुस्त
 कुमार  वया  fade  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 $$$

 (=)  क्या  भारत  सरकार  ने  11  दिसम्बर STN;  1982  के  में  *'तिब्बतियन्स

 जलेबी  साइट  शीर्षक  समाचार  से  प्रकाशित  होने  वाले  समाचार  को  जब्त  कर  दिया  था

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  के  पास  तिब्बती  लोगों  द्वारा  उनके  आत्म  निर्णय

 लेने  के  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्र  में  रखे  गये  जनमत  संग्रह  की  मांग  के  बारे  में  कोई  सूचना

 क्या  अनेक  संसद  सदस्यों  ने  प्रधान  मंत्री  को  उनकी  इस  मांग  के  समर्थन  में  ज्ञापन

 दिया  और

 (a)  यदि  तो  उनकी  मांगों  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ae

 प्रधान  मन्त्री  की  उस  मांग  के  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  स्त्री  पी०  वी०  नरसिंह  राव )

 और  भारत  में  विभिन्न  तिब्बती  संगठनों  से  संयुक्त  राष्ट्र  के  महासचिव

 को  सम्बोधित  ज्ञापन  की  प्रतियां  प्राप्त  हई  हैं  ।  हमें  विभिन्‍न  पार्टियों  के  118  संसद  सदस्यों  के

 हस्ताक्षर  से  एक  ज्ञापन  की  भी  प्रति  प्राप्त  हुई  है  जिसमें  के  60  लाख  लोगों  को

 निर्णय  तथा  स्व-शासन  की  उनकी  न्यायोचित  और वैध  मांगों  के  लिए  समर्थन
 एवं

 सहानुभूति क

 वचन  दिया  गया  है  ।

 भारत  तिब्बत  को  चीन  का  एक  अभिनत  अग  मानती
 है

 )  अतः  भारत

 सरकार  द्वारा  प्रतिक्रिया  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संसद  सदस्यों  को  चीन  की  यात्रा  का  रह  किया  जाना

 5312.  डा०  बसंत  कुमार  पंडित  :
 क्या  बिदेशी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  12  1982  के  एक्सप्रेस  '
 में

 विजिट  बाई  trad  आफ  पार्लियामेंट  टीम  कसाब  aga  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया
 है

 निकी पनਂ यदि  तो  कया  भारत  सरकार  ने  स्वयं  अथवा  च॑  सरकार  के  कहने पर  यह

 यात्रा  कर  दी  है  और  उसके  कया  कारण  हैं

 संसद  सदस्यों  के  जिस  दल  ने  चीन  की  यात्रा  करनी  थी  उसके  नेता  और  सदस्यों  के

 क्या  Qs

 क्या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  वहां  एक  दल  भेजने  है  यदि  तो  उसका

 ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  और

 रार सर  UN  ने  वर्ष  1983-84  के  दौरान  औद्यौगिक  और  विद्वानों  के  आदान

 प्रदान  के  द्वारा  भारत  चीन  सम्बन्धों  को  सुधारने  के  लिए  कया  अन्य  योजनाएं  बनाई  हैं  ?
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 '
 विदेश  मन्त्री  पी०वी०  नति  राव  )  :  at

 न  उ
 सरकार  के  साथ  परामदषं  के  बाद  इस  भारतीय  प्रति  1115० ल  की  यात्रा  रह  कर  दी

 ई  थी  क्योंकि  नवें  एशियाई  खेलों  के  समापन  समारोह  में  अरुणाचल  प्रदेश  के  नत्यों  पर  नवचीन

 समाचार  एजेन्सी  की  टिप्पणी  के  कारण  वातावरण  दूषित  हो  गया  था  ।

 सरकारी  तौर  पर  प्रायोजित  प्रतिनिधिमंडल  स्वर्गीय  डा०  कोटनिस  भर  डा०

 टल  की  पुण्यतिथियों  के  अवसर  पर  चीन  में  आयोजित  किए  जाने  वाले  स्मारक  समारोह  में  भारत

 सरकार  की  ओर  से  प्रायोजित  प्रतिनिधिमंडल  में  शामिल  थे  :  श्री  बी०  आर०  संसद  सदस्य

 डा०  सुब्रह्मण्यम  संसद  सदस्य  और  श्रीमती  रजनी  नेहरू  |

 चूकि  डा०  अटल  और  डा०  कोटनीस  की  स्मृति में  आयोजित  समारोह  समाप्त  हो

 चके  इसलिए  अब  कोई  प्रतिनिधिमंडल  भेजने  का  eq  नहीं  उठता  |

 विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  चीन  के  साथ  विनिमय  चल  रहा  है  और  और  अन्य  बातों  के

 साथ  अब  चल  रही  सरकारी  वार्ता  के  माध्यम  से  यह  उत्तरोत्तर  आगे  बढ़  रहा है  |

 कुष्ट  रोग  के  विशिष्ट  उपचार  के  लिए  श्रनसन्ध(न  केन्द्र

 5313.  श्री  नरसिंह  राव  संबंधी  :
 क्या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 (=)  क्या  यह
 सच

 है  कि  कुष्ठ रोग  के  विशिष्ट  उपचार  के  लिए  देश  में  कोई  राष्टीय

 अनुसंधान  केन्द्र  नहीं  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कट दम  उठाए  गए  हैं  ? GH  WON,

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना

 और  नहीं  ।  चविगलपट  में  भारत
 सरकार  का  एक  केन्द्रीय  कुष्ठ  शिक्षण

 अनुसंधान  संस्थान  है  ।

 fara  स्वास्थ्य  संगठन  के  सहयोग  से  Hes  उपचार  केन्द्र

 5314.  श्री  नरसिंह  राव  सूर्यवंशी  :
 क्या  स्वास्थ्य  wie  परिवार  कल्याण  स्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करा  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  सहयोग  से  देश  में  कुष्ठ  उपचार

 केन्द्र  स्थापित  करने  का  और

 यदि  हां  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य  श्र  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 मोहसिना  fea

 नही ं।
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 ये  प्रश्न ही  नहीं

 अफगानिस्तान  से  सोवियत  रूस  का  हटना

 53:5.  श्री  आनन्द  सिह  :  क्यां  fader  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  1  1982  के  एन०  डिमान्ड्स

 सोवियत  पुल  आउट  आफ  ela  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया

 इस  आशय  का  संकल्प  किन-किन  देशों  ने  प्रस्तुत  अफगानिस्तान से  विदेशी

 टुकड़ियों  की  वापसी  के  बारे  में  संकल्प  का  पाठ  क्या  और

 राष्ट्र  संघ  में  चर्चा  के  समय  किन-किन  देवों  ने  उक्त  संकल्प  के  anda  में  किन-किन

 देशों  ने  विरोध  में  मत  दिया  तथा  कौन-कौन  से  देश  मतदान  के  समय  अनुपस्थित  रहे  ?

 हां  ।
 fader

 मन्त्री  पी०  ato  नरसिंह

 अफगानिस्तान  की  स्थिति  और  अन्तर्राष्ट्रीय  शांति  एवं  सुरक्षा  के  लिए  उसके

 निहित  म  से  सम्बद्ध  संकल्प  का  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  37  वें  अधिवेदन  में  निम्नलिखित  देशों

 द्वारा  सहुप्रायोजन  किया

 एंटीगुआ  व

 faa,

 पापुआ
 सेट-विसेन्ट  व

 सऊदी  सोलोमन  ट्यूनीश

 संयुक्त
 अरब  अमीरात  और  उरुग्वे  ।  इस  संकल्प  का  पाठ  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  6267/83]

 यह  संकल्प  21  के  मुकाबले  114  मतों  से  स्वीकार  किया  जबकि  13  देशों  ने

 मतदान  में  भाग  नहीं  लिया  ।  मतदान  का  ब्यौरा  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  6267/83

 रेलवे  के  लेखा  विभाग  में  द्वितीय  शरणी  के  पदों  पर  पदोन्नति

 हेतु  सम्मलित  सुची

 5316.  श्री  शार  ०एन०
 राकेश  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेलवे  के  लेखा  विभाग  में  द्वितीय  श्र  णी  के  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिए  विचार

 जरिए  जाने  आफ  के  लिए  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति की  सम्मलित

 सूची  बनाए  रखने  के  बया  कारण  हैं  और  पुथल  सूचियां  बनाए  रखने  में  क्या  कठिनाइयां  और

 क्या  aren  नीति  की  समुचित  अनुपालना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार

 द्वितीय  श्रेणी  के  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिए  विचार  किए  जाने  हेतु  अनुसूचित  अनुसूचित
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 लज्जा

 जनजातियों  की  gan  सूची  रखने  पर  विचार  कर  रही  है  जेसा  कि  तुतीय  श्रेणी  के  पदों  पर

 बनती  के  मामले  में  निया  जाता  है  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०के०  जाफर  :  लेखा  विभाग  सहित

 रेलवे  के  सभी  विभागों  में  11)  के  पदों  पर  नियुक्ति  विचारणीय  क्षेत्रों
 में

 आने  वाले

 पात्र  कर्मचारियों  में  से  प्रवीण  के  आधार  पर  की  जाती  है  ।  विचारणीय  क्षेत्र  सामान्य  श्रेणी  और

 भारतीय  श्रेणी  दोनों  के  लिए  समान  होते  हैं  और  अनुसूचित  जाति/अनुसूदित  जनजाति  के  जो

 कमेंट्री  इस  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आते हैं  उन्हें  आरक्षित  रिक्तियों  पर  नियुक्त  करने  के  बारे  में

 विचार  किया  जाता  है  ।  जहां  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  seared  सामान्य  क्षेत्र  में

 पर्याप्त  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  होते  सामान्य  क्षेत्र  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 श्रेणियों  में  से  कोई  नहीं  वहां  रणनीतियों  की  संख्या  को  पांच  गुना  बढ़ा  दिया  जाता  है  तथा

 विस्तृत  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजांति  अन्य  के  उम्मीदवारों  के

 बारे  में  विचार  किया  जाता  है  ।

 भारत  सरकार  के  सभी  विभागों  की  यह  सामान्य  नीति  है  ।  वर्ग  हिंद  के  पद  प्रबन्धकीय

 श्रेणी  के  होते  हैं  जो  कमेंचारी  इन  पदों  पर  नियुक्त  होते  हैं  उन्हें  अपने  व्यवसायिक  क्षेत्र  में

 पर्याप्त  अनुभव  और  अपने  प्रबन्धकीय  कार्य  को  चलाने
 के

 लिए  विशेष  रूप  से  अपने

 अधीनस्थों  को  नेतृत्व  प्रदान  करने  का  कार्य  चलाने  का  गुण  होना  चाहिए  |

 ऊपर  में  उल्लिखित  स्थिति  को  देखते  नही ं॥

 दिल्ली  बिल्ली  सहारनपुर  लाइन  पर  यातायात  को  मांग

 5317.  थ्रो  श्वान  र/केडा :  नया  रेल  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  पन्द्रह  वर्षों  के  दौरान
 दिल्ली

 दिल्‍ली  और  सहारनपुर  लाइन के  बीच

 यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  में  हुई  वृद्धि  दर  कितनी

 दिल्‍ली /नई दि  दिल्‍ली  और  सहारनपुर  लाइन  में  इस  समय  कितनी  रेल  गाड़ियां  चल

 रही

 क्या  पिछले  15  वर्षों  में  इस  लाइन  पर  कोई  रेल  गाड़ी  बढ़ायी  गई

 इस  लाइन
 में

 यात्री  यातायात  की  बढ़ती  हुई  माँग  को
 प्रा  करने  हेतु  सरकार  ने

 FAT  कायंवाही  की

 क्या  उपयु बत  कार्यवाही  यात्रियों  की  मांग  को  करने  हेतु  पर्याप्त  और

 यदि  तो  मांग
 को  पूरा  करने  हेतु आगे  क्या  कार्यवाही  की  जायेगी  ?

 रेल
 मन्त्रालय

 में  राज्य
 मन्त्री  ato  के  जाफर  1975-76  से

 1982-83  तक  की  अवधि  के
 दौरान  दिल्ली  दिल्‍ली-सहारनपुर  खंड  पर  थोक  यातायात  को

 172



 10  1905  (  दाक  ) क  के  लिखित  उत्तर

 नणणणणणणणणणणणथणणणथणणणणणाणणर  ee

 म्हालने  वालें  अर्थात्‌  मेरठ  पर  यात्री  यातायात म

 ध 9.6%  की  वृद्धि  हुई  ।  1975-76  से  पहले  के  वर्षों  के  रिकार्ड  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 से  दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  और  सहारनपुर  के  बीच  यात्रा  करने के  लिए  मेरठ के  रास्ते

 अप  दिशा  में  8  गाड़ियां  तथा  डाउन  दिशा  में  9  गाड़ियां  और  शामली  के  रास्ते  2  जोड़ी  गाड़ियों

 उपलब्ध  हैं  ।  दो  जोड़ी  सवारी  गाड़ियां  शामली  के  रास्ते  दिल्ली  और  सहारनपुर  के  बीच  हाल  ही

 में  चलायी  गई  हैं  ।  ये  गाड़ी  सेवाएं  यातायात  की  adara  आवश्यकताओं  को  न्यूनाधिक  पर्याप्त  रूप

 से  पूरा  कर  रही  हैं  ।  मार्ग  में  फालतू  लाइन  क्षमता  की  कमी  तथा  दिल्‍ली  और  सहारनपुर  में

 टर्मिनल  सुविधाओं  के  अभावों  और  कोचिंग  स्टाक  के  अभाव  के  कारण  भी  दिल्ली  और  सहारन  पुर

 बीच  कोई  नयी  गाड़ी  चलाना  व्यावहारिक  नहीं

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बस  मास्टर  योजना

 5318.  श्री  कार  एन०  राकेश
 :

 क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  एक  बस  मास्टर  योजना  आरम्भ  की  है

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 इस  योजना  में  कौन  से  टुडे  frat  awa  की  गई  और

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  को  क्या  छूट  कौर

 qa दी  गई

 वहन  wit  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :

 sit  af

 इस  स्कीम  के  तहत  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  afer  या  उससे  अधिक  योग्यता  वाले

 21  से  27  वर्ष  तक  की  आयु  के  युवकों  को  तीन  महीने  के  गहन  ड्राइविंग  प्रशिक्षण  देने  के

 साथ  यांत्रिक  पहलुओं  और  जनता  से  व्यवहार  करने  संबंधी  प्रशिक्षण  देने  की  व्यवस्था  करता  है  ।

 प्रशिक्षार्थियों  को  ड्राइवर  के  कार्ये  के  साथ-साथ  कंडक्टर  के  का र्थे  का  भी  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।

 प्रत्येक  अभ्यार्थी  से  प्रतिमाह  300  रुपये  शुल्क  लिया  जाता  है  ।  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जन

 जात  के  अभ्यार्थियों  को  शुल्क  में  50  प्रतिशत  की  रियायत  दी  जाती  है  ।  सफलतापूर्वक  प्र  शिक्षण

 पूरा  करने  के  बाद  ग्रेड  प्लैक  में  पास  करने  वाले  अभ्याधियों  को  15  दिन  रूट  प्रशिक्षण  देने  के

 बाद  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  में  ड्राईवर  की  नियुक्ति  के  लिए  पेनल  में  ले  लिया  जाता  है  ।

 यह  मुख्य  रूप  से  ड्राईवरों  की
 श्रे  णियों

 के  लिए  है  ।

 (7)
 अनुसूचित

 जाति  अनुसूचित  जाति  के  अभ्यार्थियों  के  मामले  में  आयु  सीमा  में  5  वर्ष

 की  छूट  दी  जात ेपी  इसके  अलावा  उनके  लिए  आधी  फीस  की  रियायत  भी  की  गई  हैं  ।
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 ———

 कार्य  प्रणाली  सुधार  शौर  रिटायर  a  समाप्त  करना

 5319.  श्री  सुभाष  था देव  :  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 प्रधानमन्त्री  द्वारा  दिये  गये  निदेशों  के  सरकार  के  काय  प्रणाली  में  व्यापक

 स्तर  पर  सूधार  करने  और  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  प्रयास  किये  और

 तंत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 नौवहन  र  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  ज़ियाउर्रहमान

 और  मन्त्रालय  और  इससे  संबद्ध  तथा  अधीनस्थ  कार्यालयों  तथा  सरकारी  उपक्रमों  को

 देवा  जारी  किए  गए  हैं  कि  वे  कार्यालय  में  समय  पर  उपस्थित  हों  और  शाखाओं  में  सभी  स्तरों  पर

 कार्य  का  निपटान  शीघ्र  जनता  से  कुदाल  और  far  व्यवहार  काय  को  कुशलतापूर्वक

 निष्पादित  करने  के  लिए  अनिल  वातावरण  उस  पद्धति  और  प्रक्रिया  को  अपनायें  जिससे

 कि  जनता  से  माँगी  गगरी  जानकारी  का  शीघ्रता  से  निपटान  सुनिश्चित  हो  कार्यालय  सूचना

 में  गोपनीयता  बरतना  सुनिश्चित  जनता  की  कुशल  सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  विभिन्‍न  विभागों

 के  बीच  प्रभावी  समन्वय  व्यवस्था  करना  और  भ्रष्टाचार  और  भाई-भतीजावाद  पर

 नियंत्रण  रखने  और  उसे  रोकने  के  लिए  सभी  संभव  उपाय  किए  सकें  ।

 गुसुंडि  स्टेशन  पर  उपरि  पुल  का  निर्माण

 5320.  श्री  रीत  लल  प्रसाद  वर्षा  :  क्या  रल  eat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  पूर्व  रेलवे  पर  कोडरमा  और  गया  जंक्शन  के  बीच  गुभूंडि  स्टेशन  को  पार

 करने  के  लिए  लोहे  से  बनाये  जाने  वाला  उपरि  पुल  का  आकलन  बहुत  वर्ष  पहले  तयार  गया

 था  परन्तु  उसे
 कार्यान्वित

 नहीं  feat  जा  रहा  और

 यदि  तो  हजारों  रेल  कर्मचारियों  को  और  आम  लोगों  at  दुर्घटनाओं  से  बचाने

 के  लिए  यह  उपरि  पुल  कंब  तक  निर्मित  हो  जाएगा
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  सी  ०के०  जाफर  :  1977-78  में  रेलवे

 ने  कर्मचारी  सुविधा  निर्माण-कार्यो  के  रूप  में  गुरु  डि  रेलवे  स्टेशन  पर  एक  पैदल  ऊपरी-पुल
 के

 प्रस्ताव  पर  विचार  किया  था  ।  उस  समय  यह  प्रस्ताव  औचित्यपूर्ण  नहीं  पाया  गया  था  और  धन

 की  व्यापक  तंगी  के  कारण  इसे  रेलवे  के  बजट  में  शामिल  नहीं  किया  गया  थी  ।

 इस  समय  seq  नहीं  उठता  |

 शिरिडोह-रांची  लाइन  का  संरक्षण

 5321.  श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि
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 नेदा रमा  ज़ारी  223  किलोमीटर हल्की  Owlst  बाग  से  होते  हुए  गिरिडीह  से  रांची  जाने  वाली

 लम्बी  प्रस्तावित  रेल  लाइन  के  सर्वेक्षण  कायें  में  अभी  तक  क्या  प्रगति  हुई

 >a  mile cad सल  का  नू  क॑  लए
 fan

 TARE  जमीन  उपलब्ध बिहार  सरकार  ने  भी  इस

 कराने  का  आश्वासन  दिया  और

 क्या  इस  रेलवे  लाइन  की  योजना  आयोग  से  अनुमोदित  कराने  के  लिए  आवश्यक

 कार्रवाई  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  सी  ०  क  ०  जाफर  :  सर्वेक्षण  कराने  के  लिए

 रेलवे  द्वारा  प्रारम्भिक  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  पर  अनुमानित  खर्चें  1.35  लाख  रुपये  होगा  |

 आगे  की  यथा  अपेक्षित  कारवाई  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  और  उसकी  जांच

 कर  लिए  जाने  के  बाद  ard  fa  वह  अहं-क्षम  हो  और  धन  आदि  उपलब्ध  हो  |

 राज्य  सड़क  निगम  की  लाभ  के  न्याधार  पर  चलाया  जाना

 5322.  डा०  ए०  है  लाजमि  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे

 क्या  सरकार  उपयोगिता  संकेतकों  को  पूरा  करके  और  उचित  मूल्य  नीति  के  माध्यम

 से  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  को  लाभ  के  आधार  पर

 चलाने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 और

 इस  दिशा  में  अब  तक  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  west  जियाउरंहमान  श्र
 :  से

 राज्य  सरका  रों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  राज्य  सड़क  परिवहन  उपक्रमों  के  फिजिकल  और

 वित्तीय  दोनों  ही  तरह  के  कार्यों  में  सुधार  लाने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  ।  उन्हें  यह  भी

 सुभाव
 दियां  गया  है  कि  वे  उपक्रमों  के  कार्यों की  समीक्षा  करने  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  समिति

 बनाये  और  कारगर  उपाय  करें  ।  समय
 सरकारों

 ने  इस  दिशा  में  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  है

 aa Iat  स्वास्थ्य  बीमा

 5323.  डा०  ए०  यूज  श्राजमीं  :  कया  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  ने  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  एक  व्यापक

 sata  स्वास्थ्य  योजना  को  तैयार  करने  का  विचार  रखा  था  जिससे  जनसंख्या  के  एक  as  भाग

 को  आवश्यकता  को  पूरा  किया.जा  और
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 यदि  तो  इस  दिया  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ( attaat  मोहसिना  :

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  दस्तावेज  में  ag  प्रतिपादित  किया  गया  था  कि  एक  निश्चित

 अवधि  में  एक  अंशदायी  स्वास्थ्य  बीमा  पद्धति  स्थापित  की  जा  सकती  है  जो  जनसंख्या  के  एक  बड़े

 भाग  की  जरूरतों  को  पुरा  कर  सके  ।

 औद्योगिक  कर्मचारियों  के  लिए  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  और  केन्द्रीय  सरकार

 के  कर्मचारियों  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  का  धीरे-धीरे  और  अधिक  विस्तार  क्या

 गया है  ।

 शिपिंग  एजेन्टों  ate  जहाज  के  मालिकों  हरा  ट्र  डिंग  में  श्रनुत्तरदाधित्वपुर्ण

 की  रोकथाम  के  लिए  कानन

 5324.  श्री  पी०  एस०  सईद

 श्री  ato  ato  देसाई  :  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  कुछ  शिपिंग  एजेन्टों  और  जहाज  के  मालिकों  के

 जिम्मेदारान  ट्रे  डिंग  की  जांच  के  लिए  कानून  बनाने  का

 क्या  सरकार  ट्राम  परिचालन  में  गैर-जिम्मेदारी  के  रवैये को  समाप्त  करने  के  लिए

 कानूनी  उपाय  का  विचार  कर  रही  और

 कानूनी  उपाय  कब  तक  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 कानूनी  उपायों  से  दोषी  एजेंटों  की  किस  सीमा  तक  जांच  हो  सकेगी  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  अंसारी  )
 :

 हाँ  ।

 af

 और  सिद्धान्त  we  में  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  नौवहन  एजेंटों  को

 लाइसेंस  दिया  जाए  ।  इस  सम्बन्ध  में  कानूनी  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।  इन  उपायों  से  दोषी  एजेंटों

 को  कहाँ  तक  रोका  जा  सकता  इस  बारे  में  अभी  कुछ  भी  बता  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 रेलवे  बोर्ड  अधिकारों  का  विकेन्द्रीकरण

 5325.  थ्रो  पी०  एस ०  सईद  :

 श्री  ato  ato  देसाई  :

 थ्री  एम०  ato  चन्द्रदोखरमूर्ति

 श्री  cafe  चरण  दास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 176



 10  1905  (  )  weal  के  लिखित उत्तर

 क  क  क  कनक

 (%)  कया  एक  विशेषज्ञ  दल  ने
 ह

 न

 प

 में  पेश
 की

 गई  विस्तृत  रिपोर्ट  में  रेलवे  में  अधिकारों
 के  केन्द्रीकरण

 में
 भारी  परिवर्तन  करने  की  सिफारिश  की

 यदि  ल  तो  क्या  दल  ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया
 है

 कि  जहां  सारे  अधिकार  रेलवे

 ave  और  जोनों  में  केन्द्रित  किए  गए  डिवीजनल  मैनेजरों  को  पुरी  तौर  पर  उपेक्षित  रखा

 गया

 क्या  दल  ने  सुझाव  दिया  है  कि  डिवीजनल  मैनेजरों  को  सुचारु  रूप  से  अपना  दायित्व

 निभाने  के  लिये  पर्याप्त  वित्तीय  और  प्रशासकीय  अधिकार  दिए  जाने

 विशेषज्ञ  दल  ने  अन्य  और  क्या  सुभाव  दिये  और

 रेलवे  ने  इन  Darel  को  कहां  तक  लागू  किया  है
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी  ०  Fo  जाफर  रल

 सय  1977  की  सिफारिशों  के  अनुसार  भारतीय  रेलों  पर  शक्तियों  के  प्रत्यायोजन  का

 अध्ययन  करने  का  काम  भारतीय  प्रवासन  दिल्‍ली  के  एक  विशेषज्ञ  समूह  को  सौंपा

 गया  था  |

 wear  दल  ने  किसी  भारी  परिवर्तन  की  सिफारिश  नहीं  की  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  में

 अन्य  बातों  के  यह  उल्लेख  किया  है  कि  रेलवे  बोड़  ने  क्षेत्रीय  रेलों  के  महाप्रबंधकों

 को  विशाल  परिवहन  तन्त्र  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  आवश्यक  झाड़ियाँ  दे  रखी  हैं  और  ये  शक्तियां

 महाप्र  बन्धक  के  शोहदे  गतंव्य  और  जिम्मेदारियों  के  अनुरूप  उनके  विचार  से  महाप्रबंधक

 अपने-अपने  क्षेत्रों  में  होने  वाले  रेल  सम्बन्धी  विभिन्‍न  जैसे  निर्माण  कारों  निष्पादन

 भंडार  की  कार्मिक  प्रबन्ध  तथा  वाणिज्यिक  मामलों  आदि  की  जिम्मेदारी  उठा नेकी  स्थिति

 में  लेकिन  अध्ययन  ca  की  सिफारिशों  तथा  क्षेत्र  प्रबन्धकों
 को  प्राधिकार  सौंपने

 की  सरकार  की  नीति  के  रेल  ने  कुछ  कार्य  क्षेत्रों  में  महा प्रबन्धकों  शक्तियां

 बढ़ा  दी  बढ़ायी  गई  शक्तियों  की  कुछ  महत्वपूर्ण  विशेषताएं  इस  प्रकार  हैं

 ठेके  देना  ale  टेंडर  इरादी  स्वीकार  करना

 ऐसे  मामलों  में  महा प्रबन्धकों  की  वित्तीय  शक्तियों  को  पिछले  वर्ष  प्रत्येक  मामले  में

 1  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  1.5  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  था  ।  ये  शक्तियाँ  अब  फिर  प्रत्येक

 मामले  में  1.5  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  2  करोड़  रुपये  कर  दी  गई  हैं  ।

 महा प्रबन्धकों  को  प्राक्कलन  सम्बन्धी  शक्तियां

 (1)  अनुमोदित  निर्माण  कार्यों  के  जालन  को  मंजूरी  देने  के  लिये  महा प्रबन्धकों  की  शक्ति

 प्रत्येक  मामले  में  1  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  2  करोड़  रुपये  कर  दी  गई  है  ।

 (ii
 )  यदि  किसी  निर्माण  कार्य  का  पहले  सर्वेक्षण  कर  लिया  गया  हो  और  स्थूल  अनुमान

 के  साथ  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  बजट  में  शामिल  किये  जाने  से  बोझ  द्वारा  अनुमोदन  कर
 दिया
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 गया  हो  तो  ऐसे  प्रत्येक  मामले  अब  महाप्रबंधक  10  करोड़  रुपये  तक  के  अनुमान  )
 को

 मंजरी  दे  सकता  है  ।  संशोघनपुवं  नियमों  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  थी  ।

 (11)  रेल  पथ  नवीकरण  सम्बन्धी  अनुमान/मरम्मत  के  मामलों  में  महाप्रबंधक  को

 अनुमान  मंजूर  करने  की  पूर्ण  शक्तियां  प्राप्त  हैं  ।

 बिना  बारी  के  arene  पर  निर्माण  कार्यों  की  स्वीकृति  देना

 (i)  लाइन  क्षमता  निर्माण  कायें

 पहले  महा प्रबन्धकों  को  ऐसे  निर्माण  कायें  के  हर  मामले  में  10  लाख  रुपये  तक  की  स्वीकृति

 देने  की  शक्ति  प्राप्त  थी  ।  अब  वे  ऐसे  कार्यों  के  लिए  15  लाख  रुपये  तक  की  स्वीकृति दे  सकते  हैं  ।

 it)  रेल  पथ  नवीकरण  निर्माण  काय

 पहले  महाप्रबंधक  5  लाख  रुपये  तक  के  रल-पथ  नवीकरण  की  स्वीकृति  दे  सकते  थे  ।  अब

 वे  8  लाख  रुपये  तक  के  ऐसे  निर्माण  कार्यों  की  स्वीकृति  दे  सकते  हैं  ।

 (111)  लाइन  क्षमता  कौर रेल  पथ  नवीकरण  से  इतर  निर्माण  कार्य

 5  लाख  रुपये  तक  के  ऐसे  निर्माण  कार्यों  के  लिए  महाप्रबंधक  र  ति  दे  सकते

 अब  वे  8  लाख  रुपये  तक  के  ऐसे  निर्माण  कार्यों  की  स्वीकृति  दे  सकते  हैं  ।

 (iv)  यात्रों  सुविधा  निर्माण  कार्य

 अधिक  से  अधिक  1  लाख  रुपये  तक  की  लागत  के  नए  यात्री/उपयोग-

 कर्त्ता  सुविधा  निर्माण  जिनमें  माल  शेडों  ate  बुकिंग  कार्यालयों  आदि  का  निर्माण  कार्य  भी

 शमिल  बिना  बारी  के  आधार  खर्च  करने  की  स्वीकृति दे
 सकते  थे

 ।
 अब  वे  इस

 प्रकार  के  कार्यों  के  लिए  प्रत्येक  मामले  में  2  लाख  रुपये  तक  वच  करने  की  स्वीकृति  दे  सकते  हैं
 ।

 निचले  स्तरों  पर  कार्यकारी  प्राधिकारियों  जिनमें  मंडल  रेल  प्रबन्धक  भी

 शामिल  अपनी  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  करने  के  लिए  प्राधिकृत  हैं  ।  अध्ययन  दल  ने

 अपनी  रिपोर्ट  सें  यह  उल्लेख  किया  है  कि  यद्यपि  महाश्रबन्धकों  से  मंडल  रेल  प्रबन्धकों  को  शक्तियों

 के  प्रत्यायोजन  की  व्यवस्था  की
 गई  है  तथापि  दल  ने  कुछ  कायें  क्षेत्रों  में  इन  शब् सतियों  में  वृद्धि  क  रने

 का  सुभाव  दिया  है  ।  उनके  awalal  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 भारतीय  राष्टीय  आयोग

 5326-  श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल
 :

 कया  दिक्षा  कौर  संस्कृति  मन्त्री  ag  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  राष्ट्रीय  आयोग  के  अनेक  सदस्यों  ने  सरकार  को

 प्रस्ताव  भेजा  था  कि  इसे  स्वायत्तशासी  दर्जा  प्रदान  किया  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  क्या  हैं  और  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  कारंवाई  की

 गई  है  ?

 दिक्षा  site  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  के ०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्रंकोरवाट  मन्दिर  के
 जीर्णोद्धार  हेतु  भारत  को  सहायता

 5327.  श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  क्या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  के  पास  श्रक्रोरवाट  मंदिर  जो  कम्पूचिया  के  भावनात्मक  और

 संवेदनात्मक  महत्व  का  के  जीर्णोद्धार  में  सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विदेश  मन्त्री  पी०  वी ०  नरसिंह  :  हां  ।

 भअ्रंकोरवाट  मन्दिर  हमारी  सभ्यता  का  एक  शानदार  नमूना  है  ।  श्रंकोरवाट  के

 प्राचीन  मन्दिरों  के  अनुरक्षण  पर  एक  व्यापक  परियोजना  रिपोर्ट  भारतीय  पुरातत्वविदों  द्वारा

 तैयार  की  गई  है  जिसके  लिए  भारतीय  पुरातत्वविदों  का  एक  दल  पिछले  ag  कम्पूचिया  भेजा  गया

 था  ।  योजना  झ्रायोग  के  भूतपूर्व  सदस्य  डा०  जी०  वी०  के ०  राव  के  नेतृत्व  में  विशेषज्ञों  के  एक  दल

 ने  भारत  और  हिन्द  चीन  के  देशों  के  बीच  तकनीकी  और  वैज्ञानिक  सहयोग  के  लिए

 व्यापक  सिफारिशें  देने  के  लिए  इण्डो-चीन  देशों  की  यात्रा  की  थी  और  इसी  दल  ने  श्रंकोरवाट

 मन्दिरों  के  पुनरुद्धार  के  लिए  अन्य  देशों  के  साथ-साथ  भारत  की  सहायता  की  भी  सिफारिश  की

 थी  |  इन  दोनों  रिपोर्टों  पर  सम्बद्ध  अधिकारी  विचार  कर  रहे  हैं  और  उम्मीद  है  कि  जल्दी  ही

 अन्तिम  फैसला  लिया  जाएगा  ।

 1982-83  के  दौरान  हुई  रेलवे  फाटकों  पर  दुर्घटनाएं

 5328.  श्री  नवीन  रावण  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1982  की  स्थिति  के  अनुसार  चौकीदार  वाले  रेलवे  फाटक  की

 जोनवार  संख्या  कितनी

 af  1982  और  1983  के  दौरान  ऐसे  प्रत्येक  फाटक  पर  जोनवार  कितनी  दुर्घटनाएं

 हुई
 और  उनमें  कितने  लोग  मारे

 वर्ष  1982-83  के  दौरान  बिना  चौकीदार  वाले  कितने  फाटकों  पर  जोरदार

 चौकीदार  नियुक्त  किए  और

 देश  में  सभी  बिना  चौकीदार  वाले  फाटकों  पर  चौकीदार  नियुक्त  करते  के  लिए

 कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 रेल  AAAT
 में  राज्य  मन्त्री  (At  Ato  Fo  जाफर  :  )  बिना  चौकीदार  वाले

 रेल  समपारों  की  क्षेत्र-वार  संख्या  लगभग  इस  प्रकार  है  :

 रेलवे  सख्या
 आ णणणणणाणाणाणण

 मध्य  1221
 c

 764 qt

 उत्तर  3192

 पर्वात्तिर  3699

 पूर्वोत्तर  सीमा  1172

 दक्षिण  2836

 दक्षिण  मध्य  2272

 दक्षिण  पूर्व  3571

 पश्चिम  4900

 जोड़  22627

 1982-83  में  83  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  पर  दुर्घटनाओं

 वाहनों  के  साथ  टक्करों  )  तथा  उन  दुर्घटनाओं  में  मारे  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  की  रेलवे

 वार  स्थिति
 नीचे

 दी  गई  है  :

 रेलवे  चौकीदार  वाले  मारे  गये

 समपारों  पर  गाड़ी  व्यक्तियों

 की  संख्या

 िििल  पण
 gaz  atat  कौ

 संख्या

 3 मध्य

 aa
 ः  लय

 11
 उत्तर

 पूर्वोत्तर

 पूर्वोत्तर  सीमा

 दक्षिण

 दक्षिण  मध्य  10

 दक्षिण  पूवे

 परिचित  17
 एशा  क  ee  eee  Ener

 41 जोड़  46
 ध  ५,  नलिवविनतविवविविनिवििवििििविििक

 1982-83  की  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 बिना  चौकीदार  वाले  सभी  समपारों  पर  होने  वाले  सड़क  और  यातायात
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 a

 की  समय-समय  पर  गणना  करती  हैं  और  जहां  औचित्य  पाया  जाता  वहाँ  राज्य  सरकार  के

 मर्द  से  समपारों  पर  चौकीदार  तैनात  किये  जाते  हैं  ।  चौकीदार  तैनात  किए  जाने  की  प्रारम्भिक

 लागत  राज्य  सरकार  द्वारा  वहन  की  जाती  है  तथा  आवर्ती  लागत  रेलों  द्वारा  वहन  की  जाती  है

 संरक्षा  की  दृष्टि  रेलों  ने  चरणबद्ध  कार्यक्रम  के  आधार  पर  पुर्णतः  रेलवे  को  लागत  पर

 ताक  समपारों  पर  और  ऐसे  1200  समपारों  जहां  नियमित  रूप  से  बसें  चलती  चौकीदार

 तैनात  करने  का  भी  विनिश्चय  किया  है  ।  ऐसे  400  अन्य  समपारों  के  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों

 से  प्रारम्भिक  लागत  वहन  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  |

 राय गाड़ा  नगरपालिका  का  दक्षिण  ga  रेलवे  पर  बकाया  कर

 5329.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  ने  राय गाड़ा  को
 उड़ीसा  के  बकाया  कर

 का  भूगतान  कर  दिया  है  जो  काफी  लम्बे  समय  से  देय  था

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  गया  कौर  कब  से  तथा

 किस  वर्ष में  भुगतान  किया  गयां

 यहीं  अभी  तक  भुगतान  नहीं  किया  गया  तो  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  द्वारा  राय गाड़ा

 नगरपालिका  लम्बें  समय  से  देय  कर  का  भुगतान  करने  में  विलम्ब  के  कारण  क्या

 (a)  क्या  नगरपालिका  ने  करों  की  मांग  को  लेकर  वाल्टेयर  प्रभाग  से  बात  की  और

 यदि  तो  चर्चा  का  निष्कर्ष  क्या  निकला  ate  क्या  निर्णय  लिए  गए
 ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी ०  क ०  जाफर  संविधान  के

 ary  होने  से  पहले  रायगड  मद्रास  प्रेजीडेंसी  में  पड़ता  था  और  मद्रास  स्थानीय  बोझ  अधिनियम

 1920  के  प्रावधानों  के  अनुसार  रायगडा  नगर  पालिका  को  1963  87  पेसे  की  वार्षिक  दर  के

 area  में  सम्पत्ति  कर  का  भुगतान  विनियमित  किया  जाना  है  ।

 रायगडा  जो  अब  उड़ीसा  राज्य  का  भाग  उड़ीसा  नगरपालिका  अधिनियम

 1950  की  दरें  लागू  करना  चाहती  थी  जिसके  अनुसार  उसने  1957-58  से  12,070  रुपये  वार्षिक

 र  तथा  1963-64  से  10,496  रुपये  की  वारिक  दर  की  मांग  की  थी  ।  उड़ीसा  अधिनियम

 लायू  नहीं  होता  इसलिए  उड़ीसा  सरकार  तथा  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  प्रतिनिधियों  के

 बीच  हुई  न्रिपक्षीयू  बैठक  में  5,000  रुपये  की  सम्मत  वार्षिक  दर  तय  की  गई  थी  ।  तदनुसार

 1-10-1957  से  31-3-1966  तक  की  अवधि  से  लिए  5,000  रुपये  की  सम्मत  वार्षिक  दर  से  भगतान

 कर  दिया  गया  था  |

 भारत  के  सर्वोच्च  न्यायालय  के  8-9-1978  के  निर्णय  के  अनुसार  यदि  कोई  स्थानीय

 निकाय  संविधान  के  समय  किसी  एक  राज्य  का  भाग  था  लेकिन  बाद  में  किसी  दूसरे  राज्य  का

 भाग  बन  गया  हो  Gt  नहं  रॉ नने  aa  स  विधान  के  अनुच्छेद  285  (2)  का  लाभ  नहीं  उठा
 सकता  क्योंकि  कर

 181



 प्रश्नों  के  लिखि  31  1983

 aga  करने  के  लिए  अपना  दावा  करते  समय  यह  दूसरे  राज्य  का  ear  था  |  संविधान  लागू  होने

 से  पहले  रायगडा  मद्रास  प्रेजीडेंसी  में  पड़ता  था  and
 +f

 1957-58  में  यह  उड़ीसा  sy  का  हिस्सा

 बन  गया  था  ।  परिणामस्वरूप  8-9-1978  से  कोई  कर  देय  नहीं  है  ।  भारत  के  सर्वोच्च  न्यायालय के

 निर्णय  के  परिणामस्वरूप  बदली  हुई  परिस्थितियों  में  इस  प्रकार  के  स्थानीय  निकायों  को  भुगतानों

 का  विनियमन  किस  तरीके  से  शिया  यह  वित्त  मन्त्रालय  के  विचाराधीन  है  ।

 रायगडा  नगरपालिका  ने  नगरपालिका  के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तर्गत  पड़ने  वाली  रेल  सम्पत्ति

 का  ल्यांकन  करके  1966-67  से  1980-81  तक  के  लिए  13,691.34  रुपये  की  बढ़ी  हुई  वार्षिक

 दर  से  माँग  आयोजन  भी  किया  है  ।  समभौता  होने  तक  रायगडा  नगरपालिका  ने  1-4-1966  से

 5,000  रुपये  की  दर  से  वार्षिक  भूगतान  की  मांग  की  यह  मामला  भारत  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  पुरी  कर  लेने  के  बाद  ही  निपटाया  जा  सकता  है  |

 रायगडा  श्र  सुनीगुडा  में  रेलवे  को  भूमि  पर  अस्थायी  दुकानों  कौर  शेडों  से  किराया

 5330.  att  गिरिधर  गोसांगो  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 दक्षिण  पूर्व  रेलवे के  वाल्टेयर  प्रभाग  में  और  मुनी गु डा  नगर  क्षेत्र  के

 अन्दर  रेलवे  की  भूमि  पर  अस्थाई  दुकानों  और  शेडों  के  निर्माण  की  अनुमति  दी  है

 यदि  तो  दोनों  स्टेशनों  पर  रेलवे  लाइन  के  feared  पर  पहले  से  बनी  हुई

 दुकानों  और  दोनों  की  कूल  संख्या  कितनी  है  और  आवंटितियों  से  वाल्टेयर  प्रभाग  द्वारा

 कितना  किराया  एकत्र  क्या  जाता  है

 arror
 क्या  कुछ  दुकानों  और  के  आवटितियों  को  अरथ  ई  दुकानें

 बनाने  के  लिए  पट्टा

 दिया  गया  है

 दोनों  स्थानों  पर  दुकानों  और  दोनों  का  कितना  किराया  निर्धारित  किया

 गया

 क्या  सुनी गु डा स्टेशन  क्षेत्र  के  दुकानदारों  ने  किराये  में  कमी  करने  और  नाममात्र

 को  किराया  लेने  का  अनुरोध  किया  है  क्योंकि  दुकानदार  आधिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  से  और

 यदि  हो  तो  इस  मामले  में  दक्षिण-पूर्व  अधिकरण  द्वारा  कया  निर्णय  लिया  गया  है
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  क०  जाफर  (*)  जी  हां

 रायगडा  और  मुनीगुडा  में  दुकानों  की  कुल  संख्या  178  और  100

 सितम्बर  1980  तक  लागू  दरों  के  हिसाब  से  मंडल  द्वारा  प्रतिवर्ष  45,144  रुपये  किराया  वसूल

 फिया  जाता  रहा  है  ।

 रेलवे  की  भूमि  3  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  अस्थाई  लाइसेंस  के  आधार  पर  दी  गएँ  है
 और  पट्टे  के

 आघार  पर  कोई  भूमि  नहीं  दी  गई
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 )

 इन  दोनों  स्थानों  पर  निश्चित  किया  गया  लाइसेंस  You  इस  प्रकार  है

 स्टेशन  का  ग्रक्तुबर  1980  से  अक्तूबर  1980  से  प्रति

 ताम  100 पहले  प्र  100  at  फुट कुट  कके  लए

 दर्जे  फुट
 के  ए  दर  लाग  संशोधित दर

 $$

 रायगडा  दि
 Bo  35.20

 5.50  रु०  17.60  रु० मुनी गुड़ा

 (=)  जा  हा  |

 लाइट्स-शुल्क  में  संशोधन  के  विमान  बाजार  मूल्य  के  आ्राधार

 1-10-1980  से  किया  जाना  अपेक्षा त  है  जिसके  लिए  दुकान  के  मालिकों  को  यथोचित  नोटिस  पहले

 ही
 दे

 दिया  गया  था  ate  उन्हें  कह  दिया  गया  था  कि  जब  तक  रेलवे  के  वित्त  विभाग  द्वारा  दर

 का  अन्तिम  रूप  से  विनिश्चय  नहीं  कर  लिया  तब  तक  अक्तूबर  1980  से  वे  as  हुए

 लाइसेंस-दुबक  का  भुगतान  करें  ।  यद्यपि  संशोधित  दरों  में  परिवहन  करने  का  रेलवे  को  कोई

 कारण  नजर  नहीं  तथापि  रेलवे  द्वारा  अन्तिम  विनिश्चय  अभी  संसूचित  किया

 जाना  है

 सुतावट  श्र  केमिकल  स्टेशनों  को  चालू  किया  जाना

 5331:  श्री  सत्य  गोपाल
 मिश्र

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  पूर्वी  रेलवे  के
 पांशकूड़ा-हल्दिया

 सेक्शन  में  सुझाव  और

 केमिकल
 स्टेशनों  का  निर्माण  किया  गया

 क्या  यह  भी  सच  है  किं  उस  क्षेत्र  के  लोग  उन
 को स्टेशन  को  तत्काल  चालू  करने

 के  लिये  माँग  कर  रहे  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०के०  जाफर  (=)

 ag  एक  आम  मांग  है  ।  माननीय  सदस्य  से  भी  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ।

 जब  पांशकुड़ा-हल्दिया  शाख़ा  लाइन  का  निर्माण  किया  तब  यह  गया  कि

 जिन  नौ  पार-स्टेशनों  को  खोलने  का  प्रारम्भ  में  विचार  किया  गया  था  उन  सभी  को  खोलने  के  लिए

 पर्याप्त  यातायात  नहीं  है  ।  अन्ततः  यह  fasta  किया  गया  कि  प्रारम्भ  में  इस  खण्ड  को  केवल  तीन

 स्टेशनों  के  साथ  जाये  |  सुताहाटा  और  केलोमल  स्टेशनों  उन  स्टेशनों  में  से  हैं  जिन्हें  फिलहाल

 न  खोलने  का  frog  किया  गया  था  ।

 साक्षरता  का  प्रतिदिन

 5332.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद
 :

 क्या  दिक्षा  श्र  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
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 ज

 वर्ष  1951  में  साक्षरता  की  राज्य-वार  प्रतिशतता  कितनी  है  और  1981  में  इसमें

 कितनी  वृद्धि  हुई

 दिक्षा  में  oa  वर्ष  राष्ट्रीय  और  राज्य-वार  खर्च  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  और  यह

 कुल  बजट  का  कितना  प्रतिशत  और

 संसार  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  और  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दिक्षा  की  एक ह

 समान  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  श्र  संस्कृति
 तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  Fo  थू

 विवरण  संलग्न
 [a  थाली  में  रखा  ।  देखिए  एल०टी०

 6268/83]

 विवरण  संलग्न
 [  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०

 [6268/83]

 छठी  योजना  में  सभी  नागरिकों  को  उनकीं  लिंग  और  पर  ध्यान  दिए

 बिना  न्युनतम  अनिवार्य  शिक्षा  पर
 जोर  दिया  गया  है  ।  उच्चतम  प्राथमिकता  प्रारम्भिक

 शिक्षा  को  सवब  सुलभ  बनाने  को  दी  कार्यक्रम  के  दृष्टिकोण  में  निम्नलिखित  शामिल  होगा  |

 (1)  विद्यमान  सुविधाओं  की  व्यापक  उपयोंग  (ii)  व्यवहार  जनसंख्या  वाले  पिघड़े  तथा

 दूरस्थ  क्षेत्रों  में  नई  सुविधाओं  की  व्यवस्था  ।  दाखिल  न  ferme  बच्चों  और  बीच  में  अध्ययन

 छोड़  देने  वाले  बच्चों  के  लिए  fare  की  अनौपचारिक  पद्धति  लागू  की  गई  प्रारम्भिक  आयु-वर्ग  के

 बच्चों  के  लिए  अनौपचारिक  दिक्षा  की  प्रयोगात्मक  तथा  नवीन  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता

 की  केन्द्रीय  प्रायोजित  शैक्षिक  रूप  सै  पिछड़े  हुए  नौ  राज्यों  मैं  शुरू  की  गई  है  ।

 15-35  वर्ष  की  आयु-वर्ग  के  प्रौढ़  निरंक्ष  के  लाभ  के  लिए  उत्तर  साक्षरता  योजनाओं

 द्वारा  सहायता  प्राप्त  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों  को  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में

 कमजोर  वर्गों  जसे  कि  अनुसूचित  जातियाँ  और  अनुसूचित  जनजातियों  और  कृषि

 श्रमिकों  तथा  गन्दी  बस्तियों
 में  रहने  वालों  की  शामिल  करनें  के  लिए  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 बिना  डिग्री /  पोस्ट  डिग्री  इजीनिर्यारंग  कालेज  वाले  राज्य

 5333  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  कया  दिक्षा  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 देश  में  राज्य-वार  डिग्री  और  पोस्ट  डिग्री  इंजीनियरिंग  के  नाम  और

 संख्या  कया

 उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जिनमें  राष्ट्रीय  योजना  और  विकास  के  30  बर्ष  बाद

 एक  भी  कालेज  नहीं  हैं  और  इन  मामले  में  इनकी  उपेक्षा  करने  के  कारण  क्या
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 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  नीति  के  मामले  रूप  a  एक  राज्य  में  कम-से-कम

 एक  अथवा  दो  कालेज  खोलना  सुनिश्चित  करने  का  है  और  यदि  तो  ऐसी  योजना  का  ब्यौरा

 कया  है  और  क्या  ऐसे  राज्यों  में  चालू  वर्ष  में  ही  कालेज  खोले  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्या  हैं  ?

 दिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  3q-ATaTt  पी०  कण  थूथन

 हमारे  पास  उपलब्ध  अध्यतन  सुचना  के  डिग्री  पाठ्यक्रम  प्रदान  करने  वाले

 fea  इञ्जीनियरी  कालेजों  प्रौद्योगिकीय  संस्थाओं  की  संख्या  151  है  ।  इनमें  से  80  कालेज

 स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  प्रदान  करते  हैं  ।  राज्यवार  संस्थाओं  की  संख्या  तथा  नाम  दनि  वाला

 विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  6269/83]  ।  इसके

 56  ऐसे  इञ्जीनियरी  कालेज  तथा  प्रौद्योगिकी  संस्थाएं  हैं  जिन्हें  afar  भारतीय  तकनीकी

 शिक्षा  परिषद्‌  द्वारा  अनुमोदित  नहीं  किया  गया  है  |

 से  ऐसे  पांच  राज्य  हिमाचल  मेघालय  तथा

 सिक्किम  है  जहां  are  इञ्जीनियरी  कालेज  नहीं  हैं  ।

 इञ्जीनियरी  कालेजों  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  संबंधी  राज्य  सरकारों  हारा  तेयार  किए

 जाएंगे  ।  तेयार  किए  गए  प्रस्तावों  पर  अखिल  भारतीय  तकनीकी  दिक्षा  परिषद्‌  द्वारा  निर्धारित

 मार्गदर्शी  रूपरेखाओं  के  अनुसार  जांच  की  जाती  जिनमें  उन  राज्य  सरकारों  जिनके  पास  अपनी

 सुविधाएं  नहीं  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  विचार  करने  की  व्यवस्था  इस  समय  हिमाचल  प्रदेश

 में  एक  इञ्जीनियरी
 कालेज  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  जो  विचाराधीन  है  ।  अन्य  राज्यों  से  भी

 जब  कभी  प्रस्ताव  हुए  तो  उन  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 राजधानी  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  ०जी  ०
 एच

 ०
 एस०  )  की

 डिस्पेंसरियों  में  कौर  अधिक  डाक्टरों  की  नियुक्ति

 5334.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  स्वास्थ्य  झर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  राजधानी  में  पालम  कालोनी  स्थित  डिस्पेंसरी  संख्या  66  केन्द्रीय  az

 कार  स्वास्थ्य  योजना  की  सभी  डिस्पेंसरियों  में  SUSU  के  उपचार  के  लिए

 डाक्टरों  तथा  अन्य  कर्मचारियों  की  संख्या  पर्याप्त

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी  डिस्पेंसरियों  में  और  डाक्टर

 नियुक्त  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालयों  में  कुमुद  :
 ny  त

 से  दिल्‍ली  में  पालन  को  लोनी  सहित  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  डिस्पेंसरियों  में
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 त्सा  अधिकारियों  कौर  अन्य  वर्ग  के  कर्मचारियों  की  कुछ  कमी  है  ।  संघ  लोक  सेवा  आयोग  और

 रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  से  कर्मचारियों  को  भर्ती  करने  के  निरन्तर  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 वाहनों  at  परिचालन  लागत  कौर  सड़क  सतह  के

 बारे  में  केन्द्रीय  सड़क  श्रनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किया  गया  श्रध्ययत

 5235.  श्री  सन्तोष  मोहन  देव  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 कर  कि  :

 क्या  सरकार  को  केन्द्रीय  सड़क  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  उस  अध्ययन  की

 जानकारी है  जो  इस  संस्थान  ने  सड़कों  पर  वाहनों  में  ट्ट फूट  जिससे  ई  धन  की  अधिक  खपत

 होती  है  और  परिचालन  लागत  तथा  सड़क  सतह  के  बीच  संबंध  के  बारे  में  किया

 अध्ययन  के  अन्य  ब्यौरे  क्या  और

 सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  और  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  शुरू  किए  जाने
 का

 विचार  है  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान
 :  (१)

 हां  ।

 और  सरकार  की  ओर
 से

 केन्द्रीय  सड़क  अनुसन्धान  संस्थान  ने  सड़क

 ज्योमेट्री  और  सड़क  के  रूखड़ापन  और  गति  के  बारे  में  वाहनों  की  वाहन  प्रचालन  खर्चे

 और  ई  ay  खपत  में  बचत  जैसे  विभिन्न  पहलुओं  पर  सड़क  प्रयोक्ता  लागत  अध्ययन  किया  ।

 यन  अभी  पुरा  नहीं  हुआ  है  ।.  सरकार  ने  अब  तक  प्राप्त  रिपोर्टों  पर  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  ।

 भाई  डब्लू  टी  पटना  द्वारा
 पोतों

 कौ  मरम्मत  अनुरक्षण

 5336.  शी  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  Heat  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया
 arg  डब्ल्यू  टी  पटना  ने  वर्ष  1979-80,  1980-81,  1981-82  और  1982-83

 के  दौरान  पोतों  की  मरम्मत  भौर
 अनुरक्षण

 पर  लाखों  रुपयों  की  भारी  राशि  खे  की

 यदि  तो  वर्षो-वार  कितनी  धनराशि  खच  की  गई

 क्या  किसी  भी  मामले  जिस  में  मरम्मत  पर  लाखों  रुपये  खर्च  हुए  थे  टेंडर

 मांगाने  का  नोटिस  किसी  भी  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  नहीं  किया

 (8)  क्या  लगभग  सभी  मामलों  कुछ  को  छोड़कर  मरम्मत  का  कार्य  एक  ही  पार्टी  को

 दिया  गया  और

 यदि  तो  का  विचार  सा  >
 C4

 =p
 मले  की  किसी  उच्चाधिकारी  से  जांच

 कराने  और  दोषी  पाये  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  उचित  कार्यवाही  करने  का
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 नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  लियाउरंहमान
 :  (#)

 और  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  पटना  ने  जहाजों  की  मरम्मत  पर  जितनी  राशि

 खर्च  उसे  नीचे  बताया  गया  है  —

 1979-80  1,61,846,00  रुपये

 soy
 1980-81  4,88,478,00  Qa

 1981-82
 4,44,261

 00  रुपये

 1982-83  3,80,881,00  रुपये

 इस  संबंध  में  फ्लोटिंग  क्राफ्ट ों  की  मरम्मत  के  लिए  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  मोकामा

 स्थित  फ्लोटिंग  डाक  का  प्रयोग  करने  का  अनुरोध  करने  की  आम  प्रथा  है  ।  यदि  ag  उपलब्ध  नहीं

 होता  है  और  समय  कम  होता  है  तो  टेंडर  आमन्त्रित  किए  जाते  हैं  ।  ऐसे  टेंडर  आमंत्रित  करने  के

 लिए  नोटिस  के  माध्यम  से  विभिन्‍न  फर्मों  से  आमंत्रित  किए  जाते  हैं  और  इस  नोटिस  की  एक  प्रति

 क्षेत्रीय  कार्यालय  पटना  कें  सूचना  पर  लगा  दी  जाती  डीएवी पी  के  माध्यन  से  विज्ञापन

 जारी  करने  के  लिए  दर  आमन्त्रित  करने  का  काम  1982  से  फिर  शुरू  कर  दिया  गया  है  |

 नहीं  ।  एक  से  अधिक  फर्म  को  जहाज  के  मरम्मत  का  काम  सौंपा  गया  है  ।

 sea  ही  नहीं  उठता  ।

 हावड़ा-मद्रास  लाइन  का  विद्युतीकरण

 5337.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  प्रमुख  रेल  मार्गों  के  विद्युतीकरण  के  लिए  कदम  उठाये  गए

 (a)  यदि  तो  कया  खुर्दा  होकर  हावड़ा  मद्रास  रेल  माग  के  विद्युतीकरण  का  कायें

 आरम्भ  हो  गया  भौर

 हावड़ा  मद्रास  रेल  मार्ग  और  अन्य  प्रमुख  रेल  मार्गों  के  विद्युतीकरण  में  अब  तक

 कया  प्रगति  हुई  है  !

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  Go  जाफर  :  जी  हां  ।

 और  :  मद्रास-विजयवाड़ा  और  हावड़ा-खड़गपुर  जो  हावड़ा-मद्रास  माग  के

 भाग  के  विद्युतीकरण  का  काम  पहले  ही  पूरा  हो  चुका  है  ।  निम्नलिखित  मार्गों  के  विद्युतीकरण

 का  कायें  प्रत्येक  के  सामने  दिखाये  गये  वर्षों  के  दौरान  शुरू  करने
 का  कार्यक्रम  बनाया  गया  है

 1985-86 (1)  विजयवाड़ा-वात्तेरू

 1987-58
 (ii)  खड़गपुर-खोरा  रोड

 (iii)  खोर धा  रोड  वात्तेरू  ~  1989-90
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 अन्य  प्रमुख  मार्गों  के  विद्युतीकरण  का  काम  प्रगति  पर  है  तथा  प्रत्येक  के  सामने  दिखायी

 गयी  तिथियों
 तक  उनके  पुरा  हो  जाने  की  संभावना  कि  संसाधन  उपलब्ध  हुए  :

 (i)  दिल्ली-बम्बई  1985-86

 (ii)  दिल्ली-बम्बई  रेलवे  1985-86

 TORI
 (111)  दिल्‍ली-मद्रास  LZ  87-88

 शुष्क  गोदियों  में  सुधार

 5338.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक :
 क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अपने  बन्दरगाहों  की  शुष्क  गोदियों  के  सुधार  के  लिए  धनराशि

 मंजूर की

 यदि  तो  किन-किन  बन्दरगाहों  पर  इस  प्रकार  का  सुधार  कार्यक्रम  शुरू  किये

 जाने  की  और

 कार्यक्रम  कब  शुरू  किये  जाने  की  संभावना

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिया
 भक
 रं  समान

 rfeosrysaerr
 नहीं  ।  सरकार  जहाज  मरम्मत  के  लिए  15  वर्षीय  अग्रदर्शी  4  कह  कें  आधार  पर  विभिन्न  प्रस्तावों

 पर  विचार कर  रही  है  ।

 नापा  पाया
 (I)  कलकत्ता  qe  में  डाक

 सहित
 ज  हाल  मरम्मत  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  का

 प्रस्ताव ;

 (II)  बम्बई  पीटें में  ड्राईडाक  सहित  जहाज  मरम्मत  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  का

 प्रस्ताव ..

 1

 (1)  मुरगाबी---पोट  में  वृद्धि  करने
 का  प्रस्ताव

 (11)  fast  पोर्ट  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव ;

 (7)  कलकत्ता  और  बम्बई  पोर्ट  के  कार्यक्रमों  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  शुरू  किया

 जाएगा  ।  दूसरे  पार्टी  में  प्रमुख  कार्यों  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शुरू  किया  जाएगा  |

 समुद्री  कानून  पर  हुए  श्रमिसमय  में  सिंगापुर  के  भ जिडेन्ट

 द्वारा  दिया  गया  सुभाव

 5339.  sit  माधव  राव  सीरिया  :  क्या  fata  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  यह  सच  है  कि  जमैका  में
 हाल  में  समुद्री  कानून  पर  हुए  अभिसमय  में  सिंगापुर

 के  प्रेजीडेंट  श्री  होमी  कोह  ने  यह  सुभाव  दिया  है  कि  विवादास्पद  खनन  दावे  के  निपटारे  के  लिए

 होने  वाली  वार्ता  से  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  अलग  रखा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  रवैया  है  ?

 विदेश  मन्त्री  पी०  ato  नरसिंह  :  समुद्री  कानून  सम्मेलन  के  अध्यक्ष  श्री

 होमी  are  के  ऐसे  किसी  वक्तव्य  की  हमें  जानकारी  नहीं  है  जिसमें  उन्होंने  यह  gare  दिया  है  कि

 भविष्य  में  खनन  सम्बन्धी  विवादास्पद  दावों  के  समाधान  की  वार्ता  में  अमरीका  को  शामिल  न

 किया  जाये  ।  इन  दावों  को  अग्रणी  निवेशकों  को  आपस  में  ही  निपटाना  चाहिए  जिन्हों ने

 इस  अभिसमय  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ।  इस  तरह  के  समाधान  तथा  इस  बारे  में  लागू  कानूनी

 अपेक्षाएं  सम्मेलन  द्वारा  स्वीकृत  अग्रणी  गतिविधियों  से  सम्बद्ध  संकल्प  में  निहित हैं  ।  यह  अभिसमय

 ay  हो  जाने  के  बाद  अन्तर्राष्ट्रीय  समुद्र-तल  प्राधिकरण  गहन  समुद्र-तल  खनन  के  लिए

 पत्रों  पर  उसी  क्रम  से  ब्रिटिश  करेगा  जिस  क्रम  से  वे  प्राप्त  होंगे  और  वह  बाद  में  ऐसे  किसी

 दन-पत्र  पर  विचार  नहीं  करेगा  जिसका  क्षेत्र  किसी  दूसरे  आवेदन  के  क्षेत्र  में  पड़ता  हो  |

 अध्यक्ष  कोह  ने  10  1982  को  जमैका  में  अधिवेदन  में  अपने  समापन  वक्तव्य में

 कहा  कि  :---

 भी  राज्य  द्वारा  अभिसमय  के  बाहर  गहन  समुद्र  तल  के  संसाधनों  के  खनन

 के  किसी  भी  प्रयास  की  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  द्वारा  स्वेव्यापी  भर्त्सना  की  जाएगी  और

 उसके  गंभीर  राजनीति  एवं  कानूनी  परिणाम  होंगे  ।  सभी  वक्ताओं  ने  अमरीका  से  हार्दिक

 अनुरोध  किया  है  कि  वह  अपनी  स्थिति  पर  पुर्नविचार  करे  ्

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 बेलडांगा  तथा  सरगोशी-महुला  के  बीच  राष्ट्रीय  राज मागं  संख्या  34  को  चौड़ा  करना

 5341.  श्री  रेण पद  दास  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  एक  तरफ  से  दूसरी  तरफ  तक  की  चौड़ाई  की  विशिष्टि

 कया

 इस  बात  के  क्या  कारण  हैं  कि  बेलडांगा  और  सरगांछी  महुला  के  बीच  राष्ट्रीय

 राजमा  संख्या  34  की  कुछ  किलोमीटर  तरक  की  चौड़ाई  इतनी  संकरी  है  कि  जिससे  वाहनों  का

 आना-जाना  बहुत  कठिनाई  से  होता  शोर

 वाहनों  के  आने-जाने  के  लिए  इसे  कब  तक  चौड़ा  किया  जाएगा  ?

 नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  :

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  एक  लेन  वाले  करा-वे  की  चौड़ाई  3.75  दो  लेन  की  चौड़ाई  7  मीटर

 और  अतिरिकत  लेन  बनाने  पर  श्रेय  की  चौड़ाई  3.5  मीटर  होती  है  |
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 Sees  Sm  ek  0  का  nn  नभाकानननिकानितानानकपााकककाक

 और  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  34  पर  बेलडांगा  और  रारगांछी
 के  बीच

 लगभग

 जपी  fr  इनमें  की  परिकल्पना 5  किलोमीटर  भाग  एक  लेन  की  रनवे  है  जिस  पर  हाड शो सॉकर  हू  |  SEAL  1६

 की  गई  थी  लेखन  इस  भाग  को  अब
 तक

 चौड़ा  नही ंfrat  गया  है  ।  धन  की उपलब्धता  और  इस

 कार्य  और  सम्पूर्ण  भारत  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  अन्य
 व

 निर्यात  ay  प्राथमिकता  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  1983-84  में  इस  भाग  को  चौड़ा  फिया  जाएगा  |

 कुष्ठ  रोगी  पुनर्वास  saga  एककों  की  को  योजनाएं

 5342.  श्री  चिरंजी  लाल  फार्मा  :
 कया  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fy

 क्या  देश  में  कुष्ठ  रोगी  पुनर्वास  संविधान  एककों  की  स्थापना  के  लिए  योजना  को

 अन्तिम  रूप दे  दिया  गया  और

 (  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  त्र  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना

 जी  at

 भारत  सरकार  ने  दत  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  राष्ट्रीय  कुष्ठ  रोग  नियन्त्रण

 कार्यक्रम  के  अंतगर्त  कुष्ठ  रोग  के  स्थानिक मारी  वाले  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में
 कुष्ठ

 रोग

 पुनर्वास  संवर्धन  यूनिटें  खोलने  के  लिए  मंजूरी  दे  दी  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि
 में  कुष्ठ

 रोग  के  स्थानिक सारी  वाले  विभिन्न  राज्यों में  ऐसी  15  यूनिटें  खोलने  का  बिचार  है  ।

 ये  यूनिटें  कुष्ठ  रोग  से  पीड़ित  रोगियों  को  सर्जिकल  प्राथमिक  और  व्यावसायिक  सुविधायें

 प्रदान  करेंगी  |  इन  युनिटों  में  उनके  al  को  ठीक करने  के  लिए  सर्ज
 री

 की  जायेगी  कुष्ठ

 रोगी  फिर  से  रोजी  कमाने  लायक  होकर  समाज  में  रह  सकें  ।

 महिलाओं  शौर  बच्चों  के  लिये  कल्याणकारी  योजन एं

 343  श्री  चिरंजी  लाल  फार्मा

 थी  कृष्ण  प्रताप  fae

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  कया  समाज  कल्याण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महिलाओं  और  बच्चों  के  लिए  बनाई  गई  नई  कल्याणकारी  योजनाओं  का  ब्यौरा

 क्या  और

 इन  योजनाओं  पर  छठी  योजना  की  अवधि  के  दौरान  क्विनी  धनराशि  खर्चें  होगी
 ?

 शिक्षा  शोर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  पी०  क ०

 और  समाज  ग्या  निलय  चात  at  में  सार्वजनिक  उपक्रमों  |
 निगमों  द्वारा  महिलाओं  के  प्रशिक्षण  और  ग  लिए  महिलाओं  के  रोजगार  और  आर्य
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 पैदा  करने  वाले  प्रशिक्षण  व  रोजगार  व  उत्पादन  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  सहायता  का  एक

 नल नया
 कार्यक्रम

 कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।  यह  कार्यक्रम  नावें  जीवन  एजेंसी  फॉर  इन्टरनेट सल

 मेंट
 की  सहायता  से  चलाया  जा  रहा  है  .

 छठी
 पंचवर्षीय  योजना

 में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  कोई

 विशेष  प्रावधान  नहीं  किया  गया  है  ।  तथापि  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  विभिन्‍न  सार्वजनिक

 उपक्रमों
 को  47.97  लाख  रुपये  की  राशि  मंजूर  की  है  ।

 ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  ने  हाल  ही  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  घटक  के  रूप

 में  चविभिन्‍त  राज्यों  के  50  चुनिंदा  जिलों  में  प्रायोगिक  योजना  का  कार्यान्वयन  शुरू  किया  है  विशेष

 प्रयासों  और न् प्ावदयक  निवेशों  के  माध्यम  से  इस  योजना  को  मजबूत  बनाया  गया  है  ताकि  ग्रामीण

 महिलाएं  सामान्य  रूप  से  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  में  और  विशेष  रूप  से  समेटती  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  में  और  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  भाग  ले  सके  ।  योजना  के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय  15.60

 ॥ झ च्झ्ञ  रुपए  है  जो  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  द्वारा  बराबर  बांटा  जाएगा  ।  इसके  अलावा

 योजना  अवधि
 के

 दौरान  यूनिसेफ  90  लाख
 डालर  तक  की  नगद  और  उपकरणों  की  सहायता

 दे  सरकार  के  प्रयासों  को  मदद  देगा  |

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  महिलाओं के  लिए  विज्ञान  और  नामक  एक

 सहायक  अनुदान  की  योजना  कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।  इसका  उद्देश्य  महिलाओं  को  लाभ  पहुंचाने

 तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  में  महिलाओं के  सहयोग  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विज्ञान  और

 प्रौद्योगिकी  को  लागू  करना  है  ।  छठी  योजना  के  दौरान  इस  योजना  को  एक  करोड़  रुपये  का

 बजट  आवंटित  फिया  गया  है  ।

 बड़ी  शक्तियों  हारा  परमाणु  वस्त्रों  में  कटौती

 5344.  श्री  श्ररधित्द  नाम  :  क्या  बिदेशी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  14  1982  के  में  एस०

 एस०  गेमिंग  एन  वापस  मोनोपली  सार्क  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  को  परमाणु  अस्त्रों  में  कटौती  के  लिये  सोवियत

 प्रस्ताव  और  प्रस्ताव  से  अमेरिका  के  सहमत  होने  के  सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  और

 (7)  भविष्य  के  खतरों  को  टालने  के  लिये  दो  शक्तियों  के  बीच  परमाणु  अस्त्रों  में

 कटौती  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  उठाए  जा  रहे  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 बिदेश  मन्त्री  पी०  ato  नरसिंह  at

 प्रकाशित  खबरों  के  सोवियत  संघ  ने  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  वह  यूरोप  में

 प्रतिस्थापित  मध्यम  श्रेणी  के  अपने  प्रादेशिक  अस्त्रों  की  संख्या  घटाकर  162  कर  देगा  ब्रिटेन

 और  फ्रांस  के  इस  श्रेणी  के  कुल  प्राक्षेपिक  अस्त्रों  की  संख्या  के  बराबर  बशर्तें  कि  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  भी  इस lag  के  अन्य  तक  उत्तर  अटलांटिक  संधि  संघठन  में  शामिल  अपने
 कुछ

 faa  राष्ट्रों
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  31

 S—$———<—<—$  कक्ष  क

 के  क्षेत्रों  में  572  परवीन  [1  और  aa  प्रो  पिक  सत्रों  की  तैनाती  सम्बन्धी  अपनी  योजना  रह

 कर  दे  ।  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  मूल  रूप  से  इन  आधारों  पर  सोवियत  प्रस्ताव  अस्वीकार  कर

 दिया  है  कि  सोवियत  संघ  (1)  इसके  द्वारा  युरोप  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  उसके  मित्र  राष्ट्रों

 से  अलग  करके  नाटो  को  विघटित  करना  चाहता  है  और  (11)  अमरीकी  प्रतिस्थापना  को  इस  तरह

 युरोप  में  जहां  तक  इस  प्रकार  के  हथियारों  की  प्रतिस्थापना  का  प्रद  सोवियत  संघ

 को  एकाधिकार  प्राप्त  हो  जाएगा  ।  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  अपना  तथाकथित  जीरो  विकल्प  या

 जीरो-जीरो  प्रस्ताव  भी  दोहराया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  यूरोप  में  नए  प्रक्ष  पात्रों  की  प्रति

 स्थापना  की  अमरीकी  योजना  पर  अमल  न  करने  के  बदले  में  सोवियत  संघ  years  अपने  सभी

 प्राक्ष  शास्त्र  हटा  ले  ताकि  यूरोप  से  एक  प्रकार  के  विशेष  नाभिकीय  अस्त्र  तंत्र  की  समाप्ति  हो

 जाए  |  संयुक्त  राज्य  अमरीका  का  कहना  है  कि  खासतौर  पर  सोवियत  संघ  द्वारा  एस

 प्रश्न  पात्रों  की  प्रतिस्थापना  से  ही  शक्ति  संतुलन  बिगड़  गया  है  ।  लेकिन  सोवियत  संघ  ने  अम

 रीका
 के

 इस  का  खंडन
 करते  हुए  कहा है  कि  युरोप में  अब  भी  शक्ति  संतुलन  स्थापित  है  और

 इसलिए  संयुक्त  राज्य  अमरीका  केवल  सैनिक  बढ़त  हासिल  करना  चाहता  है  न  कि  समानता  |

 अपने  इस  सिद्धान्त  के  अनुसार  कि  नाभिकीय  हथियारों  से  मानवजाति  के  अस्तित्व

 को  ही  खतरा  पैदा  हो  गया  जिसका  समर्थन  1978  में  आयोजित  निरस्त्रीकरण  से  सम्बद्ध  संयुक्त

 राष्ट्र  महासभा  के  पहले  विशेष  अधिवेशन  स्वेसंम्मति  से  स्वीकृत  अन्तिम  दस्तावेज  में  अन्यथा

 ष्ट्रीय  समुदाय  द्वारा  किया  गया  भारत  सरकार  ने  प्रस्ताव  किया  है  कि  सभी  नाभिकीय  हथियार

 रखने  वाले  राज्यों  के  सभी  प्रकार  के  नाभिकीय  हथियारों  पर  तत्काल  रोक  लगा  दी  नर्मी

 केवल  उन्हीं  नाभिकीय  हथियारों  जो  कि  इन  दो  प्रमुख  नाभिकीय  हथियार  रखने  वाली

 शक्तियों  के  पास  ताकि  ऐसे  हथियार  रखने  वाले  सभी  राज्यों  के  शस्त्रागारों  में  रखे  गए

 कीय  हथियारों  में  कमी  और  फिर  उन्हें  पुर्णतया  समाप्त  किया  जा  सके  |  भारत  सरकार  ने  यह

 भी  सुभाव  दिया  है  कि  जब  तक  नाभिकीय  हथियार  पुरी  तरह  समाप्त  नहीं  हो  तब  तक

 किन्हीं  भी  हालात  में  नाभिकीय  हथियारों  के  इस्तेमाल  और  उनके  इस्तेमाल  को  धमकी  देने  की

 निषेध  किया  जाए  ।

 प्रौढ  दिक्षा  कार्यक्रम  चलाने  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  श्रनभव  की

 जा  रही  कठिनाइयां

 5345.  श्री  हरविन्द  नेताम  :  कया  दिक्षा  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप  करेगे

 fa

 क्या  सरकार  को  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  चलाने  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  अनुभव  की

 जा  रही  कठिनाइयों  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त
 हुई

 ह्

 ह  ट
 ये यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  जिनसे  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 प्रौढ़  दिक्षा  कार्यक्रम के  अंतगर्त  राज्य  सरकारों  द्वारा  चलाई  जा  रही  विभिनन

 योजनाओं  का  पुरा  ब्यौरा  क्या
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 10  1905  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 एएए

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  प्रभावशाली  कदम  उठाये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  सनौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  सें  उप-मन्त्रों  (st  पी०के०  थूथन )

 =>
 राज्य  सरकारों  को  प्रौढ़  शिक्षा  काय

 क्रम
 क  कार्यान्वयन  में  हो  रही  कठिनाइयों  के

 सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  शिकायतें  सरकार  को प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 और  wea  ही  नहीं  उठते  |

 राज्य  सरकारें  दो  किस्म  की  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  कर  रही  अर्थात

 (1)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वित्त  पोषित

 ग्रामीण  कार्यात्मक  साक्षरता  परियोजनाओं

 (11)  राज्य  सरकारों  द्वारा  वित्त  पोषित

 राज्य  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम

 इन  योजनाओं  का  उद्देश्य  300  केन्द्रों  तक  वाली  प्रौढ़  शिक्षा  परियोजनाएं  स्थापित  करना

 है  जिनमें  एक  अथवा  दो  समीपस्थ  विकास  ब्लाक  शामिल  हों  ।  परियोजना  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  केन्द्र

 से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वहू  30  व्यक्ति  दाखिल  करे  ।  31.12.1982  की  स्थिति  के  अनुसार

 सभी  राज्यों  और  संघ  शासित  क्ष  त्रों  में  ग्रामीण  कार्यात्मक  साक्षरता  परियोजनाओं  में  19,68,594

 नामांकनों  सहित  69,415  केन्द्र  और  राज्य  प्रौढ़  दिक्षा  कार्यक्रम  में  1849,441,  नामांकनों  सहित

 64,841  केन्द्र  थे  |

 प्रा दिवा सी  अनुसूचित  जाति/श्रनुसुचित  जनजाति  क्षेत्र  में  चिकित्सा  सुविधाएं

 5346.  श्री  हरविन्द  नेताम  :  कया  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आदिवासी  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  क्षेत्रों  में

 घायल  |अस्पताल
 खोले  जाने  के  सम्बन्ध  में  बनाई  गई  नीति  के  अनुसार  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध

 नहीं  कराई  जाती

 यदि  तो  क्या  मरीजों  को  अपनी  बारी  आने  के  लिये  काफी  समय  तक  प्रतीक्षा

 करनी  पड़ती

 क ह द  व्य यदि  तो  इस  असुविधा  को  दूर  करने  जिससे  प्रत्ये  क्ति  कम  से  कम  समय  में

 चिकित्सा  सुविधा  प्राप्त  कर  सके  और  उसे  अपनी  बारी  आने  के  लिये  लम्बे  समय  तक  प्रतीक्षा  न

 करनी  सरकार  ने  क्या  प्रभावी  कदम  उठाए  औ अजा  र

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  31  1983

 लााणााााााणाणााणाााएएइसइएइनल्‍एएएत

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मोहसिना  :

 से  ग्रामीण  जिनमें  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  क्षेत्र  भी

 हामिल  मैं  एक  साथ  परिवार  कल्याण  तथा  चिनत्ती  सुविधाएं  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 दर्जा  बढ़ाए  गए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  तथा  डिस्पेंसरियों  को  सहायक  स्वास्थ्य

 केन्द्र  बनाकर  प्रदान  की  जा  रही  हैं  ।  जन  जातीय  क्षेत्रों  की  विशेष  आवश्यकताओं  को  देखते  हुए

 इन  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  तथा  BI-Fee  स्थापित  करने  के  प्रतिमान  शिथिल  कर  दिए

 गये  हैं  ।  शिथिल  किए  गए  इन  प्रतिमानों  के  अनुसार  20,000  बही  आबादी  के  लिए  एक  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  केन्द्र  और  जन  जातीय  इलाकों  में  3000  की  आबादी  के  लिए  एक  उप  केन्द्र  खोला  जाएगा

 जबकि  गैर  जन  जातीय  इलाकों  के  लिए  ae  संख्या  क्रिया  30,000  और  5,000  इसके

 एक  आबादी  के  लिए  एक  प्राम  स्वास्थ्य  गाइड  और  एक  प्रशिक्षित  दाई  की

 व्यवस्था  की  जा  रही  है  जो  आदिवासी /  अनुसूचित  जाति  जनजाति  समेत  आबादी

 के  घरों  के  नजदीक  न्युनतम  बुनियादी  सुविधाएं  प्रदान  करेंगी  ।  न्युनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के

 sais  दर्जा  बढ़ाए  गए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों तथा  सहायक  स्वास्थ्य  केन्द्रों

 को  स्थापित  करने  की  जिम्मेदारी  राज्यों  की  है  ।  जबकि  उप-केन्द्र  स्वास्थ्य  गाइड  योजना

 तथा  दाइयों
 का

 प्र
 शिक्ष

 ण
 शतप्रतिशत  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  हैं  ।

 के  लिए  स्वास्थ्य  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  सर्वेक्षण

 5347.  sit  हरविन्द  नेताम  :  कया  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  के  लिए  स्वास्थ्यਂ  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  aaa

 कराया

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  ये  सर्वेक्षण
 है

 और  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  ने  उन  क्षेत्रों
 से  जहां  ब्लाक  स्तर  के  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  स्थापित

 नहीं  किए  गए  चिकित्सा  सुविधा  उपलब्ध  कराने  हेतु  तत्काल  कार्यवाही  करने  के  लिए  राज्य

 सरकारों  को  निदेश  जारी  किए  और

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मस्त्र।/ लप  में  राज्य  स्त्री  मोहसिना  :

 और  हालांकि  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  फिर  भी  सरकार  ने  दूर-दराज  के  क्षेत्रों

 में  रहने  वाले  लोगों  को  भी  स्वास्थ्य  की  देख-रेख  और  परिवार  कल्याण  की  सुविधाएं  देने  के  लिए

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  तथा  SI-Heg Tt
 का

 जाल  बिछा  कर  सन्‌  2000  ईसवी  तक  लिए

 स्वास्थ्य
 ै

 सुनिश्चित  करने  का  लक्ष्य  रखा  है  |

 में ि  | सभी  सामुदायिक  विकास  खण्डों  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोल  दिए  गए  हैं  ।
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 (a)  ag  प्रश्न  नहीं  उठत

 बिना  आमंत्रण  के  faye  सम्मेलन  में  भाग  लेने  नई  दिल्ल  ar  वाले  देश

 5348.  श्री  aq न
 सेठी

 श्री  एन०  Fo  हीरो  :  क्या  विदेश  मं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  देश  हाल  ही  में  निगूढ़  सम्मेलन  में  भाग  लेने  के  सम्बन्ध

 में  बिना  उचित  आमन्त्रण  के  ही  नई  दिल्‍ली  आये  थे

 यदि  तो  ऐसे  देशों  के  नाम  क्या  और

 इस  बारे  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मन्त्री  पी०  ato  नरसिंह  नई  दिल्‍ली  में  qe-frcyer

 देशों  के  हाल  ही  में  सम्पन्न  शिखर  सम्मेलन  में  पिछली  परम्परा  के  अनुसार  मेजबान

 aq  द्वारा  दिए  गए  निमंत्रणों  के  आधार  पर  थी  |

 लेकिन  अपने  आपकों  का  कहने  वाले  पांच  व्यक्तियों का  एक  दल

 3  1983  की  सुबह  एयर  फ्रांस  के  विमान  से  पालम  हवाई  अड्डे  पर  पहुंचा  था  |  उनके  पा

 में  प्रवेश  के  लिए  वीजा  नहीं  उनमें  से  तीन  के  पास  तो  यलो  फीवर  टीका  के  अपेक्षित

 प्रमाण-पत्र  भी  नहीं  थे  ।

 चूँकि
 ये  व्यक्ति  चाड  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  करते  अतः  उन्हें  भारत  में  प्रवेश

 की  अनुमति  नहीं  दी  गई  ।  वे  हवाई  अड्डे  पर  ही  ठहरे  रहे  और  उसी  दिन  शाम
 को

 लौट  गए  ।

 मराठवाड़ा  में  रेल  यातायात  का  मस्त-व्यस्त  होना

 5349.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मराठावाड़ा  में  रेल  परियोजनाओं  के  लिए  अपर्याप्त  धनराशि  के  विरोध  में

 किये  गये  आन्दोलन  से  रेल  यातायात  अस्त-व्यस्त  हो  गया  था

 यदि  तो  इसके  अस्त-व्यस्तता
 के  क्या  कारण

 और

 द

 बतर

 हं

 त

 तमाल

 उल  का

 दूह

 करन ेके  लिए अब  तक  क्या  कदम

 उठाए &

 रल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सो ०  Fo  जाफर  :  ह

 (1)  26-2-83  को  स०  564/563  काचीगुडा-मनवाड़
 और  565/566  4 पूरना-मनवाड़

 इन  चार  गाड़ियों  को  रोका  गया  था  जिसके  कारण  ये  लगभग  घंटे  तक  रुकी  रहीं  ।

 (2)  27-2-83  को  गाड़ी  संख्या  349  हैदराबाद-पहली  पैसेंजर  और  563

 नग्गे  गाडियों  35 5  मिनट ्  तक  ery  var
 मानना  पसार  ये  दो  गा  डी  sou  Xa!
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 (3)  28-2-83  को  स०  563 3/564  हरभान-वाचा  दुम
 ~ Gqaqt  गाड़ियाँ  और  565

 मानना  पसार  गाड़ियों  को  दौलताबाद  और  चाँवल  थाना  पर  रोका  गया  जिसके

 परिणामस्वरूप  ये  लगभग  घंटे  तक  रुकी  रहीं  |

 (4)  3  दिन  के  इस  आन्दोलन के  दौरान  लगभग  5,000  रु०  की  बिजली और  यांत्रिक

 सम्बन्धी  सवारी  डिब्बों  की  क्षति  हुई  ।

 मनमाड  से  औरंगाबाद  तक  114  कि०  मी०  लम्बे  खंड  को  मीटर  लाइन  से  बड़ी

 लाइन  में  बदलने  का  काय  एक  अनुमोदित  निर्माण  कार्य  किन्तु  संसाधनों  की  भारी  तंगी  के

 कारण  अभी  तक  इस  परियोजना  को  आगे  बढ़ाना  संभव  नहीं  हो  सका  है  ।  जब  धन  कौर  seq

 संसाधनों
 की |  स्थिति  में  सुधार  तो  इस  कायें  को  शी  घ्नतापुवंक  करने  पर  यथावत  ध्यान  दिया

 जायेगा  |

 विदेशी  कम्पनी  को  सुरंग  बनाने  का  कार्य  सौंपना

 5350.  श्री  चित्त  बसु  :
 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मेट्रो  रेलवे  के  लिए  उत्तरी  कलकत्ता  के  एक  भाग  में  सुरंग  बनाने

 का  काय  हंगरी  के  एक  विशेषज्ञ दल  को  सौंपा  गया  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या
 इस  कार्य  के  लिये  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  मदीन  भर  उपस्कर  उपलब्ध  और

 afe  हां  तो  एक  विदेशी  कम्पनी  को  इस  काम  के  सौंपे  जाने  के  कया  कारण  हैं
 ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ato  Fo  जाफर  :
 गी  नहीं  ।  हंगरी

 की  मुझसे  हंगेरियन  ट्रे  डिग  क०  नामक  फर्म  मास  हिन्दुस्तान  कस् ट्रक शन  Fo  जिसे

 क
 सुरंग  बनाने  बनाने  का  काम  सौंपा  गया  केवल

 परामर्श  दाता/सह
 म्पनी  दै  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता
 |

 नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 एस०  एस०  डी०  ०  (  निजासुद्दीन  के  चीन  कार्यरत  कर्मचारियों

 को  कार  पी०  एफ ०  में  भर्ती

 5351.  थ्री  हीरालाल  कार  परमार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  निजामुद्दीन  में  एस०  एस०  टी०  fo  के  अन्तर्गत

 रत  उत्तर  रेलवे  के  कर्मचारियों  को  आर०  पी०  एफ०  में  भर्ती  करने  के  लिए  भेजा  गया
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 यदि  तो  क्या  यह  कार्यवाही  नियमों
 के  विरुद्ध  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आर०  पी०  एफ ०  में  कुल  कितने  कमेंट्री

 भर्ती  किए  गए  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  कण  जाफर  शरीफ  )  हो  ।

 Voll

 ऐसा  कोई  नहीं  ।

 भ्रनुसूचित  जातियों  के  क्यारियों  को  दिलो  सकल  को  सुरक्षा  दाखा

 में  तनाव  करना

 5352.  श्री  बाला  साहिब  पवार  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनुसूचित  जातियों  के  कमेंचारियों  को  दिल्‍ली  afer  की  सुरक्षा  शाखा  में

 सीनियर  डी०  एस०  ए०  alo  एस०  के
 रूप  में  नियुक्त  किया  गया

 x
 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अनुसूचित  जाति  के  एक  और  कर्मचारी  को  ट्रै  फिक

 सेक्टर  के  रूप  में  नियुक्त  करने  के  आदेश  फरवरी  मास  जारी  किए  गए  यदि  तो  सुरक्षा

 दाखा  में  इस  समय  कुल  कितने  अनुसूचित  जाति  के  अधिकारी  ट्रे  फिक  इन्सपैक्टर  तथा  अन्य

 पेशेवर  काम  कर  रहे

 क्या  सरकार  ने  यह  आदेश  जारी  किए  हैं  कि  सुरक्षा  शाखा  में  सभी  अनुसूचित  जाति

 कर्मचारियों  को  नियुक्त  किया  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  शीघ्र  ही  यह  निर्णय  करेगी  कि  एक  ही  जाति  के  सभी  कर्मचारियों  को

 एक  ही  शाखा  में  नियुक्त  न  किया  और
 यदि

 तो  कब  तक  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ato  के०  जाफर  जी  परन्तु

 तैनाती
 जाति

 के  आधार  पर  न  करके  प्रशासन  के  हित  में  की  जाती  है  ।

 हां  ।  अनुसूचित  जाति  के  यातायात
 निरीक्षकों

 और  अन्य

 क्षकों  की  कुल  संख्या  इस  प्रकार  है  —a_ne

 (7)  नहीं  |

 (a)  ऐसी  कोई  नीति  विचाराधीन  नहीं  है  ।  नियुक्तियां  प्रशासनिक  हित  में  की  जाती  हैं

 सहकारी  समितियों  के  रजिस्ट्रार  द्वारा  wad  मोहराम  हरिजन

 सहकारी  समिति  लिमिटेड  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही

 5353.  श्री  मनोहर  लाल  सैनी  :  कया  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  मोहराम  नगर  देहात
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 a
 हरिजन  कोऑपरेटिव  ट्रांसपोर्ट  सोसाइटी  का  एक्  tat  ्य  ave कह शा गया  r  tr  sa  सर्विस  के  साथ  बेनामी  सौदे  के

 ७
 बारे  में  24  1981  के  अतारांकित  प्रदन  संख्या  5400  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्‍ली  सहकारी  समितियों  के  रजिस्ट्रार  द्वारा  इस  समिति  के  विरुद्ध  की  गई

 कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  :  5.1.1983

 को  सोसायटी  का  समापन  कर  दिया  गया  और  दिल्‍ली  के  सहकारी  समितियों  के  रजिस्ट्रार  के

 अधिकारी  को  परिसमापक  नियुक्त  किया  गया  है  ।  उसे  निदेश  दिया  गया  कि  वह  परिसमापन

 प्रक्रिया  को  जल्दी  पुरा  कर  ले  ।

 अझधिवषंता-प्राप्त  अघिकारियों  को  सेवा-निवृत्त  करने

 सम्बन्धी  प्रधान  मन्त्री  के  निर्देश

 5354.  श्री  ईरा
 श्रनबरासु

 :  कया  शिक्षा  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अधिवर्ष॑ता-प्राप्त  तथा  पुनर्नियुक्त  अधिकारियों  को  सेवा  निवृत्ति

 करने  सम्बन्धी  हाल  के  प्रधान  मन्त्री  के  निर्देश  को  दिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा

 पोषित  दो  स्वशासी  निकायों  पर  लागू  किया  गया

 यदि  तो  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  ऐसे  कितने  अधिकारियों  को  कायें  मुक्त

 किया  गया  और

 कितने  अधिकारियों  को
 अत्यावश्यक  मामले  के  रूप  में

 सेवा
 में  रहने  दिया  गया  है

 तथा  तत्सम्बन्धी  आधार  क्या  है  ?

 दिक्षा  घौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पीछे  :

 सेवा  निवृत्ति  की  आयु  के  बाद  अधिकारियों  की  बढ़ाई  गई  अवधि/पु्र्मियुक्कि  समाप्त  करने

 से  सम्बन्धित  प्रधान  मंत्री  के  हाल  के  निर्देश  दिक्षा  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  द्वारा  वित्त  पोषित

 स्वायत्त  संगठनों  पर  भी  लागु  कर  दिए  गए  हैं  ।

 और  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  केवल  दो  अधिकारी-उप  आयुक्त  )

 और  एक  सहायक  पुनर्नियुक्ति  के  आधार  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  मामलों  पर  कार्रवाई  की  जा

 रही  है  ।

 श्राल  इंडिया  मोटर  टांसपोर्ट  कांग्रेस  की  सांग

 5355.  ए०  नौलालोहिथादसन  नाडार  :  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  आल  इडिया  मोटर  ट्रांसपोर्ट  कांग्रेस  द्वारा  अपनी  वार्षिक

 a छा  दो बैठक  में  की  गई  मांगों  को  जा  a
 कारी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नौवहन  sitz  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहसान  :

 इस  प्रकार  का  कोई  द् सदभ  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 a)  और  (71)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 रेड  जान  श्र  संबंध  deal  के  विरुद्ध  आपराधिक  मामले

 5356.  श्री  निहाल  fag  :  क्या  स्वास्थ्य  सनौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच
 है  कि  सरकार  इडियन  रेड  क्रास  सेंट  जान  एसोसिएशन

 आदि  की  तब  तक  अपना  वार्षिक  अनुदान  नहीं  देती  है  जब  तक  ये  इस  आद्य  का  प्रमाणपत्र  नहीं

 दे  देती  कि  उनके  किसी  भी  पदचारियों  के  विरुद्ध  कोई  भी  आपराधिक  मामले  लम्बित  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इंडियन  रेड  क्रास  सोसाइटी  और  सेंट  जान

 दन  तथा  अन्य  ऐसी  संस्थाओं  को  1981-82  का  अनुदान  दिया  है  जब  कि  इन  संस्थाओं  के  कुछ  पद

 धारियों  के  विरुद्ध  आपराधिक  मामले  लम्बित  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  कुमुद  :  से

 भारतीय  रेडक्रास  सेंट  जान  एम्बुलेंस  एसोसिएशन  जैसे  संगठनों  को  वार्षिक

 दान  तभी  दिए  जाते  हैं  जब  सम्बन्धित  संस्थाओं  से  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  आशय  का  एक

 प्रमाण-पत्र  मिल  जाता  है  कि  उनके  हिसाब-किताब  के  अथवा  उनकी  संस्था  के  किसी  पदाधिकारी

 के  भआाचरण  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  चल  रही  है  ।  भारतीय  रेडक्रास  सोसाइटी  तथा  सेंट

 जान  एम्बुलेंस  एसोसिएशन  को  1981-82  के  दौरान  अनुदान  तभी  दिए  गये  जब  उक्त  संस्थाओं  ने

 इस  बात  की  पुष्टि  कर  दी  थी  कि  उनके  के  अथवा  उनकी  संस्था  के  किसी

 अधिकारी  के  आचरण  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  चल  रही  है  ।

 एक्यूपंक्चर उपचार  के  लाभ

 5357.  थीं  राम  प्रसाद  अहिरवार  :

 श्री  सुरज  भान  :
 कया  स्वास्थ्य

 प्रौढ़
 परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  किः

 उन
 देशों

 के
 नाम  क्या  हैं  जहां  एक्यूपंक्चर  उपचार  को  मान्यता  दी  गई

 क्या  भारत  में  इस  उपचार  पद्धति  द्वारा  रोगियों  को  हो  रहे  लाभ  का  कोई  सर्वेक्षण

 किया  गया
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 क्या  सरकार  इसके  लिए  लाभ  को  प्रोत्साहन  देना  चाहती  है  और  यदि  तो  कसे

 और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 एक्यूपंक्चर  श्री  लंका  और  अन्य  प्रयोक्ता  देशों  में  आमतौर  से  कन  देशों  में

 काफी  प्रभावकारी  हुआ  और

 भारत  में  किन-किन  दायरों  में  लोग  एक्यूपंक्चर  उपचार  का  लाभ  उठा
 रहे  हैं

 ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मिसाल  ॥ 70 7  i  a
 v  य  मन्त्रों  मोहसिना  :

 उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  हांगकांग  और  श्री  लंका  में  1  इलाज  किया  जा

 रहा है  ।

 नहीं  ।

 भारत  सरकार  ने  अपने  कुछेक  अधिकारियों  को  एक्यूपंक्चर  में  प्रशिक्षण  लेने  के  लिए

 चीन  भेजा  था  तुर्की  वे  इस  तकनीकै  के  गुणावगुण ों  को  वमन  सकें  ।

 इस  मन्त्रालय  के  पास  रोगों  के  इलाज  पर  एव ह  े  दे  कद  < ease  की  प्रभावकारिता के  बारे  में

 कोई  सुनिश्चित  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  एक्यूपंक्चर  इलाज

 पांडिचेरी आदि  जेसे  अनेक  स्थानों  में  उपलब्ध  है  ।

 के  कार्यक्रमों  को  कार्यरूप  देने  वाला  भारतीय  राष्ट्रीय  आयोग

 5358.  गोमती  माधुरी  fag  :
 कया  दिक्षा  sit  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 कया  युनेस्को ' .के करें क्रमों कार्य  क्रमों
 की  कार्यरूप  देने  वाले  भारतीय  राष्ट्रीय  आयोग  को

 स्वायत्तता  का  दर्जा  प्रदान  किये  जानें  कां  विचार  है  जिससे  इसे  सरकार  को  स्वतन्त्र  और

 निष्पक्ष  सलाह  देने
 '
 हेतु

 सक्षम  बायां  जा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  ( ait  पी०  के०

 जी  नहीं  ।

 set  ही  नहीं  उठता  |

 यक  बाना

 प्रश्नपत्रों का  परीक्षा से  पुर्व हो  पता  लग  जाना

 5359.  थ्री  देते  किशोर  दास  ह

 श्री  एन०  ई०  हीरो  :

 करेंगे  कि  :

 शमी  ato  ato  देसाई
 :

 क्या  दिक्षा  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  seit
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 नणणणण

 क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आयी  है  कि  इस  अखिल  भारतीय  उच्च

 माध्यमिक  परीक्षा  के  ग्रंग्रेजी  और  गणित  के  प्रश्नपत्र  परीक्षा  से  पहले  ही  पता  लग  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  वर्ष  की  परीक्षा  प्रश्नपत्रों  के  परीक्षा  से  पहले  ही  पता  लग

 जाने  के  कई  मामले  हुए  और

 किस  स्तर  पर  इन  प्रश्नपत्रों  का  परीक्षा  से  पता  लगा  और  इस  मामले  में

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 दिक्षा  शोर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  पी०

 जी  नहीं  ।

 पिछले  साल  अखिल  भारतीय  सीनियर  स्कूल  प्रमाणपत्र  परीक्षा  के  तीन  विषयों  के

 प्रश्नपत्रों  का  पहले  पता  लग  गया  था  ।

 पिछले  साल  जिन  प्रश्नपत्रों  का  पता  पहले  लग
 गया  उसकी  जाँच  की  जा  रही

 इस  वर्ष  प्रश्नपत्रों  का  पहले  से  पता  लग  जाने  के  सम्भावित  कारणों  की  भी  जाँच  हो  रही  है  ।

 पिछले  साल  प्रश्नपत्रों  का  पहले  से  पता  लग  जाने  के  सम्बन्ध  में  दोषी  व्यक्तियों  पर  न्यायालय  में

 मुकदमा  चल  रहा  है  ।  उन  लोगों  के  खिलाफ  भी  उचित  कार्रवाई  की  जाएगी  जो  इस  वर्ष  प्रश्नपत्रों

 का  पहलें  से  पता  लग  जाने  के  सम्बन्ध  में  दोषी  पाये  जाएंगे  ।

 न्यूयॉर्क  से  पत्रिका  का  आयात

 5360.  श्री  श्रीनगर  fag  :  कया  fader  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  gare  के  फ्यूजन  एनर्जी  फाउन्डेशन  द्वारा  प्रकाशित  नामक  पत्रिका

 का  भारत  में  बिक्री  के  लिए  आयात  किया  जा  रहा

 यदि  at,  तो  क्या  इस  पत्रिका  की  नीति  की  जांच  की  गई

 इसकी  राजनीतिक  सम्बद्धता  कया

 इस  पत्रिका  के  प्रकाशक  और  सम्पादक  कौन-कौन  और

 क्या  इसके  मुद्रक  और  प्रकाशक  हाल  में  भारत  आए  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  बया  है  अर्थात्‌  उनके  नाम  और  ओहदे  आदि  क्या  हैं  ?

 विदेश  मंत्री  पी०
 ato  नरसिंह  :  से  जी  मूल्य  देकर  इसे

 प्राप्त  किया  जा  सरकता  है  शौर  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  इसकी  500  से  कुछ

 कम  प्रतियां  भारत  में  मंगायी  जाती  हैं  ।  इस  पत्र  की  घोषित  नीति  *'उन्नत  ऊर्जा  प्रौद्योगिकी

 और  नीतियों  के  बारे  में  सही-सही  और  व्यापक  सुचनाਂ  देना  और  के  वैज्ञानिक  एवं

 प्रौद्योगिक  नेतृत्व  की  करना  है  ।  यह  इस  मत  का  प्रतिपादन  करता  है  कि

 नाभिकीय  आतंक  के  युग  का  अन्त  करने  का  एक  मात्र  सम्भव  तरीका  यही  है  कि  नाभिकीय
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 प्रक्षेपास्त्रों  को  मध्य  उड़ान  में  ही  नष्ट  कर  देने  के  लिए  किरण  अस्त्र  प्रौद्योगिकी  विकसित  की

 जाएਂ  इसके  घोषित  लक्ष्यों  से  ऐसा  लगता  है  कि  सैद्धान्तिक  स्तर  पर  यह  नाभिकीय  दास्त्रास्त्र  के

 फैलाव  पर  जहां  का  तहां  रोक  देने  का  समर्थन  करने  वालों  के  विरुद्ध  है  ।

 यह  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  फ्यूजन  एनर्जी  न्यूयॉर्क  द्वारा  छापी  जाती

 है  ।  इसके  सम्पादकों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 इस  पत्र  के  अनुसन्धान  निदेशक  कम  से  कम  तीन  बार  भारत  आ  चुके  हैं  जिसमें

 1981  के  उत्तरार्ध  में  उत्तरी  यात्रा  भी  शामिल  है  जबकि  वे  वैज्ञानिक  एवं  भौद्योगिक  अनुसन्धान

 परिषद  के  अतिथि  के  रूप  में  आए  थे  ।

 विवरण

 फ्यूजन  के  सम्पादकीय  स्टाक  के  सदस्य

 डा०  स्टीफन  प्रमुख  सम्पादक  |

 मार्जोरी  मेल  प्रबन्ध-सम्पादक  |

 मीडिया  डिटलर  सहायक  प्रबन्ध  सम्पादक  ।

 aes  बी ०  फ्यूजन  टेक्नालाजी  सम्पादक  |

 मार्श  फ्री  वाशिंगटन  सम्पादक  |

 करोल  क्लियर  जैविकी  सम्पादक  ।

 विलियम  ऊर्जा  सम्पादक  ।

 8  डेविड  पुस्तक  सम्पादक  ।

 9  कार्लोस  डी०  फोटो  सम्पादक  ।

 10  एलेन  Jo,  कला  निदेशक  |

 भ्रष्टाचार  उन्मूलन

 5361.  श्री  सुभाष  यादव  :  कया  दिक्षा  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  सताने  वी ताग  कृपा  करेंगे  कि

 प्रधान  मन्त्री  द्वारा  जारी  किए  गए  अनुदेशों
 के  अनुसरण  में  कार्यकरण  को  सुधारने  तथा  भष्टाचार

 का  उन्मूलन  करने  के  लिए  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्रालय  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा

 बया है  ?

 शिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०  Fo  :

 प्रधानमन्त्री  के  निर्देशों  तथा  गृह  मन्त्रालय  द्वारा  भ्रष्टाचार  उन्मूलन  पर  समय-समय  पर  जारी

 किए  गए  अनुदेशों  का  भी  इस  मन्त्रालय  द्वारा  सावधानीपूर्वक  पालन  किया  जा  रहा  है  ।

 द्वारा  दी  गई  धनराशि

 5362.  श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa:
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  में  विभिन्‍न  परियोजनाओं  और  कार्यक्रमों  के  लिए

 युनेस्को  द्वारा  कितनी  धनराशि  दी  गई  और  आई०  Uo  सी०  के  माध्यम  से  वितरित  की

 कौर

 घन  का  प्रयोग  किस  प्रयोजन  हेतु  किया  गया  है  ?

 शिक्षा  sie  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  क०  :

 और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  में  विभिन्‍न  परियोजनाओं  और  कार्यक्रमों  के

 लिए  यूनेस्को  से  प्राप्त  तथा  भारतीय  राष्ट्रीय  आयोग  के  माध्यम  से  वितरित  वित्तीय  सहायता  के

 साथ-साथ  प्रयोजन  जिसके  लिए  इसका  उपयोग  किया  संलग्न  विवरण  में  देखने  की  कृपा

 कर  )

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  Ae  6270/83

 राजधानी  कालेज  के  प्रधानाध्यापक  का  चुनाव

 5363.  श्री  के०  लक प्पा  :

 थ्री  अहमद  :  कया  शिक्षा  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फि

 क्या  यह  सच  है  कि  राजधानी  कालेज  के  प्रधानाध्यापक  का  चुनाव  करने  के  लिए

 1  1982  को  साक्षात्कार  लिए  गए  थे  परन्तु  अभी  तक  कोई  भी
 नियुक्ति

 नहीं  की  गयी

 यदि  at,  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इसके  लिए  कौन  दत्त  राई

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कलीम  के  शासकीय  निकाय  ने  चयन  समिति  के  लिए

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  नाम  निर्देशित  व्यक्तियों  के  सिफारिशों  की
 उपेक्षा

 की  थी  जो

 नियमों  और  प्रक्रिया  के  विरुद्ध
 है

 और  यदि  तो  उसके  कारण  क्या

 चुनाव  के  विषय  में  किस  समय  तक  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  और

 (S)  दिल्‍ली  में  इस  समय  कितने  कालेजों  में  शासकीय  निकाय  नहीं  है  और  उसके  कारण

 क्या  हूँ  तथा  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 दिक्षा  भ्र  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  Fo  :

 से  दिल्‍ली  में  कालेज  के  प्रधानाचार्य  की  नियुक्ति  कालेज  के  शासी  निकाय

 द्वारा  विश्वविद्यालय  के  अध्यादेशों  के  अध्यादेश  2(1/111  (7)  में  दिए  गए  उपबन्धों  के  अनुसार

 की  जाती  है  ।  इस  भ्र ध्या देश  के  अनुसार  चयन  समिति  की  सिफारिशें  विश्वविद्यालय  को  भेजनी

 होती  जो  चयन  समिति  द्वारा  तैयार  की  गई  सूची  पर  विचार  करने  के  बाद  उन  व्यक्तियों  के

 नाम  बताएगा  जिनको  विश्वविद्यालय  प्र  घाना चा ये  के  रूप  में  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  होगा  ।

 विश्वविद्यालय  द्वारा  सुचित  की  गई  व्यक्तियों  की  सूची  में  से  नियुक्ति  की  जाती  है  ।  अध्यादेश  में
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 a

 ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  fe  चयन  समिति  की  सिफ़ारिशों  सर्वसम्मत  होनी  चाहिए  ।  दिल्‍ली

 प्रयास  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  यद्यपि  राजधानी  कालेज  के  प्रधानाचार्य  की  नियुक्ति

 के  लिए  चयन  समिति  की  बैठक  1  1982  को  हुई  फिर  भी  सिफारिश  विश्वविद्यालय

 को  विचारार्थ  अभी  तक  नहीं  भेजी  गई  हैं  जसा  कि  के  अध्यादेशों  के  अध्यादेश

 उ  11  (7)  के  अन्तर्गत  अपेक्षित  है  ।

 चयन  समिति  की  सिफारिश  विश्वविद्यालय  को  उपलब्ध  होते  ही  प्रधानाचार्य  के

 अन्तिम  चयन  तथा  नियुक्ति  के  लिए  उन  पर  कार्यवाई  की  जायेगी  |

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  प्रायोजित  15  कालेज  हैं  ।  इन  कालेजों के  शासकीय  निकायों

 के  सदस्यों  का  कार्यकाल  13  1983  को  समाप्त  हो  गया  ।  नए  द्ञासकीय  निकायों  का  अभी

 तक  गठन  नहीं  फिया  गया  है  ।

 दिक्षा स्तर  को  बनाये  रखना

 5364.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  दिक्षा  श्र  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 देश  के  दिक्षा  के  स्तर  को  बनाये  रखने  हेतु  सरकार ने  कया  कार्यवाही  की  है  अथवा

 करने  का  विचार  है

 विभिन्न  विश्वविद्यालयों  और  दिक्षा  बोर्डों  का  इस  प्रयोजन  हेतु  केन्द्र  द्वारा

 क्या  नीति  निर्देश  भेजे  गये  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 शिक्षा  शौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०  कण  :

 To (*)  मैं

 )  संविधान  के  सातवें  अनुच्छेद  में  संघ  सुची  की  प्रविष्टि  66  के  अनुसार  विश्वविद्यालयों

 में  स्तरों  के  निर्धारण  और  समन्वय  की  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  को  दी  गई  है  ।  इस  जिम्मेदारी

 को  निभाने  के  लिए  1956  में  संसद  के  अधिनियम  के  sata  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 स्थापित  किया  गया  था  ।  अपने  सांविधिक  कार्यों  के  अनुसरण  में  आयोग  विश्वविद्यालयों  में  दिक्षा

 के  स्तरों  को  बनाए  रखने  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  मामलों  में  सभी  विश्वविद्यालयों  को  सामान्यता

 मार्गदर्शी  रूप  रेखाएं  जारी  करता  रहा  है  ।  आयोग  विश्वविद्यालयों  में  परीक्षाएं  और

 अनुसंधान  के  स्तरों  में  सुधार  करने  के  लिए  तयार  किये  गये  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करता  रहा  है  ।

 आयोग  द्वारा  तेयार  की  गई  मार्गदर्शी  रूप  रेखाओं  जो  विश्वविद्य/लयों  को  उपलब्ध  की

 गई  विभिन्‍न  विषयों  में  पाठ्यक्रमों  की  विषय  वस्तु  और  स्तर  अध्यापकों  की  शैक्षणिक

 परीक्षा  तथा  मुल्यांकन  की  पाठ्यक्रमों  का  पुनर्गठन  इत्यादि  जैसे  व्यापक  विषय  हामिल

 हैं  |

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  मूल  रूप  से  मिडिल  और  menfrus ATeqraah  शिक्षा  पद्धति से

 204



 10  1905  के  लिखित  उत्तर

 बा  —_——_—-—

 सम्बन्धित  राष्ट्रीय  शेक्षणिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  afz TEN
 पद

 ani  पाठ्य  पुस्तकें  तैयार

 करती है  जिसका  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  अपनाई  जा  सकती  है  ।  अनुपालन  किया  जा

 सकता  है  ।  स्कूल  दिक्षा  और  अध्यापक  दिक्षा  दोनों  के  लिए  आदेश  राज्यों  शासित

 क्षेत्रों  विश्वविद्यालयों  को  उनके  विचारार्थ  परिचालित  की  गई  हैं  ।

 श्री  आंद्रोपोव  के  साथ  प्रधान  मन्त्री  की  भेंट

 5365.  श्री  आनन्द  सिह  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  14  1982  के  बिजनेस  स्टैंड  में  एम०  टू

 मीट  आंद्रोपोव  alta  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  सोवियत  संघ  की  यात्रा  के  दौरान  प्रधान  मन्त्री  की  श्री  आंद्रोपोव  के

 साथ  हुई  बातचीत  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  और  दोनों  ओर  से  वार्ता  के  दौरान  उपस्थित

 यकों  का  ब्यौरा  क्या  और

 (7)  क्या  श्री  यूरी  आंद्रोपोव  के  निकट  भविष्य  में  भारत  की  यात्रा  करने  की  सम्भावना

 है  और  यदि
 तो  कब  ?

 विदेश  मंत्री  पी०  दी०  नरसिंह  :  से  सरकार  ने  इस  प्रदान  के  भाग

 में  उल्लिखित  समाचार  पर  गौर  किया  है  ।  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  स्वर्गीय

 रा  त  ब्रेजनेव  को  श्रद्धांजलि  पित  करने  के  लिए  14-15  1982  को  मास्को  गई  थीं  |

 प्रधान  मन्त्री  अपनी  इस  यात्रा  के  दौरान  सोवियत  संघ  की  साम्यवादी  पार्टी  को  केन्द्रीय  समिति

 के  तव-निर्वाचित  महासचिव  श्री  argo  ato  आंद्रोपोव  से  मिली  थीं  ।  दोनों  देशों  के  विदेश

 मंत्रियों  ने  भी  अन्य  अधिकारियों  दोनों  नेताओं  की  बेठक  में  भाग  लिया  जो  सौहा दं  और

 मैत्रीपूर्ण  वातावरण  में  हुई  ।  द्विपक्षीय  और  अन्तराष्ट्रीय  हित  के  मामलों  पर  विचार-विमश  हुआ

 और  दोनों  देशों  के  बीच  शानदार  सम्बन्धों  की  पुनः  पुष्टि  की  गई  ।  सोवियत  पक्ष  ने  दिवंगत

 पति  ब्रेजनेव  के  प्रति  प्रदर्शित  सम्मान  के  लिए  प्रधान  मंत्री  और  भारत  के  लोगों  के  प्रति  अपना

 आभार  व्यक्त  किया  ।  प्रधान  मन्त्री  ने  श्री  आंद्रोपोव  भारत  आने  का  निमंत्रण  दिया  ।  वह

 निमन्त्रण  सिद्धांत  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  गया  उम्मीद  है  कि  ag  यात्रा  परस्पर  सुविधाजनक

 तारीख  को  होगी  |

 भ्रष्टाचार  समाप्त  करने  के
 लिए

 प्रधान  सन्तरी  के  निद

 5366.  श्री  सुभाष  चन्द्र  यादव  :  क्या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रधान

 मंत्री  द्वारा  दिए  गए  निर्देश  के  अनुसार  काम  काज  में  व्यापक  स्तर  पर
 सुधार

 लाने  के  लिए  और

 भ्रष्टाचार  समाप्त  करने  के  लिए  गए  प्रयासों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 fata  स्त्री  पी०  ato  नरसिंह  :  विदेश  मन्त्रालय  में  सामान्य
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 कार्य  के  after  निपटान  atk  अतिथियों  के  प्रति  शिष्टाचार  के  बारे  में

 कार  के  स्थाई  आदेशों  का  पालन  करता
 रहा  है  ।

 प्रधान  मन्त्री  के  हाल  के  निर्देशो ंके  बाद  ये

 देश  सभी  कर्मचारियों  को  पुनः  दिए  गए  हैं  ।  कार्यालयों  और  अनुभागों  की  समय-समय  पर  जाच

 और  निरीक्षण  भी  किया  जाता है  ताकि  इस  बात  का  सुनिश्चय  किया  जा  सके  कि  निर्धारित

 सरकारी  प्रक्रिया  का  पालन  हो  रहा  है  ।  विदेश  सेवा  जिनमें  विदेश  और  वित्त  मंत्रालयों

 के  वरिष्ठ  अधिकारी  शामिल  होते  विदेशी  स्थित  हमारे  महीनों  का  भी  दौरा  करते  रहे  हैं  ।

 इस  मंत्रालय  में  मुख्य  सतकता  अधिकारी  के  रूप  में  एक  स्थाई  तंत्र  भी  है  ।  उसका  कार्य

 यह  सुनिश्चय  करना  है  कि  कोई  भी  सरकारी  कमेंचारी  अपने  व्यक्तिगत  लाभ  के  लिए  अपनी

 कारी  हैसियत  का  अनचित  लाभ  न  उठाए  ।

 परमाणु  सामग्री  का  गर-कांतिपूर्ण  उद्  इयों  के  लिए  उपयोग  करना

 5367.  श्री  बी ०  ato  देसाई  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  एजेंसी  ने  पाकिस्तान  में  परमाणु  सामग्री
 का  उपयोग

 गैर-श!न्तिपूर्ण  कार्यों  के  लिए  होने  की  बात  से
 इनकार

 करने  अथवा  उसकी  पुष्टि  करने  में  अपनी

 असमथंता  व्यक्त  की  थी  ;

 क्या  सरकार  ने  दिनांक  18-12-82  को  अन्तर्राष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  एजेन्सी  के

 शक  द्वारा  नई  दिल्‍ली  के  एक  प्रेस  सम्मेलन  में  दिये  गये  वक्तव्य  की  जाँच  की

 यदि  तो  क्या  उन  समाचारों  के  अनुसार  पाकिस्तान
 उक्त

 सामग्री  का  उपयोग

 परमाणु  बम  बनाने  के  लिए  कर  रहा  है  और  करता

 यदि  तो  कया  इसमें  भारत  की  सुरक्षा  को  भारी  खतरा  पदा  हो  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  विचारे  कया  कार्रवाई  करने  का  है
 ?

 विदेशी  मन्त्री  पी०  ato  नरसिंह  राव  से  सरकार  को
 इन  खबरों  की

 जानकारी  है  कि  नई  दिल्‍ली  में-हुए  एक  प्रेस  सम्मेलन  में  अन्तर्राष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  एजंसी  wa

 ब्रिक्स  के  महानिदेशक  ने  क़हा  था  कि  इस  समय  न  तो  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  पाकिस्तान  इस

 सामग्री  का  उपयोग  अस्त्रों  के  उद्देश्यों  के  लिए  कर  रहा  है  और  न  हम  अन्यथा  ही  कह  सकते  हैं  ।

 और  भारत  सरकार  इस  मामले  पर  निरन्तर  निगाह  रख  रही  है  ताकि  भारत

 के  सुरक्षा  सम्बन्धी  हितों  की  हिफाजत  हो  सके  ॥

 श्रायुव  दिक  wets  सल्ला को  का  विपणन

 5368.  श्री  जाजें,फर्नान्डीज  :  क्या  स्वास्थ्य  श्नौोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सलमाजी  नामक
 भायुमो  दिक

 भौषधि  का  अधिकारियों  की  उचित  अनुमति  से

 विपणन  किया  जा  रहा
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 यदि  तो  क्या  इस  औषधि  का  विषावतता  सम्बन्धी  पर्याप्त  परीक्षण  कर  लिया

 गया  और

 न
 i  |  है  नशा Ws  ant

 ca
 यह  परीक्षण  कि  प्राधिकारी  ने  औषधि  के  विपणन  के

 लिए  किस

 प्राधिकारी  ने  अनुमति  प्रदान  की  है  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :

 afi

 और  खाद्य  और  औषधि  नियंत्रण  गुजरात  राज्य  ने

 वेदिक  विशेषज्ञ  की  सलाह  पर  कि  यह  दवाई  एक  प्रमाणिक  आयुर्वेदिक  दवाई

 गोलियों  को  एक  आयुर्वेदिक  औषधि  के  रूप  में  के  लिए  निर्माण  करने  का  लाइसेंस  दिया

 इस  दवाई  की  तरह  जिन  दवाइयों  में  रसायनिक  सत्व  इस्तेमाल  नहीं  नहीं  किये  जाते  उनके

 तथा  विशुद्ध  आयुर्वेदिक  भौषधियों  के  मामलों  में  विषाक्तता--परीक्षण  आवश्यक  नहीं  समझे

 जाते  ।

 के  काटे  के  इलाज  के  लिए  औषधियों  की  कमी

 5369.  श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  क्या
 स्वास्थ्य

 कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुत्ते  के  काटे  के  इलाज  के  लिए  अपेक्षित  ओषधियों  का  देश  में  पर्याप्त  निर्माण

 किया  जा  रहा  है  यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  और  किस  स्थान  पर  उत्पादन  किया  जा  रहा

 और

 कया  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  प्रयुक्त  औषधियों  की  कमी  के  कारण  ये
 औषधियां

 जिला  अस्पतालों  में  उपलब्ध  नहीं  है  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  कुमुद  :  जी

 हां  ।  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  एन्टी रेबीज  वेक्सीन  की  कमी  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी

 नहीं है  ।

 विवरण

 एन्टी  रेबीज
 वेक्सीन  का  बतलाया  गया  उत्पादन  लि०  लाखों

 1978-79  से  1981-82  तक

 me क्रम  संस्थान  स्थापित  उत्पादन

 स०  क्षमता  1978-79  1979-80  1980-81
 1981-82

 केन्द्रीय  अनसं  चाल  कसौटी  IVY 55.00  ea नन्ना  अनय
 ि  29

 27.07
 20  Lo

 44,30  56.00 add

 2  हकीम  बधयोफामॉस्सुटिकल्स

 बम्बई  80.00  67.69  56.09  61.45  अप्राप्त
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 32.89  33.03  4.78  अप्राप्त
 पास्च्चूर

 कलकत्ता
 25.00

 प  aoe
 झ  नूर  48.00  61.58  31.64  49  73

 ह  प
 शिलांग  20.00  12.09  13.72  16.03  12.64

 जन  स्वास्थ्य  त्रिवेन्द्रम
 ,  25.00  21.96  23.89  22.09  अप्राप्त

 (2
 राज्य  वेक्सीन

 पटवदेनगर  22.00  26.04  22.66  23.86

 8  23.00  21.59  24.30  27.84
 प

 वेक्सीन  नामकुम
 त्

 9
 ”

 बेलगांव *  10.00  कुछ  नहीं  0.69  4.50  1.0

 1.0
 10.

 पी
 बड़ौदा  48.00  53.48  5}.81  61.82  90.16

 11.  किंग  इंस्टीट्यूट  गुड्डी  5.00  0.05  0.23  1.90  अप्राप्त

 12.  इंस्टीट्यूट  ans  प्रिवेंटिव

 25.00  2.58  10.68  20.82  29.72
 हैदराबाद

 *

 341.03  238.51 योग  386.00  329.27  340.89

 ES ा
 *  बी०  पी०  एल०  इन्एक्टीवेटिड  |

 **
 आंकड़े  अनन्तिम  हैं  ।

 उड़ीसा  को  अनुसूचित  जनजातियों  में  स/क्षरता

 530.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  दिक्षा  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  उड़ीसा  की  अनुसूचित  जनजातियों  में  .  साक्षरता  के  प्रतिशत

 और  राज्य  प्रतिशत  के  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  करवाया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  राज्य  सरकार  अपने

 रनों  मे ंसे  व्यय  को  पस  करने की
 स्थिति  में  नहीं  और

 यदि  तो  क्या  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  विशेष  केन्द्रीय

 सहायता  के  अन्तर्गत  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  पर  विचार  किया  है  ?

 शिक्षा  घौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मस्ती  पी०  कण  :

 भौर  कुल  जनसंख्या  कौर  अनुसूचित  जनजातियों  में  साक्षरता  की  स्थिति  का  अध्ययन

 प्रत्येक  दस  वर्षों  बाद  जनगणना  संचालन  के  माध्यम  से  किया  जाता  1981  की  जनगणना  के

 अनुसार  उड़ीसा  में  सामान्य  जनता  और  अनुसूचित  जनजाति  की  जनता  में  साक्षरता  की  अस्थाई

 प्रतिशतता  34.23  और  13.96  है  ।

 और  योजना  आयोग  ने  उड़ीसा  की  जनजाति  उप-योजना  में  !  |  ह & ट्  क्षा  क्षेत्र के

 कार्यक्रमों  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  छठी  योजना  अवधि  1980-85  के  दौरान
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 800  लाख  रूपए  का  आवंटन  अनुमोदित  किया  है  ।  उड़ीसा  को  1980-83  के  दौरान  556.90  लाख

 रूपए  की  राशि  मुक्त  की  गई  है  और  1983-84  के  लिए  190  लाख  रुपए  अस्थायी  रूप  से

 रित  किए  गए

 घटिया  किस्म  के  दुग्ध  agit  का  उत्पादन

 5371.  श्री  श्रुत  रामुलु  सल्ल ू:
 क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  कुछ  ऐसे  मामले  लाये  गये  हैं  कि  देश  में  विभिन्‍न  दुग्ध

 आहार  उत्पादक  कम्पनियों  द्वारा  घटिया  किस्म  के  दुग्ध  आहार  का  उत्पादन  किया  जाता  और

 )  यदि  तो  उन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  अब  तक  की  गई  कार्यवाई  का

 ब्यौरा  क्या  है  और  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  कुमुद  जोशी

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख-दी  जाएगी ।

 12.00  मध्याह्न

 थ्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  कब  प्रघन  मन्त्री  ने  सदन  को  गुमराह  किया ।

 श्री  रास  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं
 एक

 इम्पार्टन्ट  समस्या  की  ओर

 झ्रापका  ध्यान  खींचना  चाहता  हूं  ।  इस  सदन  में  मण्डल  कमीशन  पर  एक  बार
 बहस  हो  चुकी  है  ।

 सरकार  ने  बार-बार  यह  कहा है  कि  हम  मण्डल  कमीन  के  सम्बन्ध  में  स्टेट  गवर्मन्ट  से  ओपीनीयन

 मांग  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  चाहते  हैं
 ?

 श्री  दाम  विलास  पासवान :
 4  तारीख  को

 मुख्य  मंत्रियों  का  बन  लन  होने  वाला है  ।

 उसमें  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  रखा  गया  है  लेकिन  मण्डल  कमीदान  के  सम्बन्ध  में  कोई  चर्चा  नहीं

 मैं  आपके  माध्यम  से  गह  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  मण्डल  कमी दान  के  बारे  में  क्या

 मामला है
 ?

 श्याम  महोदय  :  कर  रहे  हैं  |

 शी  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  कब  प्रधान  मंत्री  जी  ने  सदन  में  कहा  कि

 meaty  महोदय  :  विदेश  मन्त्री  एक  वक्तव्य  दे  रहे  हैं  ।

 शी  कृष्ण  चन्द्र  हत्या  :  ध्यानाकर्षण  के  नहीं  ।  विदेश  मंत्री  वक्तव्य  दे  सकते

 fi  आप  उनसे  अभी  देने  के  लिए  कहू  सकते हैँ  |
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 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती
 :

 विदेश  मंत्री  के
 वक्तव्य  देने  से  पुर्व  श्री  कृष्ण

 चन्द्र  हाल  यह  कहना  चाहते  थे  कि  कल  श्रीमती  गाँधी  ने  इस  बात  से  साफ  इन्कार  किया  था  कि

 श्री  तारायण  ने  मानवाधिकार  समिति  के  समक्ष  साक्ष्य  के  लिए  उपस्थिति  हुए  थे  ।  प्रधान  मंत्री  ने

 यह  के  कहा  था  कि  ag  उसके  समक्ष  उपस्थित  नहीं  हुए  थे  ?

 aft  खरीदा  कुमार  गंगवार  :  देश  में  तमिलनाडू  और  सभी  जगह  मोटे

 चावल  की  कमी  है  ।  यहां  हम  कई  दिनों  से  बहस  भी  कर  रहे  हैं  ।

 श्नच्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  कहना  चाहते  हैं  ?

 श्री  सरोद  कुमार  गंगवार  :  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  की  एक  फर्म  ने  मोटा  चावल

 बासमती  के  रूप  में  80  हजार  मीट्रिक  टन  विदेशों  को  सप्लाई  कर  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 आप  मूल  लिखित  रूप  में दें  |

 at  हरीदा  कुमार  गंगवार  :  प्राइवेट  एजेन्सी  से  जांच  कराकर  बाहर भेज
 दिया  जबकि  यहं

 काम  सरकारी  एजेन्सी  द्वारा  होना  चाहिए  था  ।  इस  फर्म  ने  24-25  करोड़  रुपए  बना  लिए  हैं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आपने  दिया  है  या  नहीं  ?

 को  हरीदा  कुमार  गंगवार  :  मैंने  कालिंग  अटेंशन  दिया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  कायंवाही  वृतान्त  में  शामिल  न  किया  जाए  ।

 थ्री  हरिकेश  बहादुर  :  हमने  कई  एडजानंमेंट  मोशन  रिपीटेडली  कई  बार  दिए

 हैं  ।  हरिजनों  पर  बढ़ते  अत्याचार  ।  एस०  सी०  एस०  टी०  कमिश्नर  की  fete  पर  बहस  यदि

 आप  करा  दें  तो  ठीक  रहेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  डिवाइस  भा  रही  बाद  में  देख  लेंगे  ।

 श्री  हरिके दा  बहादुर  :  एस०  ato  एस०  टी०  DLT  र  की  रिपोर्ट  परਂ  क्या  बहस

 करायेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  न  कुछ  करेंगे  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  जे०  एन०  यू०  के  सम्बन्ध  में  क  =f
 al  लावज

 श्रेय  महोदय  :  सारी  बातें  एक  साथ  नहीं  किया  करते  ।

 श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  आज  से  कुछ  महीने  पहले  बाजार  में  चने  का  भाव

 275-280  रुपये  क्विंटल  चल  रहा  था  |  पिछले  10-12  दिनों  से  मंडियों  के  अन्दर  चने  आने  शुरू

 हो  गए  हैं  लेकिन  उसका  भाव  180  रुपये  क्विंटल  से  भी  नीचे  चला  गया  जो  सपोर्ट  प्राइस
 थी  उससे  भी  कम  है  ।  सरकार  ने  अभी  तक  चने  का  सपोर्ट  प्राइस  घोषित  नहीं

 किया  है
 |  यह  देखा

 कक
 कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 जै
 गया  है  कि  जब-जब  भी  किसान  के  पास  अनाज  आ  ताह  तो  बाजार  में  चने  के  भाव  गिर  जाते  हैं  ।

 जब  किसान  अपना  बाजार  का  माल  बेच  देता  तो  मंडियों  में  भाव  बढ़  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  का

 अनुचित  लाभ  उठाया  जाता है
 राज  चने  का  भाव  180  रुपये  से  भी  कम  होता  जा  रहा  है  ।

 दुख  इस  बात  का  है  कि  सरकार  ने  आज  तक  सपोर्ट  प्राइस  घोषित  नहीं  की  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आपने  लिख  कर  दिया  है  मुझे

 ?

 श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  जी  हां  |

 अध्यक्ष  महोदय :  अभी  तो  गंदुम  की  भी  प्राइस  आनी  अनाउ उन्स  होनी  है  ।

 श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  लास्ट  टाइम  मे  भी  कम  कीमत  हो  गई  है  चने  की  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  समझता  इसे  नोट  कर  लिया  गया  है  ।

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :
 अध्यक्ष  आज  न्यूजपेपर  में  आया

 है  कि
 यवतमाल

 में  16  माइनर  आदिवासी  लड़कियों  के  साथ  रेप  किया  गया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  दैट  इज  ए  स्टेट  सबजेक्ट  |  हम  डिस्कशन  में  लेंगे

 oil  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव  :  आप  क  कह  सकते  हैं  कि  यह  स्टेट  सबजेक्ट  है
 ?

 यह

 वासियों  के  बारे  में  है  ।  ag  स्टेट  सबजेक्ट  नहीं  है  ।

 श्री  रतन  fag  राजदा  :  यह  स्टेट  सबजेक्ट  नहीं
 है  ।  जनजाति-औरतों  .  के

 साथ  बलात्कार  किया  गया  है  |

 श्री  राजेन्द्र  सिह  यादव  :  आप  यह  HA  कह  सकते  हैं  कि  स्टेट  सबजेक्ट  है
 ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  बन  जाइये  |  हम  इस  पर  विचार-विमर्श  करेंगे  ।

 श्री  वीरेन  घोष  :  सरकार  को  एक  रिपोर्ट  मिली  कि  राजदूत  नारायणन

 समिति  के  कुछ  चुने  हुए  सदस्यों  से  मिले  थे

 meat  महोदय  :  अभी  थोड़ी  देर  में  पता  चल  जायेगा  ।  आप  बनिये  |

 श्री  सोरेन  घोष
 :

 उसे  एक  सम्वाददाता  सम्मेलन  बुलाना  चाहिए  था  किन्तु

 दूसरे  समाचारपत्र  ने  लिखा  है**ਂ

 meat  महोदय :  अनुमति  नहीं  है  ।

 )

 श्री  चतुर्भुज  :
 अध्यक्ष  आप  किसानों  की  बात  सुन  लें  ।  गेहूं  और  चने

 की  प्राइस  अभी  तक  घोषित  नहीं  हुई  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  कह  तो  दिया  और  HA  कहूं  ।

 चतुर्भुज  :
 आप  बाध्य  करें  इनको  ।

 अध्यक्ष महोदय :  बाध्य  करेंगे  |
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 श्री  ए०  के०  राय  :  अवैध  खनन  के  कारण  धनबाद  में  बहुत  से  खनिकों  की

 मृत्यु हो  गई  है  ।

 प्र्  चय सर
 सो  arrr  | अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लि

 श्री  go  के०  राय  :  मैं  आपको  ध्या ना क्षण  प्रस्ताव  की  सूचना  पहले  ही  दे  चुका  हूं  ।

 श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  चावल  के  घोटाले  पर  बहस  होनी

 | चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  दीजिए

 श्री  खरीदा  कुमार  गंगवार  :  लिखकर  दे  दिया  है  मैंने  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जाएं  ।  श्री  शिव  शंकर  |

 aft  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  हम  लोगों  ने  औबजेक्दान  लिया  है  ।

 श्रध्यय  महोदय  :  आप  बोलिए  |

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  हमारे  इस  पर  चार  पाइन्ट  हैं  ।

 meq  महोदय  :  पहला  नाम  हरिकेश  का  है  और  आपका  नाम  बाद  में  है  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  जो  नोटिफिकेशन  रख  रहे  हैं  इसके  बारे  में

 हमारा  कहना  है  कि  इतनी  बहस  भी  हो  चुकी  है  संसद  इस  हाउस  में  भी  और  दूसरे  सदन  में

 सारी  बहस  के  बावजूद  आज  भी  यह  पाया  जा  रहा  है  कि  मिट्टी  का  तेल  कहीं  अवे लए बिल  नहीं

 खासतौर  से  गांवों  में  4,  5  महीने  से  महीं  मिल  रहा  है  ।  वैसे  डिस्ट्रिब्यूशन  का  मामला  स्टेट  का

 लेकिन  अफसोस  यह  है  कि  दाम  तो  लगातार  बढ़ाते  चले  जा  रहे  इस  प्रकार  का  नोटिफिकेशन

 भी  आता  सारा  देश  मजबूर  होकर  उसको  स्वीकार  करता  है  ।  और  सरकार  ने  5  बार  दाम

 बढ़ाये  हैं  1980  से  आज  तक  पेट्रोलियम  और  पेट्रोलियम  प्रोडक्ट्स  के  जिसमें  केरोसिन

 मिट्टी  का  फर्टिलाइजर  आदि  शामिल  हैं  ।  तो  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  यह  कीमत

 बढ़ायी  गई  है  ।  एक  तो  इस  कीमत  को  कम  से  कम  मिट्टी  के  तेल  के  मामले  में  फौरन  वापस  लेना

 चाहिएਂ

 झरिया  महोदय  :  कया  कोई  आपत्ति  है  ?  यह  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  आपको  इस  वक्त

 ज्ञान  होना  चाहिए  मन्त्री  तो  चल  गए  दोनों  तरफ  से  सुरक्षा  मन्त्रियों  से  घिरे  हुए  थे  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  दाम  बढ़ाना  जनहित  के  विपरीत  जाता  है  ।

 meat  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  |  नियम  विरुद्ध  है  ।

 श्री  खरीदा  कुमार  गंगवार  :  4,  5  रु०  एक  मिट्टी  के  तेल  के  बोतल  के  दाम  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सही  तरीका  नहीं  है  ।  यह  नियमों  के  अनुसार  नहीं  है  जो  आप  इसे

 उठा रहे  हैं  ।

 श्री  fear  बहादुर
 :

 जो  पुरानी  कीमत  है  वही  लागू  रहनी  चाहिए  ।
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 sea  महोदय  :  नियम  विरुद्ध  है  ।  बात  ठीक  ढंग  से  नहीं  उठाई  गई  है

 शी  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  सर्वप्रथम  हमारा  प्रोसीजर  के  सम्बन्ध  में  निवेदन

 है  ।  मैं  अपकी  रूलिंग  की  ओर  पहले  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  आपने  बार-बार  इस

 सदन  में  कहा है  कि  जब  बजट  सत्र  चल  रहा  हो  या  शुरू  होने  वाला  हो  तो  कोई  भी  ऑर्डिनेंस

 और  खास  कर  के  जिससे  आप  लोगों  की  परेशानी  टेक्स  ta  भाडिनेंस  नहीं  लाने

 चाहियें  ।  लेकिन  अपकी  रूलिंग  और  बार-बार  कहने  के  बाद  भी  दान  बढ़ाते  चले  गये  ।  और  मंत्री

 महोदय  जब  चाहते  हैं  तब  आर्डिनेंस  के  द्वारा  बजट  सेशन  के  पूर्व  या  सत्र  के  दौरान  दान  में  वृद्धि

 करते  हैं  और  फिर  यह  कहा  जाता  है  कि  हमने  कोई  नया  टेक्स  नहीं  लगाया  ।  यह  इसी  तरह  का

 नोटिफिकेशन  है  कि  उस  समय  में  दाम  बढ़ाने  का  काम  किया  गया  जिसके  कि  बजट  द्वारा  किया

 जा  सकता  था  ।  क्योंकि  बजट  पूरे  देश  का  नक्शा  रखता  सब  चीजों  को  सामने  रखता  है  कि

 कितनी  आय  है  और  कितना  व्यय  लेकिन  इसे  मंत्री  महोदय  ने  अलग  तरीके  से  किया  है  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  पेट्रोलियम  प्रोडक्ट्स

 के  दाम  घटे  हैं  तो  हिंदुस्तान  में  ऐसी  कौन  सी  बात  आ  गई  जो  यहां  दाम  बढ़ाने  का  कारोबार

 हुआ
 ?

 इधर  इन्होंने  दाम  बढ़ाये  और  उधर  कं  रोबिन  तेल  मार्किट  से  गायब  हो  गया  ।  इसका

 मतलब  यह  है  कि  पूंजीपति  और  सरकार  सांठ-गांठ  में  हैं  पूंजीपति  ag  जानता  है  कि  कब  दाम

 बढ़ने  वाला  वह  सब  कोडिंग  कर  लेता  है  ।  इसका  मतलब  है  कि  सरकार  की  मशीनरी

 पूंजीपति
 दोनों  एक  दूसरे  से  मिले  हुए  हैं  ।

 मैं  रांची  में  गया  आज  वहाँ  20  रुपये  लिटर  पर  भी  तेल  नहीं  मिल  रहा  है  ।  राज

 कामन-मेन  की  जरूरत  को  देखते  यह  नोटिफिकेशन  आपकी  रूलिंग  के  विपरीत  हुआ  है

 लिये  इसको  टेबल  पर  रखने  की  इजाजत  न  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपको  कुछ  कहना  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  पी०
 :

 मैंने  सोचा  मैं  सभा  पटल  पर  पत्र  रख  चुका  हूं  ।

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  मन्त्री  महोदय  ने  हमारी  बात  को  सुना  नहीं  ।  स्पीकर  साहब

 की  रूलिंग  थी  ।

 re

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 marae  वस्तु  अधिनियम  के  venta  अधिसूचना एं

 ऊर्जा  मन्त्री  पी०  :  मैं  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3

 की  उपधारा  (6)  के  अन्तरगत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  भ्रंग्रेजी
 4 सभा-पटल  पर  रखता  ह
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 क

 (1)  मिट्टी  का  तेल  मूल्य  दूसरा  संशोधन  1983,  जो

 18  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना संख्या  सामानी  275  में  प्रकाशित

 हुआ  था  ।

 (2)  पेट्रोलियम  उत्पाद  और  दूसरा  संशोधन  1983,  जो  18

 1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सामानी  276  में  प्रकाशित

 हुआ  था  ॥

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  6226/83]

 कमंचार ो  राज्य  बीमा  नई  fact  के  वर्ष  1983-84

 के  वित्तीय  प्राक्कलन  तथा  काय  निष्पादन  बजट

 श्रम  श्योर  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  मैं  श्री  aa  पाटिल  की

 ओर  से  कर्मचारी  राज्य  बीमा  1948  की  धारा  36  के  अन्तरगत  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 निगम  नई  दिल्‍ली  के  ag  1683-84  के  वित्तीय  प्राक्कलनों  तथा  कार्य  निष्पादन  बजट  की  एक

 प्रति  तथा  wast  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संया
 एल०टी  ०७221|83  ]

 तोषण  निधि  )  1983,  भारतीय  नौवहन  निगम

 बम्बई  की  वर्ष  1981-82  की  समीक्षा  कौर  विधिक  प्रतिवेदन

 नौवहन  site  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  श्रंसारो  मैं

 लिखित  ta  सभा  पटल  पर  रखता

 )  Mex  यान  1939  की  धारा  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  तोषण

 निधि  1983  की  एक  प्रति  तथा  प्रेशर  जी  संस्करण  जो  9  1983

 के  भारत  |  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  कौआ  168  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल  oto  ०  6228/83

 ard
 ee

 गत (2)  कम्पनी  1956  की  धारां  619  क  की  उपधारा  (1)  के

 लिखित

 ५

 पत्रों
 की

 एक-एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  संस्करण )

 भारतीय  नौवहन  निगम  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की

 कार  द्वारा  समीक्षा  |

 भारतीय  नौवहन  निगम  का  वर्ष  1981-82  का  वार्षिक

 लेखा परीक्षित  की  लेखें  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल  oy  ०6229/83]
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 श्रलीगड़  मुस्लिम  विश्व  विद्यालय
 के  वर्ष  1981-82  के  विधिक  लेखे

 शांतिनिकेतन  का  वर्ष  1981-82  का  वारिक  प्रतिवेदन  कौर  शादी

 शिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मन्त्री  पी०के०  :

 श्रीमती  शीला  कौल  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  1920  की  धारा  25  की  उपधारा  (4)

 के  अन्तरगत  अलीगढ़  मुस्लिम  के  वीं  1981-82  के  वार्षिक  लेखाओं  की

 एक
 प्रति  तथा  भ्रंग्रेजी  रखा  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  |

 रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०टी  ०-6230/83]

 (3)  विश्व-भारती  शांतिनिकेतन  के  वर्ष  1981-82  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  |

 विश्व-भारती  शांतिनिकेतन के  वर्ष  1981-82 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 संमीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  |

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुएं  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रे  जी  संस्करण  |

 [ WeaTAT  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०टी  ०-6231/83]

 (5)  राजाराम  मोहन  राय  लाइटर  कलकत्ता  के  वर्ष  1981-82
 के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  vast  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 राजाराम  मोहन  राय  लाइब्र  री  फाउंडेशन  कलकत्ता  के  वर्ष  1981-82  के

 करण  की
 सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण )  ।

 (6)  उपयुक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  6232/83]

 (1)  :
 भारतीय  प्रबन्ध  कलकत्ता  के  वर्ष  1981-82  के  वारिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 भारतीय  प्रबन्ध  कलकत्ता  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  भयंकर  |

 में  रखे  गये  q !  देखिए  संख्या
 एंटी  ०6233/83]

 (8)  भारतीय  प्रबन्ध  कलकत्ता  के  वर्ष  1981-82  के  लेखे  तथा  लेखापरीक्षा
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 —

 लेखा  ag  की  समाप्ति  के  बाद  नौ  महीनों  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सभा  पटल  पर

 रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  wash  संस्करण  )  |

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल  oat  ०
 6233/83]

 )  सालार  जंग  संग्रहालय  हैदराबाद  के  वर्ष  1981-82
 के  वार्षिक

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अग्र  जी  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ।

 सालार  जंग  संग्रहालय  बोले  हैदराबाद  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  wast  संस्करण )  |

 (10)  उपयु  क्त  (9)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल
 पर

 रखने  में  हुए  विलम्ब के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  wast  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  6234/83 ]

 (11  संगीत  नाटक  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1981-82  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  wast  संस्करण )
 ।

 संगीत  नाटक  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (12)  संगीत  नाटक  नई  दिल्‍ली  के  लेखे  तथा  लेखापरीक्षा  लेखा  वर्ष

 की  समाप्ति  के  बाद  9  महीनों  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सभा-पटल  पर  न  रखे  जाने  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रे
 जी

 ।

 में  रखे
 गये

 ।  बलिए  संख्या  एल०टी
 6235/83].

 के  वार्षिक |  )  राष्ट्रीय  विज्ञान  संग्रहालय  कलकत्ता  के  वर्ष  1980-81

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  wast  संस्करण )
 |

 राष्ट्रीय  विज्ञान  संग्रहालय  कलकत्ता  के  वर्ष  1980-81  के  वार्षिक  लेखाओं

 की  एक  प्रति  तथा  तथा  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 राष्ट्रीय  विज्ञान  संग्रहालय  कलकत्ता  के  1980-81  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 ।

 (14)  उपयु क्त  (13)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्रेजी  संस्करण  |

 | weaTETA  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  6236/83

 बनना  ——<—

 विधेयकों  पर  अनुमति

 सचिव
 :

 अध्यक्ष  मैं  चामू  सत्र  के  दौरान  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पारित

 किए  गए  तथा  राष्ट्रपति  की  argufa-area  निम्नलिखित  सात  विधेयकों  को  सभा-पटल  पर  रखता

 हूँ
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 10  1905  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  हुए  इस  समाचार  के  बारे  में  वक्तव्य

 कि  वाशिंगटन  में  भारत  के  राजदूत  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 की
 कांग्रेस

 की
 एक

 समिति
 के  समक्ष

 साक्ष्य  देने  गये

 (1)  वायुयान  )  1983

 (2)  विनियोग  )
 1983

 (3)  नीतियों  1983

 oe?
 (4)  विनियोग  2)  1  9835

 (5)  विनियोग  1983

 (6)  विनियोग  संख्यांक  2  1983

 (7)  विनियोग  संख्यांक  3  1983

 ee re  oe

 लोक  लेखा  समिति

 127at  कौर  प्रतिवेदन

 श्री  के०  लकप्पा  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन

 तथा  अंगेजी  संस्करण )  प्रस्तुत  करता  हूं

 (1)  काफी  बोड़ें  के  बारे  में  प्रतिवेदन  ।

 2)  खोई  हुई  सम्पत्ति  के  कार्यालयों  के  बारे  में  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  की  गई

 कार्यवाही  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  ।

 ध्रध्यक्ष  :
 श्री  पी०  ato  नरसिंह  राव  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  अध्यक्ष  पहले  वक्तव्य  दिया  जायेगा  या
 ध्यानाकर्षण

 लिया  जाएगा  ?

 ee  नननननणनवा  नर

 समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  हुए  इस  समाचार  के  बारे  में  वक्तव्य

 कि  वांशिगटन  में  भारत  के  राजदूत  संयुक्त  राज्य  भ्रमरी
 का

 की  कांग्रस  की  एक  समिति  के  समक्ष  साक्ष्य  देने

 विदेश  मन्त्री  पी०  वीरण  नरसिंह  :  माननीय  सदस्यों  ने  28  ard  के  टाइम्स

 आफ  इडिया  में  छपी  उस  खबर  को  देखा  होगा  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  वाशिंगटन  स्थित

 हमारे  राजदूत  अमरीका  की  प्रतिनिधि  सभा  की  मानवाधिकार  उपसमिति  के  समक्ष  उपस्थित  हुए
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 कि
 वाशिंगटन

 में  भारत  के  राजदूत  संयुक्त  अमरीका

 की  कांग्रेस
 की

 एक
 समिति  के  समक्ष  साक्ष्य  देने  गये ना  ग

 थे  ।  जैसा  कि  हमारे  राजदूत  ने  स्वयं  बताया है  कि  कोई  a  राजदूत  विदेशी  विधान  सभा  की

 किसी  भी  समिति  के  समक्ष  न  तो  उपस्थित  हो  सकता  है  ate  न  ही  उपस्थित  होगा  ।  हमारे

 ने  हमें  यह  सूचित  किया  है  फि  ऐमी  कोई  बैठक  नहीं  हुई  थी  और  वह  किसी  भी  समिति  की

 बठक  में  अनौपचारिक  रूप  से  भी  शामिल  नहीं  हुए  थे  ।  हमारे  राजदूत  24  मारे  को  कैपिटल  हिल

 में  कांग्रेस  के  कुछ  सदस्यों  wit  उसके  कुछ  अधिकारियों  से  अनौपचारिक  रूप  से  अवद्य  मिले  थे  ।

 उनके  साथ  राजदूतावास  के
 कुछ  अधिकारी  भी  थे  ।  वहां  उपस्थित  कांग्रस  के  पांच  सदस्यों  में  से

 सिफ  कैलिफोर्निया  के  अन्तर्रष्टीय  संगठन  और  मानवाधिकार  उप  समिति  से  सम्बद्ध  हैं  ।

 कॉग्रेस  के  जिन  अन्य  सदस्यों  ने  राजदूत  से  मुलाकात  की  थी  उनके  नाम  हैं  श्री  स्टीफ़न

 श्री  टेड  aca,  श्री  मेरी  डीमेली  और  श्री  क्रिकेट  ।  ये  सब  विदेशी  सम्बन्ध  स्मिति  अथवा  इसकी

 एशियाई  और  प्रशान्त  सम्बन्ध  उप-समिति  के  सदस्य  हैं  ।

 वाशिंगटन
 में  किसी

 भी  राजदूत के  लिए  एक  .  सामान्य  प्रथा  है
 कि

 वह  कांग्रस के

 सदस्यों  से  उनके  साथ  विचार-विमर्श  उन्हें  पृष्ठभूमि  सम्बन्धी  सुचना  प्रदान  करे  कौर

 इसके  साथ  हीं  उन्हें  समसामयिक  विषयों  के  बारे  में  तथ्यात्मक  जानकारी दे  ।  इसी  प्रथा  के  अनुसार

 हमारे  उपयुक्त  अवसरों  पर  कांग्रस  के  सदस्यों  से  अनौपचारिक  रूप
 से

 मिलते  रहे  हैं  ताकि

 उन्हें  भारतीय  नीतियों  और  घटनाओं  के  बारे  में  जानकारी  जा  ।  उदाहरण  के  काग्रेस

 में  जब  पाकिस्तान  को  हथियार  देने  के  सवाल  पर  बहस  हो  रही  थी  तो  उन्होंने  कैपिटल  हिल  में

 इस  विषय  पर  कांग्रस  के  सदस्यों  के  साथ  भारत  के
 दृष्टि वेण  के  बारे

 में  विचार-विमर्श  किया  था |

 भारत  के  महत्वपूर्ण  सरकारी  पदाधिकारियों  की  c t arereyat AAT  के  मौके  पर  भी  कई  बार  इस

 प्रकार  के  अनौपचारिक  विचार-विमर्श  fre  जाते  हम  अपने  राजदूत  कोਂ  प्रमुख

 मसलों  पर  स्वयं  आघार  सामग्री  भेजते
 हैं  ताकि  वे  इस  प्रकार  का  कर सकें  और  वे

 जिनके  साथ  इस  प्रकार  की  बातचीत
 करतें

 हैं  उनकी  afar  के  बारे  में  हमें  रिपोर्ट  ay  ।

 24  मार्चे  की  मुलाकात  में  हमारे  राजदूत  ने  वहां  मौजूद  कांग्रस  के  सदस्यों  को  असम

 समस्या  की  ऐतिहासिक  असम  की  घटनाओं  और  सरकार  द्वारा  की  गई  कारवाई  के  बारे

 में  बताया  था  स्वाभाविक  है  कि  उन्होंने  कांग्रेस  के  सदस्यों  और  अधिकारियों  द्वारा  पूछ  गए  सवालों

 का  जवाब  भी  दिया

 वाशिंगटन
 में  राजदूत  के  पूर्णतया  सामान्य  और  आवश्यक  क्रियाकलाप  को

 आफ  इडियाਂ  में  इस  तरह  पेश  किया  गया  है  जो  कि  बा स्त बिक  तथ्यों  के  विपरीत  हैं  ।

 मैं  सदन  के  समक्ष  तथ्योंਂ  को  प्रस्तुत  कर  रहा  ताकि  इस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  की

 कोई  अटंकबाजी  या  रहे  |

 को  सत्य साधन  चक्नवर्तों  दो  प्रश्न  ger  दीजिए ।  आप  चर्चा

 की  अनुमति  दीजिए  |
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 10  1905  समाचारपत्रों  में  raifira  हुए  इस  समाचार  कें  बारें  में  वक्तव्य

 कि  वाशिंगटन  में  भारत  के  राजदूत  संयुक्त  राज्य  श्रमरीका

 ee
 की  कांग्रेस  की  एक

 समिति  समक्ष  साक्ष्य
 देने  गये

 ———

 meat  महोदय  :  जरा  रुकिए  ।  आप  ae  सुनिए  ।  यदि  आप  कुछ  कहना  या  पुछना  चाहते

 हैं  तो  आप  चर्चा  के  लिए  सूचना  दीजिए  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  FAT  आप  चर्चा  करवायेंगे  ?

 श्रेय  महोदय  :  सामान्य  प्रथा  का  अनुसरण  कीजिए  ।  अब  ध्यानाकर्षण

 श्रीमती  सुखबीर
 कौर  ।  आप  नियमों  के  अनुसार  मु  से  कहिए  ।  मैं  इसे  कार्य  मंत्रणा

 समिति  के  समक्ष  रख  दूगा  ।  वक्तव्य  के  बाद  कोई  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  नहीं  दी  कोई

 प्रदान  नहीं  पूछा  जाता  नहीं  पूछा  जा  सकता  है  ।

 )  *

 चर्चा  होने  पर  ही  आप  इसका  उल्लेख  कर  सकते  हैं
 और  स्पष्टीकरण  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 )
 *

 अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  क्या  ऐसे  मामलों  पर  बहस  के  अलावा  और

 कोई  रास्ता  नहीं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  तो  नहीं  है  ।

 क  क  के  #  के  के
 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  दूसरे  सदन  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  बात  नहीं  ।  उसका  उद्धरण  कत  करिये  ।  मैं  अपने  सदन  के  नियमों

 का  अनुसरण  कर  रहा  हूं  |  नियमों  का  उल्लंघन  करना  BH  कतई
 मंजूर  नहीं  है  ।

 श्री  ata  बिहारी  वाजपेयी  :  आप  इस  मामले  में  एक्सेप्शन  कर  संकते  लेकिन  इस

 बारे  में  लम्बी  बहस  की  जरूरत  नहीं  है  ।  थोड़ी  क्लासीफिकेशन  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सिद्धान्त  से  विचलित  नहीं  होता  हू  ।

 श्री  सत्य सा घन  चक्रवर्ती  :  आपका  सिद्धान्त  क्या  है  ?

 gear  महोदय  :
 मेरा  सिद्धान्त  frat  का  अनुसरण  करना  है  |

 (saaarat)*

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्येवाही-वृतान्त  में  कुछ  भी शामिल  नहीं  किया  जायेगा ।

 श्रीमती  सुखबीर  कौर  |

 श्री  सत्पसाधन  चक्रवर्ती  :  आपका  इसकी  अनुमति  नहीं  देंगे  ।  हम  लोगों  के  निर्वाचित

 प्रतिनिधि  हैं  ।

 *sqdardl-qarea  में  शामिल  नहीं  किया  गया  |
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  सम्बन्ध  प्रक्रिया  तथा  काय  संचालन  नियमों  से  जो  निर्वाचित

 प्रतिनिधियों  ने  दिये  हैं  ।  उन्होंने  ge  संहिता  और  नियम  दिये  हैं  ।  और  किसी  ने  नहीं  दिये  हैं  ।

 )

 बेठ  जाईये  |  कारवाही-वृतान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  श्री  आप

 नियम  जीतते SLIT  पुस्तक  पढ़कर  मेरे  पास  आइये  ।  नियमों  के  अन्तगंत  कोर्ड TTR  समस्या  नहीं है  ।

 नियम-बाह्म  समस्या  है  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  नियमों  के  औचित्य  का  उल्लंघन  किया  गया

 हैं  या  नही ं?

 धन्य  महोदय  :  कोई  प्रदान  ही  नहीं  है  ।  मैं  नियम  जानता  हूं  जो  सीघा  तथा  सरल  है  ।

 श्र  रतन  fag  राजदा  सभा  जानना  चाहेंगे  कि  राजनयिक

 औचित्य  का  उल्लंघन  किया  गया  है  या  नहीं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 यदि  आप  चाहें  तो  विचार-विमश  के  लिए  आप  मेरे  पास  भा  सकते हैं  ।

 नियम  का  उल्लंघन  नहीं  होना  चाहिए  ।  नियम  सरल  व  सीधा  मैं  aaa  निययों  का  अनुसरण

 करता  हूं  ।  आप  भी  नियमों  का  अनुसरण  कीजिए  ।  चिल्लाइये  मत  |

 श्रीमती  सुखबीर  कौर  |

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना

 प्रतिक्रियावादी  तत्वों  कौर  धर्मान्ध  लोगों  की  श्रातंककारी  गतिविधियों

 में  कथित  विधि  के  कारण  पंजाब  में  कान्ती  का  मंग  होना

 श्रीमती  सुखबीर  कौर  मैं  गृह  मन्त्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  निम्नलिखित  विषय  की  ऑर  दिलाती  हूं  और  उनसे  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में

 एक  वक्तव्य  द

 प्रतिक्रियावादी  तट  तथा  धर्मान्ध  लोगों  को  आतंककारी  गतिविधियों

 में  कथित  जिनके  कारण  पंजाब  मैं  विभिन्‍न  स्थानों  पर  निर्दोष  व्यक्तियों  को  गोली

 से  मार  दिये  जाने  से  वहां  शान्ति  भंग  हो  गई  तथा  देना  की  एकता  और  अखण्डता को

 सुरक्षित  रखने  के  लिए  इस  संकट  का  सामना  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही |

 गृह  मन्त्री  प्रकाश  चन्द्र  :  सरकार  21  1983  से  पंजाब  और

 चण्डीगढ़  में
 हुई

 हाल  की  घटनाओं  से  अत्यधिक
 विकल

 और
 चिन्तित

 इन  घटनाओं  में  2

 *कार्यवाही-वृतात्त  में  शामिल  नहीं  feat  गया
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 222]  NS

 व्यतीत  मारे  गए  और  13  व्यक्ति  जख्मी  हुए  ।  पंजाब  सरकार  ने  सूचित  फिया  है  कि  इन  घटनाओं

 के  सम्बन्ध  में  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  और  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।  इन  घटनाओं  में

 ग्रस्त  व्यक्तियों  को  पड़ने  के  सभी  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  राज्य  सरकार  ने  सभी  सम्बन्धित

 प्राधिकारियों  को  अनुदेश  दिये  हैं  और  राज्य  में  पुलिस  व्यवस्था  को  सुदृढ़  कर  दिया  गया  है  |

 देखा  कि  मैंने  21  1983  को  इस  सदन  में  कहा  पंजाब  सरकार  को  राज्य  में

 सुरक्षा  प्रबन्धों  को  मजबूत  करने  की  सलाह  दी  गयी  है  ।  हमें  सूचित  किया  गया
 है

 कि  पंजाब  के

 मुख्य  मन्त्री  ने  राज्य  के  सम्बन्धित  अधिकारियों  एक  बैठक  बुलाई  थी  और  उन्हें  स्थिति  से

 प्रभावशाली  ढंग  से  निपटने  के  लिए  उचित  निर्देश  दिए  थे  ।  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  कानून

 और  व्यवस्था  बनाए  रखने  में  राज्य  प्राधिकारियों  की  सहायता  करने  के  लिए  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस

 बल  की  सेवाएं  उपलब्ध  करायी  गयी  हैं  ।

 जसा  कि  सदन  को  मालूम  सरकार  ने  विभिन्‍न  मसलों  को  हल  करने  के  लिए  ठोस  कदम

 उठाए  हैं  ।  सरकार  ने  हिसा  को  त्यागने  और  ऐसा  कोई  व्य  न  करने  जिससे  sa  की  एकता  और

 निष्ठा  को  आघात  पहुंचता  सभी  सम्बन्धों  से  बार-बार  अपील  की  है  ।  निर्दोष  व्यक्तियों  की

 मृत्यु  और  ऐसे  कार्य  जिनसे  विभिन्‍न  समुदायों  के  बीच  सम्बन्धों  में  कटता  पदा  होती  हम  सभी

 के  लिए  दुःख  का  विषय  है  ।  इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों  ने  हिंसक  और  आतंकवादी  गतिविधियों

 के  विरुद्ध  अपनी  भावनाओं  को  व्यक्त  किया  है  ।  पंजाब  सरकार  से  स्थिति  से  दुखता  से  निपटने  के

 लिए  अनुरोध  वफा  गया  है  ।

 ah  विश्वास  है  कि  यह  सदन  हिसा  की  गतिविधियों  की  निन्दा  करने  में  मेरे  साफ  होगा  ।

 श्रीमती  सुखद  स  कौर  :  उग्रवादियों  की  गतिविधियों  से  हम  सभी

 को  गहरी  चिता  हो  रही  है  और  प्रगतिशील  राज्य  पंजाब  जो  देश  का  अनाज  भंडार  गत

 एक  वर्ष  से  बहुत  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  कुछ '  जो  स्वयं  को  अकाली  दल

 का  ही  sit  बताते  गर-सिखों  की  तरह  कार्य  कर  रहे  हैं  और  आतंककारी  गतिविधियों  में  लगे

 हुए
 हैं  ।  यह  स्मरणीय  है  कि  अकाली  दल  ने  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  में  भाग  लिया  था  और  उनका

 भूतकाल  वीरतापूर्ण  तथा  राष्ट्रवादी  भावना  से  ओतप्रोत  रहा  है  ।  लेकिन  अकाली  दल  के  वर्तमान

 नेता  अकाली  आन्दोलन  की  भावना  भूल  गये  हैं  और  गुरुद्वारों  का  प्रयोग  इन  उग्रवादियों  को  कारण

 देने  के
 लिए

 किया  जा  रहा  है  ।  हम  तो  प्रात:काल  गुरुद्वारों  में  उनके  लिए  प्रार्थना  करते  हैं  जिन्होंने

 राष्ट्र  के  धर्म  के  लिए  बलिदान  किये  हैं  ।  लेकिन  आज  स्थिति  बदल  गई  है  ।  अकाली

 aa  सिखों  की  मांगों  को  लेकर  शुरू  हुआ  और  हमारी  प्रधान  मंत्री  ने  धार्मिक  मांगें  स्वीकार

 कर
 ली  हैं

 और  अन्तर्राज्यीय  सम्बन्धों  के  बारे
 में

 आयोग  भी  गठित  कर  दिया  है  ।  अब  तो

 नीतिक  मांगें  बची  वे  सिखों  की  मांगें  नहीं  हैं  ।  वे  तो  सारे  पंजाबियों  की  मांगें  हैं  चाहे  वे  हरिजन

 at  ar  farg  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  गुरुद्वारों  के  अन्दर  से  लड़ाई  लड़ें  बल्कि  बाहर  मंच  पर

 भाकर  संघर्ष  करें  और  पंजाब  के  लोगों  की  मांगों  के  लिए  हम  भी  उनका  साथ  देंगे  |

 पिछले  ध्यानाकर्षण  के  बाद  हाल  ही  में  पंजाब  में  कुछ  घटनाएं
 ह

 ई  गृह  मन्त्री
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 ना  ———

 और  पंजाब  के  मुख्य  मन्त्री  ने  भी  आश्वासन  दिया  था  कि  हम  इन  गतिविधियों  के  विरुद्ध  कड़ी

 कार्यवाई  व  रेंगे  ।  मैं  विशेष  रूप  से  गत  सप्ताह  की  तीन  घटनाओं  में  से  दो  का  उत्लेख  करूंगी  ।

 एक  पिछले  सप्ताह  22  md  वो  और  दूसरी  कल  हई  ।  यह  दोनों  मेरे  जिले  के  कादियां  और

 हार्वोवाल  स्थानों  में  हुयीं  ।  कादियां  में  घटना  7  और  8  बजे  के  बीच  हुई  ।  उस  समय  बाजार  बन्द

 डो  ऐसे  समय  में  लोगों  की  गतिविधियां  तेज  रहती  हैं  ।  वहां  चार  निहंग  औ

 उन्होने  गोलियां  चलानी  शुरू  कर  दीं  ।  वहां  से  पुलिस  थाना  नजदीक  ही  है  ।  पर  पुलिस  तब  आई

 जब  वे  11  व्यक्तियों  को  जरूरी  कर  चके  थे  समाचारपत्रों  में  भी  यह  छपा  है  ।  लोगों  ने  उनका

 पीछा  किया  और  उनमें  से  एक  निहंग  एक  तालाब  में  गिर  गया  और  डूब  गया  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से

 आज  तक  भी  पता  नहीं  लगा  कि  वह  निहंग  कौन  था  ।  वे  लोग  कौन  थे  और  कहां  से  आये  थे  ।

 गृह  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  मामला दल  क्या  गया  है  कौर  जांच  हो  रही  है  ।  घटना  को  हुए  नौ  दिन

 हो  गये  हैं  लेकिन  कोई  पता  नहीं  है  कि  मामलें  का  क्या  हुआ  और  क्या  किसी  को  गिरफ्तार  भी

 फिया  गया है  |

 दूसरी  घटना  हैबोवाल  की  है  ।  यह  व्यक्ति  पुजारी  नहीं  बल्कि  एक  साधारण  आदमी  al

 यह  8  और  के  बीच  मन्दिर  में  रामायण  का  पाठ  कर  रहा  था  ।  वह  अकेला  दो  व्यक्ति

 जाए  और  उन्होंने  उस  पर  गोलियां  चलायीं  ।  तीन  चार  गोलियां  तो  लाउडस्पीकर  में  घस  गयीं

 और  एक  उसके  घटने  में  लगी  ।  वह  अस्पताल  में  वहां  सभी  लोग  विशेषकर  हिंदू  बहुत  डरे

 ।  वे  शान्ति  से  sear  भी  नहीं  कर  सकते  ।  अकाली  हिंदियों  को  छोटे-छोटे  गांवों  और  मन्दिरों

 में  शान्ति  से  नहीं  रहने  दे  रहे  ।  एक  आदमी  बैठा  हुआ  प्रार्थना  कर  रहा  है  और  बिना  किसी  कारण

 उस  पर  गोलियां  चला  दी  गई  ।  मेरा  गह  मन्त्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  मुख्य  मन्त्री  से  इन  मामलों

 की  जाँचे  के  बारे  में  कहें  ।  आज  भी  समाचारपत्र  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  की  खबर  फिर  भाई  है  ।

 हमारे  एक  मन्त्री  नगरपालिका  के  प्रधान  तथा  अन्य  कांग्रेस  कार्यकर्त्ताओं  को  घायल  कर  दिया

 यह  आम  व्यतीत
 के  लिए  बहुत  ही  निराशाजनक  और  निरुत्साहित  करने  वाली  घटनाएं  हैं

 जो  कि  दिन  दहाड़े  ।  और
 इनसे  राज्य  में  शान्ति  मंग  हुई  हैं

 ।  पंजाब  के  मुख्य  मन्त्री  ने  कहा

 है  कि
 ऐसी

 घटनायें  नहीं  होनी  चाहियें  ।
 लेकिन

 उनकी  नीति  का  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  है  ।  मैं  गुह

 मन्त्री  से  जानना  चाहती  हं  कि  वे  कौर  क्या  कदम  उठानां  चाहते  हैं  और  पंजाब  के  मुख्य  मन्त्री  को

 कया  सहायता  दे  रहे  हैं  ।  एक  वक्तव्य  में  कहा  गया  है  कि  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  केन्द्रीय

 पुलिस  बल  की  सहायता  राज्य  को  प्रदान  की  गई  है  तांकि  वहां  शान्ति  और  व्यवस्था  बनाई  रखीं

 जा  सके  ।  कया  मैं  जाने  सकती  हूं  कि  केन्द्रीय  पुलिस  बल  को  भेज  दिया  गया  है  या  उसे  भेजने  पर

 विचार  हो  रहा  है  या  उनके  कहने  पर  ही  उसे  भेजा  जायेगा  ।  मैं  अकाली  नेताओं  से  अपील  करती

 हूं  कि  वे  सारी  स्थिति  पर  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  विचार  करें  ।  उन्हें  भी  निर्दोष  व्यक्तियों  के  मारें

 जाने  और  सामान्य  जनजीवन  को  अस्त  व्यस्त  करने  की  घटनाओं  की  निन्दा  करनी

 अकाली  नेता  समय-समय  पर  कहते  रहते  हैं  कि  वे  हिसा  के  पक्ष  में  नहीं  नहीं  हैं  लेनी  वे

 घटनाओं  की  निन्दा  भी  नहीं  करते  ।  मेरी  उनसे  अपील  है  कि  वे  पंजाब  में  सामान्य  स्थिति  बनाने

 के  लिए  पंजाब  सरकार  को  पुरा-पुरा  सहयोग  दें  ।
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 eS

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  :  Zeq  मन्त्री  ने  ये  fag  दी हैं

 उग्रवादियों  कौर  उनके  सैनिकों  के  पास  से  हथियार  बरामद  करने  के
 लिए

 अभियान

 चलाया  जाये  |  कई  जिलों  में  ऐसा  अभियान  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।

 लाइसेंस  शुदा  हथियारों  को  गोला  बारूद  देने  पर  नियन्त्रण  रखा  जाए  |

 सभी  जिलों  में  गाँव-वार  सन्त  fasta  तथा  अन्य  उग्रवादियों  के  समर्थकों  की  सुची

 तैयार  की  जाए  ताकि  पुलिस  द्वारा  अधिक  अच्छी  तरह  कार्यवाही  की  जा  सके  और  उनका  पता

 लगा  र  अपराधों  को  रोका  जाये  |

 उग्रवादियों  और  उनके  समर्थकों  का  पता  लगाने  तथा  उनकी  गतिविधियों  के  बारें  में

 सूचना  की  स्थिति  में  सुधार  किया  जाये  ।

 हमने  उपरोक्त  उपाय  किये  हैं  ।

 कादियां  की  घटना  के  सम्बन्ध  में  एक  करनैल  सिंह  को  पकड़ा  गया  है  और  जरनेल  सिंह

 निरंकारी  की  हत्या  के  मामले  में  भी  कुछ  प्रगति  हुई  है  ।  राज्य  सरकार  ने  ब्यौरा  नहीं  दिया  है

 क्योंकि  मामलें  की  जांच  हो  रही  है  ।  केन्द्रीय  पुलिस  बल  के  बारे  में  भी  हम  पंजाब  सरकार  के

 अनुरोध  की  प्रतीक्षा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  हमने  सी०  आर०  पी  who  और  सीमा  सुरक्षा  बल

 की  बटालियनें  भेज  दी  हैं  ।

 श्री  शरार ०  एस०  पैरो  :  पंजाब  में  हाल  ही  में  जो  हिंसक  घटनाएं

 हुई  हैं  वे  न  केवल  निन्दा  के  योग्य  हैं  बल्कि  उनसे  हम  सभी  को  हुई है
 ।  एक  गलत  दिशा  में

 गलत  मार्ग  से  कदम  बढ़ाया  गया  है  ।  भारत  के  बाहर  भी  कई  शानदार  सभ्यताओं  को  उग्रवादियों

 के  भयानक  कृत्यों  का  शिकार  बनाया  जा  चुका  है  ।  यह  हमारे  लिए  सरकार  तथा  विपक्ष  दोनों  के

 लिए  जरूरी  है  कि  इस  बुराई  को  आरम्भ  में  ही  age  नष्ट  कर  दिया  जाये  ।  इन  स्थितियों  को

 राष्ट्रीय  मामले  माना  जाना  चाहिये  ।

 तेज  गति  से  चलते  वाहन  से  निर्दोष  व्यक्तियों  को  गोली  से  ya  अनुचित  इरादों  से

 नेताओं  पर  गोली  बिना  लाइसेंस  के  आधुनिक  हथियारों  द्वारा  पुलिस  के  साथ  मुठभेड़

 असंदिग्ध  एकत्रित  व्यक्तियों  पर  हथगोला  तथा  अन्य  विस्फोटक  पदार्थ  फेकना  ताकि  निर्दोष

 महिलाओं  और  पुरुषों  की  हत्या  की  जाये  या  उन्हें  विकलांग  बनाया  जाये  और  गम्भीर

 हिसक  गतिविधियों  द्वारा  भय  फलाना  आदि  ऐसे  कांय  हैं  जिन्हें  कोई  भी  सभ्य  समाज  क्षमा  नहीं

 कर  सकता  |

 विडम्बना  यह  है  कि  ऐसे  अत्याचारी  लोग  धार्मिक  स्थानों  में  आराम  से  रह  रहे

 हूँ  ।  उनका  कहां  स्वागत  किया  जाता  है  ।  वे  वहां  फिर  से  साधन  जुटाते  हैं  और  योजनानुसार

 लोगों  को  अपना  लक्ष्य  बनाते  हैं  ।  पिछले  दिनों  में  ऐसी  घटनाएं  आम  हो  रही  हैं  ।

 अमृतसर  के  निकट  मानावला  में  हाल  ही
 में

 हुई  घटना  का  उदाहरण  लें  ।  उन्होंने
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 यही  कार्य  प्रणाली  अपनाई  और  गुरदासपुर  रि WA  ले  में  एक  सेवा  निवास
 शता पल a  दार  सिख  निरंकारी  को

 भुन  देने  का  जघन्य  कृत्य  जिया  गया  ।

 समाचारपत्रों  और  पंजाब  सरकार  की  रिपोर्ट  से  स्पष्ट  है  कि  इस  गिरोह  का  संत

 वाले  से  सबन्ध  है  ।  निःसन्देह  पूरी  स्थिति  का  अनुमान  लगाकर  उसने  as  बार  स्वीकार  फिया  है

 कि  age  व्यतीत  उसका  आदमी  है  ।  मन  को  यह  जानकर  घोर  निराशा  और  दुःख  होता  है  कि

 अपने  नास  के  साथ  संत  लगाने  वाला  व्यक्ति  इस  प्रकार  की  fats  घटनाओं  में  लिप्त हैं  ।  ी oF  गारे

 गुरुओं  ने  तो  दे  के  देवता  के  रूप  में  स्वयं  ay  बलिदान  करने  का  उदाहरण  रखा  है  और

 यहां  हमारे  दोस्त  स्वयं  को  गुरुओं  का  अनुयायी  कहलाने  वले  लोग  ही  आदमियों  को  गोलियों

 से  भून  रहे  हैं  ।  संत  भिडरावाले  तथा  उसके  अनुयायी  के  इरादे  कया  यह  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 वे  सैनिक  ढंग  से  राष्ट्र  पर  अपने  विचार  लादना  चाहते  मेरा  नगर  निवेदन  है  कि  ऐसा

 होने  वाला  नहीं  है  ।  क्या  उनका  कोई  विशिष्ट  उद्देश्य  है  या  वे  किसी  अन्य  ताकत  या

 के  हाथ  में  खेल  रहे  हैं  ।  उन्हें  राष्ट्र  विरोधी  तथा  देश  द्रोही  कहना  क्या  वे  ऐसे

 कार्यों  से  सिख  धर्म  का  या  सिखों  का  आर्थिक  उत्थान  कर  पायेंगे  ।  उनके  कार्यो ंसे
 सिखों  की

 प्रतिष्ठा  गिरेगी  ।  भविष्य  में  यह  बात  सिद्ध  हो  जायेगी  ॥

 आर्थिक  रूप  से  आज  सिख  भारत  भर  में  दिल्‍ली  तथा  पंजाब  में

 सर्वाधिक  प्रगतिशील  समाज  है  ।  भारत  में  किसी  भी  भाग  में  रहने  वाले  सिख  की  स्थिति  से  इसका

 अन्दाजा  लगाया  जा  सकता है  |  पंजाब  से  बाहर  निकल  कर  आप  उत्तर

 प्रदेश  या  उससे  अगे  भी  जायें  तो  देखेंगे  कि  सिख  किसान  के  पास  सबसे  उपजाऊ  भूमि  रहने

 की  अच्छी  मोटर  ट्रैक्टर  हैं  और  दूसरे  समृद्धि  के  साधन  हैं  |

 परिवहन  तथा  अन्य  व्यवसायों  केन्द्र  या  राज्य  सरकारों  के

 थल  तथा  नौ  सेना  सभी  में  सिखों  की  स्थिति  औसत  भारतीय  नागरिक  से  अधिक

 अच्छी है  ।

 संत  भिंडरांवाले  और  उसके  प्रतिक्रियावादी  साथी  यह  नहीं  कि  सिख

 भारत  में  समृद्धि  प्राप्त  करें  ।  अपनी  मातृभूमि  की  पवित्रता  तथा  परम्पराओं  को  बनाये  रख  सकें

 जिनके  लिए  हमारे  महान  गुरुओं
 ने सर्वस्व  बलिदान  कर  दिया

 ।

 ऐसी  स्थिति  में  अकाली  दल  की  भूमिका  के  बारे  में  कहना  चाहता  कया  वे

 यह  नहीं  देख  रहे  कि  हिंसक  गोलाबारी  में  शामिल  लोगों  को  पर्वित्र  गुरुद्वारों  में  शरण  दी  जा  रही

 जो  उनके  अधिकार  में  जहां  अवैध  हथियार  जमा  हो  रहे  यदि  मस्जिदों  आदि

 घार्मिक  स्थानों  में  ऐसा  होने  लगे  तो  क्या  स्थिति  हो  जायेगी  ।  क्या  उन्हें  पता  नहीं  कि  यही

 लोग  गलियों  में  निर्दोष  व्यक्तियों  को  मौत  के  घाट  उतार  रहे  हैं  ।  परम्परा  से  सिखों  ने  लोगों  की

 जान  बचायी  जान  ली  नहीं है  ।

 क्या  वे  यह  नहीं  देख  रहे  कि  गुरुद्वारों  में  अपराधियों  को  शरण  देकर  और  उन्हें  न

 वाने  से  आम  आदमी  के  दिल  में  घार्मिक  स्थानों  की  इज्जत  कम  हुई  है  ।.  मैं  आपके  माध्यम  से

 224



 10  1905  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 अकाली  नेताओं  से  पूछता  हूं
 कि

 इन  हिंसक  गतिविधियों  की  जोरदार  निन्दा  कयों  नहीं  =

 क्या  वे  उनसे  डरते  हैं  ?  क्या  उनकी  वीरता  और  सच्चाई  पर  चलने  की  हिम्मत  को  जंग  लग  गई

 या  वे  उग्रवादियों  की  नीतियों  में  विश्वास  करते  हैं  और  चुप्पी  साधकर  उसका  मौन  समर्थन

 कर  रहे  शायद  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  के  माननीय  संत  हरचंद  fag  जी

 बर  श्री  गुरचरण  सिंह  सही  स्थिति  को  आम  जनता  के  समक्ष  रख  सक  ।  अकाली  नेता

 सिखों  के  सुन्दर  ऊंचे  धार्मिक  आदर्शों  को  कसे  जनता  के  समक्ष  रख  सकते  हैं  जबकि  उनकी  अपनी

 स्थिति  ऐसी  डांवाडोल  है  ?

 मैं  अपने  बचपन  से  और  दादियों  से  देखता  आ  रहा  हूं  कि
 जो  लोग  धार्मिक  भावनाओं

 के  वशीभूत  होकर  हजारों  की  संख्या  में  स्वर्ण  अमृतसर  में  परिक्रमा  तथा  अन्य  स्थलों  को

 प्रतिदिन  साफ  करते  थे  और  गुरुवाणी  का  पाठ  बड़ी  श्रद्धा  से  सुनते  थे  उनमें  हरिजन  तथा

 अन्य  वर्गों  के  लोग  महिलाएं  बड़ी  संख्या  में  होते  थे  ।  मैं  अपना  अनुभव  बता  रहा  हूं  |  अब

 इनके  गलत  व्यवहार  के  कारण  वे  लोग  गुरु  नानक  की  शिक्षाओं
 को  सुनने  नहीं  आते  |  क्या  महान

 गुरुओं  का  यही  उद्देश्य  था  जिन्होंने  यह  कहा  नाम  चढ़ती  कला  तेरे  भाने  सरबत  दा

 भला  ी

 क्या  अकाली  यह  सब  भूल  जाते  रहे  हैं  और  अपने  ही  घर्म  तथा  समुदाय से  अलग  हो  रहे

 यदि  ऐसा  है  तो
 वे  अपने  ही  चारों  ओर  जाल  बुन  रहे  हैं  ।  कुछ  चक्र  बना  रहे

 चिह्न  अर  बरन  जात  इस  पात  af

 रूप  रंग  अर  रेख  देख  रितु  कहि  a  सकत

 अचल  सुरत  अनभल  परकाश
 अमत

 भोज  तमींज  ।

 उन्हें  क्या  हो  गया  है  ?

 ्  ६

 fes  भयो  ef  दिल  चिराग़  6.0

 क्या  धीर  गम्भीर  व्यक्तियों  ने  सोचना  बन्द  कर  दिया  है  ?  क्या  उन्होंने  सभी  सिद्धान्त

 छोड़  दिए  हैँ  ?

 मैं  आपके  माध्यम  से  उनसे  अपील  करता  सबसे  पहले  उन्हें  सिखों  के  एक  लगें  की

 चमक  गतिविधियों  की  पुरे  जोर-शोर  से  निन्दा  करनी  चाहिये  ।

 दूसरे  उन्हें  अपने  नियंत्रणाधीन  गुरुद्वारों  में  किसी  भपराधी  या  उग्रवादी  या  आतंककारी

 को  कारण  नहीं  देनी  चाहिये  ।  सरकारी  अधिकारियों  को  पूर्ण  सहयोग  दें  अपराधियों  को

 पकड़ा  जा  सके  ।  पवित्र  गुरुद्वारों  को  हर  तरह  से  पवित्र  रखना  चाहिये  ।

 तीसरे  अकाली  नेताओं  को  अपनी  मोर्चा  मांगों  को  इतना  नहीं  बढ़ाना  चाहिए  ।  बल्कि

 उन्हें  आपसी  बातचीत  द्वारा  सुलताना  चाहिए
 ।  4  अप्रैल  को  रोको  सम्बन्धी  उनकी  घोषणा
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 बणा

 के  बुरे  परिणाम  होंगे  ।  क्या  उन्हें  विश्वास  है  कि  वे  उग्रवादियों  और  आतंककारियों  पर  नियंत्रण

 रख  सकेंगे  ।  उन्हें  स्वयं  को  नियंत्रित  रखना  चाहिये  |

 चौथे मैं  अ  शाली  दल  के  उग्र  नेताओ ंसे  अपील  करता  हूं  कि  न  केवल  सत्ताधारी  दल  के

 प्रति  बल्कि  सम्पूर्ण  राष्ट्र  के  प्रति  सद्भावना  के  रूप  में  मोर्चा  वापस  ले  लें  |

 मैं  एक  और  बात  आपके  ध्यान  में  ल!ना  चाहता  हूं  ।  अकाली  दल  ने  इच्छा  व्यक्त  की  है  कि

 पंजाब  से  निर्वाचित  अकालियों  से  fara  संसद  सदस्यों  तथा  विधान  के  सदस्यों  वे  त्यागपत्र दे  देना

 चाहिये  1  इस  सम्बन्ध  में  यह  कहना  पर्याप्त  होगा  नी  उनका  यह  विचार  हास्यास्पद  और  गलत  है

 क्योंकि  गत  चनावों  में  कांग्रेस  (fo)  के  अन्य  संसद  सदस्य  अथवा  विधायक  अपने

 क्षेत्रों  में  अपने  गुणों  के  आधार  पर  जीते  थे  ।  मैं  उनसे  सिफ  रिदा  करता  हुं  कि  वयस्क  मताधिकार

 पर  आधारित  संविधान  वाले  देश  में  ऐसी  हास्यास्पद  और  एकपक्षीय  घोषणाएं  न  की  जायें  |

 अन्त  मैंने  भिडरावाला  से  केवल  एक  sitar  करनी  है  कि  यह  सिखों  तथा  समुचे  रूप

 से  भारत  के  लिए  अच्छा  रहेगा  यदि  वह  गुरुओं  की  अहिसापुर्ण  शिक्षाओं  तक  ही  सीमित  रहें  और

 अपराधियों  का  साथ  न  दें  ।

 अतः  मैं  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  वह  इस  प्रतिष्ठित  सभा  की  उन

 व्यावहारिक  उपायों  से  अवगत  जो  भारत  सरकार  पंजाब  में  शान्ति  स्थापित  करने  के  लिए

 करना  चाहती  है  ?

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  गृह  मंत्री  से  कोई  प्रश्न  नहीं  पुछा

 गया  ।

 > श्री  इन्द्रजीत  यादव  :  अन्त  वाला  प्रशन  ही  है  ।

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  इन्होंने  गागर  सें  सागर  भर

 गृह  मन्त्री  प्रकाशा  चन्द्र  :  मैं  माननीय  सदस्य  का  बहुत  आभारी  हूं

 कि  उन्होंने  स्थिति  विशेषरूप  से  सिखों  की  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है  क्योंकि  अकाली  नेता  और  सन्त

 भिंडरावाले  हमेशा  यहं  कहते  आ  रहे  हैं  कि  जहां  तक  सिखों  का  सम्बन्ध  उनकी  उपेक्षा  की  जा

 रही  है  और  उनके  साथ  विमाता  जैसा  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  ।  माननीय  सदस्य  ने

 स्थिति  स्पष्ट
 कर  दी  है  और

 चू
 कि  वह  उसी  सम्प्रदाय  के  इसलिए  उनके  कहने  का  अच्छा

 प्रभाव  पड़े  गा  ।

 जहां  तक  अन्य  बातों  का  सम्बन्ध  उनके  द्वारा  अकाली  नेताओं  से  अपील  की  गई

 उन्होंने  जो  अपील  की  मैं  भी  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 जहां  तक  व्यावहारिक  उपायों  का  सम्बन्ध  हमने  कहा  है  कि  हमने  कुछ  उपाय  किये  हैं  ।

 इस  दिशा  में  पंजाब
 हमने  वहां  पर  केन्द्रीय  पुलिस  भी  तैनात  की  है  ।  मैंने  यह  भी  बता  दिया  है

 सभा  4 गे  ops की  राज्य  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ।
 मुझे

 च  चल  ग्  हू  जानकारी  देते  हुए  बड़ी  खुशी
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 हो  रही  है  कि  संत  भिडरावाला  से  भी  कुछ  हथियार  जमा  कराने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  उसके

 अनुयायी  दल  ने  अभी  तक  9  हथियार  जमा  कराये  हैं  तथा  और  करा  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  गुरब्रिन्दर  श्र  ब्र
 )  स्पीकर  होम  मिनिस्टर  साहब  ने  जो

 स्टेटमेंट  दी  है  उसको  मैं  वेलकम  करती  ह  ।  और  जो  उन्होंने  लिखा  है  कि

 cog  सरकार  ने  सचित  किया  है  कि  इन  घटनाओं  के  बारे  में  मामले  ast  कर  लिए  गये

 हैं  और  जाँच  हो  रही  है  ।

 इसको  मैं  बाद  में  तफसील  मैं  कहती  |  और  दूसरे  जो  उन्होंने  कहा  है
 :

 सरकार  की  प्रार्थना  पर  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  राज्य  के

 प्राधिकारियों  की  मदद  करने  हेतु  केन्द्रीय  पुलिस  बलों  की  सहायता  की  व्यवस्था  की  गई

 और  तीसरे  उन्होंने  कहा  है

 सरकार  से  स्थिति  का  सख्ती  से  मुकाबला  करने  के  लिए  कहा  गया

 आज  ही  मेरे  पास  नोदन  इ  fear  के  प्रेसीडेंट  सनातन  धर्म  प्रतिनिधि  सभा

 आये  थे  और  उन्होंने  बात  करी  कि  यह  जो  गुरदासपुर  जिले  में  दो  wae  हुए  हैं  हरचोवाल  कम्पिल

 और  दूसरे  कादियां  बाजार  तो  यह  खुद  वहां  पर  गये  ओर  लोगों  से  बात  की  ।  कोई  पौने  8  बजे

 कादियां  बाजार  में  दाम  के  वक्त  जब  दुकानें  बन्द  हो  रही  थीं  कुछ  ने  बन्द  कर  दी  थीं  कौर  कुछ

 बन  हुए  थे  इन  आदमियों  ने  शूट  किया  और  तलवारें  चलायीं  और  बिल्कुल  इन्नोसेट  आदमियों

 जिनसे  किसी  की  कोई  दुश्मनी  नहीं  जख्मी  किया  ।  तो  ऐसे  कादियां  में  अटेक

 किया  ।  इसी  तरह  से  हरचोवाल  कम्पिल  में  एक  आदमी  रामायण  पढ़  रहा  जिसको  कहते  हैं

 पुजारी
 जब  कि  वहू  पुजारी  नहीं  तो  दो  आदमियों  ने  शूट  किया  और  वह ब्लीड  करने

 लगा  तो  उन्होंने  समझा  कि  मर  गया  और  बाहर  चले  कराये  ।  उनसे  जब  गये  थे  और  लोगों

 से  बात  fe  लोगों  को  क्या  फीलिंग  थी  ?  तो  उन्होंने  कहा  हो  कोई  कानफीडेंस  नहीं  रहा  है

 पंजाब  पलिस  पर  ।  हमारे  आदमियों  और  कम्पिल  की  प्रोटेक्शन  मिलनी  चाहिये  ।  नहीं  तो

 इतनी  दहशत  हो  गई  है  कि  गांवों  में  अगर  हम  अच्छी  तरह  से  प्रोटेक्ट  नहीं  हुए  तो  हम  कसे  रह

 सकते  हैं  ।  यह  उनके  दाऊद  हैं  ।  बारबार  जो  इनकी  स्पीचेस  आती  हैं  कि  ऐसा  दोबारा  नहीं  होने

 ऐसे  वाकयात  हो  हो  रहे  रुके  न  और  आज  TH  कोई  पकड़ा  नहीं  गया  |

 अब  केवल
 कृष्ण

 का  जो  मुकेरियां  के  इन्सीडेंट  में  घायल
 हु  फाइनेंस  मिनिस्टर

 का  बेटा  जो  कि  नेक्स्ट  टू  चीफ  मिनिस्टर  अब  उनके  बेटे  का  भी  प्रोटेक्शन  नहीं  है  और  वहां

 बम  लगाया  जाता  और  बम  फटता  है  जिसमें  तीन  जैसा  कि  आज  के  पेपर  में  आया

 बम  ब्लास्ट  में  इनकी  इन् जरी  और  उनका  बेटा  पी०जी  ०आई०  चंडीगढ़  में  दाखिल  भी  है  ।

 तो  इनका  बारबार  यह  कहना  कि  ऐसे  मूवमेंट  को
 कु

 चल  देंगे  और  नहीं  होने  ama  में  नहीं

 ता  वैसी  ही  बातें  फिर  क्यों  हो  रही ंहै
 ?  अभी  तक  कुचला  नहीं  जा

 रहा  तो  कया  वजह है
 ?

 कुछ  थोड़े  से  इन्सीडेंसेज  मैं  आपको  बताती  हुं  ।  आपका  ज्यादा  टाइम  मैं  नहीं  क्योंकि  इन्होंने

 डिटेल  में  सिखों  का  स्टेटस  भी  दोबारा  रिपीट  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।
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 अ

 आपने  सुना  होगा  कि  लाल  सिंह  एम०एल०ए०  ifzaia  को  उनके  घर  में  बम  फेंका

 गया  ।  साथ  ही  एक  एडीशनल  जज  वह  उनके  कम्पाउन्ड  में  विन्डो पैन्स  वहाँ  हुआ  ।  ऐसे

 ही  हरचरन  सिंह  अजनाला  पर  भी  उनके  गांव  में  यह  मैं  बस-ब्लास्ट  कि  बात  की  रही

 वह  भी  एम०एल०ए०
 हैं  ।  इसी  तरह  लक्खा सिह  एमएल  oWo  अमृतसर  में  हरिजन  उन  पर

 भी  बस-ब्लास्ट  न्गा  ।

 चीफ  मिनिस्टर  पर  गांव  डिस्ट्रिकट  जालन्धर  में  हुआ  |  वहां  पर  अजनाला  साहेब

 जख्मी  भी  हुए  ।  ऐसे  ही  बुआ  दास  इन्स्पेक्टर  आफ  पुलिस  पर  मिडिल  आफ  फरवरी  में  अटेक

 हुआ  |

 डिटेल  में  मैं  पांडे  साहब  की  बात  बताना  चाहती  हं  ।  यह  मानावाला  का  केस  है  ।  माना

 वाला  6  किलोमीटर  है  अमृतसर  से  हैरानगी  की  बात  है  कि  पुलिस  को  पहले  पता  है  कि  जीप  आ

 और  वहां  पर  नाकाबन्दी  की  गई  है  फिर  भी  पांडे  साहब  जख्मी  होते  हैं  ।  उसी  जीप  में  एक

 आदमी  भी  मर  जाता  उसका  नाम  हरदेव  सिंह  है  ।  हैरानगी  की  बात  ae हैं  किं  इतनी  पुलिस

 होते  हुए  भी  ag  हुआ
 ।  शाखा  एक  विलेज  वहां पर  उनकी  जीप

 पाई  गई
 are  दिन  ।  जीप

 जलाई  गई  और  जलने  के  बाद
 वह

 सब  गुरू  नानक  निवास  में  पहुंच  गये  ।  हरदेवसिंह की  बाडी  भी

 वहां  पहुंच  गई  ।  इतने  बारीकेड्ज  लगाये  हुए  हैं  लेकिन  वहां  से  सब  गोल्डन  टैम्पल  में  पहुंच  गये  ।

 यह  समय  नहीं  weal  की  बात  क्या  है
 ?

 मैं  होम  मिनिस्टर  साहबं से  अपील  करती  हूं  कि

 वीजों  की  तरफ  ध्यान  दें  ।

 जसा  मैंने  बताया  है  कि  जो  प्रतिनिधि  सनातन  धम्म  के  आये  उन्होंने  मुझे  बताया  कि

 हिंदू  ऐसी  फ़ील  कर  रहे  हैं  कि  गुरूद्वारा  बड़ा  हो  या  टैम्पल  बड़ा  हो  या  जैसा  हम

 चाहते  हैं  कि  गुरूद्वारों  से  ऐसी  चीजें  नहीं  होनी  चाहिये  तो  टैम्पल  वालों  को  भी  कोई  हक  नहीं  है

 कि  ag  ऐसा  करें  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  सब  चीजें  देखने  वाली  हैं  ।

 मैं  जानना  चाहती  थी  कि  जो  आपने  स्टेटमैंट  अखबार  में  आया  था  fH  इनके  हथियार

 लिये  उस  के  बारे
 में

 होम
 मिनिस्टर  ने  थोड़ा  बतलाया  लेकिन  जितनी  देर  मजबूती

 स्ट्रांग  हैंड  से  इनको  हैंडिल  नहीं  करिया  जायेगा  तो  सबसे  बड़  खतरे  वाली  बात  यह  है  कि  हिंदू-सिखों

 की  आपस  की  फीलिंग  डिटोरियोरेट  होगी  |  इनका  ज्यादा  नहीं  बढ़ने  देना  चाहिये  ।  मेरी  रिक्वेस्ट

 है  कि  जो  भी  कदम  आप  लेना  लेकर  वहां  हालात  को  सुधारना  बेहद  जरूरी  क्योंकि

 यंह  एक  सदियों  से  इकट्ठी  चीज  है  ,  इकट्ठी  फैमिली  आई  हैं  ।  पहले  अपने  बड़े  लड़के  को  सिख

 बनाते  थे  ।  मैंने  एक  बार  अपनी  स्पीच  में  कहा  था  कि  मुगलों  के  टाईम में  हरेक  अपने  बड़े  लड़के  को

 सिख  बनाता  इतनी  श्रद्धा  थी  ।  इन्होंने  जेसे  बताया  कि  गोल्डन  टेम्पल  में  अमृतसर  के  सारे

 हिंदू  और  सिख
 सुबह  के

 वक्त
 जाते  थे  और  वहां  पाठ  सुनते  परिक्रमा की  सफाई  थे  और

 सारा  काम
 करते  थे

 ।
 लेकिन  एक  नई

 चीज
 नई  डिमांड्ज  शुरू  हो  गई  है  ।

 रिलीजस  डिमांड  तो  प्राइम  मिनिस्टर  ने  मान  फिर  उन्होंने  यह ड  स्टेटमैंट  दी  कि  सेंटर
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 स्टेट  रि लियान शिप  के  बारे  में  कुछ  किया  उसके  बारे  में  उन्होंने  एक  कमीशन  भी  geet  कर

 सरकारिया  साहब  को  चैयरमैन  बना  दिया  ।  अब  थोड़ी  सी  चीजें  रह  मई  हैं
 जो  कि

 टिकल  तौर  पर  हर  पंजाबी  की  डिमांड  यह  खाली  अकेले  सिखों  की  ही  डिमाँड  नहीं  फिर

 हमें  यह  समय  नहीं  आता  कि  ae  शूट-आउट  क्यों  हो  रहा  लोगों  को  कसे  मारा  जा  रहा

 मे मा सिह  चंडीगढ़  में  बुडौल  जेल  के  नजरीक  जा  रहा  वहां  इसको  मार  दिया  गया  ।

 केहर सिह  डी०एस  ०पी
 ०  उसका  ब्रदर  उसका  स्टेटमेंट  कफूलिक्टेड  grat  Tae  नहीं  आया

 कि  इसके  बारे  में  पूछा  गया  है  या  नहीं  ।  वहू  कहता  इसी  अखवार  में  है  कि  हाऊ  फार  इट

 इज

 मेमार्सिह  का  भाई  कहता  है  कि  उसने  निरंकारियों  से  अपना  कनेक्शन  तोड़  लिया  था

 और  यह  काम  एक्स्ट्रीमिस्ट्स  का  नहीं  था  ।  इडियन  एक्स प्र  मारे  25,  में  लिखा  है  ——

 के  उप-अधीक्षक  श्री  केहर  सिंह  जो  मृतक  के  छोटे  भाई  गुरुवार  को

 बताया  कि  मेहता  सिंह  ने  निरंकारियों  से  अपने  सभी  सम्बन्ध  तोड़  लिये  थे  ।  उसने  यह

 भी  कहा  कि  इसका  इसमें  विश्वास  नहीं  है  फि  इसमें  उग्रवादियों  का  हाथ  है  ।''

 इन  बातों  की  कोई  तो  कान्ट्राडिक्ट  करे  ।  ये  बातें  लोगों  के  मन  में  शंका  पदा  करती  हैं  कि

 कया  बात  सही  है  और  क्या  गलत  है  ।

 जहां  तक  एक  एस०  पी०  के  साथ  एनकाउंटर  का  ताल्लुक  उसके  बारे  में  कहा  गया  है

 कि  इनक्वायरी  चल  रही  है  ।  मैं  अखबार  में  से  वोट  करना  चाहती

 रेंज  के  उप-महानिरीक्षक  श्री  ए०  जी०  अटवाल  पुलिस  अधीक्षक

 ,
 जे०  पी०  बिर्दी  वारा  की  जा  रही  जांच  की  अधीक्षण  कर  रहे  हैं  18.0

 के  वरिष्ठ  श्री  सुरजीत  सिंह  बेंस  ने  आज  जारी  किए  गये  एक

 प्रेस  नोट  में  बतया  कि  श्री  पांडेय  तब  जरूरी  हुए  जब  कुछ  तस्करों  या  उद्दंतों  ने
 उन  पर

 गोली  चलायी  और  उस  पर  तथा  पुलिस  पार्टी  के  अन्य  सदस्यों  पर  हथगोला  फैंका  ी

 स्मगलिंग  और  चीज  है  और  एक्सट्रीमिस्ट  किसी  इनासेंट  आदमी  को  गट  करता  वह

 और
 चीज  ऐसे

 स्टेटमेंट  पब्लिक
 के

 दिमाग
 में

 खलबली
 पैदा  करते  अगर  हरदेव  सिंह

 स्मगल  के  साथ  कलेक्टर  तो  उसके  बारे  में  कुछ  क्लासीफिकेशन  आना  चाहिए  भर  जल्दी  से

 जल्दी  आना  ताकि  लोगों  को  सही  बात  का  पता  लगे  ।  एस०  एस०  पी०  की  तरफ  से  कहा

 गया  है
 कि

 ये  स्मगलर
 थे  और

 जोर  में  कुछ  ला  रहे  ।  पुलिस को  उनके  बारे  में  पहले  से  पता
 था  और  उसने  नाकाबन्दी  की  हुई  थी  ।  पुलिस  की  तरफ  से  सब  कार्यवाही  होते  हुए  भी  वे  सारे  के

 सारे  गुरु  नानक  निवास  पहुंच  जाते  यह  कया  बात  है  ?

 सरदार  दरबारा  चीफ  का  जो  स्टेटमेंट  इण्डियन  एक्स प्र  ard  18,  में
 भाया  मैं  उसकी  वोट  करना  चाहती
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 ऋण

 किया  जाता  है  कि  श्री  दरबारा  सिंह  ने  केन्द्र  को  बताया  कि  13

 रात  को  पुलिस  ने  कुछ  तस्करों  को  पकड़ा  कौर  उनके  पास  कुछ  चांदी  मिली  ।  पुलिस ने

 तस्करी  रोकने  तथा  अवैध  हथियारों  का  पता  लगाने  के  लिए  बुधवार  को  अमृतसर

 के  निकट  कुछ  नाकाबन्दी  की  थी  ।  उन्होंने  अमृतसर  को  ओर  से  एक  जीप  भाती  हुई  देखी

 जीप  की  रफ्तार  कम  हो  गई  और  पुलिस  के  अधीक्षक  ने  देखा  कि  जीप  के  पीछे  हथियारों

 से  लैस  कुछ  व्यक्ति  बैठे  हुए  हैं  ।  उनमें  से  एक  व्यक्ति  ने  पुलिस  के  अधीक्षक  पर

 विस्फोटक  गोला  फेंका  जिसके  पल स्वरूप  वह  जख्मी  हो  गये  1.0

 आप  हैरान  होंगे  कि  सेक्रटेरियट  से  500  गज  पर  उन  लोंगों  की  कार  खड़ी  वहां  पर

 वे  लोग  एक  निरंकारी  को  qe  करते  हैं  और  आराम  से  चले  जाते  हैं--वे  भाग  कर  नहीं  जाते  हैं  |

 कोई  उनको  पकड़ने  वाला  नहीं  है  ।  जब  तक  लोगों  को  यह  कॉन्फिडेंस  नहीं  होगा  कि  हम  सेफ  हैं  और

 कोई  हमारा  कुछ  बिगाड़  नहीं  सकता  तब  तक  ला  एण्ड  आंध्र  सिचुएशन  ठीक  नहीं  हो  सकती  ।

 पंजाब  में  अब  भी  सब  लोग  एक  दूसरे  के  साथ  मुहब्बत  करते  हमें  तो  कोई  फक  नहीं

 लगता  है  ।  ahaa  ये  इन्सिडेंट्स-इन्हें  स्पोरेडिक  इन्सिडेंट्स  कह  लीजिए--वातावरण  भी  बिगाड़ते

 अभी  जब  मैं  पंजाब  तो  एक  एस०  एस०  पी०  साहब  आए  और  कहने  लगे  कि  हमारी

 प्रोटेक्शन  की  जरूरत  है  ।  वहां  पर  एमएल एज को  भी  प्रोटेक्शन  चाहिए  ।  आज  उनके  साथ

 मैन  चल  रहे  हैं  ।  हम  तो  पब्लिक  के  आदमी  हमने  पब्लिक  के  बीच  जाना  है  और  उससे  मिलना

 जुलना  है  ।  अगर  हम  गनमैन  साथ  लेकर  तो  कैसे  काम  कर  सकेंगे  ?  ठीक  मिनिस्टर

 साहब  बड़े  हैं  उनके  साथ  जाना  चाहिए  ।  हमारे  साथ  गनमैन  की  क्या  जरूरत  अगर
 हम

 अपने

 को  प्रोटेक्ट  नहीं  कर  सकते  तो  ठीक  मर  जायें  ।

 ऐसी  ही  एक  इन्सीडेंट  कपूरथला  के  एक  गाँव  मीठावाला  में  भी  हुआ  यह  सारे  इन्सीडेंट

 जो  मैं  आपको  बता  रही  हूं  वह  वन  आफ्टर  एनदर  हुए  हैं  |

 तो  यह  सारी  बातें  मैंने  आपको  यहां  के  लोगों  के  लफ्जों  में  ही  बतायी  है  कि  वे  कैसा  फील

 करते  हैं  ।  उन्होंने  मुक्  से  बात  की  और  मैं  खुद  भी  उनसे  मिलना  चाहती  थी  ।  क्योंकि  जब  तक

 आप  बात  नहीं  करेंगे  कि  क्या  उनकी  फीलिंग्स  हैं  तब  तक  आपको  क॑  से  पता  लगेगा  कि  क्या  करना

 मेरे  भाई  ने  बहुत  डिटेल  में  बातें  कही  हैं  और  मैं  उनको  रिपीट  नहीं  करना  चाहती  ।

 मेरी  बहन  ने  भी  बहुत  सारी  बातें  बताई  हैं  ।  मेरी  अपील
 है

 कि  ag  जो  कांफ्लिक्टिंग  स्टेटमेंट टस

 होते  हैं  उनके  बारे  में  आप  मेहरबानी  करके  थोड़ा  सा  क्लियर  करके  बतायें  और  साथ  ही  जसा  मैंने

 कहा  है  कि  जितनी  ज्यादा  से  ज्यादा  सेन्ट्रल  पुलिस  आप  वहां  पर  भेज  सकते  वहू  भेजें  ।  सवाल

 यह  भी  है  कि  फ्रैतिनी  देर  तक  के  लिए  ?  इसका  हल  आपको  निकालना  ही  होगा  क्योंकि  पंजाब

 एक  इन्टरनेशनल  बँडेर  स्टेट  है  ।  जितनी  जल्दी  हम  इसको  हल  कर  सकें  उतना  ही  अच्छा  होगा  |

 जहां  तक  गुरुद्वारों  की  बात  वह  तो  हमारे  गांवों  में  भी  हैं  ।  थोड़े  से  ही  लोग  कुछ  जगहों

 पर  ऐसा  करते  हैं  और  सिख  मिसेज  उनके  साथ  सहमत  नहीं  हैं  कि  इस  तरह  की  गड़बड़ी  अपनी
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 स्टेट  में  हो
 ।  अभी  अप्रैल  में  grace  भी  आने  वाला  क्या  लोग  इसी  में  लगे  a  अपने  ay

 प्रोटेक्ट  करते  खेतों  में  नहीं  जा  सकेंगे  ?  भेरी  आपसे  अपील  है  कि  इसके  बारे  में  आप  कुछ

 बताइये  यह  क्या  कसे  है  और  इसको  कसे  सुलझाना  है  |

 श्री  प्रकाशन  चन्द्र  सेठी  :  मैं  अपने  विवरण  में  पहले  बता  चुका  हूं  कि  इस  प्रकार  के  कार्यों

 से  जातियों  में  तथा  अन्यथा  तनाव  बढ़ता  है  कौर  लोगों  में  असुरक्षा  की  भावना  उत्पन्न  होती  हैं  ।

 जब  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  और  कुछ  अपराधियों  को  गिरफ्तार  नहीं  कर  लिया

 तब  मेरे  विचार  लोगों  में  विश्वास  उत्पन्न  नहीं  होगा  ।  इस  बारे  में  हमने  पंजाब  सरकार

 के  मुख्य  सचिव  से
 राज  ही  कहा  है  कि  ag  ताजा  स्थिति  के  बारे  में  विचार  करने  के  लिए  यहाँ

 आयें  ।  हम  उन  उपायों  जो  उन्होंने  किये  हैं  या  करने  जा  रहे  विचार  करेंगे  |

 जहां  तक  पुलिस  अधिकारियों  के  परस्पर  विरोधी  वक्तव्यों  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय

 सदस्य  का  आश भारी हूं  ।  हम  राज्य  सरकार  से  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  कहेंगे  |

 जहां  तक  नाकाबन्दी  का  सम्बन्ध  नाकाबन्दी  इस  मास  की  26  तारीख  से  आरम्भ  की

 गई  थी  ।  इसे  भी  अस्थायी  तौर  पर  29  तारीख  को  हटा  दिया  गया  था  जब  एक  धार्मिक  जुलूस

 निकला  था  ।  नाकाबन्दी  गुरुद्वारे  में  जाने  और  उसमें  से  आने  वाले  कुछ  संदिग्ध  लोगों  को  रोकने

 के  लिए  की  गई  है  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  हम  ऐसे  विषय  के  सम्बन्ध  में  ध्यानाकर्षण

 पर  विचार  कर  रहे  जिसका  ऐतिहासिक  महत्व  यदि  सरकार  कुछ  राजनीतिक

 कुछ  सख्ती  और  उत्साह  से  काय  कर  तो  देश  को  एक  कठिन  स्थिति  से  बचाया  जा

 सकेगा  ।  परन्तु  मु  खेद  है  कि  मन्त्री  के  विवरण  से  मूल  निराशा  ही  हुई  है  ।  यह  एक  असहाय

 सरकार  का  विवरण  है  ।  विवरण  अत्यन्त  दुःख  हुआ  हैਂ  शब्दों  से  आरम्भ  होता  है  ।

 हमें  उनकी  भावुकता  में  कोई  रुचि  नहीं  उनमें  कहा  गया  है  पंजाब  सरकार  ने  सूचित

 किया  है  कि  मामले  ast  कर  लिये  गये
 हैं

 att  जांच  हो  रही  यह  जांच  कब  से  हो  रही  है  ?

 निरंक्रारी  बाबा  से  लेकर  लाला  जगत  नारायण  तक  के  मामलों  में  प्रगति  हो  रही  ऐसा  कब

 तक  दोता  रहेगा  ?  यह  ठीक  आप  कहेंगे  कि  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  राज्य  सरकार  ने

 यत  जारी  कर  दी  पुलिस  बल  की  संख्या  बढ़ाई  जा  रही  है  ।  यह  विवरण  एक  कमजोर

 कार  का  जो  समस्या  का  मुकाबला  नहीं  करना  चाहती  है  ।  समस्या  बड़ी  गम्भीर  है  मैं  बम्बई

 से  प्रकाशित  30  मैच  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  से  पढ़ना  चाहता  हूं  ।  उस  दिन  इण्डियन  एक्सप्रेस  का

 दिल्‍ली  संस्करण  नहीं  निकला  था  इसलिए  ag  बम्बई  वाले  संस्करण  में  प्रकाशित  हुआ  ।  इसका

 शीर्षक  कहते  मंदिरों  से  दूर  रहोਂ  और  उसमें  जो  कहा  गया  है  वह  मैं  पढ़ता  हूं  :

 सिख  सन्त  भिडरावाला  ने  आज  चेतावनी  दी  कि  खालिस्तान  की

 नींव  तभी  पड़ेगी  जब  पुलिस  स्वर्ण  मन्दिर  में  घुसेगी  ।”

 हरदेव  सिंह  की  भोग  की  |  द्र
 पर  स्वर्ण  मन्दिर  के  परिसर  में  मन्त्री  साहिब
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 दीवान  में  भारी  संख्या  में  उपस्थित  लोगों  को  सम्बोधित  करते  हुए  युद्ध प्रिय  सिख  नेता  सन्त

 जननैल  सिंह  के  एक  अनुयायी  ने  यदि  पुलिस  ने  स्वर्ण  मन्दिर  में  प्रवेश  faq च्यूत ्  तो

 खालिस्तान  को  कोई  नहीं  रोक  सकेगा  1.0

 इस  वक्तव्य  से  च्थ्न  बहुत  धक्का  लगा  है  कि  कोई  सन्त  ऐसा  वक्तव्य  देगा  ।  मैं  तो  उनसे

 यह  अपेक्षा  करता  था  कि  वह  कोई  नहीं  रोक  सकेगाਂ  के  बजाए  यह  कहते  कि  सरकार

 से  मतभेद  मैं  सिखों  के  कुछ  अधिकारों  के  लिए  लड़  रहा  परन्तु  यदि  कोई  व्यक्ति  इस  देश  के

 टुकड़े
 करना  तो  मैं  उसे  उसका  विरोध  करने  वाला  मैं  पहला  व्यक्ति

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यह  केवल  उसे  डराने  के  लिए  है  ।

 Sto  सुब्रह्मण्यम स्वामी  :  मैं  नहीं
 कि

 क्या  यह  डराने  के  लिए  है  अथवा  परंतु

 बात  यह  है  पंजाब  के  लोगों  को  यह  अवश्य  जानना  चाहिए  कि  सरकार  को  डराया  नहीं  जा  रहा

 है  ।  पंजाब  के  लोगों  को  यह  बता  दिया  जाना  चाहिए  कि  हम  उनके  साथ  हैं  और  यदि  कोई  व्यक्ति

 अलग  होने  की  धमकी  देगा  या  इसकी  सम्भावना  की  भी  बात  करेगा  तो  उसके  साथ  सस्ती  से

 निपटा  जायेगा  और  कि  हम  इस  देश  की  अखण्डता  के  लिए  कोई  थी  कीमत  चुकाने के  लिए  तेयार

 यह  उन्हें  स्पष्ट  कर  दिया  जाना  चाहिए  |  परन्तु  मैं  देखता  यह  केवल  मेरी  ही  राय  नहीं

 बल्कि  मुझसे  पहले  बोलने  वाले  पंजाब  से  तीनों  सदस्यों  ने  भी  यही  कहा  कि  पंजाब  के  लोगों  को

 संरक्षण  प्रदान  करने  की  सरकार  कीं  योग्यता  पर  लोगों  का  समाप्त  होता  जा  रहा  है  ।

 ऐसा  कयों  है  ?  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  भिंडरावाले  राज्य  में  एक  पृथक  राज्य  के  रूप  में  जाया  कर

 रहे  हैं  ।  क्या  वहां  पर  आपका  आदेश  चलता  है  या  नहीं  ?  क्या  आपके  अधपके  आदेश  का  वहां  पर

 कोई  प्रभाव  पड़ा  है  ?  जब  लोग  कहते  जब  पंजाब  से  लोगों  के  प्रतिनिधि  कहते  हैं  कि  वे  नहीं

 समझते  कि  agt  लोग  सुरक्षित  क्या  आपकी  निंदा  नहीं  है  ?  वे  ऐसे  खुले  आम  भले  ही  न

 कह  जेसे  मैं  कह  रहा  क्योंकि  वे  आपके  दल  के  सदस्य  परन्तु  मैं  आपको  बताना  चाहता

 हूं  कि  पंजाब  में  हमारे  भी  मित्र  हैं  और  वे  कहते हैं  कि  ऐसा  प्रतीत  होता है  कि  वहां  कोई  सरकार

 नहींहै  और  वे  लोग  शासन चला  रहे  जिन्होंने  कानून  को  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  ।  आपने

 यह  महसूस  कराना  है  कि  वहां  पर  सरकार  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  भिडरावाला  वे  किसने

 पैदा  वह  कहां  से  भ  गये  ?  मैं  पुराने  समाचार  पत्रों  की  कतरनें  देख  रहा  था  ।  मैं  नहीं

 कि  अब  उन्हें  इस  बात  का  खेद  है  या  कांग्रेस  दल  की  उस  समय  की  अध्यक्ष

 और  अब  प्रधान  1977  में  वहां  गयी  और  भिंडरावाले  का  आशीर्वाद  प्राप्त

 किया  ।  हो  सकता  वहू  उस  समय  यह  नहीं  जानती  थी  कि  ag  इस  प्रकार  का
 फ्र

 कन् स्टीन  बन

 जायेगा  |  मुझे  इस  शब्द  का  योग  नहीं  करना  चाहिए  क्योंकि  यह  शब्द  बहुत  ही  श्रमिक  शक्तिशाली

 है  ।  फिर  भी  वह  एक  ऐसा  आदमी  अन्न  गया  जो  यह  कह  सकता
 है  कि

 यदि  आप  मन्दिर  में

 तो  खालिस्तान  बनेगा  ।  मैं  तो  कहूंगा  कि  ऐसा  व्यक्ति  देश  की  अखण्डता  से  खिलवाड़  कर  रहा  है  ।

 मैं  उसे  क्या  कह  कर  पुकारूं  ?  कुछ  भी  सरकार  ने  कई  अवसरों  पर  भिंडरावाला  की  छवि  को

 बढ़ाया  है  एक  बार  पंजाब  सरकार  ने  वक्तव्य  दिया  कि  लायसेंसी  हथियार  जमा  करा  दिये  जायें  ।
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 ee  नाााातयल्‍एु€

 इस  पर  भिड रा वाला  ने  कहा  कि  पुलिस  को  सब  हथियार  उसके  पास  जमा  करा  देने  चाहिए  |

 यह  है  जो  उसने  वहा  ।  आपने  क्या  किया  ?  तब  एक  वारंट  जारी  किया  गया  और  अपने  समर्थकों

 के  साथ  ने  अपने  हथियारों  का  दिल्‍ली  में  प्रदर्शन  किया  ।  उसका  बड़ा  सत्कार  किया

 गया  ।  पुलिस  का  एक  उपनिरीक्षक  वहां  गया  ।  मुक्के  बताया  मैं  नहीं  जानता  कि  आपमें  से

 मंत्रिमंडल  का  तत्कालीन  एक  जिसका  नाम  बताना  उचित  नहीं  वहाँ  गया  और  उसने

 उसके  पांव  छुए  और  आशीर्वाद  प्राप्त  किया  ।  यह  कसे  होता  है  ?  इससे  क्या  धारणा  बनती  है  ?

 भिडरावाला  की  छवि  लोगों  में  उभरती  है  ।  यह  आपने  किया  है  ।

 भिडरावाला  तो  गुरुद्वारा  में  प्रवेश  कर  सकता  है  ।  किन्तु  पुलिस  ऐसा  नहीं  कर  सकती  |

 मैं  इससे  सहमत  हूं  कि  पुलिस  को  मंदिर  में  प्रवेश  नहीं  करना  चाहिए  परन्तु  इसके  लिए  ऐसी  स्थिति

 बनानी  होगी  जिसमें  ऐसा  करने  की  आवश्यकता  ही  न  पड़े  ।  आपको  लोगों  में  विश्वास  उत्पन्न  करना

 होगा  कि  भिडरावाला  के  लिए  एक  और  दूसरों  के  लिए  कोई  अन्य  कानून  नहीं  है  ।  इस  देश  में  एक

 ही  कानून  है  और  आप  उसे  ही  लागू  करने  जा  रहे  हैं  ।  ऐसा  विश्वास  देश  में  और  विशेषकर  उस

 राज्य  में  उत्पन्न  करना  होगा  ।

 बिच्छुओं  की  पिटारी  खोल  दी  गई  है  उसके  एक  बार  खुल  जाने  पर  उसे  बन्द  करने  के

 लिए  बहुत  परिश्रम  करना  पड़ता  है  ।  मैं  नहीं  कि  क्या  उनके  पास  ऐसा  करने  के  लिए

 यक  उत्साह  और  श द  इरादा  है  ।  यदि  आप  कुछ  नहीं  तो  जिन  ताकतों  को  खुला  छोड़  दिया

 गय  वे  अधिक  शक्तिशाली  हो  जायेंगे  ।  उनकी  शक्ति  कम  नहीं  होगी  ।

 एक  आदमी  जिसका  हम  मजाक  उड़ाया  करते  उसने  अर्थात  जगजीत  सिंह  चौहान  ने

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  एक  समिति  के  समक्ष  साक्ष्य  देना है
 ।  जगजीत  सिंह  चौहान  खालिस्तान

 के  स्वयंभू  अध्यक्ष  हैं  ।  मैं  जानता  हूं  कि  खालिस्तान  को  यहां  या  विदेशों  में  कोई  सेन  प्राप्त  नहीं

 है  ।  मैं  जानता  ह  इंग्लैंड  में  ara  काल  के  दौरान  मेरा  सिखों  के  साथ  गहरा  सम्पर्क  रहा  था  और

 तब  से  मैं  जानता  हूं  fin  वहां  पर  उसे  कोई  समर्थन  प्राप्त  नहीं  परन्तु  इसमें  भी  कोई  सन्देह  नहीं

 है  कि  कोई  न  कोई  चाहे  संयुक्त  राज्य  अमरीका  या  सोवियत  इस  देश  के  टुकड़े  करना

 चाहती  है  ।  यह  तो  केवल  अवसर  की  बात  है  ।  ae  ठीक  है  कि  मैं  आपकी  तरह  किसी

 देश  के  साथ  बंधा  हुआ  नहीं  हूं  मैं  तो  केवल  भारत  के  साथ  बंधा  हुआ  हूं  मैं  कहीं  से  हिदायतें

 नहीं  लेता हूं  |

 ae  जगजीत  fag  चौहान  कौन  हैं  ?  क्या  आप  उसके  पूर्वे  इतिहास से  अवगत  हैं  ?

 स्तान  की  मांग  पहली  बार  कब  की  गई  थी  ?  1946  में  जगजीत  fag  चौहान  स्टूडेंट्स  फेडरेशन

 आफ  इण्डिया  का  एक  था
 )  बाद  में  वह  भारतीय  साम्यवादी  दल  का  पूर्णरूपेण

 सदस्य  बन  गया  |

 ars एक  साननीय  सदस्य  :  यहां  तो  कई  लोग  हैं  जो  सी०  पी०  जा  स  4  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  डा०  स्वामी  भी  सी०  पी०  आई  के  सदस्य  थे  ।
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 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :
 में  एस०एफ०आई०  का  सदस्य  था  ।  उस  समय

 तो  जग  जीत  सिंह  चौहांन  वहां  कहीं  नहीं  थे  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  उनसे  आग्रह  करता  हू  कि  वह  सरीन  द्वारा  प्रकाशित  रिपो

 सरदार  से  सागर जिसमें  यह  सब  कुछ  दिया  हुआ  है  ।  श्री  राजेन्द्र  सरीन  न  सद  तय
 थे  ।  उन्होंने एक

 रिपोर्ट  जारी  क़ी  थी  ।  यह  उसमें  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  आप  पेश  कीजिए  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  उसे  उद्ध,त  कर  सकता  हूं  ।  यह  रिपोर्ट  नामक  पत्रिका

 में  छपी थी  ।  आप  उसे  क्यों  नहीं  पढ़  लेते  ?  यह ग्रंथालय में  उपलब्ध है  ।  साम्यवादी  पढ़ने  में

 विश्वास  नहीं  रखते  ।  वे  तो  केवल  आक्रमण  करना  चाहते  हैं  ।  अतः  यह  उसमें  है  ।

 यह  जगजीत  जो  अब  सरदारों  की  बात  करता  इंग्लैंड  गया  और  वहां  रेलवे  गाड़

 के  रूप  में  कार्य  किया  ।  उन्होंने  आप  दाढ़ी  और  पगड़ी  नहीं  रख  सकते  उसने  दाढ़ी

 साफ  करा  दी  और  पगड़ी  बांधनी  ara  कर  दी  ।  बाद  में  जब  उसे  यह  अवसर  प्राप्त  तब

 उसने  दाढ़ी  बढ़ा  ली  और  पकड़ी  बांधनी  आरम्भ  कर  दी  ।  आज  वह  सरदारों  की  बात  करता

 है  ।.  ऐसे  लोग  हैं  जो  इसमें  अन्त ग्रे स्त  हैं  ।

 मैं  कहूंगा  कि  यह  कोई  साधारण  खेल  नहीं  है  क्योंकि  पंजाब  सीमा  पर  स्थित  है  ।  कोई  कुछ

 at  मैं  पाकिस्तान  के  साथ  मित्रता  बनाये  रखने  के  पक्ष  में  हूं  ।  परन्तु  इसका  यह  अर्थ  नहीं

 कि  वहां  के  नेता  सदा  एक  जैसे  ही  होंगे  ।  कल  कोई  ऐसा  नेता  भी  भा  सकता  जो
 कहे

 कि  एक

 पाकिस्तान  10  गुणा  भारत  के  बराबर  है  ।  वे  याद  कर  सकते  हैं  कि  हमने  उनके  देश  के  दो  टुकड़े

 fed  और  वे  इसे  लाभ  उठाने  का  अच्छा  मौका  समझे  |  अतः  हमें  उनकी  क्षमता  के  अनुरूप  तैयारी

 करनी  होगी  ।  पंजाब  एक  सीमावर्ती  राज्य  है  भीर  इसलिए  यह  समय  ऐसा  है  जब  आपको

 वाही  करनी  चाहिए  ।

 me  खेद  है  कि  जिनके  साथ  मेरी  पूरी  सहानुभुति  है  और  जो  1977  में  हमारे

 साथ  थे  तथा  जिनके  कई  सदस्य  बहुत  योग्य  व्यक्ति  उत्तरोत्तर  उग्रवादियों  के  हाथ  की

 पुतली  बनते  जा  रहे  हैँ  ।  यदि  अकाली  समझते  हैं  कि  वे  इस  आंदोलन  सफल  नहीं  बना  सकते

 तो  उन्हें  वही  करना  चाहिए  जो  अखिल  असम  छात्र  संघ  ने  असम  में  किया  ।  उन्हें  इस  आंदोलन

 को  तब  तक  वापिस  ले  लेना  चाहिए  जब  तक  कि  स्थिति  सामान्य  नहीं  हो  जाती  तथा  तदुपरांत  वे

 इस  आंदोलन  को
 आरम्भ

 कर  सकते  हैं  ।  मु  उनकी  उचित  माँगों  पर  कोई  आपत्ति  नहीं

 परन्तु  आज  की  स्थिति  के  संदर्भ  में  अकाली  वह  कह  रहे  हैं  जो  कुछ  भिंडरावाले  कह  रहा  वे

 वही  कह  रहे  हैं  जो  उग्रवादी  कह  रहे  हैं  ।  मुझे  आश्चर्य  है  |  निस्सन्देह  अकालियों  को  कॉँग्रेस

 के  आपसी  बिगड़  से  लाभ  होगा  ।  हमें  आरम्भ  से  ही  बताया  गया  कि  मंत्रिमंडल  स्तर  का  एक

 मंत्री  भी  था  जो  कि  श्री  मुख्य  मंत्री  नहीं  है  और  औचित्य  की  दृष्टि  से  मैं  उसका  नाम  नहीं  लेना

 चाहता  तथा  मुख्य  मंत्री
 *  )  ।  वह  अब  मंत्रिमण्डल  स्तर  का  मन्त्री  नहीं  है  और  इसलिए

 मैं  उसका  नाम  नहीं  लेना
 चाहता  ।

 उनकी  तथा  पंजाब  के  मुख्य  मन्त्री  की  साठगांठ  थी  और
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 लियों  ने  इसका  लाभ  उठाया  |  इस  समय  मैं  दलगत  मामलों  का  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  |  यह  एक

 राष्ट्रीय  मामला  आप  विपक्ष  का  समर्थन  चाहते  हैं  ।  विपक्ष  के  लोग  पहले  ही  मिल  चुके  हैं

 तथा  उन्होंने  आतंकवाद  की  भत्संना  करते  हुए  एक  संकल्प  पास  किया  है  ।  हम  आतंकवाद  के  पक्ष

 में  नहीं  है  तथा  हम  अलगाववाद  की  धमकी  में  भी  नहीं  आना  चाहते  ।  हम  इस  आंदोलन  को

 लने  के  लिए  कोई  भी  कीमत  देने  को  तैयार  परन्तु  आपको  इस  प्र का रफ कार्य  करना  चाहिए

 जिससे  ज्ञात  हो  कि  कोई  सरकार  मौजूद  है  ।  यदि  पंजाब  में  कोई  सरकार  नहीं  है  तो  आप  उसको

 बर्खास्त  कर  दीजिये  तथा  वहां  राष्ट्रपति  का  शासन  लागु  कीजिए  परन्तु  ऐसा  कुछ  अवश्य  कीजिए

 कि  जिससे  ये  स्पष्ट
 हो  कि  केन्द्र  में  कोई  सरकार  है  क्योंकि  पंजाब  में  ae  भावना  बलवती  होती

 जा  रही  है  कि  भारत  सरकार  नाम  की  कोई  सरकार  नहीं  है  ।  वे  सोचने  लगे  हैं  कि  केवल  एक  ही

 सरकार  है  और  वह  है  भिडरावाला  सरकार  ।  अब  निर्णय  करना  आपके  हाथ  में  है  ।  यदि  आपकी

 विशेषज्ञों
 की  सलाह  की  जरूरत  है  तो  आप  विपक्ष  के  अनुभव  से

 लाभ
 प्राप्त  कर  सकते  हैं  विपक्ष

 में  बहुत  अनुभवी  व्यक्ति  हैं  जिनमें  दो  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  श्री  दैसाई  और  श्री  चरणसिंह  शामिल

 है  तथा  आप  उनके  अनुभव  से  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।  यदि  आप  चाहें  तो  उनका  समर्थन  प्राप्त  कर

 सकते  हैं  ।  परन्तु  भगवान  के  लिए  ऐसा  कुछ  अवश्य  कीजिए  जिससे  लोगों  में  विश्वास  पदा

 आपको  सर्वप्रथम  इस  बात  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  कि  लोगों  में  आपकी  सरकार  के  प्रति

 विश्वास  पेदा  हो  ।  आपको  भय  से  प्रेरित  होकर  कोई  कार्य  नहीं  करना  चाहिए  ।  जब  जीवन  रक्षा

 और  देश  की  एकता  की  रक्षा  का  प्रश्न  है  तो  आपको  ऐसा  काय  करना  चाहिए  जिससे  आपको

 लोगों  का  विश्वास  प्राप्त  मैं  आपसे  कोई  ठोस  प्रस्ताव  जानना  चाहता हूं  बजाय  इसके

 कि  आप  कहें  कि  हम  गहन  संकट  से  गुजर  रहे  हैं  आदि  आदि  आप  कोई  ठोस  कार्यवाही  कीजिए  ।

 आप  राज्य  सरकार  को  बता  दीजिए  कि  यदि  वे  स्थिति  को  नियन्त्रण  में  नहीं  ला  सकते  तो  शासन

 छोड़  दें  और  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  दीजिए  ।  फिर  आप  दिखाइए  कि  आप  क्या  कर  सकते

 यदि  आप  भी  कुछ  नहीं  कर  सकते  तो  आप  भी  शासन  छोड़  दीजिए  ।  परन्तु  देश  को  बर्बाद

 मत  कीजिए  |  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  ।  धन्यवाद

 श्री  प्रकाशन  चन्द्र  सेठी  :  महोदय  जेसा  कि  मैंने  कहा  ह  कि  पंजाब  सरकार  विधि  और

 व्यवस्था  की  स्थिति  को  नियन्त्रण  में  लाने  के  लिए  हर  सम्भव  कदम  उठा  रही  है  तथा  स्थिति

 इतनी  खराब  नहीं  है  कि  जिससे  पंजाब  सरकार  को  बर्खास्त  किया  जैसा  कि  माननीय  सदस्य

 चाहते  हैं  ।

 उन्हें  आशा  है  कि  वे  स्थिति  को  नियन्त्रण  में  ले  जाएंगे  ।  थर्टी  बल  के  रूप  म

 अधिक  केन्द्रीय  सहायता  की  आवश्यकता  है  तो  हम  और  बल  भेजने  को  तेयार  हैं  ।  यदि  वे  चाहते

 हैं  कि  केन्द्रीय  बल  और  अधिक  समय  तक  वहाँ  रहे  तो  इसमें  कोई  समस्या  नहीं  केन्द्रीय  बल

 और  अधिक  समय  तक  वहाँ  रहेगा  फिर  भी  मैं  इस  बात  से  पुर्णतया  सहमत  हूं  कि  स्थिति

 ति शीघ्र  नियन्त्रण  में  लायी  जानी  चाहिए  i  जितनी  जल्दी  स्थिति  को  सामान्य  बनाया  जाता  है

 उतना  ही  बेहतर  होगा  |
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 13.18

 महोदय  पीठासीन

 जहां  तक  aa  की  एकता  का  संबंध  है  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  और  उन्हें

 वचन  देता  हूं  कि  किसी  भी  कीमत  पर  देश  की  एकता  को  खतरा  पैदा  नहीं  होने  दिया  जाएगा

 और  हम  देश  की  एकता  की  रक्षा  करेंगे  तथा  देश  के  और  टुकड़े  करने  के  हर  आंदोलन  का  हर

 तरह  और  पूर्ण  शक्ति  के  साथ  मुकाबला  किया  जाएगा  |

 सदस्य  की  गिरफ्तारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुत  सभा  को  सूचित  करना
 है

 कि  अध्यक्ष  को  मद्रास  के  पुलिस

 agar  का  30  1983  का  निम्नलिखित  झ्राद्यय  का  तार  आज  प्राप्त  हुआ

 आपको  सादर  सूचित  करना  है  कि  श्री  ईरा  संसद  सदस्य  को  कांग्रेस

 दल  में  अन्य  सदस्यों  के  मद्रास  नगर  में  लागू  निषेधाज्ञा  का  उल्लंघन  करके  एक  जलूस

 लने  के  कारण  मदास  नगर  पलिस  अधिनियम  की  धारा  41  के  साथ  पठित  भारतीय  दण्ड  संहिता

 की  धारा  143  के  अंतगर्त  एवस  स्टेशन  अपराध  संख्या  278/83  में  ट्राइम्फ  आफ  लेबर

 कामराज  मद्रास  के  समीप  आज  (30-3-83)  को  11.00  बजे  गिरफ्तार  किया  गया
 |

 नियम  377  के  प्रधान  मामले

 कर्नाटक  के  कुछ  क्षेत्रों  में  फेल  रहे  घातक  बन्दर
 विषाणु  रोग

 को  रोकने  श्रावइयकता

 oft  श्रोस्कर  फर्नान्  )  :  कर्नाटक  में  बेलथांगथी  तालु  में  मालिक  क्षेत्र  में  से

 विषाणुਂ  नामक  एक
 भयंकर  रोग  फल  गया  है  ।  दक्षिण  किनारा  जिले  के  लोगों  को  इससे

 भयानक  आघात  पहुंचा  है  ।  इस  बीमारी  से  बेलर्थांगथी  तालुक  में  638  व्यक्ति  रोगग्रस्त  हुए  हैँ  तथा

 50  व्यक्ति  काल  का  ग्रास  बन  गए  हैं  ।  अन्य  व्यक्तियों  का  इलाज  किया  जा  रहा  है  ।  दिन  प्रतिदिन

 रोग  फैलता  जा  रहा  है  तथा  मरने  वालों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इस  रोग  की  रोकथाम  के

 लिए  किए  गए  उपाय  प्रभावी  सिद्ध  नहीं  हुए  हैं  ।  सर्वप्रथम  बन्दर  इस  रोग  के  शिकार  होते  हैं  तथा

 फिर  ये  बीमारी  लोगों  में  फल  जाती  है  ।  इस  क्षेत्र  में  5:  से  अधिक  बन्दरों  के  शव  प्राप्त  हो

 चके

 कर्नाटक  में  फैले  इस  घातक  रोग  को  दूर  करने  के  लिए  औषधि  ईजाद  करने के  प्रयास  अब

 तक  सफल  नहीं  हए  हैं  |
 ||

 इस  सजदे  में  यह  जरूरी  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  चिकित्सा  विशेषज्ञ  नियुक्त  करे  जोकि  इस
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 बीमारी  के  बारे  में  अनुसन्धान  करें  और  यदि  आवश्यक  हो  तो  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  भी  सहायता

 ली  जा  सकती  है  ।  अब  यह  बीमारी  उत्तर  केनरा  तथा  सिमोगा  जिलों  में  भी  फल  गई  है  ।  इन

 जिलों  में  मरने  वालों  की  संख्या  11  हो  गई  है  ।  उत्तर  कतरा  में  165  व्यक्ति  तथा  सिमोगा  में  73

 व्यक्ति  रोगग्रस्त  हैं  उनका  इलाज  चल  रहा  इस  बीमारी  को  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकार

 अपने  सीमित  साधनों  के  अन्तर्गत  हर  सम्भव  प्रयास  कर  रही  ।  यदि  इस  बीमारी  को  रोकने  के

 लिए  तुरन्त  उपाय  नहीं  करिए  गए  तो  ये  कर्नाटक  के  अन्य  जिलों  में  भी  फल  जायेगी  और  इससे

 बहुत  अधिक  व्यक्ति  प्रभावित  हो  जायेंगे  |

 इसलिए  मैं  माननीय  स्वास्थ्य  मुन्नी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  तुरन्त  इस  मामले  पर

 विचार  करें  और  इस  गम्भीर  बीमारी  को  फलने  से  रोकने  के  लिए  तुरन्त  पर्याप्त  कार्यवाही  करें  ।

 तमिलनाडु  में  राहत  काय

 श्री  के ०  सा याति वर  :
 माननीय  प्रधान  मन्दी  ने  तमिलनाडु  में  सुखा  राहत

 लिए  10  करोड़  रुपये  की  राशि  तथा  16000  टन  अनाज  मंजर  किया  है  ।  तमिलनाडु  की

 व्तेमान  भयावह  जहां  कि  खाद्यान्न  की  अभूतपूर्व  कमी  है  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  संकट  उत्पन्न

 हो  गया  है  और  पीने  का  पानी  उपलब्ध  नहीं  को  देखते  हुए  यह  तथा  अनाज  की  मात्रा

 बिल्कुल  अपर्याप्त  है  ।  तमिलनाड़ु  में  सुखा  राहत  कार्यों  के  लिए  धन  तथा  अनाज  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  मंजूर  करते  मेरा  सुभाव  है  कि  सब  grat  की  उचित  रूप  से  जाँच  की  जानी  चाहिए

 अन्यथा  समूची  केन्द्रीय  सहायता  उन  लोगों  तक  नहीं  जिनके  लिए  मन्जूर  की  गई  है  ।

 वर्तमान  परिस्थितियों  में  मैं  सुभाव  देता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  तमिलनाडू  सरकार  को

 निदेश  दे  कि  चावल  का  वितरण  केवल  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  ही  किया  जाये  |  दूसरे

 एक  स्वेद लीय  समिति  द्वारा  सभी  जिला  और  राज्य-पर  सुखा  राहत  कार्यों  की

 निरन्तर  जांच  की  जाती  रहनी  चाहिए  ।  इसके  अतिरिक्त  केन्द्रीय  अभिकरण  को  तमिलनाडु  में

 राहत  कार्यों  का  निरीक्षण  मारने  में  aaa  रहना  चाहिए  |

 (ata)  कोल्हापुर  में  रूण  इ  जूनियर  इकाइयों  को  बैंकों  से  ऋण  दिया  जाना

 श्रीमती  संयोगिता  राणे  :  कोल्हापुर  के  इञ्जीनियरी  एकक  घोर  संकट  में  हैं  ।

 यदि  ये  एक  ठीक  ढंग  से  नहीं  चल  पाते  तो  हजारों  कम कार  बेरोजगार  हो  जायेंगे  ।  इस  स्थिति  पर

 कई  उद्योगपतियों  ने  चिता  व्यक्त  की  है  ।  उद्यम नगर  औद्योगिक  क्षेत्र  में  उत्पादन  एक  करोड़  रुपये

 से  घट  कर  45  लाख  रुपये  रह  गया  है  ।

 कोल्हापुर
 के  तीन  प्रौद्योगिक  क्षेत्रों  में  लगभग  1000  कारखाने  हैं  जो  मशीनों  के  चालू

 फालतू  पुर्जे  बनाते  हैं  ।  बैंकों  ने  इन  एककों  को  कर्ण  देना  बन्द  कर  दिया  जिस  के  afeora.

 स्वरूप  उत्पादन  50  प्रतिशत  कम  हो  गया  है  ।  100  छोटे  पैमाने  के  एकक  बन्द  हो  गये  हैं  ।  यदि
 स्थिति  में  सुधार  नहीं  हो  तो  घारजी  पाटिल  उद्योगों  के  लगभग  16000  कमेंकारों  के
 बेरोजगार  ही  जाने  का  आशंका
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 इस  dca  मैं  टच  से  भ्रनुरोध  करता हं  कि  इन  एककों  का  सामान्य  कार्यकरण

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  ag  बैंकों  को  ऋण  देना  जारी  रखने  का  निदेश  दें  ।  बन्द  हो  गये  100

 छोटे  पैमाने  के  एककों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  तुरन्त  एक  एवं  प्रभावी  उपाय  किये  जाने

 चाहिए  ॥

 श्रत्मोड़ा  में  बन्द  पड़ी  कुमार  ब्रौंज  फैक्टरी  को  पुनः  चालू  करने  के

 लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  वित्तीय  सहायता  शादी  देना

 श्री  खरीदा  रावत  :  उत्तर  प्रदेश  के  औद्योगिक  रूप  से
 पिछड़े  जनपद

 अलमोड़ा  के  ताड़ीखेत  नामक  स्थान  में  स्थित  कुमार  ate  फैक्टरी  6  मास  से  बन्द  कहीं

 से  पैसे  की  प्राप्ति  न  देख  कर  इसे  अचानक  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  मजबूरों  का  पहले  वेतन  का

 का  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  ।  मजदूर  आंदोलन  कर  रहे  हैं  ।

 मैंने  इस  फैक्ट्री  का  संचालन  अपने  हाथ  में  लेने  का  अनुरोध  उत्तर  प्रदेश  सरकार से  किया

 है  Lae  बताया  गया  है  कि  उन्होंने  इस  बात  को  तो  मान  लिया हैं  कि  विभिन्‍न  वित्तीय

 संस्थायें  इसे  अपने  पोषण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लेंगी  ।  लेकिन  अभी  तक  इस  facia  पर  क्रियान्वयन

 आरम्भ  न  होने  से  जनता  में
 धीरे

 धीरे  असंतोष  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 मेरा  आग्रह  है  कि  इस  फैक्ट्री  को  शीघ्र  प्रारम्भ  करने  हेतु  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को

 आवश्यक  सलाह  मदद  केन्द्रीय  उद्योग  मन्त्रालय  को  देनी  चाहिये  ।

 der  के  विभिन्न  भागों  में  नहरों  से  पानी  के  रिसने  को  रोकने

 हेतु  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  देने  कौ  श्राववयकता

 श्री
 हरिके दा  बहादुर  :  उत्तर  प्रदेश  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में

 नहरों  के  किनारे  खेतों  में  पानी  भरे  रहने  के  कारण  लाखों  एकड़  जमीन  में  खेती  का  काम  नहीं  हो

 पाता  ।  ऐसे  खेतों  में  न  तो  रबी  की  फसल हो
 पाती  है  और  न  खरीफ  जिससे  बहुत  से  किसान

 भुखमरी  के  कगार  पर  पहुंच  जाते हैं
 ।  यह  एक  अत्यन्त  भीषण  समस्या  है  जिसका  समाधान  ढूंढना

 अति  आवश्यक  है  ।  इस  समस्या  के  हल  के  लिये  यह  आवश्यक  है  फि  केन्द्रीय  सरकार  इसमें  पहल

 करे  कौर  सीपेज  समस्या  के  समाधान  के  लिए  केन्द्रीय  स्तर  पर  सिचाई  मन्त्रालय  द्वारा  एक  संगठन

 बनाया  जाये  जो  विभिन्‍न  राज़्यों  में  जा  कर  इसका  अध्ययन  करे  और  प्रभावी  कदम  उठाये  ।

 राज्यों  को  इस  कार्य  के  लिये  अलग  से  धन  दिया  जाये  ताकि  की  समस्या  के  समाधान  के

 वे  लिए  कार्यवाही  कर  सकें  ।

 समुद्री  नाविकों  की  माँगें

 श्री  एम०  THo  लारेंस  )  :  नियम  377  gy  अधीन  मैं  निम्नलिखित  वक्तव्य  देना

 चाहता हूं  ।

 भारत  के  कोने-कोने से  अपने  संकटग्रस्त  परिवा  रों  सहित  नाविक  नई  दिल्‍ली  में  प्रधान  मंत्री
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 के  निवास  स्थान  पर  धरना
 ay  और a प्  दीपक  OF OR  ह  दि झ  र  उनको  ध्यान  आकर्षित  करने

 भाये थे  |

 नाविकों  के  भाग्य  को  सुधारने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  अभी  तक  कुछ  भी  नहीं  किया

 दूसरी  ओर  वह  जहाजों  के  मालिकों  को  राजसहायता  और  ऋण  अदायगी  को  स्थगित  करके

 उन्हें  विभिन्‍न  प्रकार  से  सहायता  दे  रही  है  परन्तु  जिन्हें  सरकार  से  सहायता  की  अत्यघिक

 आवश्यकता  को  सहायता  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  आजकल  भारतीय  पत्तनों  में  एक  नाविक  को

 6  या  7  महीने  काम  मिलता  है  और  दोबारा  काम  प्राप्त  करने  के  लिए  उसे  36  से  85  महीने  तक

 प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ।

 नौवहन  और  परिवहन  उद्योग  में  नाविकों  के  अतिरिक्त  सभी  श्रेणी  के  कर्मचारी

 स्थायी  होते  स्वतन्त्र ता  प्राप्ति  के  36  वर्ष  पश्चात  भी  नाविक  ठेका-मजदूर  के  रूप  में  काम  कर

 रहे  हैं  जबकि  छोटे  अधिकारी  और  अन्य  पदों  के  लोग  स्थायी  होते  हैं  ।  और  नाविक  सेरंग

 से  लेकर  नैमित्तिक  saad  के  रूप  में  कार्य  करते  हैं  ।  अधिकारियों  को  विषम  परिस्थितियों  में

 काम  करने  के  लिए  मुआवजा  दिया  जाता  है  ।  जबकि  साधारण  नाविकों  जो  वास्तव  में  विषम

 परिस्थितियों  में  काम  करते  कोई  A  लाभ  नहीं  दिये  जाते  अधिकांश  जहाज-मालिक .  जहाजों

 पर  स्वास्थ्य  के  बारे  में  जो  एतिहाती  कार्यवाही  अवद्य  की  जानी  चाहिए  ag  भी  नहीं  करते  हैं  ।

 नाविकों  के  मामले  में  मजदूरी  के  सम्बन्ध  में  भी  भेदभाव  बरता  जाता  है  ।  विदेशी

 नियां  भी  भारतीय  तथा  अन्य  नाविकों  को  कम  मजदूरी  देती  हैं  जबकि  यूरोपियन  नाविकों  को

 अधिक  मजदूरी  दी  जाती  है  ।  कुछ  ब्रिटिश  जहाजों  पर  भारतीय  नाविकों  को  800  रुपये

 प्रति  मास  वेतन  मिलता  है  ।

 अन्ततः  भारत  सरकार  ने  नौवहन  उद्योग  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक

 विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  था  ।  इस  समिति  ने  1982  में  अपनी  सिफारिशों  का

 पहला  भाग  प्रस्तुत  किया  था  ।  नन्दा  समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  ने  अभी  तक

 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।

 मैं  सरकार  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  ag  नन्दा  समिति  द्वारा  दी  गई  सिफारिशों  को  लाश

 करने  के  लिए  लोकतांत्रिक  मानदण्ड  अपनायें  और  नाविकों  की  बहुत  लम्बे  समय  से  चली  आ  रही

 जो  फारवर्ड  सीमेन्ट  यूनियन  आफ  इण्डिया  नामक  उनके  श्रमिक  संघ  ने  प्रस्तुत  की  को

 स्वीकार  किया  जाये

 भारत  के  टुकड़  करने  को  श्रम रोका  की  कथित  योजना  के  बारे

 में  कौर  में  प्रकाशित  समाचार

 मैंने  हाल  ही  में  की डा०  सुब्रह्मण्यम
 स्वामी

 यात्रा  की  थी  ।  अपनी  यात्रा  के  दौरान  मैंने  उस  दस्तावेज  की  सच्चाई  के  धारे  में  छानबीन  की  थी

 जो  समाचार  पत्रिका  में  Go  एस०  प्लान  टू  बालकेनाइज  इडियाਂ a  दीपक  के  अंतगर्त
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 प्रकाशित  हुआ  था  ।  इस  दस्तावेज  PNG  Sarl  पे  ayY3tTs 3
 I  चाष  त्  hs  दिए  समाचार  पत्र  में  पहले  ही

 प्रकाशित  हो  चुके  थे  ।  )

 छानबीन  पता  चला  कि  यह  दस्तावेज  एक  जाली  दस्तावेज  है  और  किसी  ऐसी  संस्था  ने

 प्रकाशित  करवाया  है  जो  भारत  और  अमरीका  के  सुधरते  हुए  सम्बन्धों  में  कटुता  पैदा  करना

 चाहती  है  ।  भारत-अमरीकी  सम्बन्धों  में  प्रधान  मन्त्री  की  हाल  की  ही  वाशिंगटन  के  यात्रा  के

 रामस्वरूप  सुधार  होना  शुरू  हुआ  था  ।

 इस  गलत  समाचार  के  अनुसार  यह  अमरीकी  संयुक्त  राष्ट्र  में  अमरीकी  राजदूत

 द्वारा  वाशिंगटन  में  1982  सें  कंज़रवेटिव  पोलिटिकल  uaa  कान्फ्रेंस  में  दिए  गए  गुप्त

 भाषण  में  निहित  बताई  गई  है  ।  मेरी  छानबीन  से  पता  चला  कि  उस  महिला  राजदूत  ने  1982  में

 इस  कान्फ्रैंस  में  कभी  भी  भाषण  नहीं  दिया
 था

 ।  इसके  अतिरिक्त  मुझ  यह  भी  पता  चला  है  कि

 कंजरवेटिव  पालिटिकल  एक्शन  कान्फ्रेंस  की  बैठकें  संवाददाताओं  के  लिए  खुली  होती  हैं  और  उनसे

 सम्बन्धित  समाचार  वाशिंगटन  के  स्थानीय  समाचार  पत्रों  में  छपते  हैं  ।  1982  की  बैठक  में  वाशिग

 टन  पोस्टਂ  नामक  समाचार-पत्र  के  संवाददाता  उपस्थित  थे  किन्तु  उस  स्थानीय  समाचार-पत्र  at

 रिपोर्टे  में  इस  योजना  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।

 और  में  प्रकाशित  हुए  इस  दस्तावेज  की  फोटो  कापी  प्राप्त  करने  के  लिए

 मेरे  और  कुछ  अन्य  लोगों  के  प्रयत्न  विफल  रहे  हैं  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  और

 में  प्रकाशित  उक्त  दस्तावेज  का  यह  पाठ  इब्तिदा  वर्तनी  में  है  अमरीकी  वर्तनी  में  नहीं  ।  इससे

 इसकी
 सत्यता  के  बारे  में  और  भी  ade  पैदा  होता  है  ।

 भारत  के  लोगों  का  अमरीकी  सरकार  की  नीतियों के  साथ  काफी  मतभेद  है  ।  परन्तु  यह

 दस्तावेज  इस  गलत  सुचना  से  हमारी  राय  को  प्रभावित  करने  और  हमारे  विचारों  को  नियंत्रित

 करने  के  लिए  प्रकाशित  किया  गया  है  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  कोई  तीसरी  पार्टी  भारत-अमरीकी

 सम्बन्धों  को  नियंत्रित  और  प्रभावित  करे  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  और
 आटਂ  ग्रुप  के  समाचार-पत्रों

 से  इस  समाचार  की  फोटो-कापी  प्राप्त  करके  सभा  पटल  पर  रखे  और  उसे  पूर्ण  जांच  के  लिए  प्रेस

 परिषद्‌  को  सौंप
 दें

 , ae  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  आपने  इसकी  अनुमति  इन्हें  कसीदे  दी  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अध्यक्ष  ने  इन्हें  अनुमति  दी  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं
 उठा  सकता

 ।

 रेल  कुलियों  की  सेवायों  को  नियमित  करना  श्र  उनकी  ददा  सुधारना

 श्री  बाद राव  परांजपे
 :  उपाध्यक्ष  ऐसे  कम  महानुभाव  जिन्होंने

 रेल  स्टेशनों  पर  लाल  वर्दी  पहने  भौर  बाजू  पर  पीतल  का  नम्बरों  का  बिल्ला  लगाए  हुए  कुली  को

 न  देखा  हो  ।  पर  ट्रेक  और  अटैची  तथा  साथ  में  छोटी-बड़ी  भारी  भरकम  चीजों  को

 240



 10  1905  नियम  377  के  घिन  मामले

 अपने  सिर
 और  बाहुओं

 पर  लादे  चढ़ते-उतरते  और
 चलते  इन

 कुलियों
 की  जिन्दगी  पशुओं  से  भी

 बदतर  ऐसा  शायद  ही  किसी  ने  सोचा  हो  ।

 आज  कुलियों  की  हालत  बया  है  ?  इन्हें  हजारों  रुपये  लेकर  भर्ती  किया  जाता  है  ।  बजाय

 इन्हें  कुछ  देने  के  रेलवे  विभाग  इनसे  5  रुपया  महीना  वसूल  करता  है  |  इनका  सामान  एक  कनस्तर

 में  बन्द  रहता  है  ।  उसी  में  खाने-पीने  का  सामान  और  उसी  में  पहनने  के  कपड़े  ।  सोने  की  जगह

 भी  बहीं  मिलती  ।  पारियों  में  सोना  पड़ता  है  ।  अगर  कोई  कुली  7  घंटे  से  अधिक  सोये  तो  हाथ

 पकड़कर  उठा  दिया  जाता  है  ।  बोला  ढोते-ढोते  इनके  कन्धे  दोहरे  हो  जातें  रीढ़  की  हांडी  में

 पानी  भर  जाता  सिर  और  टांगें  कमजोर  हो  जाती  पचास  ag  की  आयु  के  बाद  इनमें  से

 अधिकांश  क्षय  रोग  का  शिकार  होते  हैं  ।  लेकिन  रेलवे  अस्पताल  में  इनका  इलाज  नहीं  हो

 ag  विडम्बना  नहीं  तो  क्या  है  ?  क्या  बंधुआ  मजदूरों  से  भी  इनकी  हालत  शोचनीय  नहीं

 इस  समय  देश  में  लगभग  25  हजार  कुली  जो  असुविधा  का  जीवन  जी रहे  हैं  ।  इनका

 कोई  भविष्य  इन्हें  शिक्षित  करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 श्रीमान  रेल  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  इन  कुलियों  को  नियमित  सेवा  में  लिया  जाये  ।

 अन्य  रेल  कर्मचारियों  की  तरह  उन्हें  भी  प्राविडेंट  फंड  और  ग्रेच्युटी  प्रदान  की  जाये  ।  उन्हें  रहने

 के  लिये  मकान  बनाने  के  लिये  कर्जा  और  स्वास्थ्य  सेवाओं  का  समुचित  लाभ  दिया  जाये  ।

 उत्तर  प्रदेश  ate  बिहार  के  बीच  सोमा  विवाद  का  निपटारा  करने  के  लिए

 एक  ध्यानयोग  गठित  करने  की  आवश्यकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  Ho  के०
 तिवारी

 |

 प्रो ०  के०  के०  तिवारी  :  आपकी  अनुमति  से  मैं  नियम  377  के  अन्तर्गत

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  का  विषय  उठाता  हूं  और  यह  मांग  करता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  इस  बारे

 में  वक्तव्य  दें  )

 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  बीच  इनके  बलिया  भर  भोजपुर  जिलों  में  गंगा  नदी  द्वारा

 अपना  बहाव  बदले  जाने  के  कारण  बहुत  लम्बे  समय  से  सीमा  विवाद  लगातार  चलता  आ  रहा  है  ।

 इस  विवाद  से  प्रभावित  इस  जिलों  के  किसानों  ने  इस  मामले  में  अदालतों  की  धरण  ली  है  और

 इस  बारे  में  अनेक  मुकदमे  चल  रहे  हैं
 ।  इस  विवाद

 के
 कारण

 वहाँ  हिंसक  भगत  भी  हो  जाते  हैं  ।

 बिहार  की  हजारों  एकड़  भूमि  पर  उत्तर  प्रदेश  के  किसानों  द्वारा  अधिकारियों  की  सहायता  से

 जबरन  कब्जा  किये  जाने  के  कारण  उस  पूरे  क्षेत्र  में  तनाव  व्याप्त  है

 ऐसा  समाचार  है  कि  उत्तर  प्रदेश  की  पुलिस  ने  हाल  ही  में  बड़ा  अत्याचार  किया  है  और

 पिछले  सप्ताह  उन्होंने  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  नेनीजोरे  गांव  के  चार  व्यक्तियों  को  उस  समय  मार

 दिया  है  जबकि  वे  उत्तर  प्रदेश  के  किसानों  द्वारा  पुलिस  की
 सहायता  से  अवैध  रूप  से  फसल  काटे

 जाने  का  विरोध  कर  रहे  थे  ।

 संसद्‌  द्वारा  पारित  किए  गए  अधिनियम  और  विवाद  के  सम्बन्ध  में  त्रिवेदी  आयोग  द्वारा
 दिए  गए  fra  के  उपबन्धों  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  लागु  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।
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 मेरे  wa के  उ  त्तर  में  लोक  भ  में  मंत्री  य  जि  बताया  था  कि  केंन्द्रीय  सरकार  इस

 मामले  पर  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  मुख्य  मंत्रियों  से  पारस्परिक  समझौते  के  लिए

 हट विमदष॑  करेगी  किन्तु  दुर्भाग्य  से  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  ठोस  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  जिसका

 परिणाम  ag  हुआ  कि  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र
 के  हजारों  किसान  भूमिहीन  हो  गए  हैं  और  बड़ी  ही

 शोचनीय  दक्षा  में  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उत्तर  प्रदेश  पुलिस  द्वारा  गत  दो  वर्षों  में

 भोजपुर  जिले  में  जो  लगभग  20  किसान  मारे  गए  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  न्यायिक  जांच  करवायें

 और  प्रभावित  परिवारों  को  पर्याप्त  मुआवजा  दे  एक  आयोग  बैठाये  जो  उत्तर  प्रदेश  और

 बिहार  के  बीच  विद्यमान  सीमा  विवाद  के  अन्तिम  रूप  से  निपटारे  के  लिए  कार्यवाही  करे  ।  आप

 Te  मन्त्री  को  आदेश  दें  कि  वह  इस  बारे  में  वक्तव्य  दे  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगले  मद  को  लेते  हैं  ।

 प्र नू दानों  की

 रक्षा  मन्त्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  में  रक्षा  मंत्रालय  की  मांग  संख्या  18  से  23
 पर

 चर्चा  और

 मतदान  किया  जायेगा  जिसके  लिए  7  घंटे  का  समय  नियत  किया  गया  है  |

 सर्वश्री  भोगेन्द्र  आनन्द  पाठक  और  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  ने  रक्षा  मंत्रालय  सम्बन्धी

 अनुदानों  की  मांगों  पर  कटौती  प्रस्ताव  दिये  हैं  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  यदि  वे  सभा
 में

 उपस्थित

 हैं  और  अपने  कटौती  प्रस्तावों  को  पेदा  करना  चाहते  हैं  तो  वे  कटौती  प्रस्तावों  की  संख्या  बताते

 हुए
 15  मिनट  के  अन्दर  अपनी  पर्चियां  सभा-पटल  पर  भेज  दें  और  इस  प्रकार  से  बताये  गये  कटौती

 प्रस्ताव  पेश  किए  माने  जायेंगे

 रक्षा  मन्त्री  श्रार०  :  रक्षा  मंत्रालय  कीं  मांगों  के  सम्बन्ध में

 कटौती  प्रस्ताव  पेश  नहीं  किए  जाते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 कायें  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  रक्षा  मन्त्रालय  सम्बन्धी  मांग  संख्या  18  से  23

 के  सम्बन्ध  में  31  1984  को  समाप्त  होने  वाले  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  सुची  के

 स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पु  जी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  अनधिक  राशियां

 भारत  की  संचित  निधि  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  प

 श्री  हन्नान  मोहल्ला  :  उपाध्यक्ष  मैं  अन्य  बातों  पर  जाने  से  पहले
 सरकार  की  रक्षा  नीति  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहुंगा  ।

 सैनिक  प्रगति  और  उसकी  क्षमता  से  देश  में  हुई  राजनीतिक  भर  आधिक  प्रगति  का  पता
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 a

 चलता  है  1  इस  दृष्टि  रणनीति  किरदार  करते  हुए  हमें  उपलब्ध  हर  साधन  का  अधिकतम  उपयोग

 करना  चाहिए  ।  हमें  स्वप्नों  के  संसार  में  न  रहकर  देश  में  विद्यमान  संभावनाओं  को  इसका  आधार

 बनाना  चाहिए  ।  भारत  की  रणनीति  साम्राज्यवादी  पद्धति  पर  आधारित  नहीं  की  जा  सकती  ।

 यदि  हम  सेनिक  दृष्टि  से  मजबूत  होना  चाहते  हैं  तो  हमें  सामाजिक  दृष्टि  से  भी  संगठित  होना

 पड़ेगा  ।  हमें एक  दूसरे  की  कठिनाइयों  को  आपस  में  बांट  लेना  चाहिए  कौर  सभी  वर्गों  के  लोगों

 के  बेहतर  जीवन  के  लिए  एक  योजना  तैयार  करनी  चाहिए  तथा  उस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए

 कार्यरत  होना  चाहिए  ।  ऐसा  किए  बिना  हम  लक्ष्य  प्राप्त  न  कर  सकेंगे  ।  आज  रक्षा  अन्य  विषयों  से

 अलग-थलग  नहीं  है  ।  आज  की  रक्षा  नीति  का  आदश  है  देश  की  सम्पूर्ण  और  सर्वागीण  रूप  से  रक्षा

 करना  ।  शांति  के  दिनों  में  लोगों  और  राष्ट्र  के  उत्थान  के  लिए  हमें  हर  संभव  प्रयास  करना  चाहिए

 और  युद्ध  के  दिनों  में  सभी  प्रयत्न  देश  की  रक्षा  के  लिए  होने  चाहिएं  ।

 हमारे  देश  में  रक्षा  सम्बन्धी  धारणा  साम्राज्यवाद  विरोधी  और  नव-उपनिवेशवाद  विरोधी

 विचारधाराओं  पर  आधारित  होनी  चाहिए  परन्तु  हमारी  सरकार  ने  प्रारम्भ  से  ही  साम्राज्यवादी

 ताकतों  और  नव-उपनिवेशवादी  ताकतों  से  समझौता  किया  है  जिसके  आधार  पर  हम  इस  निष्कर्ष

 पर  पहुंचे  हैं  कि  इस  नीति  से  लोगों  का  हित  होने  वाला  नहीं  है  ।  हमारी  रक्षा  नीति  भी  पुराने

 ब्रिटिश  साम्राज्यवाद  की  देन  है  ।  हमारी  सरकार  ने  रक्षा  नीति  उसी  पद्धति  है  ।  हमारी  सरकार

 लोगों  में  विश्वास  नहीं  करती  |  सरकार  देश  की  रक्षा  के  लिए  सभी  लोगों  को  सैनिक  प्रशिक्षण  देने

 की  हिम्मत  नहीं  है  ।  लोगों  वो  ag  जानना  चाहिए  कि  रक्षा  किसकी  करनी  क्यों  करनी  है  और

 कसे  करनी  है  ।  सेना  में  तो  लोगों  को  संख्या  बहुत  ही  सीमित  होती  है  ।  जर्बाक  देश  के  सभी  लोगों

 को  देश  की  रक्षा  करने  के  लिए  हर  समय  तेयार  रहना  चाहिए  परन्तु  यह  विचार  हमारी  सरकार

 के  ध्यान  में  बिल्कुल  नहीं  आता  है  ।  हमारी  सरकार  तो  प्रौद्योगिकी  तथा  विचारों  तक

 की  खरीद के  लिए  साम्राज्यवादी  ताकतों  पर  frat  करती  है  ।  यदि  हम  रक्षा  कमंचारियों  को

 सैनिक  प्रशिक्षण  देना  चाहते  हैं  तो  हम  उन्हें  ब्रिटेन  और  अमेरिका  हैं  जोकि  हमारे  शत्रु  हैं

 भौर  जिन्होंने  वर्षों  तक  हमारे  देश  को  लूटा  हम  अपने  सेनिक  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  के  लिए  इन

 देशों  को  भेजते  हैं  ।  यदि  हम  उन्हें  तकनी की  प्रशिक्षण  दिलवाना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  सोवियत  रूस

 भेज  देते  यदि  हम  उन्हें  थल  सेना  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  दिलाना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  अमेरिका  और

 इंग्लैंड  भेज  दिया  जाता  श्री  वेंकटरामन  और  उनके  साथियों  का  सम्पूर्ण  विचार  यही  है  ।  हम

 इस  विचारधारा  से  सहमत  नहीं  हैं  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :

 यह
 तो

 बहुत  ही  गम्भीर  आरोप  है  ।

 श्री  हन्नान  मोहलाई  :  अपनी  रिपोर्टे  में  उन्होंने  बड़  देशों  के  बीच  चल  रही  होड़  का  जिक्र

 किया  है  ।  सरकार  निरस्त्रीकरण  के  बारे  में  बड़ी  ताकतों  की  भूमिका  की  आलोचना  करती  है  ।  ऐसा

 वक्तव्य  देना  ठीक  नहीं  है  ।  यह  स्पष्ट  रूप  से  बताया  जाना  चाहिए  कि  कौन  साम्राज्यवादी  षडयंत्र

 के  खिलाफ  युद्ध  कर  रहा  और  कौन  शांति  के  लिए  लड़  रहा  यह  बात  स्पष्ट  होनी  चाहिए  |

 इसमें  अस्पष्टता  के  लिए  कोई  गुजारना  नहीं  होनी  चाहिए  ।  बड़ी  शक्तियां  तो  युद्ध  के  बारे  में  बात
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 कर  रही  हैं  परन्तु  हमारी  सरकार  अमेरिकी  जो  मानवता  के  विरुद्ध  युद्ध  करनें

 पर  उतारू  का  विरोध  करने  के  लिए  अपने  लोगों  को  प्रेरित  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  वे  अपने  देश  के

 लोंगों  को  युद्ध  के  प्रयासों  का  विरोध  करने  के  लिए  भी  प्रेरित  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  वे  तो  पाकिस्तान

 द्वारा  सैनिक  शक्ति  बढ़ाये  जाने  की  बात  करते  हैं  और  ऐसा  वातावरण  पर्दा  कर  रहे  हैं  जिसमें  लोग

 युद्ध  और  परमाणु  युद्ध  के  बारे  में  विचार  करते  रहें  और  हों  ।  सरकार  की  नीति

 वाद  विरोघी  और  नव  उपनिवेशवाद  विरोधी  विचारधारा  पर  आधारित  नहीं  इसीलिए

 हमारा  उनके  साथ  मतभेद  है  ।  हमारी  रक्षा  नीति  में  लोगों  नत  लोकतांत्रिक  आधार  पर  सहयोग

 अवध्य  होना  चाहिए  ।

 रक्षा  के  मामलों  में  आवश्यकता  से  अधिक  गोपनीयता  बरती  जाती  यह  भी

 वादियों की  ही  देन  है  ।  सरकार  लोगों से  हर  बात  को  छिपाती है  बातें  ऐसी  हैं
 जो

 देश
 में

 घट  रही  रक्षा  के  बारे  में  घट  रही  हैं  और  जिनके  बारे  में  हमारे  शत्रुओं  को  तो  पता  है  लेकिन

 लोगों  और  संसद्‌  सदस्यों  को  बिल्कुल  मालूम  नहीं  है  ।  रक्षा  के  मामले  में  और  रक्षा  के  नाम  पर

 भ्रष्टाचार  सुप्रबन्ध  और  ऐसी  ही  अन्य  बातें  हो  रही  हैं  ।  मैं  उनके
 बारे  में  बाद  में  उल्लेख  करूगा

 इन  बातों  तक  हमारी  पहुंच  बिल्कुल  नहीं  है  ।  रक्षा  संगठन  के  भीतर  बया  हो  रहा  यह  किसी

 को  मालूम  नहीं  है  ।  क्योंकि  यहां  गोपनीयता  जरूरत  से  sore  है  ।  इसमें  भी  परिवर्तन  शिया

 जाना  चाहिए  ।  हमारी  सरकार  रक्षा  के  मामले  में  लोगों  का  योगदान  लेने
 में

 विफल  रही  है

 लोगों  को  बड़े  TATA  पर  सैनिक  प्रशिक्षण  जाना  देश  में  आज  अनुशासनहीनता

 बढ़ती  जा  रही  है  ।  इस  संदर्भ  यदि  हम  लोगों  को  अनुशासनबद्ध  करना  चाहते  हैं  तो  उन्हें

 संभव  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।

 सदस्य  सेना  के  जवानों  को  लोकतांत्रिक  अधिकार  नहीं  दिए  गए  हैं  ।  सदस्य  सेना  में

 कारियों  को  कुछ  अधिकार  प्राप्त  हैं  परन्तु  उन्हें  अधिक  से  प्रभावित  किया  जा  सकता  है।*

 जबकि  जो  आदमी  वास्तव  में  लड़ते  हैं  उनको  लोकतांत्रिक  अधिकार  प्राप्त  नहीं  हैं  उन्हें

 तो  यह  डर  लगा  रहता  हैं  कि

 akin
 सरन  सनत  के  अधिकरणों

 रक्षा  पंत्र:लय  में  राज्य  मन्त्री  के०  पी०  fag

 पर  इस  प्रकार  सामान्य  रूप  से  और  लापरवाही  के  साथ  आरोप  लगाना  उचित  नहीं  है  ।  उन्होंने

 कहा  है  fa*

 मैं  इस  पर  आपत्ति  करता  हूं
 ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  वह  तो  माक्सवादी  है  ।  आप  उसे  क्षमा

 रक्षा  वस्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  के०  पी०  fag  :  वह  संसद्‌  के  माननीय  सदस्य

 हैं  और  ये  बातें  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  की  जायेंगी  ।

 ल  दिया गया अन्य  कवक  के  आदेशानुसार  का्य॑वाही-वृतान्त  से  निका
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 श्री  हन्नान  मोहल्ला
 :  मैंने  तो  के Sas  लासा  स  fe नप  Tel  ae ti  उन्हें  आसानी  से  प्रभावित  किया  जा

 सकता है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  कार्यवाही  वकालत  को  देखू  गा  |

 ait  के०  पी०  fag  देव :  जो  व्यक्ति  अपने  बचाव  में  कुछ  भी  कहने  के  लिए  यहां  उपस्थित

 +
 नहीं  उनके  बारे  में  इस  प्रकार  आरोप  लगाया  जाना  उचित  नहीं  ठ

 एक  माननीय  सदस्य  :  उन्होंने  गलती  क्या  की  है  ?

 श्री  के०  पी०  fag  देव  :  उन्होंने  कहा  है  fa*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  मैं  कार्यवाही  वृतान्त  देखू  गा  |

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  उन्होंने त पेशेवर  यह  कहा  है  कि  उन्हें

 वित  किया  जा  सकता  है  i

 श्री  कार  वेंकटरामन
 :

 उपाध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  है  कि  वह  कार्यवाही  वृतान्त  देखेंगे  और

 भाप  जानते  हैं  कि  इसके  बाद  वह  क्या  करेंगे  ?

 श्री  हन्नान  मोल्ला हू  :  तीसरी  बात  यह  है  कि  भर्ती  के  मामले  में  भी  भेदभाव  है

 कवित्त  महोदय  :
 मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  रक्षा  के  मामले  में  बोलते

 हुए  वे  अपने  आप  को  नियंत्रित  रखें  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :
 वे  सेना  को  एक  प्रतिक्रियावादी  ताकत  हैं  ।

 धपो  grata  मोहल्ला  :  यह  तो  किसी  ने  नहीं  कहा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  माननीय  सदस्यों  अनुरोध  किया  है  कि  वे  may  आप  को

 त्रित  रखें  ।

 श्री  हन्नान  मोहल्ला  तीसरे  बहुत  से  राज्यों  ने  शिकायत  की  है  कि  भर्ती  के  मामले  में

 पक्षपात  क्रिया  जाता  है  ।  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  व्यक्तियों  को  भर्ती  करने  के  मामले  में  ऐसा  नहीं

 होना  चाहिए  ।  हम  सरकार  की  इस  नीति  से  सहमत  नहीं  ।  यह  न  तो  साम्राज्यवाद  नव

 उपनिवेशवाद  विरोधी  है  और  न  ही  लोकतांत्रिक  विचारों  पर  आधारित  है  ।

 अब  मैं  रक्षा  मन्त्रालय  की  गतिविधियों  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा  ।  जैसे  मैंने  कहा  है  रक्षा  के

 लिए  सुदूर  आधिक
 उचित  औद्योगिकीकरण  तथा  जनता  की  भलाई  होनी  चाहिये  ।

 नमन सरकार  क्या  कर  रही  है  ।  वह  तो  60%,  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रख  रही  उ

 कपड़ा  और  आवास  नहीं  मिलता  ।  वे  लोग  देश  की  रक्षा  कैसे  कर  सकते हैं  ।  रक्षा  को

 विकास  से  अलग  करके  नहीं  देखा  जा  सकता  |  अकेले  रक्षा  की  तैयारी  नहीं  की  जा  सकती  |

 एक  बात  भौर  यह  युग  राजनयिक  पहल  करने  का  है  और
 इस  साधन

 का  प्रयोग

 3 अध्यक्ष-पीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही-वृतान्त  से  निकाल  दिया गया  ।
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 SUN अप उचित  रूप  में  होना  चाहिये  ।  कई  बार  इस  क्षेत्र  में  बुरी  तरह  असफल  रहते  हैं  ?  लेकिन

 faye  सम्मेलन  की  सफलता  को  देखते  हुए  हमें  जो  भूमिका
 मिली

 है
 भर  शान्ति  बनाये  रखने  तथा

 विकास  कार्य  जारी  रखने  के  लिए  हमें  राजनयिक  पहल  अधिक  से  अधिक  करनी  चाहिये  और  नीति

 का  जोरदार  पालन  करना  चाहिये  |

 अब  मैं  मंत्रालय  के  कुछ  पहलुओं  पर  आता  हू  ।  लोकतांत्रिक  देश  की  प्रभावी  रक्षा  के  लिए

 हमें  प्रभावी  आत्मनिर्भरता  की  नीति  अपनानी  चाहिये  ।  सरकार  रोज  आत्मनिभंरता  की  बातें

 करती  है  लेकिन  हो  कया  रहा  है--हाल  1940  में  स्थापित  किया  गया  था  ।  यह  संगठन  अदूरदर्शी

 खराब  मनीषा  बुरी  तरह  उपेक्षा  और  मंत्रालय  तथा  वायु  सेना  द्वारा  निरुत्साहित  किये

 जाने  के  कारण  afoaTgat  का  सामना  कर  रहा  है  ।

 वायु  सेना  लगातार  आयात  करती  रहने  का  आसान  मार्ग  चुनती  रही  है  ।  वे  ग्रात्मनिर्भरता

 विरोधी है  ।  हमारी  नौकरशाही  के  fatty  तथा  भायात  के  लिए  तत्पर  लोग  सभी

 आत्म-निर्भरता  के  विरुद्ध  यि  कर  रहे  हैं  ।

 यह  जानकर  हैरानी  होगी  कि  पिछले  15  वर्षों  में  सुब्रह्मण्यम  समिति  तथा

 ध्यक्ष  समिति  की  रिपोर्टो  पर  जम  रही  है  ।  उन्हें  लागु  नहीं  किया  गया

 गत  20  वर्षों  में  को  कोई  मुख्य  डिजाइन  परियोजना  नहीं  सौंपी  गई  है  ।  तब

 निर्भरता  कसे  आ  सकती  है  ।  बजट  का  केवल  1%,  तथा  अन्य  गतिविधियों  के

 लिए  रखा  जाता  है  ।

 जी  टी  एक्स  इंजन  की  विकास  परियोजना  बहुत  अच्छी  है  और  हमने  आधुनिक  जी  टी  एक्स

 वायुयान  इ  जन  के  विकास  का  प्रयास  किया  ।  इस  कार्य  को  जी  टी  आर  ई  को  सौंपा  गया  ।

 लेकिन  10  वर्षों  से  इस  अच्छे  कार्यक्रम  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  ।  मन्त्रालय  के

 वेदन  में  कहा  गया  है  कि  8  से  12  वर्ष  और  जब  तक  यह  बनेगा  तब  तक
 पुराना  पड़

 जायेगा  ।  रक्षा  के  विकास  कार्यों  के  प्रति  सरकार  का  यह  दृष्टिकोण  है  ।

 आपको  जानकर  हैरानी  होगी  कि  गत  ay  कम  से  कम  1600  करोड़  रुपये  विदेशों  से

 meat  at  खरीद  पर  व्यय  किए  गए  जिसमें  से  60  से  160  करोड़  रुपये  कमीशन  के  हो  जाते  हैं  ।

 इससे  रक्षा  को  ही  हानि  होगी  ।  गोपनीय  रखने  के  बहाने  रक्षा  मंत्रालय  में  ag  स्थिति  चल
 रही

 तब  लाइसेंस  शुदा  उत्पादन  पर  इतनी  अधिक  निर्भरता  क्यों  है  ।  इसे  दूर  किया  जाये  ।

 यह  साम्राज्यवादी  पू  जीवादी  देशों  का  इस  गरीब  देश  पर  एक  दिक जा  कसा  हुआ  है  ।  देश

 में  करोਂ  के  आधार  पर  कायें  करने  की  भावना  क्यों  नहीं  जगायी  जाती  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  ।

 प्रतिवेदन  में  कईं  बातें  है  ।  प्रस्तावित  आयोजना  आदि  लेकिन  कोई  सुनियोजित  योजना

 नहीं  है  ।  कोई  सूक-शुभ  नहीं  है  ।

 आपको  पता  है  कि  विद्युत  उपकरणों  आधुनिक  युद्धों  में  क्या  महत्व  है  ।  लेकिन  हम
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 eer  निकाए  eo  waar  ये
 उनका  विकास  नहीं  कर  रहे  और  बहुरा  ogId न  सका  ६1  दन  स  रहे  हैं  ।  हमारे  उद्योगों  को

 नौसेना  और  तटरक्षकों  की  सहायता  करनी  चाहिये  ।

 अनुसंधान  और  विकास  पर  हारा  खर्चें  बजट  का  केवल  2  प्रतिष्ठित  है  ।  उसका  भी  उचित

 उपयोग  नहीं  किया  जाता  क्योंकि  हमारी  सदस्य  सेनाओं  की  भावी  जरूरतों  की  ओर  ध्यान  नहीं

 दिया  जाता  है  ।  उपकरणों  का  ठीक  चुनाव  नहीं  किया  जाता  और  आयात  की  इच्छा  बढ़ती  जाती

 है  जिससे  संगठन  का  काय  ठीक  नहीं  चलता  |

 सबसे  बुरी  बात  यह  है  कि  करोड़ों  रुपयों  का  अपव्यय  हो  रहा  है  ।

 निक्षेप  लेने  वालों  की  गलतियों  के  कारण  वित्तीय  साधनों  का  अपव्यय  हो  रहा  है  ।  आप

 अजीत  विमान  का  उदाहरण  लें  |  इसका  ठीक  विकास  नहीं  किया  गया  ।  लोक  लेखा  समिति  ने  भी

 अपने  प्रतिवेदन  में  कहा
 है  कि  में  16.73  करोड़  रुपये  का  सामान  बेकार  हो  गया  है  ।

 लोक  लेखा  स्मिति  ने  एन्टी-टंक-मिसाइल  की  परियोजना  का  भी  उल्लेख  किया  है

 1962  में  शुरू  किया  गया  था  ।  लेकिन  काफी  समय  के  बाद  भी  हम  इसका  विकास  नहीं  कर  पाये

 और  उसे  छोड़  देना  पड़ा  ।  हमने  इसके  लिये  4.5  करोड़  रुपये  का  सामान  आयात  किया  था  |

 लेकिन  तदर्थ  निर्णय  लेने  की  नीति  के  कारण  मंत्रालय  और  वायु  सेना  में  यह  बात  हो  रही  है  ।

 सैं  एक  अन्य  उदाहरण  देता  हूं  ।  1965  में  यह  अनुभव  किया  गया  कि  एच०  टी ०  2  प्रशिक्षक

 विमान  के  स्थान  पर  हमारे  यहां  प्रशिक्षक  विमान  का  विकास  करके  चालकों  को  प्रशिक्षण  दिया

 जाये  ।  उस  पर  15  ay  लग  गये  हैं  लेकिन  हम  विकास  नहीं  कर  पाये  और  प्रस्ताव  रह  कर  देना

 पड़ा  ।  अपको  जानकर  हैरानी  होगी  कि  1965  से  लेकर  अब  तक  251  दुर्घटनायें  और  527

 नायें  हो  चुकी  हैं  जिनमें  बहुत  सी  जानें  गयीं  ।  सरकार  की  यह  अपराधपूर्ण  लापरवाही  है  ।  सरकार

 ने  अपने  विधिक  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  दुर्घटनाओं  का  मुख्य  कारण  का  पक्षियों  से

 टकराना है  ।

 मैं  विमान  का  उदाहरण  देता  1965  से  1980  तक  613  बड़ी  दुघंटनायें  और

 624  छोटी  दुर्घटना  हुई  ।  विमानों  में  चार  चालक  तथा  में  19  चालकों  की  जानें

 गयीं  |  इन  बातों  को  वे  गुप्त  रखने  का  बहाना  बनाते  वे  विमान  का  विकास  नहीं  कर  पाये

 और  नये  विमान  खरीदने  के  लिए  153.52  करोड़  रुपये  खच  हो  गये  ।  डी०  mire  डी०

 एल०  को  एंटी-टक-मिसाइल  प्रणाली  के  विकास  का  कार्य  सौंपा  गया  था  लेकिन  वहां  भी

 ऐसा  ही  हुआ  ।  कई  वर्षों  के  बाद  इस  योजना  को  छोड़  दिया  गया  और  4  करोड़  के  मूल्य  का

 सामान  परिश्रमी  देशों  से  मंगाया  गया  ।

 लोक  लेखा  समिति  ने  प्रतिवेदन  में  जो  कहा  मैं  उसे  उद्ध  त  करता  हूं  ।

 अत  समिति  पहले  की  गई  टिप्पणियों  को  दोहराती  है  कि  मामलों में  तदर्थ  निर्णय

 लेने  की  ata नात
 दिखायी

 पडती  है
 ।  ot
 ।  और  वायुसेना  की  जरूरतों  के  अनुसार  सूझबूझ  से  योजना

 नहीं  बनायी  जाती ।”
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 गलत
 है उपाध्यक्ष  महोदय :  819.0

 क्षी  हन्नान  सोलह  :  यह  हमारी  रक्षा  का  प्रश्न  है  ।  दम  सरकार  को  इतना  पैसा  बरबाद

 करने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते  ।  हमारे  राजस्व  के  प्रत्येक  रुपये  में  से  27  पेसे  रक्षा  पर  खच

 होते हैं

 श्री  कार  वेंकटरामन  17  पस े।

 श्री  हन्नान  मोहल्ला  :  इस  प्रकार  हम  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रखते

 हैं  और  धन  का  दुरुपयोग  करते  हैं  ।  हम  दिन  रात  पास्तान  के  बारे  में
 मत  |

 रहो  मैं

 पूछता  हूं  कि  क्या  हम  उनका  सामना  कर  सकते  हैं  जर्बाक  हमारा  कार्य  इस  प्रकार हो  रहा

 टैंकों  का  क्या  हुआ  जिन्हें  हमने  अपने  मित्रों  को  बेच  दिया  था  ।  वे  दक्षिणी  अफ्रीकी  के

 देशों  में  पहुंच  गए  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  फि  अन्य  युवकों  का  क्या  हुआ  ।  300  टेंक  अन्य  देशों  को

 स्क्रेप  के  रूप  में  बेचे  गये  लेकिन  जो  बचे  थे  उनका  क्या  हुआ  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  सान  मं चा रियों  को  इस  प्रकार  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  कि

 वे  लोगों  को  भ्रष्ट  कर  रहे  हैं एक  अधिकारी*  को  युद्ध  के  मोर्च  से  हटाया  गया  था

 श्री  करार  वेंकटरामन  मु  इस  कथन  पर  आपत्ति  सदस्य  महोदय  के  लिये  यह

 कहना  अनुचित  है  हमारे  संसदीय  वाद-विवाद  में  यह  सर्वविदित  सिद्धान्त  है  कि  हम  उन  व्यक्तियों

 पर  आरोप  नहीं  जो  यहां  अपनी  रक्षा  नहीं  कर  पाते  ।  यदि  सदस्य  को  कोई  शिकायत  है

 तो  वह  मु  लिख  कर  दें  ।  कुछ  व्यक्तियों  ने  मुक्के  पत्र  लिखे  और  मैंने  उनके  उत्तर  दिये भत

 मु  इस  कथन  पर  arate  है  ।

 Sto  AAA  चक्रवर्ती  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  यदि  ऐसा  कोई  मामला

 समाचारपत्रों  में  छपता  है  तो  मंत्री  का  गतंव्य  है  कि  वह  उससे  इंकार  करे  ।  लेकिन  उन्होंने  ऐसा

 नहीं  किया  ।  यह  तो  समाचारपत्रों  में  छपा  है  ।  उन्होंने  त्रिपुरा  की  वामपंथी  सरकार  का  खुला

 विरोध  किया  है  ।

 श्री  कार  बे कटरा मन  :  अपकी  अज्ञानता  पर  तरस  आता  मैंने  उससे  इन्कार

 किया  था  |

 श्री  हन्नान  मोहल्ला  :
 मैं  इस  बात*  की  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूँ  ।

 श्री  बार  वेंकटरामन
 :

 आप  इस  सभा  में  किसी  कमांडर  पर  टिप्पणी  नहीं  कर  सकते  |

 मुक्त  इस  पर  आपत्ति  है  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 आप  रक्षा  नीति  के  बारे  में  कहू  सकते  हैं  ।  यदि  अपने  ऐसा  कहना  था

 तो
 मुक्के

 लिखित  त  सुचना
 दी

 जानी  चाहिये  थी  ।  तब  मैं  उस  पर  विचार  करता  ।  लेकिन  आप

 वृतान्त
 में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।

 248



 10  1905  अनुदानों  की

 तत्काल  ही  एक  अधिकारी  के  बारे  में  कह  रहे  हैं  ।  उस  पर  आरोप  लगा  रहे  हैं  ।  बिना  लिखित

 सुचना  के  आप  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।

 ya
 श्री  हन्नान  मल्लाह  :  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  उस  अधिकारी  के  सकी  ष्ा  भ्रष्टाचार  के  कई

 मामले हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  आप  किसी  अधिकारी  पर  आरोप  लगायें  at  भाप  मुझे  लिखित

 सूचना  देकर  मेरी  अनुमति  लें  ।

 थ्री  स्नान  सोल्लास  :*

 श्री  कार  बेकटरामन  :  WH  आपत्ति  है  ।  मैं  विरोध  करता  हूं  वह  किसी

 कारी  का  नाम  नहीं  ले  सकते  ।  यदि  कोई  आरोप  तो  उन्हें  TH  या  आपको  लिखकर  देना

 चाहिए  था  ।  हमारे  अधिकारियों  पर  ही  आरोपी  करना  इस  सभा  की  गरिमा  को  नीचे  गिराना

 प्रो०  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  कोई  यह  कहता  है  कि

 राजनीतिज्ञ  भ्रष्ट  हैं  तो  कोई  कुछ  क्यों  नहीं  कहता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  कहने  के  दबाव  में  उन्होंने  कहा  है  ।

 श्री  बार  बेंकटरासन  :  FAT  माननीय  सदस्य  बेठ  जायेंगे  मैं  उनको  उत्तर  दगा  ।

 यदि  वे  कहते  हैं  कि  सभी  सैनिक  अधिकारी  भ्रष्ट  हैं  तो  मैं  आपत्ति  नहीं  करूंगा  लेकिन

 यदि  वें  कहते  हैं  कि  यह  तो  aa  आपत्ति है  |

 प्रो०  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  यह  ठीक  है  ।

 श्री  grata  सोल्लास  :  सरकार  अपने  अधिकारियों  के  साथ  किस  प्रकार  भेदभाव  करती  है

 इसलिये  मैं  कुछ  घटनाओं  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  80  प्रतिशत  वायु  सेना  के  कर्मचारी

 कारी  नहीं  हैं  ।  अधिकारी  तो  केवल  20  प्रतिश्त  हैं  ।  26  जनवरी  को  सरकार  ने  उनका  वेतन  बढ़ा

 दिया  और  अन्य  लाभ  दे  दिये  ।  उड़न  शाखा  के  अधिकारियों  को  1850  जिसमें  फ्लाइ

 बाउंटी  1000  विमान में  राशन  400  दैनिक  राशन  400  रुपये  और  आवास  किराया

 300  रुपये  कामिल  है  ।  कुल  मिलाकर  यह  4000  रुपये  बनता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उस  पर  कर  भी  देना  होता  है  ।

 श्री  स्नान  मोहल्ला
 :  इसके  अतिरिकत  उन्हें  डी०  To,  टी०  Yo,  ७ स्टन  से  बाहर  रहने

 का  परिवार  से  अलग  रहने  का  प्रारम्भिक  आउटफिट  किट  अनुरक्षण

 नवीकरण  आउटफिट  भत्ता  आदि  भी  मिलते  हैं  ।  जो  आपको  मिलता  है  उससे  यह  चार-पांच  गुना

 बैठता  है  ।  जबकि  ग्रुप  2  के  एयर मेव  को  केवल  580  रुपये  वेतन  मिलता  है  ।  दैनिक  राशन  के  लिये

 204  रुपये  और  मकान  का  किराया  45  रुपये  मिलता  है  जो  कुल  मिलाकर  829  रुपये  बैठता

 a

 *कार्येवाही-वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 aga  tot  a  465  रुपये  वेतन  मिलता  है  जिसमें  दैनिक  राशन  204  रुपये  ।  मकान  किराया  45

 रुपये  इस  प्रकार  कुल  714  रुपये  बैठता  है  ।

 प्रो०  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  परिवार  से  अलग  रहने  का  भत्ता  नहीं  मिलता  ।

 श्री  हन्नान  मोहल्ला  :  नहीं  ।  अपनी  जुबली  वर्ष  में  नीचे  ग्रेड  के  कर्मचारियों  को  क्या  लाभ

 हुआ  है  ।  उनका  वस्त्र  भत्ता  तथा  अन्य  राशन  च्युत  में  कमी  हुई  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अपने  स्पष्टीकरण  के  लिए  मैं  एक  बात  परिश्रमी  बंगाल

 कार  के  सचिव  को  क्या  मिलता  है  या  aga  श्रेणी  के  कमंचारी  को  क्या  सिलता  है  ।  यह  संगत

 विषय  नहीं  है  ।  आप  सीधी  बात  करें  ।

 प्रो०  सत्यसाधन  चक्रबर्ती  :  जब  भाप  इसे  समाजवादी  राज्य  बनायेंगे  तब  आपको  देखना  ही

 होगा  ।  बुजु वा  राज्य  की  बात  अलग  है  |

 श्री  हन्नान  मोहल्ला  :  एयरटेल  के  वस्त्र  भत्ते  और  रान  भत्ते  में  कमी  हुई  सरकार

 को  पता  है  कि  कई  एयरमैन  इससे  say  होकर  आत्महत्या  कर  सकते  हैं  ।  इसलिये  सरकार  ने  उनकी

 पाग आत्मा  क  शाँति  के  लिये  देहावसान  भत्ता  बढ़ा  f  asl  नवीनतम  नीति  के  अनुसार  एककों  की

 स्थापना  में  कमी  की  जाएगी  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  शायरी  अन्तिम  बात  पर  आ  गए  हैं  क्योंकि  आप  देहावसान
 के

 बारे  में  वोल  रहे  हैं  ।

 श्री  हन्नान  मोहल्ला  :  इन  आदमियों  का  कार्यभार  बढ़ा  है  ।  लेकिन  पदोन्नति  सम्बन्धी

 नीति  त्रुटिपूर्ण  है  ।  जिससे  असंतोष  पैदा  रहा  है  ।  योग्यता  का  ध्यान  नहीं  रखा  जाता  ।  आपकों

 यह  जानकर  हैरानी  होगी  कि  एयरमैनों  ने  विद्रोह  कर  दिया  था  ।  उन्होंने  पुणे

 और  दिल्‍ली  में  पोस्टरों  पर  नारे  लिखे  थे  ।  उन्होंने  वायुसेना  के  विरुद्ध  नारे  लगाये  कौर  हड़ताल

 at.  सिकन्दरा बाद  में  भी  ऐसे  नारे  लगाए  गए  ।  ऐल्डरमैन  अपनी  ड्यूटी  पर  बिना  वर्दी

 के  आए  |  उनके  मनोबल  में  कमी  हुई  है  ।  इसके  कारण  विमान  दुर्घटनायें
 भी  बढ़  सकती हैं  ।

 इनकी  अच्छी  तरह  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 रक्षा  कर्मचारियों  की  स्थिति  कया  उनके  लोकतांत्रिक  अधिकारों  का  पूरा  सम्मान

 नहीं  किया  जाता  ।  ate  पाँच  लाख  कर्मचारियों  में  से  एम०  Fo  एस०  आर०  एण्ड  डी०

 दुग्ध  सप्लाई  डिपो  आदि  के  2-1/2  लाख  कर्मचारियों  को  अज  तक  बोनस  नहीं  दिया  गया  ।

 विशेषज्ञ  वर्गीकरण  समिति  और  ओबराय  समिति  की  सिफ़ारिशों  को  लागू  नहीं  किया  गया  |

 विभिन्‍न  स्थानों  पर  कर्मचारियों  का  शोषण  होता  है  ।  कोरडाइट

 आयुध  कारखाना  वाहन  जबलपुर  तथा  आयुध  अम्बा भेरी  में

 चारी  अभी  तक  निलम्बित  हैं  ।  इन  कर्मचारियों  की  स्थिति  बहुत  खराब  ऐसे  ही  उत्पादकता

 परिषद  का  बोनस  निकाय  है  |  इन  संगठनों  में  कर्मचारियों  का  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  हैं  ।  प्रबन्धक
 अपने  कर्मचारियों  के  लिए  कुछ  नहीं  करना  चाहते  ।
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 सीमा  सड़क  संगठन  में  बहुत  से  कर्मचारी  हैं  ।  उनके  साथ  हो  रहे  guar  की  जांच

 चाहिए  ।  डी  जी  आई  विभाग  में  सिविलियन  तथा  सेना  के  अधिकारियों  के  बीच  कितने  मतभेद  की

 नीति  अपनाई  गई  उसके  बारे  में  मैं  मंत्री  जी  को  कई  बार  लिख  चुका  हूं  ।  उन्हें  वैज्ञानिक

 अधिकारियों  के  समकक्ष  मानकर  उनके  साथ  उचित  व्यवहार  नहीं  किया  sat  इन  सभी  बातों

 से  सयंत्र  असंतोष  है  ।  इस  कारण  वांछित  परिणाम  नहीं  प्राप्त  हो  सकते  |

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  भरतपुर  सैनिकों  के  बारे  में  है  ।  हर  वर्ष  लगभग  55,000  सेना-कर्मचारी

 देश  की  रक्षा  के  लिए  अपने  जीवन  का  सर्वोत्तम  भाग  व्यतीत  करने  के  बाद  सेवा-निवृत  होते  हैं  |

 उनके  लिए  बहुत-सी  चीजें  उचित  रूप  से  नहीं  की  जाती  हैं  ।  उन्हें  कुछ  अं  सैनिक  बलों  में  स्वयं

 मेव  क्यों  अन्तरित  नहीं  किया  जा  सकता  ?  ऐसा  आसानी  से  किया  जा  सकता  है  ।  समान  पेंशन

 का  प्रश्न  काफी  समय  से  लटका  हुआ  है  ।  सेवा-निवृत्ति  के  बाद  उनके  किए  कोई  चिकित्सा-सेवाएं

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  यदि  उन्हें  कोई  नौकरी  मिल  जाती  है  तो  वेतन  के  नियतन  के  लिए  उनकी  पिछली

 सेगा  को  नहीं  गिना  जाता  है  ।  ये  लोग  यहां  क्लबਂ  पर  एक  रैली  आयोजित  करना  चाहते  थे

 रिन्तु  सरकार  ने  उन्हें  अनुमति  नहीं  दी  ।  इस  तरह  का  व्यवहार  इन  लोगों  के  साथ  किया  जाता है

 उनका  मनोबल  कैसे  बढ़ना  ?  क्या  भूतपूर्व  सैनिकों  के  साथ  इसी  तरह  व्यवहार  करना  चाहिए  ?

 इसलिए  इस  बात  पर  उचित  रूप  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  तट-रक्षक  के  बारे  में  उल्लेख  करना  चाहता  gi  हमारी  सरकार  fara  एकान्तिक

 भारिक  क्षेत्र  की  रक्षा  करने  के  लिए  भारत  की  5500  किलोमीटर  की  तट  लाइन  का  संरक्षण  करने

 के  बारे  में  निरन्तर  बात  कर  रही  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  उचित  नहीं  है  ।

 इससे  तट  रक्षक  संगठन  को  बिलकुल  सहायता  नहीं  मिल  रही  है  ।  सरकार  की  नीति  से  स्वस्थ  तट

 रक्षक  संगठन  के  विकास  का  ह्वास  हो  रहा  है  ।  मन्त्रालय  ने  जहाज  तथा  वायुयान  अजित  करने  के

 इस  संगठन  के  प्रस्तावों  पर  जिस  तरह  विचार  किया  है  उससे  उसे  अपने  प्रयासों  में  बार-बार

 निराशा  प्राप्त  हुई  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  कई  निहित  स्वार्थों  के  कारण  मन्त्रालय  का

 कोण  वास्तविक  तथा  निष्पक्ष  नहीं  रहा  है  ।  तट-रक्षक  संगठन  अरब  भी  नौसेना  और  वायुसेना  की

 दया  पर  निभेर  है  और  उसने  स्वतंत्र  स्वरूप  व  सत्ता  हासिल  नहीं  की  है  ।  इस  विभाग  में

 ऐसी  स्थिति  चल  रही  है  ।

 मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  हमारा  नौसैनिक  प्रतिरक्षा  का  समूचा  दृष्टिकोण  बहुत

 दोषपूर्ण  प्रतीत  होता  है  ।  आशा  है  कि  हमारी  नौसेना  फाकलेंड  संघर्ष  से  सर्दी  सबक  सीखेगी  ।

 खर्चीला  तथा  असुरक्षित  वायुयान  वाहक  के  रख-रखाव  पर  जो  बल  दिया  जाता  है  वह  मोबाइल

 मिसाइल  पोतों  तथा  पनडुब्बियों  पर  दिया  जाना  चाहिए  ।  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  इन  उपकरणों

 यान  वाहकों  तथा  पनडुब्बियों  का  देश  में  निर्माण  जाना  चाहिए  ।  इस  समय  आई०  एन ०

 एस०  विक्रान्त  के  रख-रखाव  पर  बहुत  अधिक  जोर  दिया  जा  रहा  है  जो  व्यर्थ  है  ।  हम  इन  चीजों

 के  रख-रखाव  पर  बहुत  बड़ी  राशि  ast  कर  रहे  इसलिए  हमने  प्रतिरक्षा  प्रयोजनों  के  लिए

 आवंटित  भारी  राशि  का  व्यय  करने  के  लिए  उचित  रूप  से  दिशा  निर्धारित  नहीं  की  गुमराह

 निहित  स्वार्थों  के  निदेश  में  धन  खरच  किया  जा  रहा  है  ।
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 इसलिए  मैं  अपने  सैनिकों  तथा  शर्म सदियों  को  अपने  को  दत्त  व्य परायण  कठिन  तथा

 महत्वपूर्ण  कोय  में  रत  रखने  के  लिए  धन्यवाद  देता  और  उनके  कल्याण  का  ध्यान  रखना  राष्ट्

 का  aden  है  ।  किन्तु  हमें  उनके  नाम  पर  भ्रष्टाचार  तथा  निधियों  के  दुरुपयोग  को  रक्षा  मन्त्रालय

 के  भीतर  चल  रहा  नहीं  चलने  देना  चाहिए  ।  हमें  वहां  ऐसी  स्थिति  नहीं  बनी  रहनी  देनी

 चाहिए  ।  रक्षा  मन्त्री  श्री  वेंकटरमन  का  सदस्यगण  बहत  आदर  करते  हैं  और  उन्हें  इस  सदन  के

 सदस्यों  से  आम  anda  मिलता  है  ।  किन्तु  इसके  साथ-साथ  मैं  उन्हें  सावधान  करना  चाहूंगा  कि

 इस  सदन  से  उन्हें  जो  समर्थन  प्राप्त  होता  है  उसका  वह  दुरुपयोग  न  करें  ।  अब  वे  पोस्तीन  की

 नया  हमारी  रक्षा  सम्बन्धी  युद्धनीतियों युद्ध की  तैयारी  की  बात
 कर रह ेहैं

 ।  जन्तु  मैं  पछता  हू ं:

 को  सुदृढ़  करने  का  यह  तरीका  है  ताकि  जब  पाकिस्तान  की  ओर  से  हमला  हो  आप  देश  की  रक्षा

 कर  सकेंगे  ?  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  इन  सभी  मामलों  पर  जो  मैंने  उठाये  हैं  विचार

 करने  की  और  ae  सुनिश्चित  करने  की  अपील  करता  हुं  कि  हमारी  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  तैयारी

 किसी  भी  तरह  किसी  अन्य  देश  की  तैयारी  के
 मुकाबले  विशेषकर  fara  के  साम्राज्यवादी  देशों  के

 वर्तमान  षड्यन्त्रों  के  सजदा  में  घटिया  न  हो  |

 श्री  भोगेन्द्र  का  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 की  रक्षा  मन्त्रालय  दीपक  के  झ्न्तगंत  मांग  को  करके  1  रुपया  किया  जाएं

 तथा  जवानों  को
 धम  समाजवाद  तथा  लोकतंत्र  की  विचारधारा  में

 जो  हमारे  संविधान  का  लक्ष्य  प्रशिक्षित  करने  की  आवश्यकता  (1)  |

 रक्षा  मन्त्रालय  जीवंत  के  श्रन्तगंत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  कम  किया  जाए  ।

 से  अब  तक  भारत  पर  हुए  आक्रमणों  के  पीछे  नव-उपनिवेशवाद  के

 नैतिक-आ्थिक  उद्देश्यों  से  अधिकारियों  और  जवानों  को  परिचित  कराने  की  आवश्यकता  ।  (2)]

 रक्षा  मन्त्रालय  शीर्षक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जाएं  ।

 में  स्थायी  रूप  से  बसे  हुए  भूतपूर्व-सैनिकों  के  बच्चों  की  जो

 उनके  बंगाली  होने  के  आधार  पर  बन्द  कर  दी  गई  पुनः  देने  की  आवश्यकता  ।  (3)

 मक  रक्षा  मन्त्रालय  शीर्षक  के  तगत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  1.0

 सेनाओं  के  अधिकारियों  तथा  जवानों  के  लिए  एक  ही  कन् टीन  की  आवश्यकता  ।

 (4)

 रक्षा  मन्त्रालय  झिझक  के  भ्न्तगत  मांग  में  100  रपये  कम  किये  जाएं  ।

 सेनाओं  में  सीधी  भर्ती  किए  गए  अधिकारियों  की  तुलना  में  पदोन्नत  अधिकारियों

 का  अनुपात  बढ़ाने  की  अवद्य करता  ।  (5) |]

 मन्त्रालय  छींक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 भूतपूर्व  सैनिकों  को  पर्याप्त  राज-सहायता दे  कर  स्व-नियोजन  के  उत्पादनशील  काय
 आरम्भ  करने  की  सुविधा  प्रदान  करने  की अ आवश्य  कता  |  (6)  ]
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 श्ग्कि  मन्त्रालय  शोषक  के  श्रस्तगंत  माँग  में  100  रुपये  कम  किये  जाएं  ही

 में  स्थायी  रूप  से  बसे  हुए  भूतपूर्व  सैनिकों  के  बच्चों  के  छात्रवृत्ति  के

 लिए  आवेदनों  का  राज्य  सैनिक  ats  द्वारा  अस्वीकार  किया  जाना  ।  (7)
 ]

 रक्षा  मन्त्रालयਂ  tan  कै  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जाएं  12.0

 भूतपूर्व  सैनिकों  को  को  स्व-नियोजन  हेतु  रियायती  दर  पर  ऋण  तथा  राज-सहायता

 देकर  उनका  पुनर्वास  करने  की  आवश्यकता  ।  (8) |

 ग्रीक  रक्षा  मन्त्रालय  दीपक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं
 व

 सशस्त्र  सेनाओं  के  सभी  तीनों  वर्गों  में  अधिकारियों  तथा  जवानों  के  लिए  एक  ही

 नालय  रखने  की  आवश्यकता  ।  (9)  |

 ग्रीक  रक्षा  मन्त्रालयਂ  दीक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किये  जाएं  ी

 को  अमेरिका  द्वारा  दिए  गए  आधुनिक  हथियारों  का  प्रभावी  ढंग  से  मुकाबला

 करने  के  लिए  रक्षा  उपकरण  बनाने  तथा  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  |  (10)  |

 मन्त्रालय  दन -11 वक  के  श्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ही

 उत्पादन  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  (11)  ]

 श्वक  रक्षा  सेवाएं-वायु  सेना  दैविक  के  भ्रस्तगंत  साँग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ही

 में  बनाए  गये  हवाई  अड्डे  का  पूर्ण  उपयोग  करने  की  आवश्यकता
 (13)  ]

 fe  रक्षा  मन्त्रालय  wes  के  श्रस्तगंत  माँग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  18.0 8.0

 होशियारपुर  में  नई  छावनी  के  निर्माण  के  लिए  प्रस्तावित  स्थान  को

 बदलने  की  आवश्यक्ता  क्योंकि  इसके  कारण  10,000  हरिजनों  समेत  30  हजार  की  आबादी  वाले

 16  गांवों  और  8  लाख  पेड़ों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  तथा  इसका  स्थान  बदलकर  इसे  ऐसे  स्थान

 पर  ले  जाने  की  आवश्यकता  जहां  सम्पत्ति  को  कम  से  कम  हानि  हो  (17)  |

 न  आरएस  सपरो  :  उपाध्यक्ष  मैं  रक्षा  मन्त्रालय  के  सम्बन्ध  में

 बरार  की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 वर्ष  1983-84  के  लिए  इस  दीपक  के  अंतगर्त  बजट  में  पर्याप्त  वृद्धि  की  गई  है  ।  जिसकी

 पूति  के  लिए  वित्त  मन्त्री  जी  ने  बजट  में  व्यवस्था  की  है  ।  इस  अध् यारो ही  आवश्यकता  को  इस

 प्रकार  पूरी  करने  के  सम्बन्ध  में  हाई  कमान  की  जो  तीब्र  प्रतिक्रिया  हुई  उसकी  मैं  सराहना

 करता  हुं  ।  मैं  आगे  स्पष्टीकरण  करके  इस  कथन  के  महत्व  का  सुस्पष्ट  करूंगा  |

 विश्व  में  युद्ध  सम्बन्ध  नीतियों
 तथा  तैयारी  का  भारत  पर  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष

 रूप  से  प्रभाव  पड़ता  है  चौतरफा  पारस्परिक  विनाशकारी

 मानवीय  जा ति संहार  सेनिक  विप्लव  और  आणविक  विध्वंस  का  खतरा  जिस  कारण  बड़ो
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 aa
 दोषियों  तथा  उनके  सैनिक  देना  इ  न

 ole
 नादा क़ारी

 तैयारियों
 में  लगे  अज्ञात-भय  से  सारा

 विश्व  आतंकित  है  ।

 यह  बात  सब  जानते  हैं  कि  इराक/ईरान  इजरायल/लेबनान/पी  एल ओए

 लेड  गुअम  तथा  अन्य

 कई  स्थानों  पर  जान  और  माल  का  कितना  बिना  हुआ  ।

 बड़ी  दोषियों  के  बीच  हथियारों  की  उनके  आक्रमक  उनकी

 मध्य-महासागर  तथा  ary  अन्तरिक्ष  में  संस्थिति  और  घातक  हथियारों  को  जमा

 करने  की  तैयारी  तथा  सम्बद्ध  युद्ध  प्रणालियाँ  अनियंत्रित  हिसाब  से  बढ़  रही  हैं  ।  नियन्त्रण  केवल

 यही  दिखाई  देता  है  कि  वे  और  अधिक  शास्त्रागार  बना  रहे  हैं  ताकि  उसके  शक्तिशाली  शत्रु  को

 उसके  विरुद्ध  सैनी  आक्रमण  करने  की  हिम्मत  न  पड़े  ।

 यहां  मैं  एक  सुपर  पावर  द्वारा  दूसरे  को  दी  गई  अद्यतन  धमकी  उद्धरित  करता हूं  जो  मेरे

 उपरोक्त  विचारों  को  स्पष्ट  करती  है  ।  मैं  उच्चरित  करता  हूं  ।

 ने  गुरूवार  को  चेतावनी  दी  कि  वह  अमरीका  की  सीमा  के  निकट  न्यूक्लियर

 इल्म  यदि  वाशिंगटन  यूरोप  में  इस  वर्ष  के  उत्तरार्ध  में  पोलिशिंग  11  जज  मिसाइल

 लगाने  की  अपनी  योजनाएं  क्रियान्वित  करता  है  कठ

 यह  उद्धरण  18  1983  के  इंडियन  एक्सप्रेस  से  और  ए०एफ०पी०  17  1983-

 से  है  ।

 दूसरी  सुपर  पावर  से  दूसरा  शशांक  आता है
 :

 आणविक  हथियारों  के  प्रयोग  का  वर्जन  नहीं  करता  ।

 यह  19  1983  के  इंडियन  एक्सप्रेस  और  वार्शिगटन  18

 1983  से  है  ।  और  वास्तव  में  इस  विषय  पर  एक  लम्बा-चौड़ा  लेख  निकाला  गया  और  उसमें

 बेन  गुर्जर  तथा  अन्य  लोगों  जेसे  विभिन्‍न  विशिष्ट  व्यक्तियों  के
 कतिपय  उल्लेख

 किये  गये  हैं  ।

 fara  के  लिए  यह  भारी  चिंता  का  विषय  है  कि  बड़ी  शक्तियों  ने  भारी  विनाशकारी

 यारों  का  निर्माण  किया  है  जिनका  अन्य  देशों  को  निशाना  बनाया  गया  है  ।  इन्टर  कॉंटिनेंटल

 बैलिस्टिक  मिसाइल  जो  आणविक  हथियारों  से  लेस  इंटरमीडिएट  बैलिस्टिक

 महासागर  में  भ्रमण  करने  वाली  पनडुब्बियों  जिनमें  कई  आणविक  मिसाइल  लगे  हुए  हैं  एस०एस०

 4,  एस०एस०  20,  50,  पेरिशिंग  कज  मोबाइल  एम०

 एक्स ०  मिसाइल  ।  ये  विनाशकारी  हथियार  दोनों  ओर  से  युद्धनीति  को  ध्यान  में  रख  कर  लगाये

 जा  चुके  हैं  और  जिनसे  महाद्वीप-पार  भी  सही  निशान  बिठा  दिये  गये  अब  वे  भूमि  और

 समुद्र  के  अलावा  हवा रहित  शुन्य  अन्तरिक्ष  को  भी  अ्रपनी  गतिविधियों  का  क्षेत्र  बनाना  चाहते  हैं  ।

 ऐसा  अनुमान  है
 कि  दोनों  सुपर  पावस  के  नास  9000  वारदेड्स  हैं  जिनमें  प्रत्येक  की

 क्षमता  हीरोशिमा  में  प्रयुक्त  एटम  बस  से  कई  गुना  अधिक  विध्वंसकारी  है  ।
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 अनुदानों  की

 ानभामनात्रारध्धिधि

 डा०  सुबहाण्यम  स्वामी  :  य  ज
 ह

 पानन नका चग ॥ च्छाल
 Sot  ग्न  ण्  भाषण  होने

 बन
 पे  aaa  fr  ‘yHCy  पर

 भाषण  है

 श्री  आरएस  दरो  :  आज  सबसे  अधिक  खतरनाक  युद्ध  सामग्री  का  संचय  किया  जा

 रहा  है  जो  जीवन  का  विनाश  करने  वाले  हथियार  हैं  यथा  केमिकल  वार फेअर  मैसेज

 कल  वारफेयर  स्टिक्स  इवांसावरोंधक  न्यूट्रान  गैस  नेपाम  बम  आदि  ।  इन  सब  को  भी  मात

 करने  वाली  चीजें  हैं--सुपर  पावर  की  दबाओ  और  और  मुकाबले  के  लिए

 विनाशकारी  हथियार  जो  तेयार  हैं  ।  तृतीय  विषव  युद्ध  के  बारे  में  किताबें  बाजार  में  प्रकाशित

 हो  चुकी  हैं  जिनमें  दोनों  ओर  की  हमला  ।  रक्षा  योजनाओं  के  बारे  में  तथा  मानव  विना  के

 भीषण  दृश्यों  से  का  विस्तार  अनुमानित  वर्णन  किया  गया  है  ।

 fara  शांति  संगठन  लगभग  अप्रभावी  सिद्ध  हो  चुका  है  ।  मैं  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप

 से  जो  कह  रहा  हूं  उसका  सम्बन्ध  हमारे  देश  से  भी  है  ।  ['  या  [1''  का  अस्तित्व

 ननललण का क
 ही  नहीं  है  जेनेवा  पूरा  पेंशन  की  कोई  बात  लागू  नहीं  है  ।  सुरक्षा  परिषद  शिथिल  हो  गई  है  जो

 वस्तुतः  एक  दिखावे  का  मंच  रह  गया  है  ।  विनाश  की  संभाव्य  चिनगारी  कब  फूट  इस  भय

 विश्व  के  विष्वधुर्भा तक  आतंकित  हैं  ।

 जो  एक  शांतिप्रिय  देश  है  और  जो  asa  कांति  का  ही  समर्थक  तथा  पोषक  रहा

 विषव  में  जर्बाक  आतंक  तथा  अनिश्चितता  की  स्थिति  व्याप्त  है  मानव  जीवन  की  रक्षा  के  लिए

 आशा  की  किरण  प्रस्फुटित  कर  रहा  है  ।  भारत  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  लोकप्रिय  नेतृत्व  में  विश्व

 के  राष्ट्रों  में  शांति  तथा  alate  स्थापित  करने  के  लिए  गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  का  नेतृत्व  कर  रहा  है

 इस  आंदोलन  से  दो  महत्वपूर्ण  बातें  उभरंगी  ।  पहली  यह  कि  100  राष्ट्रों  का  यह  संगठन  दो

 great  सुपर  ad  का  मेल  कराने  के  एक  ag  शांति  सेतु  का  ata  करेगा  ।  दूसरी  यह  कि

 सैनिक  अथ  यह  तृतीय  विश्वयुद्ध  को  जो  मानव  जाति  के  लिए  अभूतपूर्व  विनाशकारी

 एक  सुदृढ़  गुटनिरपेक्ष  ब्लाक  के  रूप  में  पर्याप्त  दबाव  डाल  क्र  रुकवा  सकता  है  ।  हमारी  प्रधान

 मन्त्री  जिनमें  आंज  उत्साह  तथा  दृढ़  इच्छा  शक्ति  विद्यमान  के  नेतृत्व  में  गुटनिरपेक्ष  आंदोलन

 fara  में  शांति  तथा  मैत्री  स्थापित  करने  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  सकता  है  ।  हम  में  एक  दूसरे  के  प्रति

 कोई  दुर्भावना  नहीं  होनी  चाहिए  ।  हमारी  एक  सामान्य  तथा  परिपक्व  संस्कृति  सभ्यता  है  ।

 हमने  विदेशी  हकूमत  व  गुलामी  की  जंजीरें  तोड़ी  हैं  हमारा  संस्कृति  तथा  सभ्यता  ऊंची

 रही  है  ।  फिर  क्या  हमारे  लिए  जियो  या  जीने  दो  का  सुन्दर  उदाहरण  स्थापित  करना  संभव

 नहीं है  ?

 हम  भी  इस  भव्य  प्राचीन  उस  महाद्वीप  की  रक्षा  के  लिए  एक  शक्तिशाली  सैनिक  संगठन

 बना  सकते  हैं  ।  यदि  और  लोग  तथा  अन्य  पारस्परिक  स्वाजे-संगठित  बना  सकते  हैं

 तो  हम  दक्षिण  एशिया  संगठन  क्यों  नहीं  स्थापित  कर  सकते  ?

 पाकिस्तान  का  रवैया  हाल  में  काफी  बदला है  और  उसमें  काफी  नरमी  आई  है  जो

 दोस्ती  का  प्रतीत  होता  है  ।  हाल  में  गुटनिरपेक्ष  शिकार  सम्मेलन  में  अपने भाषण  के  दौरान  जनरल
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 ऋण

 जिया  उल  हुक  द्वारा  कश्मीर  के  सम्बन्ध  में  किये  गये  संक्षिप्त  उल्लेख  का  बाद  में  उन्होंने  जो

 करण  दिया  उससे  पाकिस्तान  का  भारत  के  प्रति  मित्रतापूर्ण  रवैये  की  पुष्टि  होती  है  |

 1971  के  भारत-पाक  युद्ध  के  पश्चात  हमारी  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने

 स्तान  के  प्रति  जो  उदारता  दिखाई  है  उससे  साफ  जाहिर  है  कि  भारत  की  अपने  भाई  पड़ौसी  देश

 पाकिस्तान  के  प्रति  साफ  तथा  पवित्र  भावनाएं  रही  हैं  ।

 मैं  एके  विशेष  मामले  में  पाकिस्तान  को  मित्रता  की  भावनाओं  को  लेकर  सावधान  करना

 चाहूंगा  |
 कु  जेरब-स्काडं-शिलगिट-कराको रम  सड़क  सैनिक  दृष्टि  से  भारत  तथा  पाकिस्तान  दोनों

 के  लिए  खतरा  उत्पन्न  करती  है  ।  इस  सड़क  के  निर्माण  में  चीन  की  जो  प्रयास  रहे  हैं  और

 उसने  जो  कायें  किया  है  उससे  eves  जाहिर  है  कि  उसके  पीछे  उसका  सैनिक  युद्धनीति  इरादा  है  ।

 इस  सड़क  से  चीन  को  सामरिक  महत्व  दृष्टि  से  बात  लाभ  हुआ  है  ।  वह  अफगानिस्तान  के

 वारवन  प्रांत  से  उसमें  भी  प्रवेश  कर  सकता  है  ।  वह  इस  पक्की  सड़क  से

 होती  आदि  से  पाकिस्तान  में  घुस  सकता  है  ।  भारत  के  लिए  भी  वह  जम्मू

 तथा  wee  राज्य  की  ओर  से  सद्र  सिर  के  ऊपर  लटकती  तलवार  aga  एक  तीर  से  तीन

 निशाने  चीन  अपने  इरादे  में  कामयाब  cen  चीन  के  राजदूत  ने  हाल  में  कराची  में  एक  घोषणा  की

 जो  19  मान  .983  के  इडियन  एक्स प्र स  में  प्रकाशित  हुआ  है  और  मैं  उसे  उच्चरित  करता हूं
 ।

 जो  चीन  को  जाने  वाली  सड़क  का  नाम  है  उन  लोगों  के  लिए  खोल  दी

 जायेगी  जिनके  पास  प्रमाणपत्र  होंगे  ।  यह  बात  चीन  के  राजदूत  वांग  चौनबिन  ने  मंगलवार  को

 कराची  स्थित  इन्स्टीट्यूट  आफ  फौरेन  रिलेशन्स  में  कही  ।''

 चीन  के  राजदूत  की  इस  घोषणा  से  स्पष्ट  है  कि  इस  सड़क  जिसे  चीनी  जनशक्ति

 तथा  धन  से  निर्मित  करिया  गया  नियन्त्रण  चीन  के  हाथ  में  अन्यथा  चीनी  राजदूत

 कोरम  सड़क  पर  चलने  के  लिए  जारी  करने  की  बात  कसे  कह  सकता  था  ?

 चीन  ने  अपनी  इस  चाल  से  पाकिस्तान  की  आंखों  में  धूल  भोंक  दी  है  ।  चीन
 ने  यह  सड़क

 सृत  जीर्ण  याक  सिल्क  मार्ग  जिसका  आज  कोई  ऐतिहासिक  महत्व  नहीं  पुनः  चालू  करने  के

 लिए  नहीं  बनाया  काराकोरम  सड़क  के  भास-पास  उनका  का  अन्य  मल  खरीदने  के  लिए

 कोई  खड़ा  नहीं है  ।

 चीन  की  सामाजिक  महत्व  की  दृष्टि  से  दक्षिण  एशिया  तथा  उससे  लगे  हुए  राज्य  क्षेत्रों  के

 भीतर  घुसने  की  चालें  सभी  किस्म  की  भ्रांतियों  तथा  भू-राजनैतिक  खतरों  से  भरी  हैं  ।

 काराकोरम  सड़क  जिसका  अधिकांश  भाग  आजाद  कश्मीर  से  गुजरता  के  अलावा

 उसके  उत्तर  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  जो  शाह  ब्रीडिंग  पार  तक  है  कौर  पहले  भारत  का  भू-भाग

 अकसाई  चीन  मानसरोवर  भील  के  लाश  पवन  दिखा  और  लम्बी  पर्वत  foray  जो

 हिमालयों  के  साथ  आगे  बढ़कर  ga  में  वालों  तक  चली  गई  किसी  न  किसी  बहाने  सभी  चीन

 के  अधिकार  में  इस  समय  भारत  का  लगभग  35000  वर्ग  किलोमीटर  भूमि  चीन  के  अधिकार

 तथा  नियन्त्रण  में  है  |
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 इससे  भी  विचित्र  तथा  हैरानी  की  बात  यह  है  कि  aa  ag  अरूणाचल  राज्य  पर  जिसका

 क्षेत्रफल  लगभग  80,000  at  किलोमीटर  अपना  दावा  कर  रहा

 इस  सन्दर्भ  मैं  इस  महान  सभा  का  ध्यान  28  मान  1983  के  टाइम्स  में

 मोटे  अक्षरों  में  छपे  उस  शशांक  की  ओर  दिलाता हूं  जिसमें  लिखा  प्रदेश  पर  बीजिंग

 का  दावा  अस्वीकृत ।

 श्रीमन  यदि  हम  सेनिक  दृष्टि  से  अपने  देश  के  आसपास  भर  दूर  तक  तो  हमें  लगता

 है  कि  हम  अपनी  रक्षा  के  लिए  अपनी  तयारी  में  ढील  नहीं  दे  सकते  हमें  एक  शक्तिशाली  देना

 के  रुप  में  दत्ता  से  खड़े  होना  fara  को  यह  अवश्य  जानना  चाहिए  कि  हम  सैनिक  दृष्टि  से

 वास्तव  में  तथा  सामना  के  आधार  पर  प्रथम  दल  की  शक्ति  हैं  ।

 राष्ट्र
 के  समग्र  स्थायित्व  को  सुनिश्चित  करने  में  भली  भांति  अनुशासित  तथा  सुदृढ़  सेना

 बहुत  श्रमिक  सहायक  होती  है  ।  यह  बुरी  नियत  रखने  वाली  शक्ति  के  लिए  भयोत्पादक  भी  सिद्ध

 होती  है  ।

 आइए  हम  अपनी  रक्षा-सारथ्य  पर  विचार  करें  ।  जब  मैं  रक्षा-सामथ्य  की  बात  करता

 तो  उसका  अभिप्राय  नियमित  सदस्य  द्वितीय  पंक्ति  रक्षा  अपेक्षित

 सैनिक  उपकरण  ,
 अपेक्षित  गुणवान  मानव  शक्ति  कौर  सबसे  राष्ट्र  का  एकजुट

 हो  अभिप्रेत  है  ।

 श्री मन  मैं  पूरे  विश्वास  से  कहू  सकता  हूं  कि  भारत  किसी  भी  ऐसे  किसी  भी  युद्ध  का

 बल  करने  के  लिए  तयार  है  जो  हम  पर  थोपा  जाये  ।  हमारे  सदस्य  बल  विषव  भर  में  उच्च  कोटि

 के  विश्व  भर  में  किसी  अन्य  देश  की  तुलना  में  हमारे  सैनिक  बलों  का  व्यवसायिक

 धर्मनिरपेक्ष  निकाय  के  रूप  में  भारत  माता  के  प्रति  उनकी  निष्ठा  तथा  उनका

 सादिक  we  उत्तम  दल  का  है  ।

 मैं  पाकिस्तान  के  जनरल  जिया  उल  हक  का  धन्यवाद  करता  हूं  जिन्होंने  चन्द

 सप्ताह  पूर्व  हुए  निगूढ़  देशों  के  प्रसिद्ध  frat  सम्मेलन  के  अवसर  पर  विजय  नई  दिल्‍ली

 में  हमारी  ayer  सेनाओं  के  सामूहिक  बेंड  समा  रोह  के  समय  प्रदर्शित  किये  गये  उत्तम  कला  कौल

 पर  मु  वहां  बधाई  दी  ।  '  एक  सैनिक  के  रूप  में  मैंने  उनको  भांपा  और  aaa  कि  उनका  अभि

 प्राय  यही  था  श्री मन  ऐसी  स्थिति  पेदा  करने  का  श्रेय  आपको  है  और  सदस्य  सेनाओं  के  अध्यक्षों  को

 है  जिन्होंने  इस  प्रकार  की  शालीनता  पदा  की  ।

 हमारे  सदस्य  बलों का  हौसला  अत्युत्तम है  ।  हमें इस  सभा  में  इसके  बाहर कोई  ऐसा

 कार्य  नहीं  करना  चाहिए  जिससे  उनका  होसला  पस्त  हो  ae  हम  सबके  लिए  एक  सामूहिक  क्षेत्र

 है  ।  इस  पर  इसका  कोई  प्रभाव  नहीं  चाहे  हम
 किसी  भी

 दल  के  क्यों  न  हों  ।  मैं  इसे  विस्तार

 से  नहीं  कहना  चाहता  क्योंकि  आपने  समय  लिया  है
 कि

 मैं  क्या  कहना  चाहता  हूं  ।

 हमारी  प्रधान  मन्त्री  ने  स्वयं  नियमित  सेवारत  सैनिकों  का  हौसला  बढ़ाये  रखने  के  लिए
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 सराहनीय  भुमिका  निभाई है  ।  1980  में  शासन  की  बागडोर  सम्भालते  ही  उन्होंने  स्वयं

 निर्णय  क्या  और  काडर  पुनरीक्षण  नीति  को  क्रियान्वित  करना  आरम्भ  कर  जिसके

 स्वरूप  निचले  स्तर  से  लेकर  उच्चतम  स्तर  तक  के  सभी  अधिकारियों  को  अधिक  वेतन  मिलने  लगा

 भौर  पदोन्नति  के  अवसर  भी  बढ़ा  कर  दुगने  कर  दिये  गये  ।

 ये  उठाये  गये  हैं  और  मैंने  उनकी  राय  मालूम  की  है  ।
 वे  खुश  हैं  और  सन्तुष्ट  भी  ।  हम

 इससे  अधिक  जो  कर  सकते  वह  भी  fear  जायेगा  |

 वर्तमान  रक्षा  मंत्री  ने  सभी  वर्गों  के  अधिकारियों  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  बहुत  अधिक

 परिश्रम  किया  है  ।  उनको  जो  फायदे  दिये  गये  हैं  उनमें  से  कुछ  आवास  की  बच्चों  की

 शिक्षा  के  लिए  सहायता  कौर  कपड़े  और  goa  राशन  की  सुविधाओं  के  सम्बन्ध

 में  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  हमने  बहुत  अच्छा  काम  फिया  है  ।

 भारत  भर  में  सैनिकों  की  आवाज  का  श्रालोचनात्मक  निर्धारण  करने  के  मैं  रक्षा

 रक्षा  राज्य  मंत्री  तथा  उनके  सहायकों  का  धन्यवाद  करने  में  गये  महसुस  करता  हूं  कि  उन्होंने

 जल  और  वायु  सेनाओं  के  कर्मचारियों  की  स्थिति  में  और  सुधार  किया  है  और  समाज  में

 उनकी  गरिमा  बढ़ाई  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  अब  भूतपूर्व  सैनिकों
 के  बारे में  ।

 श्री  आर ०  एस०  पैरो  :  आप  मेरे  शब्द  बहुत  जल्दी  पकड़  लेते  हैं  .  मैं अब  इस  महान  सभा

 में  yaya  सैनिकों  के  नारे  में  कुछ  कहना  चाहता  आम  waar  यह  है  कि  वे  हमारे  देश  के

 ठीक  धर्मनिरपेक्ष  और  अनुशासित  नागरिक  हैं  ।

 जो  भी  सरकार  और  रक्षा  मंत्रालय  सेवा  से  निवृत्त  होने  वाले  सैनिकों  के  पुनर्वास  को

 सुगम  बनाने  के  लिए  पर्याप्त  प्रयत्न  और  धन  जुटा  रहे  हैं
 ।

 उदारतापूर्वक  बढ़ाये  गये  पेंशन  के  नये

 पुनर्निवाचन  की  सुविधाएं  और

 केंटीन  और  चिकित्सा  सम्बन्धी  बढ़ी  हुई  सुविधाएं

 बच्चों  को  शिक्षा  के  लिए  उदार  सुविधाएं  तथा

 सेवानिवृत्ति  से  पूर्व  विशेष  सिविल  जीवन  सम्बन्धी  मृत्तिका  प्रशिक्षण  की

 सेवानिवृत्ति  कर्मचारियों  और  उनके  परिवारों  को  फिर  से  बसाने  के  लिए  किये  जा

 रहे  कुछ  सराहनीय  उपायों  में  विधवाओं  और  उन  पर  निर्भर  व्यक्तियों  के  लिए  विशेष  पुनर्वास

 नियोजन  और  अन्य  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  है  ।

 परन्तु  एक  बड़ा  परन्तु  कुछ  ऐसी  बातें  हैं  जिनकी  ओर  मैं  भारत  सरकार  का

 ध्यान  दिलाना  च
 ा

 टता  हू  ।
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 एक  ही  रंक  के  भूतपूर्व  सैनिकों  की  पेंशन  में
 नहा

 को  तुरन्त  दर  किया  जाना  चाहिए

 क्योंकि  इससे  भूतों  सैनिकों  के  बीच  अस्वस्थ  वातावरण  पदा  होता  है  |

 चूंकि  ऐसा  भेद  और  कहीं  भी  नहीं  किया  इसलिए  ag  पुरजोर  सिफारिश  की  जाती

 है  कि  इसे  भारत  के  भूतपूर्व  सैनिकों  पर  न  लादा  जाये  |

 इस  आपत्ति  पर  विभिन्‍न  अन्य  मंचों  संसदीय  समितियों  यथा  प्राक्कलन

 अधीनस्थ  विधान  कार्य  समिति  और  रक्षा  सलाहकार  समिति  में  सविस्तार  विचार  क्या  गया है  और

 सभी  इस  पक्ष  में  हैं  कि  पेंशनों  में  इस  विषमता  को  दूर  किया  मैं  यह  महसुस  करता  हूं  कि

 रक्षा  वित्त  मन्त्रालय  और  मंत्रिमंडल  को  इसी  के  अनुसार  अविलम्ब  निर्णय  करना  चाहिए

 और  भूत पुर वं  जिन्होंने  अपने  सेवाकाल  में  अपने  जीवन  का  जोखिम  उठाकर  इतना  परिश्रम

 किया  की  सही  मांग  को  पुरा  करना  चाहिए  |

 अब  रही  महसूस  किया  जाता  है  कि  रूपांतरित  मदान  की  पुरानी  नीति  का  पुनरीक्षण  किया

 जाये  ।  यह  एक  और  मामला  है  जिसके  बारे  में  सभी  वर्गों  के  भूतपूर्व  सेनिक  चिंतित  हैं  ।  पेंशन  की

 प्रणाली  को  प्रभावित  करने  वाली  श्रमिक  प्रवृत्ति  और  सम्भावित  जीवन  काल  से  सम्बन्धित

 स्थितियां  तथा  लगभग  100  ay  पूर्वे  1880  में  बनाये  गये  नियम  उन  पर  न  लादे  जाय॑ ।  मैं  हाई

 कमान  को  इस  मामले  के  बारे  में  उचित  कारण  बताता  रहा हूं  और  मैं  सुभाव  देता हूं  कि  अब  समय

 आ  गया  है  जब  इस  नीति  का  पुनरीक्षण  किया  जाना  चाहिए  ।

 डा०  सुब्रह्माण्यम  स्वामी  :  हाई  कमान  कौन  है  ?

 श्री  करार  एस०  पैरो  :  मेरे  लिए  तो  सरकार  ही  हाई  कमान  है  ।

 श्री  रत्तसिह  राजद  :  यह  अच्छा  है  आपने  स्पष्ट  कर  दिया  अन्यथा

 इसका  अर्थ  दल  का  हाई  कमान  भी  लगाया  जा  सकता  है  |

 श्री  कार  एस०  स्पो  :  आपने  सही  कहा  है  ।  आपकी  शुद्धि  ठीक  ही  है  ।  फिर  भी  मु

 आशा  है  कि  आप  सभी  इसका  अथ  समझते  ही  हैं  ।

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  बारे  में  तीसरी  बात  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विभिन्न  फायदों

 की  मंजूरी  जिस  भावना  से  दौ  जाती  राज्यों  में  उन्हें  उस  तरह  से  लागू  नहीं  किया  जाता  है  ।

 यह  भी  देखा  गया  है  कि  विभिन्न  राज्यों  में  fae  भिन्न  फायदे  दिये  जाते  हैं  उनमें  कोई  समानता

 नहीं है  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ag  इस  मामले  को  इस  तरह  समन्वित  करे  कि

 भारत  में  सभी  भूतपूर्व  सैनिकों  को  बराबर  फायदे  दिए  जायें  ।  उनमें  किसी  प्रकार  का  भी  कोई

 अन्तर
 नहीं

 होना  चाहिए  ।

 मैं  रक्षा  बल  की  द्वितीय  पंक्ति  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  सुरक्षा  की  दुष्टि  से  यह

 बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।

 रक्षा  बल  की  द्वितीय  पंक्ति  में  हमारी  सरकार  के  योग्य  मार्गदर्शन  में  आगे  और  सुधार  और
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 इसका  पुनर्गठन  होने  वाला  है  ।  इस  स  qq  मे  एक  सुविचारित  दिया  a दन  तेयार  किया  गया  है  और

 यह  रक्षा  मन्त्रालय  में  विचाराधीन  है  ।  इस  प्रतिवेदन  में  जिन  पहलुओं  पर  विचार  किया  गया

 प्रादेशिक  सदस्य  बल  को  समुचित  रूप  से  आधुनिक  तरीकों  से

 प्रशिक्षित  और  सुसज्जित  करना  जिससे  वह  युद्ध  और  शान्ति  में  अपनी  भूमि  का  कारगर  ढंग  से

 निभा

 दूसरा  ,  असम  सीमा  सुरक्षा  जैसे  सेनावत  बलों  को  पर्याप्त  रूप  से

 प्रशिक्षित  और  सेनिक  दृष्टि  से  रूपांतरित

 राष्ट्रीय  छात्र  यू ०  टी०  बाल  बाल-चारिका जसे

 संगठनों  में  राष्ट्रीय  आधार  पर  विस्तार  करके  और  उन्हें  सूद  बनाकर  भारत  के  युवकों  में

 द्रास  और  देशभक्ति  की  भावना  उत्पन्न

 भविष्य  में  राज्य  और  सरकारी  क्षेत्रों  के  सभी  कर्मचारियों

 स्थाई  हवा  शामिल  होने  से  ad  परिवीक्षा  के  आधार  पर  अल्प  अवधि  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  और

 नाममात्र  को  लागत  पर  मूल  सैनिक  प्रशिक्षण

 यदि आप  ऐसा  करेंगे  तो  मैं  सभा को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  भारत के
 70

 करोड़
 लोग

 अनुशासन  की  भावना  से  कार्य  करना  आरम्भ  कर  जो  कुछ  मैं  पहले  कह  चुका  उसे

 मिलता  दी  जानी  चाहिए

 अनुशासित  भूतपूर्व  सैनिकों  की  योग्यता  और  प्रशिक्षण  का  पुरा  लाभ  उठाना

 उनको  उक्त  सभी  संगठनों  में  विभिन्न  पदों  पर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पूर्वनियोजित  करना  ॥

 उक्त  सभी  सिफ़ारिशों  बहुत  आवश्यक
 हैं  ।

 मैं इस  wed में  खेद  व्यक्त करना  चाहता  कि  इस  समय  हमारे  आम  लोगों  में

 area  और  सामान्य  चरित्र  की  कमी  है  ।  उनमें  विद्यालय-कक्ष

 गृह-कार्य  में  राजनीतिक  भर  स्तर  पर  अनुशासन  की  कमी  है  ।  यह  दुर्भाग्य  से

 लम्बे  समय  तक  विदेशी  शासन  की  देन  है  ।  हमें  अब  ऐसे  उपाय  करने  चाहिए  जिससे  भारत  भर  के

 युवकों  में  एक  महान  देश  के  महान  नागरिकों  के  रूप  में  ad  और  अनुशासित  चरित्र

 का  निर्माण  हो  सके  ।

 मैं  इस  भाषण  विशेष  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  युद्धोपकरणों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता

 आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  भारत  में  भी  सैनिक  सामान  तैयार  होने  लगा  है  ।

 परम्परागत  हथियारों  के  हम
 अपने  सशस्त्र

 बलों  को  आधुनिक  और  पति  सूक्ष्म  हथिया रों
 से  सुसज्जित  करने  लिए  प्रयास  करने  में  अग्रसर  हो  रहे  हैं  ।  हमारे  आयुक्त  कारखानों  में  तेजी  से

 कौर  सुचारू  रूप  से  अपने  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  पुरा  यत्न  किया  जा  रहा  है
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 gmt  अनुसन्धान  और  विकास  To a1357  आधुनिकतम  उपकरणों  का  विकास  करने  के  लिए

 अनुसन्धान  कार्य  में  प्रगति  कर  रहे  हैं  ।  निःसन्देह  अपने  वैज्ञानिकों  और  लिपियों  पर  गर्व  है

 ta  उन्होंने  इस  क्षेत्र  में  काफी  सफलता  प्राप्त  की

 यहां  युद्धोपकरणों  सम्बन्धी  सभी  क्षेत्रों  का  उल्लेख  करना  तो  alh  नहीं  होगा  ।  केवल  यही

 कहना  चाहता हं  कि  इस  क्षेत्र  में  हम  fara  में  किसी  भी  देवा  से  पीछे  नहीं हैं  ।  इसके  लिए  सभी

 भारतीयों  alae  महसुस  करना  चाहिए  ।  हमें  अपने  वैसा  नाकों  तथा  शिल्पियों  को  प्रोत्साहित  करने

 के  लिए  पर्याप्त  धन  और  समान  देने  का  हर  सम्भव  प्रयत्त  करना  चाहिए  |

 रक्षा  और  वित्त  मन्त्रालय  से  मेरी  सिफारिश  है  कि  अनुसन्धान  कौर  विकास  संगठनों

 को  उससे  अधिक  रकम  देनी  चाहिए  जो  आपने  पहले  देने  की  कृपा  की  है  |

 समाप्त  करने  से  मैं  अपने  माननीय  मित्र  स्वामी  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  का  उस  लेख  का

 उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जो  मैंने  समाचार  पत्र  या  पत्रिका  में  पढ़ा  है  ।  उसका  शीर्षक

 72  टेंक  चकमक  पेटियां  ।'  उन्होंने  ऐसे  व्याख्या  मानो  उनको  इसकी  पूरी  जानकारी  नहीं  है  ।

 किसी  ने  उन्हें  जिससे  डाला  मैं  नहीं  जानता  ।  परन्तु मैं  इस  बारे  में  जो  स्थिति  है  उसे  स्पष्ट

 कर  देना  चाहता  हूं  ।

 डा
 ०

 सुब्रह्मण्यम  स्वा सो
 :

 भ्रम  में  न  डालें  ।

 श्री  मार  एस०  पैरो  :  भारत  ने  ये
 टी

 ०-12  टेंक  अजित  किये  थे  ।  उस  समय  टेंक  स्थल

 आफ  इण्डिया  का  मुख्य  प्रशिक्षक  जनरल  सपरो  ही  था  ।  अंग्रेज़ों
 के

 जाने  के  पहचान  टेंक  स्कूल  आक

 इण्डिया  का  मुख्य  प्रशिक्षक  मैं  ही  बना  था  ।  यदि  इस  नाते  से  मैं  आपको  कुछ  बताता  तो  आपको

 स्वीकार  कर  लेना  चाहिए  क्योंकि  मैं  ही  पहला  अधिकारी  था  जिसने  सबसे  पहले  यह  पाठ्यक्रम

 पुरा  किया  था ॥  इसमें  कुछ  सुधार  किया  तो  कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  स्वेप्रथम
 eee

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  उन्हें  यह  पता  होता  तो  उन्होंने  यह  लेख  नहीं  लिखा  होता  |

 श्री  करार  एस०  पैरो  :  सबसे  आप  सब  यह  जानना  चाहते  होंगे  कि  हमारी  स्थिति

 कया  यह  विश्व  भर  में  सबसे
 अच्छा  टेंक है  ।  लड़ाई  के  लिए  वास्तव  में  यह  एक  सर्वोत्तम

 चीज  है  ।  इसीलिए  सोवियत  रूस  के  पास  लगभग  60,000  th  हैं  ।  ae  एक  दिलचस्प  प्रदान

 जिसके  बारे  में  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  ने  टेंक  के  बारे  में  जानने  के  लिए  अच्छा  प्रयास  किया  है

 जिसकी  WE  खुशी  है  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  धन्यवाद  ।

 श्री  श्रार०एस०  सपरो  इस  टेंक  पर  जो  तोप  लगी  हुई  है  उसकी  मार  करने  की  गति  बहुत

 अधिक  है  ।  इस  बारे  में  अब  कुछ  गोपनीय  नहीं  है  ।  इसकी  मार  प्रति  सैकेंड  6,000  फट  तक  है

 जबकि  पहले  यह  1,800  फुट  हुआ  करती  थी  ।  इसका  छेद  125  मिलीमीटर  है  ।  इसका  बचाव

 वाला  भाग  बहुत  ही  शानदार  है  ।  दूरी  का  पता  लगाने  का  यंत्र  अधुनिकतम  है  ।  इसका  कवच
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 विश्व  भर  में  सर्वोत्तम  इस्पात  का  380  मिलीमीटर  कास्ट  zfxz  का  यह  तीन  ह्  में  दबा  हुआ

 है  ।  इस  पर  युद्धोपकरण  प्रकार  के  लगे  हुए  हैं  ।  इसका  भेदन  करना  बहुत  ही  कठिन

 है  ।  इसका  ढांचा  और  घूमने  वाला  gat  एक  ऐसी  वैज्ञानिक  आती  के  बने  हुए  हैं
 कि  टक  उछल

 कर  निशाना  लग  सकता  है  ।
 विश्व  में  इस  टन  चार  के  टैंकों  की  तुलना में  इसमें सबसे  कम  fay

 एट  है  और  यह  युद्ध  के  लिए  बहुत  उपयोगी  है  ।  ये  सभी  चीजें  उच्च  कोटि  की  हैं  और  जब  श्राप  कम

 ऊंचाई  पर  खड़े  तब  इसका  सिलुएट  आपको  भेदित  कर  देता  है  ।  इसमें  जविक  और

 रसायनिक  युद्ध
 से  बचने  की  पूरी  क्षमता  होती  आम  लोग  यह  नहीं  जानते  हैं  ।  यह  बताने में  कोई

 et  नहीं
 है  क्योंकि  यह  अब  गोपनीय  नहीं  है  ।  इसकी  गतिशीलता  भी  बहुत  अच्छी  इसकी

 सभी  मशीनें  उत्तम  हैं  और  लगातार  कार्य  करती  रही  उसकी  चकमक  पेटी  आग  से  सुरक्षा  के

 लिए है
 ।  इसका  डीजल ई  धन  सुरक्षा  प्रदान  करता  है  ।  इसमें  आसानी  से  आग  नहीं  लग  सकती  है

 यदि  कहीं आग  लग  भी
 तो  इस  टेक

 की
 यह  विशेषता  है  कि  उसे  तुरन्त  देता  है

 ।
 इसके

 संसर  यूनिट  स्वयंमेव  जेटों
 को  चालू

 कर  देते  हैं  और  वे  आग  बुरा देते  हैं  चाहे
 आग

 टॉक  के  किस

 भी
 भाग  में  कयों

 न
 लगी  हुई  हो  ।

 मैं  यह  कह  सकता हं  कि  अनुसंधान  और
 विकास  संगठन

 प्रिया  कार्य  कर  रहे  हैं  और  मेरा  विश्वास  है
 कि

 वे  आधुनिक  चीजों  के  क्षेत्र  में  आगे  बढ़  गे  वे  बहुत

 ही  अच्छा कार्य  कर  रहे  हैं  ।  आज
 आपके  पास  सर्वोत्तम  टंक  हैं  ।  )  मेरे  विचार

 सबसे  अच्छा  TH
 है

 |  आप
 क्या  बनाने  जा  रहे  वह  तो  अभी  देखना

 अन्त  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  का  धन्यवाद करता  जो  देना  की  रक्षा  के
 मामले में

 व्यक्तिगत  रूप से  दिलचस्पी  लेती  साथ  ही  रक्षा  रक्षा  मन्त्रालय में  राज्य
 मन्त्री

 और  रक्षा  मन्त्रालय  के  कर्मचारियों  के  प्रति  भी  अपना  आभार  व्यक्त  करता  हुं  जिन्होंने  रक्षा  नीति

 को  क्रियान्वित  करके  इतनी  शानदार  सफलता  प्राप्त  की  है  जिसका  मैंने  अभी  उल्लेख  किया
 है  ।

 इन  दादों  के  साथ  मैं  रक्षा  मंत्रालय  अनुदानों की  मांगों का  समर्थन करता  ह  ओर

 उपाध्यक्ष  का  घन्यवाद  करता  हूं  जिन्होंने  मु  इतना  समय  दिया  ॥

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :
 जनरल  की  बातें  समझना  बहुत  कठिन  है  क्योंकि

 बहुत  अनुभवी  हैं  ।  फिर  भी  मैं  अपनीं  बात  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  ।  यद्यपि  मैं  हमेशा  सरकार  की

 आलोचना  करता  हूं  तथापि  जहां  तक  हमारी  सशस्त्र  सेनाओं  का  संबंध  है  उन्होंने  जिस  कौशल  का

 प्रदर्शन  किया  है  उसके  लिए  वे  समूची  सभा  की  सब सम्मत  gars  के  पात्र  हैं  ।

 हम  रक्षा  नीति  पर  विचार  कर  रहे  हैं  और  रक्षा  नीति  पर  विचार  करते  समय  मैं  विदेश

 नीति  को  बीच  में  नहीं  लाऊंगा  क्योंकि  विदेश  नीति  भावनाओं  के  विश्लेषण  पर  आधारित  होती  है

 जबकि  रक्षा  नीति  क्षमताओं  के  विश्लेषण  पर  आधारित  होती  है  ।  इस  समय  पाकिस्तान  भारत  से

 मित्रता  चाहता  है  ।  परन्तु  हमें  अपनी  रक्षा  नीति  तैयार  करते  समय  इस  बात  पर  विचार  नहीं

 करना  है  कि  ag  क्या  चाहता  है  परन्तु  इस  बात  पर  विचार  करना है  कि  उसकी  क्षमता  कितनी

 और  उस  क्षमता  का  मुकाबला  करने  के  लिए  हमें  तैयारी  करनी  है  ।  इसलिए  रक्षा  नीति  और

 विदेशी  नीति  में  अन्तर  होता  है  परन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  मेरे  कई  माननीय  विशेषकर

 माक्सवादी  विचारधारा  इस  अन्तर  को  भूल  जाते  हैं  ।
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 मैं  स्वेप्रथम  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उनका  सिद्धांत  क्या  है  ?  उनकी

 मिक् रता एं  कया  हैं  ।  इस  बारे  में  कहीं  कुछ  नहीं  बताया  गया  है  ।  मैंने  रक्षा  मन्त्रालय  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  का  अध्ययन  किया  है  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  बारे  में  कुछ  बातें  कही  गई  हैं  ।  तथा  8  या  9

 सूत्रों  का
 उल्लेख  किया  गया  है  ।  परन्तु  सिद्धांत  कया  है  ।  क्या  आप  सोचते  हैं  कि  सभी  आपके  शत्रु

 हैं  अथवा  आप  सोचते  हैं  कि  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जिनकी  तरफ  हमें  अधिक  ध्यान  देना  है  और  कुछ

 ऐसे  क्षेत्र  हैं  जिनकी  तरफ  कम  ध्यान  देना  है  ।  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  बताया  गया  है  ।  मुछे  खेद

 के  साथ  कहना  पड़ ता  है  कि  जनता  शासन  में  भी  इस  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  ary

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्यों  ?

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्योंकि  मैं  रक्षा  मन्त्री  नहीं  था  ।

 मैं  भाषा  करता  हूं  कि  श्री  वेंकटरामन  नए  मानक  स्थापित  करेंगे  और  वह  वेंकटरामन

 सिद्धांत  होगा  ।  रीगन  सिद्धांत  तथा  ब्रेजनेव  सिद्धांत  की  तरह  ही  वेंकटरामन  सिद्धांत  होगा  कौर

 हम  समय  सकेंगे  कि  रक्षा  के  प्रति  हमारा  मौलिक  दृष्टिकोण  क्या  है  |

 इस  समय  सभा  के  लिए  सबसे  महत्वपूर्ण  ag  जानना  है  कि  हमारी  वर्तमान  स्थिति  क्या

 है  ?  प्रस्तुत  किए  गए  दस्तावेजों  में  इसका  कहीं  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ?  जब  हम  भारत  के

 मानचित्र  पर  नजर  डालते  हैं
 तो

 मुख्य  भूमि
 को

 ही  देखते  हैं  ।  भारत  की  मुख्य  भूमि  के  नीचे  एक

 बहुत  बड़ा  सागर  है  जो  हिंद  महासागर  कहलाता  है  तथा  ऊपर  की  ओर  हमारी  सीमाएं  सोवियत

 चीन  और  पाकिस्तान  आदि  से  जुड़ी  हुई  भारत  का  एक  बहुत  अधिक  सामरिक  महत्व  है  ।

 सोचने  की  बात  यह  है  कि  महाशक्तियों  की  नजर  हमेशा  भारत  पर  ही  क्यों  रहती  है  ।  यदि

 भारत  स्वयं  शक्तिशाली  बन  जाता  तो  यह  अपने  आप  एक  बड़ी  शक्ति  बन  जाएगा  |  परन्तु

 यदि  भारत  कमजोर  रहता  है  तो  सब  बड़ी  शक्तियां  इस  क्षेत्र  में  हस्तक्षेप  करना  क्यों कि

 यह  बहुत  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  है  ।

 मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  भारत  केवल  एक  प्रायद्वीप  नहीं

 है  ।  लक्ष्यद्वीप  भी  भारत  है  और  अण्डमान  निकोबार  द्वीप  समूह  भी  भारत  है  ।  भारत  का  मानचित्र

 केवल  यही  नहीं  है  ।  अण्डमान  से  दूर  बहुत  से  छोटे  छोटे  द्वीप  हैं  वे  भी  भारत  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि

 भारत  का  अन्तिम  छोर  मद्रास  से  लगभग  1800  मील  की  दूरी  पर  है  ।  भारत  का  वह  अन्तिम

 छोर  जो  मद्रास  से  .800  मील  है  इण्डोनेशिया  से  केवल  90  मील  है  ।  आप  देखिये  कि  भारत

 कितना  विशाल  है  ओर  इसकी  रक्षा  व्यवस्था  भी  इतनी  ही  विश्वास  होनी  चाहिए  ।

 इस  समय  विश्व  में  वैज्ञानिक  सिद्धांत  चल  रहा  है  ।  फॉकलेंड  का  मामला  देखिए  ?  वहां

 कया  हुआ
 i
 ब्रिटेन  का  एक  द्वीप  था

 जो
 उससे

 3000
 या

 4000
 मील  दूर  था  और  हो  सकता  है

 ag  उससे  8000  या  7000  मील  दूर  हो  ।  भचानक  अर्जन टाइ ना  ने  कहा  कि  ag  द्वीप  हमारे  निकट

 है  और  इसलिए  हम  इसे  चाहते  हैं  तथा  उन्होंने  उस  पर  कब्जा  कर  लिया  ।  अब  मैं  न  तो

 टाइना  का  समर्थन  करना  चाहता  हूं  और  न  उनका  विरोध  करना  चाहता  हूं  ।  परन्तु  मैं  यह  कहना
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 अनुदानों  की  1983-84  जारी

 न

 चाहता  हूं  कि  अजेनडाइवा  एक  दिन  उस  द्वीप  को  यह  कहकर  अपने  में  वामित्र  कर  लेगा  कि  वहू

 उसके  निकट  है  ।  एक  समय  जब  इण्डोनेशिया  कहा  करता  था  कि  अण्डमान  उसके  निकट है

 और  सांस्कृतिक  दृष्टि  से  भी  वह  उसके  निकट  है  ।  अब  यह  समस्या  हल  हो  गई  है  परन्तु

 हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  यह  समस्या  भविष्य  में  फिर  कभी  पैदा  नहीं  होगी  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  अमेरिका  ने  ऐसी  सेना  बनाई  है  जिसे  जल्दी  से  कहीं  भी  भेजा  जा  सकता  है

 और  उनका  कहना  है  कि  यह  सेना  सोवियत  संघ  की  इस  क्षेत्र  में  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए  बताई

 गई  है  ।  एक  समय  आ  सकता  है  जब  सोवियत  संघ  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  बीच  इस

 बात  पर  झगड़ा  हो  जाए  कि  वह  इस  क्षेत्र  के  निकट  हैं  ।  यह  संघर्ष  का  क्षेत्र  है  ।  मध्य  पूर्व  में  यही

 स्थिति  है  ate  इस  पर  बल पु वेक  कब्जा  किया  जा  सकता  है  ।  इसलिए  हमें  अपनी  नौसेना  का

 विकास  करना  होगा  ।  जब  हम  feral  सीमा  के  संवेदनशील  होने  की  बात  करते  हैं  तो  मैं  यह  कहूंगा

 कि  पाकिस्तान  अथवा  चीन  के  साथ  हमारी  सीमाएं  इतनी  संवदेनशील  नहीं  हैं  जितनी  की

 महासागर  में  हमारे  द्वीपों  की  संवेदनशील  हैं  और  यदि  हमें  इन  द्वीपों  की  रक्षा  करनी  है  तो  वहाँ

 और  अधिक  रक्षा  व्यवस्था  करनी  होगी  ।

 अब  पैगमैलियम  क्षेत्र  की  देखिए  जो  कि  इण्डोनेशिया  या  सुमात्रा  से  केवल  90  मील  है  इसे

 मलाका  स्टेट  कहा  जाता  है  और  यह  Var  क्षेत्र  है  जहां  से  पश्चिमी  देशों  को  होने  वाले  व्यापार

 का  समूचा  माल  गुजरता  है  ।  यह  हमारे  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  है  |

 faz  महासागर  का  नियन्त्रण  दो  बिंदुओं  से  होता  है  ।  एक  fag  है  स्टेज  नहर  और  दूसरा

 बिंदु  मलाका  स्टेट  ।  हमने  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  किया  है  श्राप  जरा  स्थिति  पर  गौर  कीजिए

 यदि  हमारे  पास  सिद्धू  नौसेना  है  और  वह  वहां  तैनात  है  तो  हम  अपनी  रक्षा  कर  सकते
 हैं  क्यों कि

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  या  अन्य  पश्चिमी  शक्तियां  हमारे  लिए  कठिनाईयां  पैदा  कर  सकती  हैं  ।

 यदि  हमारे  पास  सुदृढ़  नौसेना  है  तो  हम  सलीका  स्टेट  को  बन्द  कर  सकते  हैं  और  उनके  जहाजों

 के  वहां  से  गुजरने  पर
 रोक

 लगा  सकते  हैं  ।  परन्तु  हमने  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  किया
 ।

 महो  सौभाग्य  से  रक्षा  मन्त्री  तमिलनाडु  के  हैं  और  तमिलनाडु  नौसेना  का  बहुत

 पुराना  इतिहास  है  ।  चोला  राजा  इण्डोनेशिया  तक  गये  थे  ।  इसलिये  यह  उत्तर  और  दक्षिण  की  जो

 दुर्भावना
 अब  तक  बनी  रही  है  इसे  दूर  शिया  जाना  चाहिये  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इन  दुर्भावना

 को  दूर  करने  के  लिए  सबसे  जरूरी  ag  है  कि  हिंद  महासागर  में  हमारे  द्वीपों  की  रक्षा  को  सबसे

 अधिक  महत्व  दिया  जाये  ।

 इस  कार्य  के  लिये  बजट  में  नौसेना  के  लिये  धन  के  पुनर्निर्धारण  की  आवश्यकता

 होगी  और  इसके  साथ  साथ  विदेश  नीति
 में

 भी  परिवहन  करना  होगा  ।  सर्वेश्रेष्ठ  रक्षा

 नीति  वही  नेती  है  जिसमें  विदेश  नीति  और  आर्थिक  नीति  का  भी  समावेदन  हो  ।  यदि  हमें

 स्तान  पर  विश्वास  करना  है  तो  हमें  अपनी  नौसेना  को  सुदृढ़  बनाना  होगा  और  हिंद  महासागर  में

 अपने  द्वीपों  को  रक्षा  करनी  होगी  ।  यदि  हमारी  नौसेना  सुदृढ़  है  तो  इससे  हमारे  उद्देश्य  सिद्ध  हो

 जायेंगे  ।
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 10  1905  (  )  अनुदानों  की

 अब  मैं  रक्षा  बर वि के  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  |  बजट  लेखाओं  को  देखने  पर  मालम

 हुआ  कि  बजट  में  रक्षा  क ेf  लये
 6,633  करोड़  रुपये  से.अधघिक  की  राशि  नियत की  गई  है  परन्तु

 इस  राशि  में  पंजी  लेखा  केवल  607  करोड़  रुपये  है  ।

 05

 आरएस  स्तर  रो  पीठासीन

 ay  राशि  राजस्व  खाते  में  है  ।  इसलिए  रक्षा  बजट  केवल  600  करोड़  रुपये  का  हुआ

 अर्थात  केवल  600  करोड  रुपये  की  नयी  आस्तियां  पदा  की  जायेंगी  ।  यदि  आप  इस

 कोण  से  बजट  का  मूल्यांकन  करते  हैं  तो  हमारा  बजट  बहुत  अधिक  करोड़  रुपये  का  प्रतीत  होते

 हुए  भी  बहुत  राशि का  है  ।  इसमें  से  9  प्रतिशत  पूंजी  निर्माण  के  लिये  अर्थात  नये  पोत
 नये  वायुयान

 आदि  आदि  के  लिए  है  ।  607  करोड़  रुपये  कोई  राशि  नहीं  है  ।  इसलिए  हमें  सोचना  यह  है  कि

 अधिक  राशि  की  व्यवस्था  किस  प्रकार  की  जा  सक्ती  है  ।  रक्षा  मन्त्रालय  में  कोई  रक्षा-अथ  व्यवस्था

 नहीं
 दै  रक्षा  मन्त्रालय  में  ऐसा  कोई  प्रमाण  नहीं  है  जो  यह  विश्लेषण  करे  कि  क्या  उसे  अपेक्षित

 राशि मिल  रही  है  ।  मैं  यह  कहूंगा  कि  6,333  करोड़ रुपये  की  राशि  भी  कुछ  नहीं है  ।  यह  आप

 इस  सकल  राष्ट्रीय  आय  की  प्रतिशतता  की  दृष्टि  से  देखें  तो  यह  केवल  4  प्रतिशत  है  तथा

 ष़्टि  पहल  से  हमारा  रक्षा  बजट  या  होता  है  ।  लोग  कहते  हैं  कि  हमारा  रक्षा

 व्यय  बहत  अधिक  है  हमारे  माक्सवादी  मित्र  कहते  है  कि  हम  गरीब  लोग  किस  प्रकार  कष्ट  पा

 रहे  हैं  परन्तु  रक्षा  पर  व्यय  कितना  हो  रहा  है--सकल  राष्ट्रीय  आय  का  4  मैं  समझता

 हूं  कि  पाकिस्तान  में
 भी

 ag  व्यय
 6  या

 प्रतिशत  है
 ।

 सोवियत  संघ  में  13-14  प्रतिशत है  ।  जब

 आप  इस  खर्च  का  ब्यौरा  देखेंगे  तो  आपको  ज्ञात  होगा  कि  नौसेना  को  कूल  नियतन  का  केवल  8}

 प्रतिशत  मिलता  जो  कि  बहुत  कम  है  ।  नौसेना  को  रक्षा  व्यय  का  कम  से  कम  25  प्रतिदिन

 मिलना  चाहिए  ।  तभी  हम  कहे  सकते  हैं  कि  नियतन  के  बारे  में  हमारा  कोई  सिद्धांत  है  अत  किसी

 ata  के  न  होने  के
 कारण  हमें  जो  राशि  प्राप्त  होती  हम  उसे  अन्धाधुन्ध  खच  करते  रहते  हैं  ।

 बजट  पेदा  fat  जाते  परन्तु  कोई  सिद्धांत  नहीं  होता  |  सभी  महाशक्तियां  हिंद  महासागर  में  द्वीप

 कर  रही  हैं  और  हम  अपनी  रक्षा  करने  में  असमर्थ  हैं  ।

 दूसरी  बात  मैं  ag  कहना  चाहूंगा  कि  नौसेना  के  सम्बन्ध  में  हमारी  नीति  क्या  है
 ?

 हम

 व्या  करना  चाहते  हैं  ।  क्या  हमारी  नौसेना  आक्रमक  हो  सकती  है  या  ag  केवल  रक्षात्मक  यदि

 यह  LATCH  नौसेना  तो  रक्षा  से  आप  का  अभिप्राय  कया  है  ?  मैं  नहीं  समझता  कि  हमारे  पास

 उतने  पोत  जितने  कि  अमरीका  या  सोवियत  संघ  के  पास  ।  फिर  हम  अपनी  नौसेना  को  अधिक

 प्रभावी  कसे  बना  सकते हैं
 ?  इसलिए  हमें  सबसे  महत्वपूर्ण  कार्य  यह  करना  है  कि  हम  सुदृढ़

 ब्बियां  प्राप्त  जेसा  कि  ब्रिटेन  ने  किया  है  ।  हमें  अधिक  युद्धपोतों  और  फ़िगेटों  की  जरा  रत  नहीं

 है  ।  उनकी  संख्या  पर्याप्त है
 ।  हम  पनडुब्बियों  की  अधिक  जरूरत  है  और  इन्हें  प्राथमिकता  दी  जानी

 चाहिए  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  ई  धन  दक्ष  पनडुब्बियां  अर्थात  द्वारा  अणशवित  चालित

 ब्बियां  प्राप्त  करनी  चाहियें  |  मैं  समझता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  इस  बारे  में  कोई  वचन  नहीं
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 क्यों  कि  यदि  उन्होंने  कोई  वचन  दिया  तो  यह  एक  बड़ा  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रदान  बन  जायेगा  ।  परन्तु

 हमारे  यहां  आणविक  ऊर्जा  प्रतिष्ठान  हैं  ।  माना  आणविक  ऊर्जा  केन्द्र  मेरे  ही  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 मेरे  से  कुछ  नहीं  छिपाया  जा  सकता  ।  हम  आणविक  पंजाबियों  का  विकास  कर  सकते  यदि

 इसके  लिए  weed  दी  जाये ।  परन्तु  क्या वे  ऐसा  करेंगे  ?
 क्या  उनमें  साहस  है

 ?
 ऐसा  करने  से

 सोवियत  संघ  qa  नहीं  होगा  भौर  अमरीका  aa  नहीं  होगा  ।  क्या  वे  इन  को  चुनौती  क्यों

 कि  भारत  को  एक  शक्ति  बनाना  चाहते  हैं  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  केवल  परम्परागत  ढंग  से  भारत

 में  नौसेना  का  विकास  नहीं  किया  जा  इसके  लिए  हमें  पन  डब्बियां  प्राप्त  करनी  होंगी  और

 नौसेना  *को  समुचित  प्राथमिक्ता  देनी  होगी  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  रक्षा  बजट  में  नौसेना  को

 प्राथमिकता  दी  जाये  और  नौसेना  में  पनडुब्बियों  को  प्राथमिकता  दी  जाये  ।

 जेसा  कि  मैंने  fara  के  विभिन्‍न  मागों  की  रक्षा  पत्रिकाओं  में  पढ़ा  है  हमारी  नौसेना  की

 सबसे  बड़ी  कमजोरी  हमारी  राडार  व्यवस्था  है  ।  इस  समय  राडार  प्रौद्योगिकी  ने  बहुत  अधिक

 प्रगति  की  है  ।  जब  हमारे  युद्धपोत  वायुयानों  को  टोह  के  लिए  राडार  लगाते हैं
 जबकि  वे  आते

 हुए  वायुयानों  का  पता  लगा  सकते  तथ्य  यह  है  कि  वे  आते  हुए  वायुयानों  का  ही  पता  लगा

 सकते  हैं  ।  वास्तव  में  समुद्र  में  युद्धपोत  का  पता  लगाना  भी  आसान  क्योंकि  हमारे  राडार

 संकेत  भेजते  हैं  ।  इसलिए  हम  आसानी  से  उन  का  पता  लगा  सकते  हमला  करने  वाल  वायुयान

 का  सबसे  कठिन  क्राम  यह  पता  लगाना  होता  है  कि  पोत  कहां  यह  जानकारी  पहले  ज्ञात

 होनी  चाहिए  क्योंकि  कुछ  मिसाइल  50  मील  तक  जा  सकते  हैं  ।  परन्तु  हमारे  राडार  दक्ष  नहीं

 ala  सोवियत  संघ  के  राडार  हैं  तथा  सोवियत  संघ  इस  क्षेत्र  में  बहुत  पीछे  है  ।  जब  alfa

 राडार  संकेत  भेजते  तो  उन  का  पता  200  मील  दूर  से  लगाया  जा  सकता  है  ।  इसलिए  समुद्र

 में  पोत  बहुत  कारगर  नहीं  हैं  ।

 एक  नई  प्रौद्योगिकी  का  विकास  हुआ  उसकी  ओर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 रीका  ने  गिद्ध  दृष्टि  राडार  प्रणाली  का  बिकास  किया  है  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  हम  अमरीका  से

 राडार  खरीदें  ।  हमारे  वैज्ञानिक  बहुत  बुद्धिमान  हैं  ।  मैं  इसे  जासूसी  नहीं  कहूंगा  आप  यह  ति

 कारी  प्राप्त  कर  सकते  क्योंकि  अमरीका  में  बहुत  से  भारतीय  काम  कर  रहे

 re  तस्वीर  नहीं  है  ।  इसे  एयर  इण्डिया  के  माध्यम  से  सामान्य  तरीके  से  प्राप्त  सकता

 गिद्ध  दृष्टि  वायुयान  बहुत  खतरनाक  है  ।  इसे  युद्धपोत  पर  रखा  जाता  है  और  इसमें  राडार  लग

 होता  है  ।  यह  युद्धपोत  से  उड़ान  भरता  है  तथा  उस  समय  राडार  को  चालू  नहीं  किया  जाता

 ताकि  कोई  इस  का  पता  न  चला  ले  ।  यह  तुरन्त  वायुमण्डल  में  चला  जाता  है  और  फिर  राडार

 को  चाल  किया  जाता  है  और  यह  200  मील  दूर  तक  हर  चीज  का  पता  लगा  लेता  है  ।  जानकारी

 प्राप्त  करते  हैं  यह  इस  जानकारी  को  अपने  युद्धपोत  में  भेज  देता  और  अपना  राडार  बन्द  कर

 देता  पोत  पहले  स्थान  पर-ही  रहता  है  परन्तु  जो  पता  लगाते  हैं  वह  इसे  वायुयान  समझते
 है

 ।

 हमें  भी  इस  प्रकार  के  आधुनिक  उपकरण  प्राप्त  करने  चाहिए  |

 की
 सब

 से मुक्के  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  हमारी  रक्षा  व्यवस्था  Dt  पन  बड़ी  खामी  यह  है

 266



 10  1905
 अनुदानों  की

 fa  इलेक्ट्रानिक्स  के  मामले  में  बहुत  frst  eg  ह्म  बड़े  बड़े  शास्त्र  प्राप्त  कर  रहे  ठक  प्राप्त

 कर  रहे  परन्तु  इलेक्ट्रानिक्स  के  मामले  में  हम  बहुत  पिछड़े  हुए  कमजोर  हैं  ।  इलेक्ट्रानिक्स

 में  हमारी  नौसेना  ही  नहीं  अपितु  वायुसेना  भी  वहुत  कमजोर

 अब  पाकिस्तान  ने  विमान  प्राप्त  कर  लिए  हैं  ।  विमान  का  उल्लेख  करके

 मैं  भय  का  वातावरण  पदा  नहीं  करना  चाहता  और  न  ही  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पाकिस्तान  के

 पायलट  हमारे  पाइलटों  से  बेहतर  हमारे  पायलट  बहुत  बेहतर  हैं--परन्तु  जहां  तक

 बटालिक  सिस्टम  का  सम्बन्ध  है  यह  विमान  बहुत  खतरनाक  है  ।  HH  ज्ञात  हुआ  है  कि  इसमें

 ई  एल०  आर०  69  राडार  एक  कम्पयूटर  आदि  फिट  इनसे  केवल  आते  हुए  विमान

 का  ही  पता  नहीं  चल  जाता  बल्कि  इस  बात  का  भी  पता  चल  जाता  है  कि  किस  प्रकार  का  विमान

 आ  रहा  वह  मिंग  है  अथवा  किसी  और  किस्म  का  विमान  है  तथा  इस  बात  का  भी  पता  लग

 जाता  है  कि  दुश्मन  का  राडार  कहां  लगा  हुआ  जिससे  वहू  अपना  निशाना  बदलने  का  प्रयास

 करता  है  ।  हमारे  पास  ऐसी  आधुनिक  इलेक्ट्रानिक  प्रणाली  नहीं  है  ।  मिग  2000  भी  इस  दृष्टि  से

 सहायक  सिद्ध  नहीं  हो  सकते  ।  उनसे  ag  जानकारी  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।  यह  दुःख  की  बात  है  कि

 आपने  यह  जानकारी  न  तो  सभा  में  और  न  ही  स्मिति  में  दी  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  इस  क्षेत्र  में  बहुत  पिछड़े  हुए  हैं  ।  जहां तक  इलेक्ट्रानिक

 प्रणाली  का  सम्बन्ध  है  विमान  बहुत  खतरनाक  है  ।  हम  इस  पहलू  की  अवहेलना  कर  रहे

 हैं  ।  वे  अपनी  इलेक्ट्रानिक  प्रणाली  का  विस्तार  करके  हमारी  प्रणाली  को  नाकाम  बना  सकते  हैं  ।

 मान  लो  हमारे  दो  विमान  उड़  रहे  हैं  ।  उन्हें  आपस  में  तथा  भूमि  पर  नियंत्रण  कक्ष  के  साथ  भी

 सम्पर्क  करना  होता  है  ।  पाकिस्तान  के  पास  जो  नई  इलेक्ट्रानिक  राडार  प्रणाली  है  उससे  वह  हमारी

 सम्यक  प्रणाली  को  ठप्प  कर  सकता  है  और  इस  प्रकार
 हमारे  विमान  का  समूचा  बाह्म  सम्पर्क

 समाप्त  हो  जाता  है  और  वह  बिल्कुल  अकेला  रह  जाता  है  ।  इससे  चालक  का  मनोबल  बहुत  गिर

 जाता  है  |

 इन  सब  बातों  के  बारे  में  हमें  कुछ  नहीं  बताया  गया  ।  मैंने  कठिन  परिश्रम  करके  यह

 कारी  प्राप्त  की  है  ।  मंत्री  महोदय  को  हमें  यह  जानकारी  देनी  चाहिए  थी  ।  सवाल  यह  नहीं  है  कि

 हथियारों  के  मामले  डिवीजनों  के  मामले  cat  के  मामले  हमारी  पाकिस्तान  की  तुलना  में

 क्या  स्थिति  निःसन्देह  हमारी  स्थिति  बेहतर  परन्तु  इलेक्ट्रानिक  के  मामले  में  हम  पाकिस्तान

 से  बहुत  पीछे हैं  ।

 हमें  देखना  यह  है  कि  इलेक्ट्रानिक  का  बुद्धिमत्तापूवेक  प्रयोग  करके  कितनी  हानि  पहुंचायी

 जा  सकती  है  लेबनान  युद्ध  में  इस्राइल  ने  क्या  किया  ?  लेबनान  के  पास  एस  ए  विमान  थे

 जिनका  उन्होंने  बड़े  vad  से  अपने  गणतंत्र  दिवस  पर  प्रदर्शन  किया  था  ।  परन्तु  इस्राइली  विमानों

 ने  उन्हें  भूमि  पर  ही  ध्वस्त  कर  दिया  |  यह  सब  इलेक्ट्रानिक  राडार  प्रणाली  के  कारण  ही  हुआ  |

 उन्होंने  इलेक्ट्रानिक  राडार  प्रणाली  के  माध्यम  से  एस  ए  विमानों  के  राडारों  द्वारा  भेजे  जाने

 वाले  संकेतों  से  ही  उनका  लगा  लिया  और  उन्हें  भूमि  पर  ही  ध्वस्त  कर  दिया  ।  हमें  यह
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 जानकर  आश्चर्य  हुआ  कि  इस्राइल  के  एक  विमान  न्  सीरिया  के के  93  23  बर्बाद  कर

 दिये  ।  यह  बात  ध्यान  देने  योग्य  है  ।  आप  कह  सकते  हैं  कि  सीरिया  के  पाइलटों  की  तुलना में

 हमारे  पाइलट  बहुत  बेहतर  हैं  और  हमारे  साथ  ऐसा  नहीं  हो  सकता  ।  परन्तु  यदि  वहाँ  एक

 93  को  नष्ट  कर  सकता  है  तो  यहां  40  मिग  बर्बाद  किए  जा  सकते  हैं  ।  हमने इसे

 ट्रॉनिक  क्षेत्र  की  ओर  ध्यान  देना  होगा  ।

 मैं  का  भी  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  मुक्के  इतनी  जानकारी  नहीं  है  जितनी  आपको

 है  परन्तु  मैं  चाहता  हूं  कि  रक्षा  के  मामले  में  जो  चर्चा  की  जाये  वह  जानकारी  पुर्वक  होनी  चाहिये  |

 पाकिस्तान  ने  अपने  टेको  पर  फिट  करवाये  हैं  और  इससे  उनके  टेक  हमारे  से

 बेहतर  हो  गए  क्योंकि  वे  लीसर  बीम  से  हमारे  टैंकों  की  वास्तविक  स्थिति  का  पता  लगा  लेते

 हैं  और  उन्हें  गोलाबारी  करने  के  लिए  उन्हें  रुकना  ही  नहीं  पड़ता  |

 मैं  विश्वास  करता  हूं  कि  हमारे  अधिकांश  भारतीय  cat  की  यह  परिसीमा  अन्दर  एक

 संगणक  तो  लेकिन  उन्हें  रुककर  फायर  करना  पड़ता  स्टे बी  लाइटिंग  सिस्टम  ऐसी  है  कि

 वे
 काम

 करते  समय  ऐसा  नहीं  कर  सकते
 ।  Hy * के  मामले  में  भी  हम  इलेक्ट्रानिक के

 क्षेत्र
 में

 काफी  पीछे  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  रक्षा  मन्त्री  ने  कहा है  कि  ऐसी  बात  नहीं  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  ठीक  वे  इस  पर  टिप्पणी  कर  सकते  हैं  ।

 थ्री  श्र(र०  वेंकटरामन  :  मैं  उत्तर  दूगा  |

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  वे  उत्तर  देंगे
 ।

 यदि  यह
 सच

 नहीं  है
 तो

 अच्छा  है
 ।

 सुचना  प्राप्त

 करने  का  एक  ag  तरीका  है  ।  लेकिन  जब  मैंने  ar  उल्लेख  किया  था  तब  मैं  युद्ध  में  प्राप्त

 अनुभव  के  आधार  पर  बोल  रहा
 था

 इसका
 कया

 तरीका  है  ?  आप  एक  जनरल  आप

 जानते  हैं  कि  एक  जनरल  युद्ध  में  प्राप्त  हुए  अनुभवों  पर  अधिक  निभा  करता  है  ।  टैंकों  का

 लेबनान  में  क्या  हुआ  ?  टक  की  समस्या  यह  है  कि  इसमें  विशाल  बकतरबन्द  है  :
 लेनिन

 इसका  इ  जन  मैग्नेसियम  धातु  का  बना  हुमा  है  ।  यह  बहुत  ही  प्रज्वलनशील  है  ।  इसलिए  यदि

 इजहार  एक  साधारण  बम  भी  फेंक  जाए  अथवा  एक  साधारण  मशीनगन  से  भी  फायर

 कर  दिया  जाये  तो  टक  ध्वस्त  हो  जाएगा  |  विश्वास है  कि  जो  टेक  हमें मिल  रहे

 वे  से फ्रेन्ड  हैंड  मॉडल  हैं  जिन्हें  पूर्वी  यूरोपीय  देशों  से  हटा  लिया  गया  क्योंकि  अब  का

 मुकाबला  करने के  लिए  सोवियत  संघ  पूर्वी  यूरोपीय  देशों  में  अपने  टैंकों  को  बदल  रहा  है  ।

 उनके  पास  tH  फालतू  हैं  ।  वे  आपको  टेंक  नही ंदे  रहे  हैं  ।
 टंक

 qs  भेजे  जा  रहे  हैं  ।  इस  समय  सोवियत  संघ  में  टेंक  फालतू  इसलिए

 वे  इसे  दे  रहे  हैं  ।  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  आप  उस  देश  से  हथियार  जिनके  हथियार  सबसे

 अधिक  उपयुक्त  हैं  ।  मरुभूमि  में  लड़ाई  के  लिए  आप  किसी  भी  देश  से  खरीद  सकते  हैं  ।  मैं  यह

 नहीं  कह  रहा  हुं  कि  संघ  से  नहीं  खरीदें  ै  यदि  उनका  हथियार  अच्छा  है  तो  सोवियत

 संघ  से  खरीदें  ।  लेकिन  कया  यह  सर्वोत्तम  है
 ?  आप  ईरान  को  देखें  ।  ईरान  ने  इस्राइल  से  हथियार
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 क क  नथ

 खरीदे  यद्यपि  ईरान  इसरायल
 से  बहुत  घृणा  करता  है  ।  खूमानी  कया  कहते हैं

 ?  खूनी  का  कहना

 है  कि  युद्ध  दिनों  का  खेल  है  तथा  इस्राइल  दिनों  की  भूमि  इसलिए  उनके  पास  सबसे  अच्छा

 हथियार  उनसे  हथियार  खरीदो  |  यह  खुमैनी  का  व्यावहारिक  दृष्टिकोण  है  |

 इस  समय  विषव  में  मरकावा  टेक  सबसे  अच्छा  है  और  1979  में  इस्राइल  ने  जनता  सरकार

 को  इसे  देने  का  प्रस्ताव  भेजा  था  ।  ye  विश्वास  है  कि  यदि  जनता  सरकार  का  पतन  नहीं  हुआ

 होता  तो  वह  अवश्य  इन्हें  खरीदती  |  विस्वास  है  कि  प्रस्ताव  अभी  भी  मौजूद  है  ।

 श्री  कार  वेंकटरामन  :  यह  आपकी  सरकार  है  ।  जैसे  ही  उसने  यह  घोषणा  उसका

 पतन  हो  गया  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  हो  सकता  इसलिए  तो  आपको  यह  खरीदना  चाहिए  ताकि

 भापकी  सरकार  का  पतन  हो  ।

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  आज  का  नारा  यह  होना  चाहिए  कि  माइक्रो  इलेक्ट्रानिक्स

 के  लिए  सरकार  को  वृहत  विकास  कार्यक्रम  शुरू  करना  हम  लोगों  को  हमेशा  केवल  अन्तिम

 युद्ध  का  ही  सामना  करने  के  लिए  तेयार  नहीं  रहना  चाहिए  ।  बल्कि  ऐसे  युद्ध  का  भी  सामना  करने

 के  लिए  तैयार  रहना  चाहिए  जो  क्षमता  के  आधार  पर  शुरू  किया  जाता  पाकिस्तान  हमसे

 इसलिए  आगे  बढ़  गया  क्योंकि  उसके  पास  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  हथियार  आ  रहा  जिसे

 आप  नहीं  रोक  सकते  हैं  ।

 हैं  एक  और  मुद्दे  पर  बोलना  चाहता  हूं  जो  आपकी  पसन्द  का  है  ।  रक्षा  मंत्रालय  के

 संघान  तथा  विकास  स्कन्ध  ने  आशा  के  अनुरूप  सफलता  प्राप्त  नहीं  की  मैं  समझता  हूं  कि

 हमने  11  वर्ष  पुर्व  मेन  बटल  टेक  का  निर्माण  कार्य  शुरू  किया  लेकिन  अभी  तक  हमने  एक  भी

 एम०  ato  टेंक  का  निर्माण  नहीं  किया  है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  एम०  बी ०

 टेंक  के  उत्पादन  की  क्या  प्रगति  है  ?  पत्रिकाओं  में  अनेक  प्रकाशित  हुए  हैं  जिनमें  तरह  तरह

 के  आरोप  लगाए  गए  हैं  ।  मैं  उनकी  बातों  पर  विश्वास  नहीं  कर  रहा  मैं  तो  मंत्री  महोदय  की

 बातों  पर  विश्वास  करूंगा  ।  मैं  तो  इसके  बारे  में  सही  स्थिति  जानना  चाहता  हूं  ।

 हमें  अपने  सुपरसोनिक  वायुयान  विकसित  करने  थे  ।  हमारे  देश  में  प्रतिभा  की  भरमार  है  ।

 हमारे  इंजीनियर  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  ऊंचे  पदों  पर  नियुक्त  हैं  ।
 प

 कारपोरेशन

 का  निर्माण  करती  है  ।  उस  कारपोरेशन  में  अनेक  भारतीय  कार्यरत  है  ।  मैं  उनसे  मिला  हूं  ।

 उन्होंने  कहा  है  कि  यदि  भारत  ऐसा  करना  चाहता  कर  सकता  है  ।  लेकिन  सरकार  ने

 पिछले  कई  वर्षों  में  कुछ  भी  उत्पादन  नहीं  किया  है  ।

 मैं  यह  भी  चाहूंगा  कि  रक्षा  मंत्री  को  संगठन  पर  पु  विचार  करना  होगा  ।  सैनिक

 कार्मिक  तथा  असैनिक  कार्मिक  दोनों  एक  दूसरे  से  अप्रसन्न  हैं  क्योंकि  दोहरा  नियंत्रण  दोहरा

 नियंत्रण  का  अभिप्राय  है  एक  तरफ  तो  रंक्षा  रक्षा  संयुक्त  लेखापरीक्षक
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 इत्यादि  हैं  जो  नियंत्रण  की  एक  कड़ी  हैं  तो  दूसरी  तरफ  रक्षा  सेनाध्यक्षणण  हैं  ।  सेनाध्यक्ष

 गण  एक  साथ  बैठते  हैं  ।  वे  किसी  योजना  पर  निर्णय  करते  हैं  :  लेकिन  होता  क्या  है
 ?

 यह  उप

 सचिव  के  पास  जाता  है  ।  वह  कहता  है  कि  सी ०  जी०  Wo  नियम  त्यादि  के  परा  3  का  उल्लंघन

 किया  गया  है  तथा  पूरी  चीज  नीचे  से  ऊपर  जाता  है  ।  इस  निर्णय  लेने  वाले  तंत्र  में  कुछ  सुधार

 करना  पड़गा  ।  यह  पुराना  तंत्र  है  ।  विश्व  के  किसी  भी  देश  में  ऐसा  दोहरा  नियंत्रण  नहीं  है  ।  यहां

 दोहरा  नियंत्रण  है  ।  आपको  ऐसी  प्रणाली  का  विकास  करना  होगा  जहां  तकनीकी  सम्बन्धी  निर्णय

 एक  तंत्र  द्वारा  लिए  जाने  के  बाद  नौकरशाही  तंत्र  से  गुजरना  न  पड़े  ।

 मैं  उनका  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  ले  जाना  चाहता  हूं  कि  कई  विभाग  में  भारी  असंतोष

 है  ।  उदाहरणार्थ  निरीक्षण  महानिदेशालय  को  लिया  जा  सकता  है  ।  असैनिक  कर्मचारियों  में  भारी

 असंतोष  है  |  उनका  कहना  है  कि  बिना  पर्याप्त  पष्ठाधार  शान  के  सैनिक  अधिकारी  तनात  किए

 जाते  हैं  तथा  पदोन्नति  के  अवसर  अवरुद्ध  हो  जाते  हैं  ।  मैंने  मंत्री  महोदय  से  इस  पर  विचार  करने

 को  कहा  है  ।  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  सिफारिश  भी  है  इस  विभाग  में  दोहरा  नियंत्रण  नहीं

 होना  चाहिए  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  इस  पर  विचार  करेंगी  ।

 मैं  दो
 और

 मुद्दों  पर  बोला
 गा  ।  आपने  भूतपूर्व  सैनिकों के  पुनर्वास  के  बारे  में  कहा  है

 ।

 मैं  समझता हूं  कि  आप  यह  एक  अच्छा  किये  कर  रहे  हैं  ।  प्राक्कलन समिति  में  आपने  अच्छा

 दान  किया  है  ।  मैं  कहना  जहां  तक  पुनर्वास  का  सम्बन्ध  सेना  में  की  गई  सेवा  की

 सिविल  सेवाओं  में  गणना  की  जानी  चाहिए  |  उन्हें  नए.सिरे  से  नियुक्ति  पत्र  दिया  जाता  है  ।  मुकेश

 बतलाया  गया  है  कि  इस  संसद  में  भी  वाच  एन्ड  वाड  जो  सेनाओं  से  लिए  oa  सेना

 की  गई  उनकी  सेवा  की  गणना  नहीं  की  जाती  ।  उन्हे नए  सिरे से  सेवा  शुरू  करनी  पड़ती  है
 ।

 उनकी  वरिष्ठता  नहीं  दी  जाती  ।  मैं  aaa  हुं  कि  यह  उचित  नहीं  है  ।

 अन्त  में  मैं  वेतन  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहुंगा
 |

 जेब  मैं  स्कूल  तथा  कालेज  में  छात्र

 मैं  देखा  करता  था  कि  ले०  कैनेल  मोटर  गाड़ियों  में  जा  रहे  हैं  ।
 कुछ

 दिन  पुर्व  मैं  एक  Fo

 कर्नल  से  मिला  जो  बजाज  स्कूटर  पर  जा  रहां  था  उसंकी  पत्नी  पिछली  सीट  पर  बैठी  थी  ।

 मैंने  गणना  की  कि  1947  में  एक  ले०  करनेल  वेतन  के  रूप  में  1,563  रुपये  घर  ले  जाया  करता  शा

 आज  वह  2,500  रुपए  प्राप्त  कर  रहा  है  ।  यदि  मूल्य  सूचकांक  से  उसके  वेतन  की  जांच  तो

 1947  में  उसे  1,563  रुपये  वेतन  मिलता  था  और  आज  स्थिर  मत्त  पर  उसे  केवल  418  रुपए

 मिल  रहा  है  ।  मेरे  विचार  में  पह  अभूतपूर्व  हैं  और  इसमें  नुकसान  भी  है  क्योंकि  अन्य  व्यवस्थाओं

 की  तुलना  जहां  इस  प्रकार  जीवन  का  खतरा  नहीं  व  सशस्त्र  सेनाओं  में  जीवन  का

 खतरा  उठा  रहा  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सद्यास्त्र  सेनाओं  के  वेतन  ढांचे  के  बारे  में  कतिपय  ठोस

 काम  किया  जाना  चाहिए  ताकि  सदस्य  सैनिकों  में  अनेक  वर्षों  की  सेवा  करने  के  बाद  वे  आराम  से

 जीवन  बिता  सकें  ।  इसी  तरह  हम  उनका  मनोबल  ऊंचा  कर  सकते  हैं  ।

 अन्त  में  मुक्के  यह  कहते  हुए  बहुत  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  रक्षा  मन्त्री  ने  आमतौर  पर

 सदस्यों  को  संतुष्ट  रखा  है  ।  पर!मशंदात्री  समिति  की  बैठकों  में  भी  वे  उपलब्ध  रहे  हैं  ।  मैं  आशा

 करता  हू  कि  वाद-विवाद  के  उत्तर  में  भी  वे  उपलब्ध  रहेंगे  ।
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 मैं  रक्षा  मंत्रालय  के  अंतगर्त  अनुदानों  की  मांग  का  समथंन  करता हूं
 ।  |

 प्रो०  निर्मला  कुमारी  दाक्तावत  :  सभापति  मैं  मन्त्रालय  की

 अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करती  हूं  ।  यद्यपि  हमारी  विदेश  नीति  का  आधार  गुट-निरपेक्षता  और

 पंचशील  है  फिर  भी  हमें  अपनी  सीमाओं  की  रक्षा  के  लिए  तथा  देना  की  अखंडता  के  लिए  और  देश

 में  आंतरिक  शांति  के  लिए  सेनाओं  का  रखना  aga  अ्रधघिक  आवश्यक  है  और  आज  की  जो  वर्तमान

 परिस्थितियां  हैं  देश  की  उसमें  डिफेंस  का  और  अधिक  महत्व  हो  जाता  है  क्योंकि  आज  पाकिस्तान

 आणविक  शीत  में  अपने  आपको  सम्पन्न  बरता  जा  रहा  है  ।  चीन  ने  भी  अपने  आपको

 वादी  नीति  से  पीछे  नहीं  रखा है  ।  अभी  हाल-ही  में  एशियाड  के  समय  अरुणाचल  प्रदेश  को  भी

 उसने  अपना  एक  भाग  मानते  हुए  अरुणाचल  प्रदेश  के  एक  नृत्य  की  आलोचना  की  ।  साथ  ही  हिंद

 महासागर  में  भी  सैनिक  गतिविधियां  बढ़  रही  इसलिए  हमारे  देश  के  लिए  डिफेंस  एक  बहुत

 ही  महत्वपूर्ण  विषय

 आज  हमारे  रक्षा  मन्त्रालय  के  बजट  में  हम  यह  देखेंगे  कि  हमारा  खर्चा  5,971  करोड़  रु०

 होगा  ।  ag  खर्चा  अगर  हम  विश्व  के  अन्य  देशों  से  तुलना  करें  तो  बहुत  कम  है  ।  141  राष्ट्रों  से

 अगर  इस  खर्चे की  तुलना  करते  हैं  तो  भारत  का  नम्बर  आता  है  ।  हमारे  पड़ोसी  राष्ट्र

 चीन  और  इण्डोनेशिया  सभी  हमारे  से  अधिक  रक्षा  सेवाओं  पर  खर्चे  करते  जब

 कि  यह  राशि  हमारे  लिए  बहुत  कम  है  ।

 भारतीय  सेना  पर  आज  हर  देशवासी  को  गव  है  क्योंकि  यह  सेनायें  श्रेष्ठतम  अनुशासित

 थल  और  तीनों  वीनस  में  हमारे  सैनिक  बहुत  अच्छी  तरह  से  प्रशिक्षित  उनमें

 देश-प्रेम  भावना  है  तथा  उनका  मनोबल  ऊंचा  है  ।  इसलिए  हमें  बहुत  अधिक  निराश  होने  की

 जरूरत  नहीं  है  ।  मैं  आशा  करती  हूं  कि
 जब  कभी  भी  मौका  मिला  है  हमारी  सेना  ने  हमेशा  दुश्मन

 के  दांत  खट्टे  किए  और  आज  भी  यदि  कोई  मौका  मिलता  है  तो  ऐसी  स्थिति  में  हमारी  सेना

 पीछे  नहीं  रहेगी  ।  परन्तु  हमारी  सेना  के  जो  जवान  हैं  उनकी  जो  जरूरी  आवश्यकतायें  हैं  उनकी

 पूर्ति  करना  समाज  TAT  राज्य  का  एक  बहुत  बड़ा  गतंव्य  है  ।  उनकी  सभी  आवश्यकतायें  पुरी  नहीं

 हो  पा  रही  यद्यपि  हमारे  रक्षा  मन्त्री  जी  ने  अभी  हाल ही  में  कुछ  उनके  पे  स्किल्स  में  और

 सुविधाओं  में  सुधार  किया  जिसके  लिए  उन्हें  धन्यवाद  देती हूं और  उनके  इस  प्रस्ताव  का  स्वागत

 भी  करूंगी  ।  हम  चाहते  हैं  कि  हमारे  सम्बन्ध  पड़ोसियों  से  अच्छे  हम  यह  नहीं  चाहते  हैं  कि

 युद्ध  हो  ।  हमारे  पड़ोसियों  से  जो  सम्बन्ध  हैं  उनके  बारे  में  काफी  अधिक  चर्चा  हिचकी  है  ।  दिखा

 सम्मेलन  में  भी  यह  बात  कही  गई  थी  ।  हम  लोगं  गुट-निरपेक्षता  की  नीति  में  विश्वास  करते  हैं  ।

 हमने  पाकिस्तान  के  साथ  भारत-पाक  संयुक्त  आयोग  के  बारे  में  भी  बातचीत  उस  पर

 हस्ताक्षर  परन्तु  मेरा  सोचना  ऐसा  है  कि  पाकिस्तान  दोहरी  चाल  रखता  एक  और  तो

 वह  हमारे  संयुक्त  आयोग  पर  हस्ताक्षर  करता  है  और  उसी  गुट-निरपेक्ष  सम्मेलन  में  शिमला

 भौते  की  अवहेलना  करके  उसने  जम्मू-काइमीर  का  मामला  उठाया  ।  इससे  ही  वह  चुप  नहीं

 हो  बल्कि  डेनमाकं  रेडियो  पर  जनरल  जिया  ने  जो  वक्तव्य  उसमें  भी  उन्होंने  काज़मी र

 के  मामले  को  फिर  से  उठाया  ।
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 इसलिए  केवल  यह  उनके  कहने  की  ही  बात  नहीं  है  ।  पाकिस्तान  वाले  कह  ही  नहीं  रहे

 परन्तु  व्यवहार  भी  उनका  यह  बताता  है  कि  उनके  इरादे  नेक  नहीं  उन  पर  प्रश्न-चिह्न  लगा

 हुआ  &  |

 अखबारों में  हम  देखते  हैं  कि  पाक  अधिकृत  काश्मीर में  काफी  सेना  का  जमाव  होता  जा

 रहा  है  और  अमेरिका  द्वारा  दिये  गये  आणविक  अस्त्रों  का  भी  वहाँ  जमाव
 हो  रहा  है  ।  इसके

 रिक्त  पाकिस्तान  ने  रक्षा  बजट  को  दुगना  कर  दिया  है  ।  नीलम  घाटी  पर  सड़क का  निर्माण

 किया  है  ।

 सन्डे  टाइम्स  में  खबर  छपी  थी  कि  अमेरिकन  यह  मानते  हैं  कि  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक

 पाकिस्तान  में  वह  ताकत  होगी  कि  वह  दुनिया  के  किसी  भी  को  उड़ा  सकता  है  |

 सभापति  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  अगली  जब  वाद-विवाद  शुरू  जारी

 रख  सकती  हैं  ।

 श्री  रंजीदा
 कुमार  सिह

 :  सभापति  आन  ए  प्वाइन्ट आफ  आर्डर  |

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  में  मोटर  व्हीकल  एक्ट  के  अण्डर  लाइसेंसों  पर  फोटो  लगाने  की

 आज  अन्तिम  तारीख  है  |  दिल्‍ली  में  6  लाख  लोगों  के  प्राइवेट  ब्हीकल्स  जिनमें  16  हजार  लोगों

 के  लाइसेंसों  पर  फोटो  लगाकर  स्टैम्प  लगाई  गई  कल  से  गाड़ियों  को  लाइसेन्स  पर  फोटो  न

 लगा  होने  के  कारण  पकड़ना  शुरू  हो  जायेगा ।  पुरे  पैमाने पर  देश  में  यह  कानून लागू  है  ।  मेरा

 कहना  है  कि  ट्रांस पो टें  मिनिस्ट्री  को  यह  कहा  जाये  कि
 ag

 कम-से-कम  इसकी  तारीख
 आगे

 जरूर

 बढ़ा दे  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  सेकेंड  जीरो  अवर  है  ?

 श्री  राजेश  कुमार  सिह  :  आप  सेकेंड  जीरो  अवर  की  बात  कर  रहे  आज  लास्ट  डेट

 वहां  50,000  लोगों
 की  भीड़  लगी  हुई  है  ।

 सभापति  महोदय
 :  मैं  आपकी  बात  सभा  रहा  हूं  ।  कृपया  मेरी  बात  सुनें  ।  इसे  उठाने  के

 लिए  आपको  सूचना  देनी  होगी  ।  कृपया  नियमों  का  पालन  करें  |

 श्री  राजेश  कुमार  सिह
 :

 मैं  नियमों  का  उल्लंघन  नहीं  कर  रहा  कल
 से  लोग  पकड़े

 जायेंगे  और  होंगे  |

 सभापति  महोदय  :  आपको  नियमों  की  चिन्ता  करनी  चाहिए  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।  सभा

 प
 की  कार्यवाही  शुरू  रे ।
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 10  1905  के  अधिकार  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के

 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प--जारी

 *'काम  के  को  i  विधान  में  मूल  अधिकार  के  रूप  में  सम्मिलित

 करने  सम्बन्धी  सकल्प--जारी

 सभापति  महोदय :  सभा  अब  श्री  चन्दूलाल  चन्द्रा कर  द्वारा  पेश  किए  संकल्प पर  आगे

 विचार  करेगी  ।

 श्री  चन्द्रपाल  दलाली  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  |

 श्री  चन्द्रपाल  सैलानी  :  माननीय  सभापति  गले म  छ का स  दिन  कह  रहा  था

 कि  हमारे  देश  में  बेरोजगारी  की  एक  विकट  समस्या  है  ।  आज  करोड़ों  की  तादाद  में  नौजवान

 बेरोजगारी  से  पीड़ित  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  संकल्प  के  बारे  में  विंमान  स्थिति  इस  प्रकार  है  ।  केवल  आधा

 घंटा  समय  बादी है  ।  लगभग  11  या  इससे  ज्यादा  ही  सदस्यों  को  बोलना है  ।  मैं  सभा  से

 पूछेगा  कि  क्या  इस  संकल्प  के  लिए  समय  बढ़ाएगी  |

 थ्री  एम०  सत्यनारायण  Wa  :  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  संकल्प  है  ।  समय  बढ़ाना  चाहिए  ।

 सभापति  सहोदय  :  पहले  ही  एक  बार  समय  बढ़ाया  जा  चुका  है  ।  यदि  हम  एक  बार  पुनः

 समय  बढ़ाना  चाहते  हमें  युक्तिसंगत  होना  चाहिए  ।  मैं  सिफारिश  करता  हूं  कि  1  घंटा  से  ज्यादा

 समय  न  बढ़ाया  जाये  |  आधा  घंटे  के  बदले  हमारे  पास  1  घंटा  समय  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हं  कि  वे  संक्षिप्त  में  अपना  विचार  प्रकट  करें  तथा

 केवल  संगत  मुद्दे  ही  उठाएं  ।

 श्री  चन्द्र पल  झलानी  :  मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  देश  के  सामने  बेरोजगारी  की  एक

 विकट  समस्या  है  और  करोड़ों  की  तादाद  में  पढ़े-लिखे  और  अनपढ़  नवयुवक  भर
 नवयुवतियां

 बेरोजगारी  से  पीड़ित  हैं  ।  एक  मोटे  से  सर्वे  के  अनुसार  इस  वक्त  दो  करोड़  के  करीब

 कार्यों  के  नाम  रोजगार-दफ्तरों  में  दर्ज  हैं  और  उन्हें  अरसे  से  कोई  रोजगार  नहीं  मिला  है  ।  इससे

 भी  ज्यादा  संख्या  ऐसे  लोगों  की  जो  तरह  तरह  की  कठिनाइयों  के  कारण  अपने  नाम

 दफ्तरों  में  sor  नहीं  करा  पाते  हैं  ।  आजादी  के  35  साल  के  बाद  भी  जब  हम  एक  एमएल

 या  पी०  एच०  डी०  को  रिक्शा  खींचते  हुए  या  चपरासी  की  नौकरी  करते  हुए  देखते  तो  बड़ा

 तरस  आता  है  ।  सबसे  पहले  तो  हमें  इस  समस्या  की  तह  में  जाना  पड़ेगा  कि  इस  देश  में  इतनी

 अधिक  एजुकेशन  के  बावजूद  अगर  बहुत  ज्यादा  बेरोजगारी  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ।  हमें  बड़ी

 गम्भीरता  के  साथ  इस  बात  पर  मनन  करना  पड़ेगा  कि  यह  समस्या  कसे  हल  हो  सकती  है  |

 हमारे  कई  साथियों  ने  कहा  है  कि  एम्पलायमेंट  एक्सचेंजों  में  बहुत  भ्रष्टाचार  है  ।  बड़े-बड़े

 पू  जी पतियों  और  उद्योगपतियों  के  बच्चों  को  तो  नौकरी  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं

 होती  ated  करने  की  जरूरत  पड़ती  है  गरीब  परिवार  के  लोगों  जिनके  मां-बाप  अपने

 खून-पसीने  की  कमाई  से  उन्हें  शिक्षा  दिलाते  हैं  ।  जब  पेसा  न  देने  के  कारण  उनके
 नाम

 हज  नहीं
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 31  1983 *'काम  के  अधिकारਂ  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के

 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प--जारी

 किए  जाते  हैं  और  उन्हें  काल  लेटर  नहीं  दिए  जाते  तो  उन्हें  बहुत  परेशानी  होती  है  ।

 राज्य  मन्त्री  महोदय  जो  इस  समय  सदन  में  मौजूद हैं  स्वयं  एक  शोषित  समाज  से  आते

 उनके  हृदय  में  दोषित  समाज  के  लिए  प्रेम  है  और  हमदर्दी  हो  ताकि  उनका  उत्थान  हो  सके  ।  इस

 लिए  वह  कम  से  कम  अपने  विभाग  में  यह  व्यवस्था  करें  कि  जब  गरीब  और  खासतौर  से  कमजोर

 वर्ग  के  बच्चे  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  में  तो  उनके  नाम  दर्ज  किए  जाएं  कौर  उनके  लिए  काल

 लेटर  निकाले  जाने  में  धांधली  न  हो  ।  बेरोजगारी  समस्या  से  त्रस्त  होकर  बहुत  से  नौजवान

 अपराध  जगत  में  प्रवेश  करते  हैं  ।  जब  उन्हें  कोई  रोजगार  नहीं  तो  उनमें  से  कोई  चोर

 बनता  कोई  SHA  बनता  कोई  राहजनी  करता  कोई  उठाईगीरी  करता  है  और  कोई  कत्ल

 करता  है
 ।

 वे  भयंकर  से  भयंकर
 और  गम्भीर

 से  गम्भीर  अपराघ  करना  शुरू  कर  ते हैं  जो  लोग

 यह  सब  नहीं  कर  पाते  और  जिनके  हृदय  कमजोर  होते  वे  बेरोजगारी  के  कारण  आत्म-हत्या

 करने  पर  मजबूर  हो  जाते  हैं
 ।

 हम  आये  दिन  अखबारों में  पढ़ते  हैं  कि  अमुक  क्वालिफाइड व्यक्ति

 रोजगार  न  मिलने  के  कारण  आत्म-हत्या  करने  पर  मजबूर  हो  गया  |

 जब  इन्सान  को  रोजगार  नहीं  मिलता  तो  वह  भीख  मांगने  और  कई  अनैतिक  कायें

 करने  पर  मजबूर  हो  जाता है
 ।  fay  निरोधी  पाप  क्या  पाप  नहीं  कर

 सकता  ?  पेट  भरने  के  लिए  आदमी  बड़े  से  बड़ा  पाप  करने पर  श्रामादा  हो  सकता है
 ।

 आज हमारे

 देवा  में  निराशा  और  हताश  का  वातावरण  बना  हुआ  है  ।
 इसका

 कारण  यही  है  कि  जिन  लोगों  को  रोजगार  नहीं  वे  जुलूस  निकालते  आन्दोलन  करते

 जिससे  माहौल  खराब  होता  है  ।  अगर  इस  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  समाप्त  हो  तो

 मेरा  विश्वास  है  कि  इस  देश  में  इस  तरह  की  प्रवृतियां  भी  समाप्त  हो  जाएंगी  |

 अगर  हमारे  संविधान  में  काम  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकारों  में  हासिल  कर  दिया

 तो  कोई  बहुत  बड़ा  अर्थ  नहीं  हो  जाएगा  ।.  दुनिया  के  अनेक  देशों  खासतौर  से  उन

 देशों  जिन्होंने  समाजवाद  के  सिद्धांत  को  अपना  रखा  काम  करने  के  अधिकार  को  मौलिक

 अधिकारों  में  शामिल  किया  गया  है  !  और  वहां  की  सरकारों  ने  अपने  संविधान  में  इस  तरह  का

 प्रावधान  किया  है  ।  जैसे  रूस  रूमानिया  यूगोस्लाविया  चाइना  जापान  बल्गारिया

 इजिप्ट  जी०  डी०  भार०  है  या  हंगरी  है--इन  देशों  में  नागरिकों  को  काम  देने  की  गारन्टी

 दी  गई  है  ।  हमारे  देश  ने  भी  समाजवादी  सिद्धांत  को  अपनाया  है  ।  हमारी  लोकप्रिय  सरकार  यहां

 पर  समाजवाद  लाना  चाहती  है  |  mafia  भारत  के  Fo  जवाहरलाल  नेहरू  ने

 वाद  के  सिद्धांत  को  अपनाया  था  और  उन्होंने  कहा  था  कि  बिना  समाजवाद  कें  रास्ते  पर  चले  हुए

 इस  देवा  का  कल्याण  नहीं  हो  सकता  है  क्योंकि  हमारे  देश  में  अनेक  प्रकार  की  असमानतायें  हैं  ।

 यहाँ  पर  ऊंच-नीच  की  भावना  छोटे-बड़े  का  सवाल  गरीबी-अमीरी  का  सवाल  तथा  इसी

 प्रकार  की  अनेक  बातें और  भी  हैं  ।  जब  तक  समाजवाद  नहीं  आएगा  तब  तक  इस  तरह  की

 नायें  इस  देश  से  नहीं  होंगी  और  एक  दूसरे  के  प्रति  भाईचारे  की  भावना  भी  पेदा  नहीं  होगी  ।

 समाजवादी  व्यवस्था  में  आस्था  रखने  के  कारण  ही  मैं  मांग  करता  हूं  कि  काम  के  अधिकारों
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 10  1905  काम  के  अधिकारਂ  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के

 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प--जारी
 मान

 at  मौलिक  अधिकारों  में  सम्मिलित  किया  जाना  इस  देश  की  आधे  से  अधिक  जनसंख्या

 गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  अपना  जीवन  बसर  कर  रही  है  ।  इनमें  अधिकतर  वे  लोग  हैं  जोकि  शोषित

 उनको  आज  जीवन  की  आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  पहले  भी  6  मिनट  समय  ले  चुके  हैं  ।  कृपया  अपना

 भाषण  समाप्त  करने  की  कोशिश  करें  ।  हमें  अन्य  सदस्यों  को  भी  अवसर  देना  है  ।

 श्री  चन्द्रपाल  दिलाने  :  चार  मिनट  और  दे  दीजिए  |

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  पुरुषों  के  अलावा  महिलायें  भी  बड़ी  संख्या  में  बेरोजगार  हैं  ।  इसके

 समाधान  के  लिए  भी  सरकार  को  शीघ्रातिशीघ्र  प्रभावी  कदम  उठाने  चाहिए  ।  इसके  अलावा  छोटी

 उम्र  के  बच्चे  जिनके  मां-बाप  नहीं  हैं  या  जिनके  मां-बाप  बहुत  गरीब  हैं  जोकि  उनको  अच्छी  दिक्षा

 नहीं  दिला  सकते  या  उनके  लिए  खाने  कपड़े  की  व्यवस्था  नहीं  कर  ऐसे  बच्चे  काम  करने  के

 लिए  मजबूर  हो  जाते  हैं  ।  आज  बहुत  सारी  फैक्टरी  में  उनका  शोषण  किया  जा  रहा  है  ।

 यदि  मैं  यह  बात  भी  कह  कि  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  दूषित  तो  गलत  नहीं  होगा  ।

 यदि  हमने  जाब-ओरिएंटेड  शिक्षा  अपनाई  होती  तो  आज  इतनी  बेरोजगारी  नहीं  होती  ।

 गारी  दूर  करने  के  लिए  भआवदयक  है  कि  सरकार  लघु  एवं  कुटीर  उद्योगों  की  ओर  विद्वेष  ध्यान

 दे  तथा  देहाती  क्षेत्रों  में  उनको  प्रोत्साहन  दिया  जाए  ।  स्कूलों  में  लड़कियों  के  लिए

 बुनाई
 की  दिक्षा  अनिवाये  की  जानी  चाहिए  नौकरी  के  अभाव  में  वे  अपनी  गुजर  करने

 लायक  बन  सकें  ।  इसी  तरह  से  पुरुषों  के  लिए  भी  तकनीकी  शिक्षा  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 हमारी  महान  नेता  एवं  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  इस  देश  के  सामने

 जयतेਂ  का  नारा  दिया  है  ।  इस  देश  के  प्रथम  प्रधान  पृ०  जवाहरलाल  नेहरू  ने  भी

 हराम  हैਂ  का  नारा  दिया  था  ।  उन्होंने  श्रम  के  महत्व  को  अच्छी  तरह  से  सभा  था  ।  इसीलिए

 उन्होंने  देशवासियों  का  आह्वान  किया  कि  वे  चाहे  खेत  में  काम  करते  कारखाने  में  काम

 करते  या  विद्यार्थी  हैं  सभी  को  श्रम  करना  चाहिए  ताकि  यह  देश  हर  तरह  से  सम्पन्न  बन  सके  ।

 उसी  प्रकार से  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  भी  जयतेਂ  का  नारा  दिया  है  ।  मैं  सारे  देशवासियों

 से  अपील  करना  चाहता  हूं  कि
 वे  इस  नारे  की  अहमियत  को  समझें  |

 श्रमिक-जयते  के  रास्ते  पर  चलकर  हर  इन्सान  को  चाहे  ag  किसी  भी  वर्ग  का  किसी  भी

 उम्र  का  श्रम  के  महत्व  को  समानता  चाहिए  और  श्रम  करने  में  किसी  भी  प्रकार  की

 कड़वाहट  नहीं  होनी  चाहिए  |

 अन्त  मैं
 महात्मा  तिलक  की  यह  बात  कहू  कर  अपनी  बात  समाप्त  करूंगा  ।  उन्होंने

 कहा  था--फ़िडम  ईज  बर्थ  राइट  आजादी  हमारा  जन्मसिद्ध  अधिकार  जब  आजादी

 हमारा  जन्म  सिद्ध  अधिकार  हो  सकता  तो  काम  का  अधिकार  हमारा  जन्म  सिद्ध  अधिकार  क्यों

 नहीं  हो  सकता  ?  इसलिए  मैं  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  काम  के  अधिकार  को

 तीय  संविधान  में  संशोधन  करके  मौलिक  अधिकारों  की  श्रेणी  में  शामिल  ताकि  इस  देश  से
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 31  1983 vary  के  को  संविधान  में  qa  अधिकार  के

 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प---जारी
 अ

 गरीबी  दूर  यह  देश  सर्वसम्पन्न  हो  सके  ।  यहाँ  पर  जितने  नौजवान  अपराध  करने  पर  उतारू

 अशान्त  उनको  रोजगार  मिलेगा  ।  इस  प्रकार  वह  देश  के  देश  की  जनता  के  अपने

 और  अपने  परिवार  के  लिए  कुछ  सोचेगा  और  काम  एक  दिन  वह  आएगा  जब  हम

 अमरीका  जेसे  सम्पन्न  अ्रौर  समृद्ध  देशों  से  भी  आगे  चलकर  अपने  मस्तिष्क  को  ऊपर  उठाकर

 संसार  में  गौरव  का  जीवन  व्यतीत  कर  सकेंगे  ।  वही  भारत  जिसको  कभी  सोने  की  चिड़िया  कहा

 जाता  दुनिया  को  शिक्षा-दीक्षा  देता  वही  प्राचीन  गौरव  भारत  को  प्राप्त  होगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करते  हुए  आप  को  धन्यवाद  देता हूं  कि  आपने

 बोलने  के  लिए  समय  दिया  |

 सभापति  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  पुनः  अनुरोध  करता हूं
 कि  वे  कम  समय  लें

 क्योंकि  बहुत  से  सदस्यों  को  अभी  बोलना  है  तथा  समय  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता  ।
 मैं  अब  एस०

 सत्यनारायण  राव  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  बोलें  |

 15.47

 महोदय  पीठासीन

 तो  एम०  सत्यनारायण  राव  :  इस  प्रकार  का  संकल्प  इस  सभा  में  दूसरी

 बार  आ  रहा  है  ।  1977  में  जब  जनता  पार्टी  सत्ता  में  इस  सभा  के  एक  नेत्रहीन  सदस्य  श्री

 यमुना  प्रसाद  शास्त्री  ने  इस  सभा  में  इसी  प्रकार  का  संकल्प  प्रस्तुत  किया  था  ।  तत्कालीन  विधि

 मन्त्री  श्री  शांति  भूषण  ने  उस  संकल्प  के  विपक्ष  में  यह  तके  प्रस्तुत  किया  था  कि  यह  व्यावहारिक

 नहीं  देश  की  विशालता  देश  के  समक्ष  अनेक  समस्याओं  तथा  इसके  लिए  अपेक्षित  भारी  धन  की

 कमी  के  कारण  इसे  लागू  करना  बिल्कुल  व्यावहारिक  नहीं  है  ।  उन्होंने  बेरोजगारी  भत्ता  दिये  जाने

 पर  800  करोड़  रुपये  के  खच  का  अनुमान  लगाया  था  ।  उस  आधार  पर  उन्होंने  इसे  अस्वीकृत

 कर  दिया  था
 और  मैं

 सोचता  हैं  कि  वर्तमान
 विधि  मन्त्री  भी  अपने  भाषण  में  यही  तक  प्रस्तुत

 करेंगे  ।'

 मैं  अपने  सहयोगी  श्री  चन्द्र लाल  चन्द्रा कर  द्वारा  3  ये  गए  संकल्प  सेन  करता  ह्

 संकल्प  का  समर्थन  करने  के  दो  कारण हैं  ।  एक  कारण  यह  है  कि  इस  देश  में  गरीबी  के  अलावा

 बेरोजगारी  की  विकट  समस्या  है  ।  इस  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  सरकार  इस  पर

 रता  से  विचार  नहीं  जब  तक  सरकार  पर  उत्तरदायित्व  सौंपा  न  जाए  |

 यद्यपि  सरकार  कह  सकती  है  कि  इसके  लिए  संसाधनों  की  कमी  मेरा  कहना  है

 कि  जहां  चाह  तहां  राह  ।  यदि  सरकार  ag  प्रतिज्ञा  है  तो-तो  वह  farqq  ही  इसके  लिए  संसाधनों

 की  व्यवस्था  करेगी  |

 दुर्भाग्यवश  आजादी  के  35  वर्ष  के  पश्चात्‌  भी  हम  देश  की  अनेक  समस्याओं  समाधान

 करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  और  न  केवल  शिक्षितों  में  बेरोजगारी  की  विकट  समस्या

 बल्कि  अशिक्षितों  में  भी  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  जिस  प्रकार  की  दिक्षा  हम  दे  रहे  वह
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 10  1905  के  को  संविधान  में  मु  अधिकार  के

 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प--जारी नली पग

 दय  विहीन  है  ।  ब्रिटिश  राज  के  उन्होंने  ऐसी  शिक्षा  प्रणाली  आरम्भ  की  थी  ।  वही  farait

 प्रणाली  अभी  जारी  है  ।  हमने  अभी  इसका  परित्याग  नहीं  किया  इस  स्थिति  के  लिए  ae

 उत्तरदायी  है  ।

 हम  प्रत्येक  at  बिना  किसी  प्रयोजन  के  ग्रेजुएट  serra  कर  रहे  हैं  ।  हजारों  व्यक्ति  या

 तो  मैट्रीकुलेट  अथवा  ग्रेजुएट  बन  रहे  हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अगर  आप  जाएगे  तो  आप  पाएंगे  कि

 औसतन  20  से  30  प्रतिश्त  लोग  शिक्षित  हैं  ।  चाहे  वे  मंट्रीकुलेट  हैं  या  वे  क्लर्कों  की  तथा

 अन्य  नौकरी  ढढ  रहे  हैं  ।  इस  कोई  भी  चाहे  वह  कांग्रेस  दल  की  है  अथवा

 rey  दल  सभी  को  रोजगार  नहीं  दे  सकती  ।

 हाल  ही  में  दक्षिण  भारत  में  आंध्र  प्रदेश  तथा  कर्नाटक  में  चुनाव  हुए  थे  ।  वहां  तेलगू
 दे

 के  नेता  ने  लोगों  को  आश्वासन  दिया  था  कि  वे  सत्ता  में  आए  सत्ता  में  आने  की  आशा  नहीं

 थी  सभी  व्यक्तियों  को  रोजगार  देंगे  ।  चनाव  के  पूव  उन्होंने  ऐसा  आश्वासन  दिया  था  |  जब

 वे  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्यमन्त्री  बन  गए  तो  तब  उस  आश्वासन  को  कार्यान्वित  करने  में  उन्हें  मुश्किल

 हो  रहा  है  जहां  कही  वे  जाते  वही  लोग  उनसे  पूछते  हैं  कि
 उनका  आश्वासन  का  क्या  हुआ

 उस  आशवासन  को  कार्यान्वित  करना  अब  उनके  लिए  मुश्किल  हो  रहा  है  ।  इसलिए  मैं  कह  रहा

 हुं  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  रोजगार  देना  किसी  पार्टी  के  लिए  मुश्किल  जब  तक  कि  वर्तमान

 दिक्षा  जो  साम्राज्यवादी  राज  के  दौरान  शुरू  की  गई  में  आमूल  परिवर्तन  न  किया

 जाए

 उस  प्रयोजन  के  लिए  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  यह  है  हालाँकि  यह  श्रम  मन्त्री  के

 के  हाथ  में  नहीं  लेकिन  वे  शिक्षा  मन्त्री  को  इस  बात  के  लिए  प्रेरित  कर  सकते  हैं  कि  fret

 प्रणाली  में  अमूल  परिवहन  किया  जाए  ।  युवकों  को  रोजगारोन्मुखी  शिक्षा  दी  जानी  चाहि

 युवकों  को  तकनीकी  के  बारे  में  भी  शिक्षा  दी  जानी  चाहिए  ।  गांवों  में  भी  छोटे  तकनीशियनों  की

 जरूरत  है  ।  गृह  निर्माण  के  लिए  तथा  अन्य  कार्य  के  लिए  हमें  अनेक  कारीगरों  की  जरूरत  है  ।  हमें

 मेकेनिकों  at  आवश्यकता  है  ।  लेना  हमारे  पास  पर्याप्त  संख्या  में  तकनीशिएन  नहीं

 यदि  हम  इस  प्रकार  की  शिक्षा  देंगे  तभी  हम  सभी  व्यक्तियों  को  रोजगार  दे  सकेंगे  जिन्हें

 स्व-नियोजित  कहा  जा  जाएगा  |  समस्या  का  यह  एक  पहल  है  ।

 इसका  दुसरा  पहलू  यह  है  कि  पिछले  वर्ष  मैं  जमाने  गया  था
 ।  मुरे  वहां  लोगों  ने  बताया

 क  वहां  सुन्दर  सड़कें  हिटलर  के  कारण  हैं  जबकि  वे  लोग  हिटलर  के  satay  नहीं  थे  ।  लेकिन

 उसकी  अवधि  के  दौरान  विकास  हुआ  ।  हिटलर  के  सत्ता  में  आने  से  जमाने  में  हमारे  देश  के

 समान  ही  बेरोजगारी  थी  ।  उसने  लोगों  को  आश्वासन  दिया  कि  यदि  उसे  सत्ता  में  लाया  गया  तो

 वह  प्रत्येक  ब्यक्ति  को  रोजगार  देगा  ।  लोगों  ने  खतरा  उठाकर  उसे  सत्ता  में  बताया  |

 उसके  बाद  उसने  यह  किया  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  जसा  भी  काम  उसे

 करना  पड़ेगा  |  इस  उसने  युवकों  पर  नियन्त्रण  कर  लिया  |  जब  तक  उनसे  इस  प्रकार  के

 काम  करने  के  लिए  बाध्य  नहीं  किया  तब  तक॑  लोग  लिपिकीय  नौकरी  के  पीछे  भागते
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 के  अधिकारਂ  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के  31  1983

 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प---जारी

 लेकिन  उसने  उन्हें  नियन्त्रित  किया  ।  बाद  में  जब  ag  अधिनायक  बना  तब  उसने  सभी

 लोगों  पर  सड़कें  बनाने  के  लिए  दबाव  डाला  ।  इसलिए  लोग  कह  रहे  हैं  कि  उसने  केवल  न

 गारी  की  समस्या  का  समाधान  बल्कि  आधारभूत  सुविधाएं  भी  तयार  की

 श्री  समर  मुखर्जी  )
 :  ऐसा  संस्करण  के  कारण  हुआ  ।

 श्री  एस
 ०  सत्यनारायण  राव  :  समाजवादी  देशों  में  वे  ऐसा  कर  रहे  हैं  ।  लेविन  इस  समस्या

 का  समाधान  इस  प्रकार  की  दिक्षा  से  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  हिटलर  द्वारा  अपनाए  गए  सभी

 तरीकों  का  समान  नहीं  करता
 ।
 में  इस  सदन  के  समक्ष  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  हम

 दिक्षित  युवकों  को  इस  तरह  के  कार्य  के  लिए  बाध्य  न  तब  तक  हम  इस  समस्या  का

 धान  नहीं  कर  सकते  |  बात  यह  है  कि  वे  उस  तरह  का  काम  करने  से  इन्कार  कर  देते  हैं  ।

 एक  ओर  तो  हम  यह  कहते  हैं  कि  लोगों  के  पास  नहीं  है  कितु  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  जाने  से  पता  चलता  है  कि  खेतो  करने  के  लिए  लोग  नहीं  मिलते  ।  इसका  कारण  यह  हैं

 कि  आजकल  के  नवयुवक  लिपिक  कार्य  करना  अधिक  पसन्द  करते  हैं  तथा  खेती  करने  से  इन्कार

 कर  देते  हैं  ।  हम  देखते  हैं  कि  केवल  पुरानी  पीढ़ी  के  लोग  ही  खेती  करते  इसका  परिणाम  यह

 होगा  कि  उनकी  मृत्यु  के  बाद  कोई  भी  खेती  करने  वाला  नहीं  रहेगा  ।  अतः  यह  आवश्यक  है

 कि  इसे  अनिवार्य  बनाया  जाए  ।  यह  काम  करने  के  अधिकार  को  म  अधिकार में  शामिल  करके  ही

 हो  सकता  है  ।  ऐसे  करने  से  सरकार  भूमि  सुधारों  को  लागू  करने  की  भावदइयकता  महसूस  करेगी  |

 भूमि  सुधार  की  नीति  को  लागू  करने  के  बाद  भी  हम  जानने  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थिति  कसी

 हम  उसे  ठीक  तरह  से
 इसलिए  नहीं  लागू  कर  पा  रहे  क्योंकि  कानून में  कोई  न  कोई

 कमी
 होती

 है  ।  भूस्वामी  न्यायालयों  में  जाकर  रोकादेश  ले  आते  हैं  जिससे  भूमि  सुधार  उपाय  लागू  नहीं  हो

 पाते  ।  उन्हें  लागू  करने  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  हम  ऐसे  कानून  बनाएं  जिनमें  कोई  कमियां

 इसीलिये  मैं  कहता  हूं  कि  काम  करने  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकार  में  शामिल  कर

 लेने  से  आप  कार्यक्रम  को  गम्भीरतापूर्वक  लागू  करेंगे  |

 एक  और  बात  जिसके  लिए  मैं  सरकार  से  आग्रह  करना  चाहता  हूं  वह

 गारी  की  समस्या  को  हल  करने  के  बारे  में  हमारे  देश  में  सिचाई  करने  की  क्षमता  बहुत  है

 नीतू  उसका  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  ।  उत्तर  में  गंगा  और  ब्रह्मपुत्र  नदियों  में  हर  वर्ष  बाढ़  आती

 है  ।  जबकि  दक्षिण  में  सूखा  पड़ता है
 ।  जब  डा०

 के  ०एल०  राव  सिचाई  मन्त्री  थे  तो  उन्होंने  गंगा

 नदी  को  कावेरी  नदी  में  मिलाने  की  योजना  का  सुभाव  दिया  था  ।  उत्तर  और  दक्षिण  की  नदियों

 को  मिलाने  से  एक  तो  एकीकरण  हो  जाएगा  तथा  दूसरे  सिंचाई  क्षमता  भी  बढ़  जाएगी  जिससे

 हम  बहुत  सी  भूमि  की  सिंचाई  कर  सकेंगे  |  हमारे  पास  भूमि  तो  काफी  है  कितु  सिंचाई  सुविधाओं

 के  अभाव  के  कारण  हम  उस  पर  खेती  नहीं  कर  सके  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  डा०  के०एल०

 राव  द्वारा  प्रस्तावित  योजना  पर
 गम्भीर  रतापुवेंक  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  इससे  लाखों  लोगों

 को  रोजगार  भी  मिल  सकेगा  |

 इसके  अलावा  यदि  माध्यमिक  भर  बड़े  उद्योगों  का  औद्योगीकरण  नहीं
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 10  1905  cara  के  अधिकार  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के

 रूप
 में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी

 संकल्प  जारी

 किया  जाता  तो  बेरोजगारी  की  समस्या  भी  नहीं  हो  सकती  ।  कुछ  दिन  पहलें  वित्त  मन्त्री  ने  कहा

 था  कि  स्व-तियांजुन  के  लिए  बैंक  ऋण  देने  को  dare  हैं  कितु  नवयुवक  हमें  कहते  हैं  कि  बैंक  उनके

 लिए  बाधा यें  उत्पन्न  कर  देते  हैं  वे  उन्हें  ऋण
 नहीं

 देते  और  वे  मायूस  हो  जाते  हैं  ।  मैं  आपको  इस

 बात  से  आगह  कर  देना  चाहता  हूं  कि  यदि  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  नहीं  feat  गया  तो

 देश  में  क्रांति  आ  जाएगी  ।  आंध्र  और  कर्नाटक  में  हाल  में  हुए  चुनाव  में  हमें  इसका  बहुत  कड़वा

 अनुभव  हुआ  था  ।  नवयुवक  ही  क्रांति  लाये  थे  ।  वे  बहुत  निराश  हैं  ।  उनका  कहना  है  कि  गत

 35  वर्षो  में  हमारी  दल  कुर्सी  पर  ही  बैठा  रहा  तथा  वह  नवयुवकों  को  भूल  गया  ।  कांग्रेस  सरकार

 अथवा  कोई  भी  अन्य  सरकार  इस  समस्या  को  हल  नहीं  कर  सकती  कितु  वे  समझते  हैं  कि

 चूंकि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  हमारे  दल  ने  ही  सत्ता  की  बागडोर  सम्हाली  हुई  है  इसलिए  हमें  इस ॉ

 समस्या  को  हल  करना  चाहिए  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  करें  |

 श्री  एम०  सत्यनारायण  राव  :  मैं  यह  कह  कर  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  कि  हमें

 अपनी  दिक्षा  प्रणाली  बदलनी  सिचाई  क्षमता  बढ़ानी  जनसंख्या  में  वृद्धि  रोकनी

 और  तभी  हम  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  कर  पायेंगे  |  ae  aga  दुर्भाग्यपूर्ण  है

 कि  आबादी  के  बाद  हमारी  आजादी  दुगुनी  हो  गई  है  ।  हमें  इस  समस्या  को  युद्ध  स्तर  पर  हल

 करना  चाहिए  ।  1977  में  जनता  सरकार  ने  इस  पहलू  की  उपेक्षा  की  थी  ।  यद्यपि  का

 नारा  लगाकर  उन्होंने  वे  सत्ता  में  आये  थे  परन्तु  वर्तमान  स्थिति  के  लिए  वे  ही  जिम्मेदार  हैं  ।  मैं

 इस  बात  से  wad  हूं  कि
 अब  श्री  जेठमलानी  इस  बात  के  लिए  श्री  संजय  गांधी  की  प्रियंका  कर  रहे

 मैं  श्री  संजय  गांधी  को  इस  मामले  में  पहल  करने  के  लिए  नतमस्तक  करता  हूं  ।  एक  बार

 फिर  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  पर
 गम्भी  रता पु वंक  विचार  करे  तथा  काम

 करने  के  अधिकार  को  साल  ear  में  शामिल  करे  ।

 श्री  राजेश  कुमार  सिह  :  अध्यक्ष  राइट  टू  as  की  जहां  तक  बात

 वास्तव  में  यह  बहुत  ही  सुन्दर  इस  प्रस्ताव  के  माध्यम  से  लाई  गई  WR  बहुत  कम  उम्मीद  है

 कि  यह  सरकार  इस  प्रस्ताव  को  मान  या  इस  पर  उचित  रूप  से  ध्यान  भी  देगी  ।  वास्तविक

 स्थिति  कया  है  इस  पर  गौर  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  पिछले  सात  वर्षों  से  जो  हमारी

 वेट  और  पब्लिक  सेक्टर  में  प्लानिंग  उसमें  हमने  औसतन  कितने  लोगों  को  काम  दिया  कौर

 कितने  लोग  बेरोजगार  हुए  ।  मैं  ऐसी  कोई  बात  नहीं  रहा  जैसे  इंग्लैण्ड  या  और  कोई

 देश  25  पौण्ड  देते  हैं  ।  मेरे  कहने  का  उद्देश्य  यह  है  कि  आपकी  जो  प्लानिंग  उस  पर  भी  विचार

 किया  जाए  ।  लेबर  मिनिस्ट्री  की  जिम्मेदारी  रहती  है  लोगों  की  बेरोजगारी  के  आंकड़े  बता  देना

 भर  एम्पलायमेन्ट  एक्सचेंज  में  कितने  लोगों  ने  अपना  नाम  रजिस्टर  करा  लिया  ।  इस  प्रकार  की

 सूचना  सरकार  द्वारा  इस  सदन  में  दे  दी  जाती  है  ।  इसमें  वास्तविकता  यह  है  कि  1975  से  1981

 तक  19.7  मिलियन  से  शुरू  हु  आ  और  22.9  मिलियन  तक  पहुंच  इससे  पता  चलता  है  कि

 आपने  0.5  मिलियन  पर  इअर  के  हिसाब  से  तरक्की  की  है  ।  ये  faery  700  मिलियन  आबादी  के
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 के  अधिकार  को  संविधान  में  qa  अधिकार  के  31  1983

 रूप  में  सम्मिलित  करने
 सम्बन्धी  संकल्प---जारी

 हिसाब  से  हैं  ।  भाप  लगा  सकते  हैं  कि  पिछली  बार  17.2  मिलियन  लोगों  ने  अपना  नाम

 रजिस्टर  करवाया  और  तक  19  मिलियन  हो  गए  ।  19  मिलियन  वह  लोग  हैं  जो

 जानते  हैं  एमप्लायमेंट  एक्सचेंज  में  जाकर  नाम  लिखा  लेना  चाहिए  ।  देहातों  में  रहने  वाले  लाखों

 लोग  तो  एमप्लायमेन्ट  एक्सचेंज  fig  चीज  का  माम  है  जानते  ही  नहीं  और  इसलिये  अपना

 नाम  ही  नहीं  लिख  पाते  ।  आज  देश  में  5  करोड़  लोग  बे  रोजगार  हैं  जिन्होंने  एमप्लायमेंट  एक्सचेंज

 का  दफ्तर  ही  नहीं  देखा  और  नाम  भी  नहीं  लिखाते  हैं  ।

 आज  की  हालत  में  जिन  लोगों  के  नाम  एमप्लायमेन्ट  एक्सचेंज  में  लिखे  हुए  हैं  उनमें  से  आधे

 तो  ग्रेजुएट  और  पोस्ट  ग्रेजुएट  हैं  ।  मैट्रकूलेट  लोगों  की  संख्या  तोयकम है  ।  भौसतन  इनमें  से  कितनों  को

 आपने  नौकरी  दी  ?  इस  पर  आपने  कभी  विचार  किया  है  ?  होता  कया  है  कि  इनकी  जो  काम  दिलाने

 वाली  योजनायें हैं  उनमें  कह्दीं न कहीं न  कहीं  रुकावट  सी  वह  नौकरी  नहीं  दे  पा  रही  हैं  ।  आवश्यक

 बात  यह  है  कि  आर्थिक  पहल  पर  जब  विचार  करें  तो  हमें  काम  दिलाने  वाली  योजनायें  करनी

 चाहियें  ।  कावेरी  और  गंगा  वाली  वात
 के  संद  में  कहना  चाहूंगा  कि  जो  प्राइवेट  dace  में

 क्लान  का  काम  करने  वाले  हैं  उनमें  feast  लोग  काम  करते  हैं  ?  15  मिलियन  लोगों  को  जो  आपने

 नौकरी  दे  रखी  है  प्राइवेट  सेक्टर  में  उनसें  1.8  मिलियन  वह  हैं  जो  कंस्ट्रक्शन  का  काम  करने  वाले

 प्राइवेट  सेक्टर में  हैं  ।  करते  कया  हैं  ।  यह  ठेकेदारों से  काम  कराते  हैं  ।  इसलिये  कहीं  नौकरी  देने

 का  सवाल
 ही

 नहीं  उठता
 |

 आप  देंगे  क्या
 ?

 इनमें  बहत  से  लोग  ऐसे  हैं  जो  नाम ही  नहीं  लिखा

 पाते  हैं  एम्पलायमेन्ट  एक्सचेंज  और  कुछ  लोग  ऐसे  हैं  जो  दो  साल  के  बाद  फ़िर  दोबारा

 अपना  नाम  देखने  नदीं  जाते  हैं  '  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हं  कि  देश  की  सारी  बेरोजगारी

 अप  frae  सालों  में  खत्म  कर  देंगे  ?  मेरा  ख्याल  है  100  वर्ष  में  भी  नहीं  खत्म  कर  सकते हैं  ।

 तो  फिर  राइट  ट  वर्क  कहां  से  दे  देंगे  ?  नहीं  दे  पायेंगे  ।  पोपुलेशन  जरूर  कंट्रोल  होनी

 इससे  कोई  इन्कार  नीं  करता  |  लेनिन  सबसे  बड़ा  प्रश्न  है  कि  हमारे  यहां  जो  काम  की  योजनायें

 चलती  रहती  जैसे  बेरोजगारों  को  भेस  दिला  कभी  आपने  देखा  है  वह  मेंस  भाते  आते

 ही  नहीं  देती  है  ate  वह  बेचारा  बेरोजगार  बना  रहता  है  और  नौकरी  वाला  मामला  तो

 एकदम  ही  गड़बड़  है  ।

 आप  इडस्ट्री  के  बारे  में  जब  बात  करते  हैं  तो  देश  के  उद्योग  धन्धों  का  भी  आपको

 विकेन्द्रीकरण  चलायी  ।  हैवी  इडस्ट्री  के  बारे  में  आप  कोई  राय  बना  सकते  लेक्नि  आपको

 लघ  उद्योगों  को  बढ़ावा  देना  पड़ेगा  ।  इस  बात  पर  चौधरी  चरण  सिंह  ने  गांधीवादी  aaa  का

 anda  किया  है  और  सरकार  को  कभी  विरोधी  लोगों  की  भी  अच्छी  बात  मान  लेनी  चाहिये  ।

 महात्मा  गांधी  ने  काटेज  इडस्ट्री  के  लिये  कहा  था  कि  जब  तक  इसको  डेवलप  नहीं  करेंगे  हमारा

 काम  नहीं  चलेगा  ।  बड़ी  फैक्ट्री  में  बडी  मशीनें  लगी  हुई  हैं  जिनमें  साबुन  भी  बन  रहा  है  ।  आप

 टी०  वी०  पर  रोज  ऐडवर्टाइज  कर  रहे  अभी  डिफेंस  पर  चर्चा  चल  रही

 सर्विसमैन  के  रीसेटिलमेंट  की  बात  करते  हैं  ।  यहां  साबुन  बनाना  सिखा  देते  हैं  ।  वह  गांव  में  क्या

 न  उसको  बेच
 पायेंगे

 ।  इसलिए  बेरोजगारी  बढ़ती  जा  रही  इसलिए  सोचने  की  बात
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 10  1905  vary  के  अधिकार  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के

 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प--जारी

 यह  है  कि  हमारी  प्लानिंग  सही  पैमाने  में  सही  तरीके  से  होनी  और  राइट  टु  बक॑
 आप

 कभी  भी  नहीं  दे  पायेंगे  ।  कोई  और  सरकार  भारी  तो  वह  विचार  कर  सकती  है

 श्री  राजे  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  सबसे  पहले  माननीय  चन्दूलाल

 चन्द्रा कर  को  धन्यवाद  देना  चाहता  जो  अभी  अनुपस्थित  हैं  ।

 meet  महोदय  :  कहो  तो  भेज  दू  उनको  ?

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  जी  भेज  जिन्होंने  यह  संकल्प  रखा  और  कहा  कि

 गारी  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिये  काम  के  अधिकार  को
 संविधान

 में  मूल  अधिकार  के

 रूप  में  शामिल  किया  जाये  |

 आप  जानते  हैं  कि  श्री  चन्द्रा कर  शासक  दल  के  महामंत्री  हैं  और  इनके  प्रस्ताव  का  जोरदार

 ढंग  से  समर्थन  भी  इनकी  पार्लियामेंटरी  पार्टी  के  सैक्रटरी  श्री  मूलचन्द  डागा  ने  किया  है  ।  मैं

 मानता  हूं  कि  यह  पार्टी  जनतंत्र  में  विश्वास  करने  वाली  है  इसलिये  यह  सरकार  इसको  अवश्य

 मानेगी  ।

 बेरोजगारी  की  समस्या  राज  देश  में  सुरसा  की  तरह  मुह  बाये  जा  रही  है  ।  हर  रोज

 बेरोजगारों  की  फौज  बढ़ती  जा  रही  है  ।  1980  में  आपको  याद  यह  सरकार  वायदा  करके

 आई  थी  कि  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  करेगी  ।  आज  3  बरस  गुजर  समाधान  की

 बात  तो  अलग  इनकी  कोई  प्लान  या  थिंकिंग  भी  नहीं  जनता  सरकार  5,7  बरस  की

 बात  तो  करती  लेकिन  इनकी  कोई  प्लानिंग  नहीं  है
 ।  इसलिए  मैं  कितना  चाहता  हूं  कि  यदि

 संविधान  में  इसका  प्रावधान  मताधिकार  में  यदि  इसे  सम्मिलित  किया  जायेगा  तो  सरकार

 इस  बात  को  सोचने  के  लिये  बाध्य  तो  होगी  कि  बेरोजगारी  की  समस्या  का  कसे  समाधान  किया

 जाये  ?

 जब  इस  मुल्क  में  भ्रंग्रेज  आये  तो  उन्होंने  इस  मुल्क  में  अंग्रेजी  को  इसलिए  इंट्रोड्यूस

 किया  कि  उन्हें  दफ्तरों  के  लिये  are  चाहिए  थे  ।  लेकिन  भ्रंग्रेजी  पढ़ने  वाले  लोग  हाथ  से  काम

 करना  गुनाह  समझने  लगे  |  मेट्रिक  तक  पढ़ा  gar  भी  हाथ  से  काम  नहीं  करता  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वही  हाल  आजकल  भी  तो  है  ।

 थ्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव  :  35  बरस  गुजर  लेकिन  आज  तक  कुछ  भी  इस  मामले  में

 नहीं  हो  पाया  |  जानबूझ  कर  यह  सरकार  चाहती  है  कि  बेरोजगारों  की  फिर  बनती  रहे  ताकि

 वह  हमारी  तरफ  देखते  रहें  और  हम  पर  डिपेंड  रहें  ।

 मैं  आग्रह  करूंगा  कि  शुरू  से  जो  हमारी  शिक्षा  की  नीति  इसमें  कम-से-कम  आज  कुछ

 परिवहन  करें  ।  आज  4  तरह  की  दिक्षा  इस  मुल्क  में  है  ।  एक  बच्चा  पब्लिक  स्कूल  में  पढ़ता

 दुसरा  बच्चा  सेन्ट्रल  स्थल  में  पड़ता  तीसरा  बच्चा  म्यूनिसिपैलिटी  के  स्कूल  में  और  चौथा  बच्चा

 गांव  के  उस  तरह  के  स्कूलों  में  पढ़ता  है  जहां  कि  छप्पर  भी  नहीं  है  ।
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 31  1983 प्राम  के  अधिकारਂ  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के

 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी
 संकल्प--जारी

 आप  देखेंगे  कि  राज  गरीब  ही  ज्यादा  अन-एम्पलायर  जिनका  कोई  ata  नहीं  है  ।

 उनमें  ऐसे  लोग  ही  ज्यादा  हैं  जो  गांव  के  स्कूलों  में  पढ़ते  हैं  तरक  पब्लिक  स्कूल  के  पढ़े

 बच्चे  होते  उनके  रहन-सहन  का  ढंग  और  सारी  सुविधाएं  होती  हैं  और  दूसरी  तरफ  गांव  के

 पढ़े  बच्चे  को  आप  कहते  हैं  कि  कंपीटीशन  में  आओ  ।  एक  तरफ  मुलतानी  घोड़ा  और  दूसरी  तरफ

 देसी  घोड़ा  और
 फिर

 आप  कहते  हैं  कि  देखें  कौन  जीतेगा  ?

 यह  सरकार  जानबूझकर  चाहती  है  कि  गरीब  तबके  का  लड़का  जो  उसको  कभी  मौका

 वासन  में  हिस्सा  लेने  का  न  मिले  ताकि  वह  अपनी  बेहतरी  की  बात  कह  सके  ।  यह  सरकार

 बुझकर  बेकारी  की  समस्या  का  समाधान  नहीं  करना  चाहती  इसलिए  कि  दबे-कुचले  लोग

 शासन  में  आयेंगे  तो  वह  उसी  वर्ग  की  बेहतरी  की  बात  जिससे  वह  आते  हैं  ।

 दिक्षा  में  बेसिक  एजूकेशन  इन्होंने  चलाई  ।  उसके  बाद  कहा  कि  यह  ठीक  नहीं  है  ।  इसके

 बाद  इन्होंने  ऐसस्मैंट  का  तरीका  अपनाया  ।  कुछ  देर  बाद  कहा  कि  यह  भी  ठीक
 नहीं  हैं

 ।  फिर

 इन्होंने  10  प्लस  2  की  थ्योरी  चलाई  ।  आखिर  कोई  एक  नीति  तो
 होनी

 चाहिये  |

 मैं  आग्रह  करना  चाहता  हुं  कि  इस  मुल्क  में  जो  पब्लिक  स्कूल
 बराबर  इस  सदन  में

 और  सदन  के  बाहर  भी  मांग  हुई  है  कि  इनको  खत्म  करके  एक  सिद्धान्त  करो  ताकि  गांव  से  लेकर

 दाहर  तक  लोग  एक  तरह  की  पढ़ाई  पढ़ें  और  कम्पीटीशन  में  आ  सकें  ।  लेकिन  यह  सरकार  ऐसा

 नहीं  करना  चाहती  ।

 meas  महोदय
 :  आप  कौन  से  स्कूल  में  पढ़  हैं

 ?

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  मैं  ऐसे  स्कूल  में  पढ़ा  जिसमें  छप्पर  नहीं  था  ।  मैं  ऐसे  स्कूलों

 में  पड़ा  जिसका  इन  लोगों  को  कोई  कनसेप्दान  ही  नहीं  है  ।  इनको  पता  ही  नहीं  है  कि  बिना

 छप्पर  के  सकल  कैसे  होत  हैं  ।

 अध्यक्ष महोदय  :  हम  पेड़  के  नीचे पढ़  हैं  ।

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  हम  तो
 के

 नीचे  पढ़  कर  आए  हैं  ।  हमारी  शिक्षा  ऐसी

 होनी  जिससे  में  की  फौज  पैदा  न  बल्कि  जो  रोजगारोन्मुखी  लोगों

 को  रोजी-रोटी  कमाने  लायक  बना  सके  ।  अभी  मुझ  जाने  का  मौका  मिला  था  ।  वहां

 पर  हमने  इनफामंली  कहा  कि  हमारे  यहां  बड़ी  बेरोजगारी  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  आपके  यहां

 इतनी  बड़ी  बड़ी  प्रोजेक्ट्स  क्यों  नहीं  लोगों  को  उनमें  लगाते  ।  हमने  कहा  कि  आप  हमारी

 दिक्षा  को  aa  नहीं  हमारे  यहां  जो  स्कूल  में  पढ़ा  वह  हाथ  से  काम  नहीं  कर  सकता

 और  यही  रोना  है  ।

 शायद  सरकार  को  मालूम  नहीं  है  कि  कितनी  समस्याएं  उसके  सामने  आने  वाली  उनकी

 जड़  में  बेरोजगारी  है  ।  जिस  रेशो  से  आज  बेरोजगारी  बढ़  रही  अगर  वह  उसी  तरह  बढ़ती

 तो  वह  दिन  दूर  नहीं  जब  इस  सरकार  को  फिर  1977  का  मुह  देखना  war  मैं  उसको

 आगाह  करना  चाहता  हूं  कि  बेरोजगारी  की  समस्या  बहुत  तेजी  के  साथ  बढ़  रही  वह  उसका
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 10  1905  )  के  अधिकार  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के

 रूप
 में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी

 जारी

 समाघान  करने  = fz
 TAY  Hay  vol an  न्याज  सरमाए  ars

 हर  घर  में  कम  से  कम  एक  आदमी  को  रोजगार  अवश्य

 मिले  ।

 18  तारीख  को  विरोधी  दलों  ने  मुल्क  के  सारे  जिला  मुख्यालयों  में  प्रशांत  किया  था  ।

 हमने  तीन  मांगें  रखी  थीं  :  पढ़  नौजवानों  को  और  गांवों  के  बेरोजगार  लोगों  को

 गार  दिया  जाए  और  जब  तक  ऐसा  नहीं  हो  तब  तक  उन्हें  150  रुपए  मासिक  भत्ता  दिया

 मंडल  कमीशन  की  सिफारिशों  को  लागू  किया  हरिजन-आदिवासियों

 के  रिजव्डें  क्वेटा  को  पुरा  किया  जाए  ।  आपको  जान  कर  हैरत  होगी  कि  यद्यपि  रिजब्डें  क्वेटा

 22  परसेंट  लेकिन  अधिकतर  जगहों  में  केवल  5  परसेंट  तक  रिक्रूटमेंट  हो  पाई  है  ।  रेक्रटमेंट

 करने  वाले  सरकारी  अधिकारी  कहते  हैं  कि  इन  वर्गों  में  उपयुक्त  लोग  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  हमने  इस

 बात  पर  जोर  दिया  है  कि  हरिजन-आदिवासियों  में  ज्यादातर  लड़के  गांवों  के  ऐसे  स्कूलों  से  पढ़

 कर  आते  जहां  छप्पर  भी  नहीं  है  ।  सरकार  ने  जो  सांविधानिक  प्रावधान  किया  उसके

 सार  वह  कम  से  कम  22  परसेंट  नौकरियां  तो  इन  वर्गों  को  दें  ।  मगर  वह  ऐसा  नहीं  करती  तो

 इसका  मतलब  है  कि  ag  यह  नहीं  चाहती  कि  हरिजन-आदिवासी  ऊपर  उठें  और  80  प्रतिशत  होने

 के  नाते  उनके  हाथ  में
 शासन  आए  |

 सत्तारूढ़  दल  के  एक  महामंत्री  जो  संकल्प  लाए  हैं  और  दूसरे

 महामंत्री

 म ने
 जिसे  समधन

 दिया  मैं  जोरदार  दादों  में  उसका  समधन  करता  हूं  और  सरकार से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह

 उसे  जरूर  स्वीकार  क्र  ।

 श्री  grat  सिह  अध्यक्ष  महोदय

 भला  क्या  कर  सकें  इलाज  मजे  नातवानी  का

 पकड़ते  हैं  मगर  बाज  यहां  शाने  उतरते  हैं  ।

 मैं  इस  बात  को  मानता  हूं  कि  काम  करने  का  अधिकार  एक  सांकेतिक  अधिकार  होना

 चाहिए  ।  श्री  चन्दूलाल  चन्द्रा कर  जी  ने  जो  रेजोल्यूशन  यहां  पर  पेदा  किया  है  मैं  उसकी  पूरी

 हिमायत  करता  हूं  ।  उन्होंने  एक  बहुत  अच्छी  बात  यहां  पर  रखी  आज  जो  बेरोजगारी  की

 समस्या  हमें  उस  पर  सोचना  चाहिए  |  अगर  हम  अच्छी  तरह  से  सोचेंगे  तो  कोई  न  कोई  हल

 निकल  ही  आयेगा  ।  ऐसी  कोई  भी  मुश्किल  नहीं  है  कि  जिसका  हल  तलाश  न  किया  जा  सके  बशर्ते

 कि  हम  उस  चीज  को  सीरियसली  टेकअप  करें  ।  जिसके  बिना  हम  जिन्दा  नहीं  रह  सकते  वह  चीज

 हु  अवद्य  मिलनी  चाहिए  ।  स्वामी  विवेकानन्द  जी  ने  यह  बात  कही  है
 कि  जिसके  बगर  हम  रह

 नहीं  सकते  हैं  वह  चीज  हमें  जरूर  मिलेगी  ।  जिस  चीज  के  बिना  हम  रह  सकते  हैं  वह  कहां

 मिलेगी  ?
 कहने  का  मतलब  यह  है  कि  जिस  चीज  की  हमें  जरूरत  है  उसके  लिए  दुढ़तापूव॑ंक

 सोचना  होगा  ।

 आज  हमारे  यहां  जनसंख्या  पर  पाबन्दी  होनी  चाहिए  |  दूसरे  देशों  में  एक  बच्चा  भी

 ज्यादा पैदा  नहीं  होने
 देते  हैं  लेकिन  यहां  पर  पता  नहीं  कितने  पैदा  होते  जा  रहे  हैं  ।  संजय  गांधी
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 *'काम  के  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के  31  1983

 स्प
 में  समि म्मिलित

 करने
 सम्बन्धी  संकल्प--जारी ——  —_-—  ne

 ने  इसको  कुछ  रोका  था  लेकिन  लोगों  ने  उसको  एक्सप्लायट  कर  कहा  यह  बुरी  बात है

 लेकिन  अब  उसकी  तारीफ  कर  रहे  हैं  ।

 इसी  तरह  से  राज  आप  देखें  कि  भीगता  विस  तरह  से  फल  रही  है  ।  भिखारी  कपड़े  तक

 फाड़  डालते  हैं  ।  आंध्र  में  चले  जाइये  या  कहीं  और  वहां  पर  इतने  माँगने  वाले  हैं  जिन नकी  इन्तहा

 नहीं  है  ।  लेकिन  इस  बारे  में  कोई  भी  सीरियसली  नहीं  सोच  रहा  है  ।

 महात्मा  गांधी  पहले  छोटी  बातों  को  ही  लेते  थे  ।  तक  एक  भी  समर्थन ग  पुरुष  या

 स्त्री  का  काम  या  भोजन  के  बिना  है  तब  तक  आराम  करना  या  भोजन  लेना  मेरे  लिए  aa  की

 त  है  ।''  महात्मा  गांधी  ने  कहा  था  कि  अगर  एक  मनुष्य  भी  बिना  काम  के  और  बिना  रोटी  के

 है  तो  किसी  को  भी  आराम  नहीं  करना  चाहिये  ।  लेकिन  क्या  आज  उनकी  बातों  पर  अमल  किया

 जा  रहा  ह
 ?  मैंने  देखा  ह  मंत्री गणों  के  यहां  कितने  ही  लोग  खड़े  रहते  मैंने  देखा  40-40  लोग

 बजे  हैं  ।  मिनिस्टर  डिस्पोजल  क्यों  नहीं  निपटाते  हैं
 ?  जब  मैं  कार्यकर्त्ता  था  तो  मेरे  पास  गांवों  से

 लोग
 आते  थे

 ।
 यह

 1947  की  बात हैँ  ।  मैं  सोचता  था  कि  इन  लोगों  को  तो  काम  करना  a @  ये

 यहां पर  क्यों  आयें  ।
 वे  तहसीलदार के  पास  जाते  थे  तो  ag  लिख  देता  था  कि  मौके पर

 मिलो
 ।

 मैंने  लिख  कर  दे  दिया  है  कि  मौके  पर  देख  लेंगे  ।  इससे  सब  लोग  भाग  जायेंगे  ।  नारा  लगता

 है  कि  चौ०  सुन्दर  सिंह  जिन्दाबाद  ।  यदि  गांवों  में  जाकर  कोई  काम  करना  तो  लोगों  को  यह

 समझना  चाहिए  कि  यह  हमारा  काम  है  और  इसको  ठीक  करना  चाहिए  ।  इन  छोटी-छोटी  बातों

 को  देखा  जाए  तो  काम  बहुत  अच्छा  हो  सकता

 दिक्षा  के  सन्दर्भ  में  भी  मैं  कहना  चाहता  ।
 दिक्षा

 जो
 दी  जा  रही  है  बाब  पदा  करने के

 लिए  दी  जा  रही
 है  ।  लेडी  मेकाले  ने  इसको  शुरू  किया  सफेद-पोश  पैदा  हों  और  कोई  काम

 करे  ।  इसको  क्यों  नहीं  बदला  जा  रहा  इसको  भी  बदलना  चाहिए  i  इसको  नौकरी  देने  के  लिए

 बनाना  चाहिए  ।  लोग  पढ़-लिखकर  कुछ  काम  कर  सकें  ।  लेकिन  बाबू  कहता  है  कि  हम  काम  क्यों

 सफेद  कपड़े  हैं  ।  Hag  कहना  चाहता  हूं  कि  काम  चाहे  कोई  भी  उसको  करना

 चाहिए  |

 हिन्दुस्तान  एक  कृषि  सम्बन्धी  मुल्क  है  ।  गांवों  में  भूमि  पड़ी  हुई  लेकिन  अभी  तक  भू

 सुधार  नहीं  हुआ  है  ।  इसका  प्रबन्ध  अभी  तक  क्यों  नहीं  किया  गया  ?  उत्तर  प्रदेश  में  बहुत  भू

 पड़ी  हुई  है  ।  वहां  लोग  काम  नहीं  करते  हैं  ।  बड़े-बड़े  बदमाश  चुनाव  लड़ते  हैं  और  खाली  घूमते

 मेरी  समय  में  नहीं  भ्राता  है  कि  यह  क्या  तमाशा  है  ।  थोड़ी  सी  भूमि  पर  भी  काफी  आदमी  काम

 कर  सकते  हैं  ।  मैं  अध्यक्ष  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  भूमि  सुधार  हुआ  है
 ?  इसके  लिए

 अब  तक  कौन-सा  अमल  हुआ  है
 ?  इसके  लिए  अप  किसको  gas  a  ?  लोकतन्त्र  आप  किस

 को  नहीं  पकड़  सकते  हैं  ।  इसके  लिए  यदि  कहा  जाता  तो  कहा  जाता  है  कि  यह  मेरा  वि

 नहीं  इसलिए  कोई  सिलसिला  चलने  का  नजर  नहीं  आता  यह  काम  आपको  करना

 चाहिए  ।  यह  बात  सही  है  कि  किसी  भी  नौजवान  को  कोई  काम  मिलता  तो  उसको  करना

 चाहिए  ।  स्वामी  विवेकानन्द  ने  कहा
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 —_—
 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी

 जारी

 शिकायत  करने  वाले  का  किसी  भी  काम  से  मन  नहीं  लगता  ।  वह  किसी  भी  चीज  से

 संतुष्ट  नहीं  होता  तथा  उसका  सारा  जीवन  विफल  हो  जाता  है  ।  हमें  जीवन  भर  निष्ठापूर्वक  काम

 करते  जाना  चाहिए  जो  भी  हमें  सौंपा  जाए  ।  तब  भव्य  ही  हमें  सफलता  मिलेगी  ी

 जो  काम  मिलता  उसको  करते  जाना  चाहिए  ।  महात्मा  गांधी  की  बात  को  मानना

 चाहिए  ।  जो  काम  मिलता  उसको  करते  जाना  उनको  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  रोटी

 नहीं  खानी  जब  तक  काम  नहीं  करना है  ।  कहते  हैं  कि  बी०  एम०  ए०  पास  है  ।  ठीक

 बी०  Wo,  एम०  To  पास  ह्  |

 तक  लाखों  व्यक्ति  भूख  से  पीड़ित  हैं  भौर  अनभिज्ञ  हैं  तब  तक  मैं  सभी  को  गद्दार

 मानता  अपने  खर्च  पर  शिक्षा  प्राप्त  करके  उनका  कर्ता  ख्याल  नहीं  करते  (4

 उत्तर  प्रदान  की  कया  हालत  है  ।  देहातों  में  बे भाव  जमीन  पड़ी  हुई  यह  जो  रखा

 यु ०  पी०  में  वोट  लेने  के  लिए  रखा  हे  ।'''
 )  ''  स्कूलों  की  हालत  को  देखिए  |

 एक  आदमी  कहता  है  कि  पब्लिक  स्कुल  में  दाखिला  करायेंगे  मैंने  कहा  बड़े  निकम्मे  आदमी

 हो  ।  पब्लिक  स्कूल  में  पढ़ाकर  मर  जायेंगे  ।  हम  कोई  पब्लिक  स्कूलों  में  पढ़े  हम  देहातों  में  पढ़

 हम  में  एनर्जी  हम  लड़  सकते  हैं  ।  जो  पब्लिक  स्कूलों  में  पढ़ते  वे  कया  करेंगे  |  हर  आदमी

 चाहता  है  कि  पब्लिक  स्कूल  में  दाखिला  मिल  जाए  ।  जो  बात  कही  जाती  है  उस  पर  अमल  होना

 चाहिये  ।  इसलिए  में  कहता हूं
 कि  यह  जो  पब्लिक  स्कूल  का  सिलसिला  है  इसको  बन्द  करना

 चाहिये  ।  लेकिन  बन्द  कौन  करेगा  ?  सब  जबानी  कह  eas

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  चौधरी  साहब  ठीक  कहते  हैं  कि  बन्द  कर  लेकिन  करता

 कोई  नहीं  ।

 श्री  सुन्दर  सिंह  :  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हू--अधिकार  और  गतंव्य  बराबर  चलते

 दोनों  को  साथ  लेकर  चलना  होगा  |  मैंने  सरकार  के  कई  काम  देखे  हैं  ।  वे  कह  देते  हैं  कि
 हमने  यह

 करना  वह  करना  मत  पास  कर  देते  लेकिन  क्या  उनका  अमल  होता है
 ।  अगर  अमल  नहीं

 होता  है  तो  फिर  यह  सब  कहने  का  क्या  मतलब  है  ?  मत  यह  आपके  लिए  भी  सबके  लिए

 मेरे  लिए  भी  आपके  लिए  भी  सरकार  के  लिए  भी  जब  तक  आप  इस  पर  अमल  नहीं

 करेंगे  तब  तक  कोई  काम  नहीं  बनेगा  ।

 मैं  एक  बात  पर  जोर  चाहता  हूं--हिन्दुस्तान  में  अगर  कोई  कारखाना  नहीं  खोल  सकता

 है  तो  फिर  आपको  भूमि  सुधार  जरूर  करना  चाहिये  ।  लेकिन  कहते  सब  काम  नहीं  होता  है  ।

 हम  सोचते  नहीं  हैं  कि  हम  कहां  जा  रहे  इस  तरह  कहने  से  कुछ  बनने  वाला  नहीं  है  ।  हमारे

 पंजाब  में  जो  लड़ाई  हो  रही  इसका  क्या  मतलब  अगर  उनको  काम  दे  दें  तो  क्या  वे  अपना

 कारखाना  छोड़  कर  लड़ेंगे  ।  इस  बारे  में  मत  लेकिन  वहू  अस्वीकार  हो  इसलिए

 उस  पर  बोल  नहीं  सका  ।  आज  हरिजनों  को  =~ A —SATATATT  बेरोजगार  उनके  अन्दर  जब  उनकी

 ही  समस्या  का  समाधान  नहीं  होता  तो  इनका  क्या  होगा  ।  बेरोजगारी  के  मामले  में  हमारा  एक
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 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प--जारी
 न्र

 areal  होना  चाहिए  कि  कोई  भी  aTeay  चाहे  जितना  पढ़ा  लिखा  उसको  रोटी  मुफ्त  नहीं

 खानी  मुफ्त  रोटी  खाना  पाप  है  ।  कोई  एम०  ए०  पास  उसे  नौकरी  नहीं  मिलती है

 तो  जो  भी  काम  उसे  मिलता  है  वह  उसे  करना  चाहिए  ।  इस  बात  का  इन्तजार  नहीं  करना  चाहिये

 कि  उसे  उसकी  पढ़ाई  के  मुताबिक  नौकरी  मिले  ।  फिर  भी  उसे  काम  नहीं  मिलता  है  तो  वह

 समाज  का  कुसूर है  मेरा  कुसूर  है  ।  इस  ढंग  से  आप  सोचेंगे  तो  मैं  समझता  हूं  कि  सारा काम
 ठीक

 हो  जाएगा  और  बेरोजगारी  दूर  हो  जायगी  ।

 जिसके  बिना  हम  नहीं  रह  सकते  वह  चीज  हमें  अवद्य  मिलनी  चाहिए  ।  आप  इंस  तरह से

 देखें--जिस  घर  में  तीन-चार  आदमी  बेकार  घमते  हैं  और  दो-तीन  काम  करते हैं  तो  कसे  चलेगा  |

 इसलिए  मैं  कहता  कि  हिन्दुस्तान  में  जो  दौर  चल  रहा  जहां  इतने  आदमी  बेरोजगार  घूमते

 हैं  इसको  ठीक  वरना  ये  हमें  ठीक  कर  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  चौधरी  साहब  ऐसा  कह  दो--बट  क  पढेंगे  हम बे  जाओ

 थ्रो  सुन्दर  सिह  :  इस  मत  का  मैं  अनुमोदन  करता  हूं

 थ्रो  श्रेयस्कर  फ़र्नान्डिस  :  मेरे  नाम  का  क्या  हुआ
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  टाइम  खत्म  हो  गया  है  ।  अब  समय  नहींहै ।  अब  साढ़े  चार  बजे

 समय  पुरा  हो  गया  है  ।

 श्री  खरीद  गंगवार  मेरा  नाम  at  पिछली दफा से  चल  रहा  मैं  सिर्फ दो  ही  मिनट

 मानता

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  5  मिनट  दे  दो  मिनट  उनको  और  तीन  मिनट  इनको

 अध्यक्ष  महोदय :  ठीक  है  ढाई-ढाई  मिनट  दे

 श्री  श्रोस्कर  फर्नान्  बहुत  महत्वपूर्ण
 बातें  कहनी  अब  चन्द्र  मिनट  भीर  बढ़ा

 <=  |

 श्री  श्रेयस्कर  फ़र्नान्डिस  )
 देश  में  रोजगार  दफ्तर  नौकरी  चाहने  वाले  लोगों

 के  नाम  रजिस्टर  करते  हैं  ।  परन्तु  उन्हें  नौकरी  देने  में  हमने  कोई  प्रगति  नहीं  की  है  ।  इस  दिशा  में

 कोई  कदम  नहीं  उठाया  है  ।  बक्र  भर्ती  के  लिए  विज्ञापन  देते
 हैं  और

 लाखों  लोग  आवेदन  करते
 हैं

 ।

 वे  परीक्षा  लेते  हैं  और  अन्त  में  100  या  200  लोग  चुने  जाते  हैं  ।  इसी  प्रकार  अन्य  संस्थाएं

 पन  देती  है  और  लाखों  लोग  आवेदन  पत्र  भेजते  हैं  ।  वे  परीक्षा  शुल्क  भी  देते  हैं  ।  इस  प्रकार  बहुत

 सा  रुपया  बेकार  खर्चे  होता  यह  तरीका  लम्बे  समय से  चला  आ
 रहा  पर

 यदि  सरकारी

 क्षेत्र  या  सरकारी  दफ्तरों  में  जगह  हैं  तो  चुनाव  केवल  रोजगार  दफ्तरों  की  माफंत  होना  चाहिए  |

 यह  एक  मेरा  fare  निवेदन  मंत्री  महोदय  से  इस  अवसर  पर  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए

 मैं श्नापका  धन्यवाद  करता  हु  ।
 फणा

 *  कन्नड़  में  दिए  i  मूल  भाषण  के  भ्रंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर  |
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 नन  ललक  नथ  ना  रूप
 में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प--जारी

 ait  खरीद  कुमार  गंगवार  :  यह  बात  कही  जा  चुकी  है  कि  काम  के  अधिकार

 को  संविधान  के  मूल  अधिकारों  में
 सम्मिलित

 करिया  जाए  ।  इसको  मैं  दोहराऊंगा  नहीं  ।

 आज  एक  और  सवाल  है  जो  बहुत  समय  से  चर्चा  का  विषय  है  कि  राजनीतिक  पार्टी  ऊपर

 है  या  सरकार ऊपर  है
 ?

 इस  सदन  में  इस  प्रस्ताव  को  पार्टी  के  जनरल  सेक्रटरी  श्री  चन्दूलाल  चन्द्रा कर

 द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  और  कांग्रेस  आई  संसदीय  दल  के  महा  मन्त्री  श्री  मूलचन्द  डागा  द्वारा  इसका

 anda  किया  गया  ।  इन  लोगों  ने  अपनी  पार्टी  की  अध्यक्ष  जो  इस  समय  प्रधान  मन्त्री  भी  उनसे

 पूछकर  ही  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  ।  सारा  सदन  भी  इस  बात  से  एकमत  है  कि  इसको  मूल  अधिकार  में

 शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  अब  देखना  यह  है  कि  मन्त्री  महोदय  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर

 पार्टी  वो  ऊपर  रखते  हैं  या  नहीं  ।  उत्तर  प्रदेश  और  दूसरे  प्रदेशों  में  भी  इस  विषय  पर  कई  बार

 बहस  हो  चुकी  है  कि  पार्टी  ऊंची  है  या  सरकार  ?  अन्त  में  पार्टी  को  ही  ऊंची  माना  गया  है  ।  दूसरा

 यह  आपके  विवेक  पर  भी  आधारित  है  कि  जेसा  कि  आप  आमतौर  पर  कह  देते  हैं  हाउस  की  कंसेसेस

 ले  लीजिए  ।  अभी  आपने  कहा  कि  अगर  हाउस  की  कंसेसेस है  तो  बोलने  का  समय  दे  दिया

 जाएगा  |  आज  जब  हाउस  की  कंसेसेस  हाउस  का  यूनेनिमस  व्यू  ऐसे  में  भाप  इस  बारे

 में  क्या  लेते  हैं  ।  मैं  aaa  हूं  कि  आप  भी  वही  निर्णय  मैंने  जो  पुरे  हाउस की  अब  तक

 राय  है
 '  मन्त्री  जी  सहमत  हैं  या  यह  मैं  नहीं  जानता  |

 इस  सारी  स्थिति  को  देखते  हुए  मैं  आदा  करता  हूं  कि  श्री  चन्द्रा कर  जी  इसको  वापिस

 नहीं  लेंगे  और  मन्त्री
 जी  इसको  संविधान  के  मूल  अधिकारों  में  शामिल  कर

 लेंगे
 ।

 as  हिन्दुस्तान  के  भ्रमर  10  करोड़  हाथ  बेकार  हैं  ।  अगर  ये  हाथ  काम  में  लगे  हुए  होते

 तो  कितना  उत्पादन  बढ़ता  ।  चीन  की  आजादी  हमसे  ज्यादा  है  ध 'ह्लांग-हो' ह  नदी  को  चीन  का  शोक

 कहा  जाता  था  ।  यह  सवाल  हम  लोगों  से  भूगोल  के  पच  में  पूछा  जाता  था  ।  उन्होंने  छलांग-हो  और

 यांग-सी-क्यां  नदियों  को  गहरा  करवा  दिया  और  किनारों  पर  वृक्ष  लगवा  दिए  ।  इस  प्रकार  चीन

 ने  अपने  देश  के  लाखों  गरीब  आदमियों  रोजगार  दिया  ।  तवांग-हो  चीन  का  शोक  नहीं  है

 बल्कि  चीन  का  आनन्द  कहलाती  हैं  ।  हम  भी  दिनों  से  कह  रहे  हैं  और  योजनाएं  भी  बनी  ह

 बाढ़ों  को  रोकने  के  सुखे  को  दूर  करने  के  बिजली  ज्यादा  बढ़ाने  के  गंगा  को  सीधे

 बेरी  से  मिलाने  के  जिसमें  हमारे  बहुत  से  बेकार  लोग  लग  जायेंगे  और  काफी  समय  तक

 उनको  काम  मिलता  रहेगा  |  इससे  देश  को  भी  बहुत  बड़ा  फायदा  होगा  |  इस  योजना  को  मान  लें

 तो  बहुत  अच्छा  रहेगा  |  बढ़ती  जनसंख्या  के  साथ-साथ  बेकारी  बढ़ती  है  और  देश  का  ats  भी

 बढ़  जाता  मेरा  सुभाव  है  कि  कुटीर  उद्योग  बेकार  लोगों  को  दिए  जाएं  ।  प्रत्येक  गांव  की

 उन्नति  के  लिए  दो  व्यक्ति  स्थायी  रूप  से  लगाए  जाएं  ।  आपने  देखा  होगा  कि  गांव  के  विकास  हेतु

 कामदार  और  वी०  डब्ल्यू०  होता  है  लेकिन  विकास  कुछ  नहीं  हो  पाता  है  ।  दस

 प्रकार  के  अफसर  बना  रखे  हैं  लेकिन  एक  भी  आदमी  जिम्मेदारी  के  साथ  काम  नहीं  करता  ।  मैं

 च.हता  हूं  कि  जब  तक  एक  गांव  की  सर्वागीण  उन्नति  के  लिए  एक  दो  आदमी  जिम्मेदार  नहीं

 ठहराये  जायेंगे  तब  तक  गांव  का  विकास  नहीं  हो  सकता  |
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 के  अधिकार  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के  31  1983

 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प--जारी
 ा

 न्यास  कते  archi कण मैंने  पहले  भी  सुभाव  दिया  था  कि  जो  हमारे  ग्रेजुएट्स
 हैं  नहीं  मिलता

 उनको  इण्डस्टीयल  लोन  दिया  जाना  चाहिये  ।  अगर  हम  यह  सब  कर  लेते  तो  हमको  Algo  एम०

 एफ०  से  लोन  नहीं  लेना  पड़ता  |

 मैं  समझता  हूं  एक  और  नयी  परिपाटी  चल  पड़ी  जब  भी  कोई  योजना  बनाई  जान

 उसमें  भ्रष्टाचार  बढ़ता  चला  जाता  है  ।  हमको  बेकार  लोगों  में  से  एक  ऐसी  फोन  तैयार  करनी

 चाहिए  जो  सेना  से  मुकाबले  की  हो  और  जहां-कहीं  गड़बड़ी  पता  चले  दहां  इनको  लगा  दिया

 अज  बहुत  से  स्थानों  पर  केवल  अहम
 भाव

 को  पूरा  करने  के  लिए  हड़तालें  हो  जाती  इसलिए

 एक  ऐसा  सैन्य  बल  बने  जो  जब  भी  हड़ताल  वहां  जाकर  काम  करना  शुरू  कर  दे
 ।  परमानेंट

 कोसें  इन्हीं  बेकार  लोगों  में  से  बनायी  जाए  ।  राज  कहा  जाता  है  कि  विद्यार्थी  असामाजिक  काम

 र  रह ेहैं  ।  उनके  पास  काम  नहीं  है  इसलिए  उनका  दिमाग  दूसरे  कामों में  लग  जाता  है  |  मैं  इन्हें

 दादों  के  साथ  इस प्रस्ताव  समर्थन  करता हूं  कि  काम  के  अधिकार को  मूलभूत  अधिकारों  मे

 सम्मिलित  किया  जाए  |

 श्री  afar  बहादुर  :  अध्यक्ष  मैं  विशेष  रूप  से  आपको  धन्यवाद

 देता  चाहता  हूं  क्योंकि  आपने  मुझ  बोलने  का  अवसर  दिया  ।  हमारे  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या

 बहुत  ही  गम्भीर  है  ।  यह  देखने  को  मिल  रहा  है  कि  हमारे  देवा  के  इंजीनियरों  और  डाक्टर्स  भी

 बेकार  लगभग  60  हजार  रुपए  सरकार  एक  इंजीनियर  को  बनाने  में  खच  करती  उनके

 मां-बाप  का  जो  खच  होता  वह  तो  है  ही  ।  फिर  भी  आज  देश  में  इंजीनियर  बेकार  हैं  ।

 पढ़  लोगों  की  संख्या  बड़ी  तेजी  के  साथ  बढ़ती  चली  जा  रही  है  ।  सरकार ने  जो  भी  संख्या

 बताई  है  वास्तव  में  बेरोजगारों  at  संख्या  उससे  अधिक  है  ।  अभी  कांग्रेस  पार्टी  के  महामंत्री

 श्री  सत्यनारायण  राव  जी  ने  एक  बात  कही  जॉं  कि  बहुत  ही  रि मार्को बल  है  ।  इच्छा  हो  तो

 रास्ता  निकल  ही  आता  यदि  सरकार  दृढ़  प्रतिज्ञ  हो  समस्या  हल  की  जा  सकती

 इससे  साबित  होता है
 कि  सरकार  के  अन्दर  दृढ़ता  नहीं  आज  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी

 देश  के  अन्दर  हिसा  को  भी  बढ़ा  रही  है  ।  तमिलनाडु  की  स्थिति  यह  मुझे  साननीय  दण्ड पाणि

 ने  बताया  कि  जैसी  स्थिति  भज  वहां  है  उससे  तमाम  लोग  ऐसे  कामों  में  लग
 रहे  कुछ  नक्सलाइट

 हो  रहे  इसलिए  आवश्यक  हो  गया  है  कि  काम  करने  का  अधिकार  लोगों  को  प्रदान  किया

 जाय  ।

 बेरोजगारी  का  भत्ता  देने  का  सवाल  कई  बार  सदन  में  लेकिन  सरकार  उसे  स्वीकार

 नहीं  करती  है  ।  मैं  पूछना  हूं  कि
 जब  बहुत  सी  राज्य  सरकारें  इस  प्रकार  का  भत्ता  देती

 हैं

 तो  केन्द्र  को  देने  में  क्या  अड़चन  आप  क्यों  नहीं  बेरोजगारी  का  भत्ता  दे  रहे  हैं
 ?

 दिक्षा  को  जाब  आरिऐन्टेड  बनाने  की  बात  की  जाती  लेकिन  दुर्भाग्य  की  बात  है  किं

 35  वर्ष  के  बाद भी  इस  दिशा  में  कोई  कदम  नहीं  उठाया  जा  रहा  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  बेरो

 जगारी  बहुत  अधिक  है  ।  पूर्वी  उत्तर  बिहार  आदि  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के  fet

 वहां  का  औद्योगीकरण  किया  जाना  बहत  आवश्यक  |
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 के  अधिकारਂ  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के 10  1905
 )

 un एएएएगलतल्‍एल्‍एएल्‍ए
 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी

 संकल्प--जारी
 री

 सिंचाई  की  सुविधाएं  बढ़ाने  के  बारे  में  एक  area's  कनाल  स्कीम  थी  जिस  पर  जनता  पार्टी

 की  सरकार  और  इस  सरकार  ने  विचार  भी  किया  ।  कैप्टन  दस्तूर  ने  उस  योजना  में  बतात्रा  है  कि

 इससे  30  करोड़  लोगों  को  रोजगार  मिल  सकता  है  ।  इससे  एक  तो  बाढ़  पर  नियंत्रण  सिंचाई

 सुविधाएं  फैलेंगी  जिससे  फूड  प्रोडक् दान  बढ़  बिजली  का  उत्पादन  होगा  जिससे  औद्योगीकरण

 होगा  और  इन  सारे  कार्यो ंसे  करोड़ों  लोगों  को  रोजगार  मिल  जायेगा  जिससे  बेरोजगारी  की

 समस्या  समाप्त  हो  सकती  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  उस  योजना  के  बारे  में  कुछ  सोच

 रही है
 ?

 साथ  ही  जो  मल्टी  नेचरल्स  को  तमाम  चीज़ें  बनाने  के  लिए  कह  दिया  जाता  जैसे  साबुन

 zg  पेस्ट  आदि  यह  सब  स्माल  स्केल  सेक्टर  में  बनने  चाहिए  जिससे  लोगों  को  रोजगार  मिल  सके  |

 पोपुलेशन  कन्ट्रोल  के  बारे  में  सारा  सदन  एक  मत  है  कि  इस  पर  नियंत्रण  करना  पड़ेगा  ।  लेकिन

 इसके  लिए  जनता  में  प्रचार  किया  जाना  ताकि  लोग  स्वतः  इसका  पालन  कर  सकें  ।  सारे

 राजनीतिक  दलों  की  एक  समिति  बनाकर  इस  बारे  में  प्रचार  करना  चाहिए  |

 कृषि  मजदूरों  की  समस्या  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम जो

 चलाया  रहा  है  उसको  तेजी  के  साथ  चलाया  जाये  ताकि  गांवों  में  बेरोजगारों  को  काम  मिल

 सके  ।  पहले  जो  खाद्यान्न  योजना  चलायी  जा  रही  थी  उससे  गाँवों  में  काम  भी  हुआ  है  और  लोगों

 को  रोजगार  भी  सिला  ।  लेकिन  इस  समय  यह  योजना  रुक  गई  इसलिए  ग्रामीण  रोजगार

 ऋम  के  अंतगर्त  अधिक  से  भ्रमित  आप  काम  करायें  ताकि  गांवों  के  अन्दर  बेरोजगारों  को  काम

 करने  का  अधिकार  मिल  सके  ।  और  इस  अधिकार  को  फंडामेंटल  राइट  में  शामिल  करें  जैसा  कि

 यह  प्रस्ताव  इसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  |

 wh  खेद है
 कि  मानवीय  चन्दूलाल  चन्द्रा कर  यहां  उपस्थित  नही ंहै  इसलिए  मैं  बहुत

 दुःखी  होकर  उनकी  नित्या  तो  नहीं  लेकिन  अपना  दुःख  जरूर  प्रकट  करूंगा  |

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  धर्मवीर )  माननीय  अध्यक्ष

 ah  प्रसन्नता  है  कि  मेरे  प्रतिष्ठित  मित्र  श्री  चन्दूलाल  चन्द्रा कर  ने  संकल्प  पेश  किया  है  जिसमें

 देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  की  ओर  सदन  का  ध्यान  दिलाया  हमारे  बहुत  से  माननीय

 सदस्यों  ने  इस  संकल्प  पर  बहसे  में  भाग  लेने  के  लिये  अपना  बहुमूल्य  समय  दिया  है  ।  इस  विषय

 पर  अपने  सुभाव  देने  के  लिये  मैं  श्री  चन्दूलाल  चन्द्रा कर  तथा  अन्य  साथियों  का  आभारी  हूं  ।

 सदन  के  समक्ष  संकल्प  में  यह  सिफारिश  की  गई  है  कि  कार्य  के  लिये  अधिकार  को  संविधान

 में  एक  समूल  अधिकार  के  रूप  में  दया मिल  किया  जाये ।  चंकी  art  के  लिये  अधिकार  को  एक

 शिकार  बताने  का  प्रश्न  महत्वपूर्ण  इसलिये  इस  पर  इस  सदन  में  तथा  बाहर  विचार-विमर्श

 होता  रहा  है  ।  जेसा  कि  इन  अवसरों  पर  संकेत  किया  गया  सरकार  कार्य  के  लिये  अधिकार  के

 मताधिकार  बनाने  की  मॉंग
 के  पीछे  छिपी  हुई  भावना  की

 सराहना  करती  परन्तु  यह  महसूस

 करती  है  कि  ऐसा  कदम  केवल  तभी  उठाया  जा  सकता  जब  इसके  लिये  परिस्थितियां  ठीक

 )
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 vara  के  अधिकारਂ  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  वे  31  1983

 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प

 जो  लोग  रोजगार  की  मांग  करते  उन  सब  को  खपाने  के  लिये  बड़ी  संख्या  में

 भी  एम०  सत्यनारायण  राव  :  अध्यक्ष  महोदय  महत्वपूर्ण  संकल्प  पर  चर्चा  में  भी

 सभा  में  गणपूर्ति नहीं  है

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  घन्टी  बजाएं  |

 अब  गणपूर्ति  है  ।  श्राप  अपना  भाषण  जारी  करें  ।

 श्री  धमंवीर  :  मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  जो  लोग  रोजगार  की  मांग  करते  हैं

 उन  सब  को  खपाने  के  लिये  बहुत  बड़ी  संख्या  में  उत्पादनकारी  रोजगार  अवसरों  का  सुजन  करना

 तत्काल  व्यवहार  नहीं  है  ।  वास्तव  में  जिन  अत्यन्त  विकसित  देशों  में  खुशहाली  जिसका  कई

 माननीय  सदस्यों  ने  उदाहरण  भी  दिया  वहाँ  पर  भी  संघर्षशील  बेरोजगारी  से  बचना  संभव  नहीं

 हो  इस  पर  हमारे  में  अमल  करना  व्यावहारिक  नहीं  है  ।  हमारे  जैसे  विकसित  देशों  में

 तो  ऐसा  करना  बहुत  कठिन  जहां  बेरोजगारी  का  स्वरूप  स्थानिक  है  ।

 कार्य  करने  के  अधिकार  को  मूल  अधिकारों  में  शामिल  करने  से  अनुच्छेद  32  तथा  226  के

 अधीन  केवल  अनेक  याचिकाएं  उत्पन्न  होंगी  ।  यदि  इनका  पालन  किया  तो  प्रत्येक  चाह an

 वाले  व्यक्ति  को  काम  देना  पड़ेगा  काम  मांगने  वाले  सभी  व्यक्तियों  जी  काम  उत्पादक  हो

 या  न  देने  की  लागत  अत्यधिक  होगी  ।  4  रुपए  प्रतिदिन  की  मजदूरी  स्तर  तथा  कुछ  रुढ़िवादी

 मान्यताओं  के  उधार  पर  निर्माण  कार्यक्रम  की  लागत  एक  बहुत  बड़ी  संतुलित
 करोड़

 रुपये  प्रतिवर्ष  होने  का  अनुमान  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  जो  निर्माण  योजनाएं  बनाई  जाएंगी

 उनके  कारण  मुद्रास्फीति  सम्बन्धी  कठिनाइयां  उत्पन्न  होंगी  ।  सरकार  महसुस  करती है
 कि  इतनी

 बड़ी  मात्रा  में  संसाधनों  को  गैर-उत्पादक  कार्य  सृजित  करने  वाली  योजनाओं  तथा  बेरोजगार

 व्यक्तियों  को  बेरोजगारी  भत्ता  देने  पर  नष्ट  करमे  की  बजाए  इनका  उपयोग  उत्पादक  तथा  स्थायी

 रोजगार  अवसर  का  सहित  करने  वाली  योजनायें  पर  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  उद्देश्य  के  लिए

 उस  उत्तरोत्तर  पंचवर्षीय  योजनाएं  आरम्भ  की
 गई  हैं

 |

 छठी  योजना  में  लगभग  34  मिलियन  मानक  व्यक्ति  ay  रोजगार  सर्जित  होने  की

 आदा  है  ।  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  रोजगार  सुजन  की  दर  प्रतिवर्ष  4.17  sofas  को  दर

 से  बढ़ने  की  सम्भावना  जो  श्रम-बल  की  वृद्धि-दर  से  पर्याप्त  उच्चतर  जो  उसी  अवधि  के

 दौरान  प्रतिवर्ष  2.5  प्रतिशत  होगी  ।  यदि  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  सृजित  होने  वाले

 गार  अवसर  पूर्णकालिक  आधार  पर  तो  छठी  योजना  में  रोजगार  सृजन  से  लगभग  34  मिलि

 यन  की  सम्पूर्ण  विधि  को  रोजगार  प्राप्त  हो  जाएगा  |

 योजना  अवधि  के  प्रथम  दो  वर्षों  में  अथ-व्यवस्था  की  वृद्धि-दर  उच्चतर  जब  कि

 परियोजना  में  परिकल्प्ति  दर  5.2  प्रतिशत  प्रतिशत  थी  ।  1982-83  में  विधि-दर  लगभग  केवल  2

 प्रतिशत  होने  की  सम्भावना  व चान  q  योंकि  खरीफ  उत्पादन  में  गिरावट  तथा  औद्योगिक  उत्पाद  की
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 10  1905  vara  के  अधिकार  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के

 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प--जारी
 —_—  es

 बदी  में  कुछ  कमी  आई  है  ।  फिर  भी  योजना  अवधि  के  प्रथम  तीन  वर्षों  के  दौरान  अहं-व्यवस्था  की

 औसतन  वार्षिक  विधि-दर  लगभग  5  प्रतिश्त  निकाली  जो  कि  लगभग  वही  जेसे  योजना

 में  दर  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  गर्त  रोजगार  अवसरों  की  विधि  वैसी  ही  रही  जैसी  कि

 छठी  यो  जना  में  परिकल्पना  की  गई  है  ।  यद्यपि  योजना  अवधि  के  प्रथम  तीन  वर्षों  में  रोजगार  सजन

 की  प्रगति  से  सम्बन्धित  व्यापक  सुचना  उपलब्ध  नहीं  तथापि  कुछ  आदाप्रद  प्रगति  दर्शाने  वाले

 कार्यक्रमों  तथा  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  उपलब्ध  है  ।  उदाहरण  के  लिए  1980-82  की  अवधि

 के  दौरान  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अस्तंगत  कुल  56  लाख  परिवारों  को  लाया  गया  है

 जबकि  योजना  अवधि  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  1.5  करोड़  परिवार  है  ।  स्व-रोजगार  के  लिए

 ग्रामीण  युवक  प्रशिक्षण  से  सम्बन्धित  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  प्रथम  दी  वर्षों  में  लगभग  लाख

 शक्तियों  को  प्रशिक्षित  किया  गया  है  ate  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  में  लगभग  1.28  लाख  व्यक्तियों

 को  स्व  रोजगार  उद्यमों  में  बसने  के  काबिल  बनाया  गया  है  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  ने

 जिसका  उद्देश्य  प्रतिवर्ष  30  से  40  करोड़  श्रम  दिवस  रोजगार  सुज्जित  करना  वह  1980-81

 के  दौरान  42.08  करोड़  श्रम  दिवस  रोजगार  तथा  1981-82  के  दौरान  38.49  करोड  श्रम  दिवस

 रोजगार  संजित  किए

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  जिन्हें  पुनर्गठित  किया  जा  रहा  ताकि  उनके  पास  स्थानीय

 लब्ध  स्रोतों  के  बारे  में  परियोजना  तेयार  करने  तथा  परामर्श  देने  में  आवश्यकता  दक्षता  हो  सके

 1980-82  की  अवधि  के  दौरान  अनुमानित  21.  लाख  रोजगार  अवसर  सहित  किए हैं  ।

 अरे-व्यवस्था  के  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  की  1980-81  के  दौरान  2.5  प्रतिश्त  की

 वृद्धि  और  1981-82  के  दौरान  2.6  प्रतिशत  की  वृद्धिरिकार्ड  की  गई  ।  रोजगार  स्थिति  पर

 योजना  कार्यक्रमों  के  पूरे  प्रभाव  के  बारे  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  रोजगार  कार्यालय

 क  आंकड़ों  द्वारा  दिखाई  गई  प्रवृत्तियों  की  ओर  आकर्षित  जाता  रोजगार

 कार्यालयों  में  दर्ज  नौकरी  चाहने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  में  जबकि  निःसन्देह  बढ़  रही

 कार्य  चाहने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  वार्षिक  दर  ने  हाल  के  वर्षों  में  गिरावट

 की  प्रवृत्ति  दिखाई हैं  ।  छठी  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  13.0  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  तुलना  में

 रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  नौकरी  चाहने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  दर  1982  के

 दौरान  केवल  0.7  प्रतिश्त  थी  ।

 योजना  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  अर्थंव्यवस्था  में  संजित  किए  जा  रहे  वेतनभोगी

 मजदूरी  प्रदत्त  नौकरियां  जबकि  बढ़  रही  छठी  पंचवर्षीय  योजना  ने  नोट  किया  है  कि  हाल

 के  वर्षों  मे  प्रवृत्तियों  से  यह  पता  चलता  है  कि  हमारे  श्रमिक  बल  में  वृद्धि  का  केवल  लगभभ  12

 प्रतिशत  संगठित  क्षेत्र  मे ंखपाया  जाएगा  |  अत  श्रमिक  बल  के  दोष  agent  को  अनौपचारिक  या

 रोजगार  के  क्षेत्र  में  रोजगार  प्राप्त  करना  होगा  ।  हमारे  देश  के  युवकों  में  सरकारी  या

 संगठित  क्षेत्र  की  नौकरी  के  पीछे  भागने  की  प्रवृत्ति  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 इस  प्रकार  की  नौकरियाँ  सीमित  हैं  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  स्वरोजगार  के  लिए
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 के  अधिकारਂ  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के  31  1983

 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प---जारी
 वि म

 डीलਂ  की  परिकल्पना  की  गई  है  और  स्वरोजगार  की  प्रोन्नति  के  लिए  निर्धारित  प्रयासों  की

 दिखता  पर  जोर  दिया  है  ताकि  बेरोजगारी  और  गरीबी  के  अभाव  में  उत्तरोत्तर  कभी  सुनिश्चित

 की  जा  सके  ।  यह  नीति  उपायों  का  एक  पैकेज  जिसमें  व्यक्तियों  और  व्यक्तियों  के  चाहे

 वह  महिलायें  हों  या  पुरुष  के  स्वरोजगार  की  प्रोन्नति  के  लिए  ऋण  प्रशिक्षण

 विपणन  और  अन्य  उपाय  शामिल  हैं  ।  ah  आशा  है  कि  हमारे  देश  के  युवा  वर्ग  इन  सुविधाओं  का

 लाभ  उठायेंगे  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  परिवार  में  एक  ही  नौकरी  का  सुभाव  रखा  है  ।

 परिवार  में  एक  ही  की  योजना  प्रारम्भ  करने  के  प्रश्न  पर  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 तयार  करते  समय  विचार  किया  गया  art  ag  महसूस  किया  गया  था  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  केन्द्रीय  कार्यक्रम  व्यवहार्य  नहीं  होगा  ।  छठी  योजना  में  जनशक्ति

 जना  और  रोजगार  सृजन  के  लिए  विकेन्द्रीकृत  नीति  अपनाने  की  परिकल्पना  की
 गई  है

 ।  इस  उद्देश्य

 के  लिए  देश  के  अधिकतर  जिलों  में  जिला  जनशक्ति  आयोजन  और  रोजगार  सूजन  परिषदें  स्थापित

 की  गई  हैं  ।  परिषदों  को  जिला  रोजगार  योजनायें  तैयार  करने  का  क्य  सौंपा  गया  हैं
 ताकि  वेतन

 भोगी  और  मजदूरी  भोगी  रोजगार  तथा  स्वरोजगार  में  श्रमिकों  के  फालतू  तथा  बेकार  समय  के

 पूर्ण  उपयोग  को  बढ़ावा  दिया  जा  सके  ।

 बहस  के  दौरान  कई  सदस्यों  द्वारा  यह  कहा  गया  था  कि  कई  समाजवादी  तथा

 वादी  देशों  में  के  लिए  अधिकारਂ  की  गारन्टी  दी  गई  है  ।  निस्सन्देह  समाजवादी  देशों

 vara
 के  लिए  अधिकारਂ  को  अनेक  देशों  के  संविधानों  में  शमिल  किया  गया  है  परन्तु  देखना  यह

 है  कि  क्या  ऐसा  अधिकार  वादयोग्य  अधिकार  है  ।  मेरे  पास  उपलब्ध  सुचना  के  कार्य  के

 लिए  अधिकार  समाजवादी  देशों  में  शायद  रोमानिया  तथा  पोल  को  छोड़कर  न्यायालय  में  प्र

 नीय  नहीं  है  ।

 जैसा  कि  मेरे  मित्र  सत्यनारायण  राव  जी  ने  कहा है  कि  वहां  किस  प्रकार से  युवकों  को

 रोजगार  में  लगाने  के  लिए  जब दस्ती  area  जारी  किए  गए  हैं  जोकि  dart  जेसे  प्रजातांत्रिक

 ear  वाले  देवों  सम्भव  नहीं  है  ।

 इस  बात  को  याद  रखना  भी  आवश्यक  है  कि  समाजवादी  देशों  में  राष्ट्र  के  सम्पूर्ण  संसाधन

 राज्य  में  ही  निहित  होते  हैं  और  आर्थिक  जीवन  के  हर  क्षेत्र  का  राज्य  द्वारा  सख्ती  से  नियन्त्रण

 किया  जाता  है  ।  कुछ  गैर-समाजवादी  देशों  में  भी  कार्य  के  अधिकार  को  संविधान  में  शामिल  तिया

 गया  है  लेकिन  यह  सभी  देश  विकसित  देश  जिनके  पास  अपने  श्रमिक  बल  में  सामान्य  वृद्धियाँ  के

 अनुरूप  पर्याप्त  कार्य  का  सृजन  करने  हेतु  या  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  बेरोजगारी  भत्ता  देने  के  लिए

 बहुत  संसाधन  प्राप्त  हैं  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  अभी  आपने  यह  बात  कही  है  कि  अगर  राइट  टु  वर्क  दे  दिया  जाये

 तो  लोकतांत्रिक  व्यवस्था  में
 *
 जबरदस्ती  काम  नहीं  कराया  जा  सकता  है  लेकिन  दूसरे  देशों  में  ऐसा

 कराया  जाता  है  |

 थ्री  धर्मवीर  :  मैंने  यह  नहीं  कहा  है  मुझे  आशा  है  माननीय  सदस्य  मुझ  ध्यान  से  सुनने  की

 कृपा  करेंगे  |
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 {stz\ 10  1905  थी  के  अधिकार  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के

 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प--जारी
 ee

 भारत  न  तो  समाजवादी  देशों  की  तरह  एकदलीय  देश  है  भौर  न  ही  इसके  पास  विकसित

 पूंजीवादी  देशों  के  समान  असीमित  वित्तीय  संसाधन  हैं  ।  आर्थिक  विकास  के  विंमान  स्तर

 पर  कार्य
 के  लिए  अधिकार  को  एक  मूल  अधिकार  बनाना  व्यवहायं  नहीं  होगा  |

 बहस  के  दौरान  ये  मांगें  की  गई  हैं  कि  सरकार  को  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  बेरोजगारी

 भत्ता  देना  चाहिए  ।  अनेक  अवसरों  पर  सरकार  ने  इस  सदन  में  यह  बताया  है  कि  इस  तरह  के

 लिए  अपेक्षित  बहुत  बड़ी  धनराशि  एवं  आवश्यक  साधनों  का  उपयोग  विकास  के  विशेषकर

 अहं-व्यवस्था  के  विकास  के  वर्तमान  दर  को  तेज  करने  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  ।

 जेसा  कि  यहां  पर  हरिकेश  जी  ने  बताया  कि  कई  राज्यों  में  रोजगार  भत्ता  देने  की  योजना

 को  ary  किया  गया  है  लेकिन  कई  राज्य  ऐसे  जसी  कि  मेरे  पास  जानकारी  कर्नाटक  राज्य

 इस  मामले  पर  विचार  कर  रहा  है  ।  इस  प्रकार  से  जो  उनको  भत्ता  दिया  जाता  वह  किसी

 प्रकार  से  लाभप्रद  नहीं  होता  इस  साधन  को  यदि  हम  उत्पादक  कार्यों  में  लगा  तो  उससे  लाभ

 होगा  ।  इसलिए  बेरोजगारी  भत्ता  देना  हमारे  लिए  मुमकिन  नहीं  क्योंकि  उसमें  काफी  साधनों

 की  आवश्यकता  पड़ती  है  ।
 .  छात्रवृत्ति  रोजगार  योजना  को  1978  से  चालू  करने  के  बाद  राज्य

 सरकार  ने  इस  योजना  के  अन्तरगत  1981  से  नई  भर्ती  बन्द  कर  दी  है  क्योंकि  योजना  के

 अधीन  कार्य  कर  रहे  उम्मीदवार  सरकारी  सेवा  में  स्थायी  खपत  की  मांग  कर  रहे  थे  और

 बजट  पर  भी  दबाव  पड़  रहा  था  ।  जबकि  सरकार  देश  में  बेरोजगार  व्यवसायों  को  कुछ  लाभप्रद

 कार्य  देने  के  लिए  संभी  उपाय  कर  रही  है  a  बात  का  उल्लेख  करना  अनुपयुक्त  नहीं  होगा  कि

 बेरोजगारी  की  वृद्धि  दर  श्रमिक  बल  की  वृद्धि  दर  और  रोजगार  अवसरों  में  विशुद्ध  वृद्धि  पर  निसार

 करती  है  ।  श्रमिक  बल  की  वृद्धि  दर  देश  में  जनसंख्या  की  वृद्धि  दर  पर  fade  करती  जैसा  कि

 माननीय  सदस्यों  ने  अपने  विचार  प्रकट  करते  हुए  इस  बात  पर  सहमति  प्रकट  की  है  कि  बढ़ती  हुई

 जनसंख्या  पर  जब  तक  व्यावहारिक  तरीके  से  नियंत्रण  नहीं  प्राप्त  किया  जाएगा  तब  तक

 गारों  पर  नियंत्रण  प्राप्त  करना  मुश्किल  होगा  ।  दूसरे  यह  कि  जेसा  राव  साहब  और  चौ ०  सुन्दर

 सिंह  जी  ने  कहा  है  कि  एक  बार  सरकार  में  इस  बारे  में  ध्यान  गया  है  बड़ी  कड़ाई  से

 पालने  करने  का  नतीजा  यह  हुआ  कि  हम  उधर  चले  गये  और  आप  इधर  आ  गए  ।  दोबारा  ऐसा

 मौका  दिया
 मैं  चाहता हूं

 कि  उसे  राजनीतिक  मुद्दा  न  बनाकर  आपको  इसमें  सहयोग  देना

 चाहिए  कि  श्री  हरिकेश  जी  ने  कहा  है  कि  इसके  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  जनमानस

 तैयार  करना  चाहिए  ।

 समय  आ  गया  है  कि  ईमानदारी  से  इस  तथ्य  को  स्वीकार  किया  जाए  कि  बेरोजगारी  को

 हल  करना  जनसंख्या  में  वृद्धि  की  दर  में  पर्याप्त  कमी
 द्वारा  ही  संभव  हो  सकता  है  ।  इससे

 समय  उत्पादकता  और  राय  के  उत्तरोत्तर  उच्चतर  स्तरों  पर  योजना बद्ध  विरासत  की  प्रक्रिया

 द्वारा  उत्पन्न  होने  रोजगार
 अवसरों  और  श्रमिक  बलों  में  शुद्ध  वृद्धि  के  बीच  संतुलन  लाया

 जा  सकेगा  ।  माननीय  सदस्यगण  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  सरकार  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  को

 बहुत  महत्व  दे  रही  परन्तु  सदन  के  सभी  वर्गों  और  सम्पूर्ण  राष्ट्र  के  हार्दिक  सेन  के

 293



 31  1983 के  अधिकार  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के

 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  रांका--जारी

 बिना  ag  उद्देश्य  प्राप्त  नहीं  fear  जा  सकता  |  समय  का  तकाजा  है  कि  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त

 करने  के  लिए  हम  मिलकर  सरपंच  की  भावना  से  लगातार  प्रयास  करें  ।

 एक  राष्ट्र  के  रूप  में  हमारे  लिए  यह  समान  रूप  से  महत्वपूर्ण  है  कि  हम  खेतों  तथा  फैक्ट्रियों

 कार्यालयों  में  और  सेवा  सेक्टरों  में  अनुशासन युक्त  तथा  समाप्त  कार्य  द्वारा  विंमान

 कारी  उपकरणों  का  पुरा-पुरा  उपयोग  कर  ।  पूजी  निर्माण  की  दर  में  वृद्धि  करने  के  लिए  हमें

 प्रत्येक  क्षेत्र  में  उत्पादकता  बढ़ानी  पड़ेगी  |  हम  यह  काम  नहीं  कर  सकते  यदि  हम  समाज  में  सघन

 तथा  विनाश  के  स्थान  पर  विचार-विमान  तथा  संसाधन  के  सभ्य  तरीके  से  ars  निपटाते

 चाहे  वे  सामाजिक  राजनीतिक  हों  या  अन्य  प्रकार  कें  हों  ।

 NAT,  इसके  अलावा  हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  राजेश  कुमार  जी  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज

 गड़बडियों  बारे  में  सरकार  का  ध्यान  अकथित  शरिया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  आपसे  निवेदन

 करना  चाहूंगा  कि  हमने  नए  तरीके  से  राज्य  मुख्य  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  के  जो

 डायरेक्टर  निदेशक  उनको  निर्देश  दिए  जिसके  माध्यम  जो  आम  दिक्कतें  लोगों  के  सामने

 पैदा  होती  वे  समाप्त  हों  ।  जो  भ्रष्टाचार  और  दिक्कतें  उन  पर  नियंत्रण  प्राप्त  किया  जा

 सके  ।  इन  सब  की  डिटेल  में  बता  सकता  ह  कि  किस  प्रकार  के  निर्देश  हमने  राज्य  सरकारों  को

 दिए है  ।

 जहां  तक  हमारे  माननीय  सदस्यों  ने  दिक्षा  में  आमूल-चल  परिवर्तन  की  बात  कही  है

 दिक्षा  मन्त्रालय  का  विषय  है  ।  यह  एक  ऐसा  राष्ट्रीय  विषय  इसलिए  मैं  कुछ  कहने  की  स्त्री

 में  नहीं  हूं  ।  क्योंकि  प्रारम्भिक  काल  से  आज  तक  हर  एक  स्तर  पर  इसकी  चर्चा  होती  है  कि  शिक्षा

 में  परिवर्तन  होना  चाहिए  ।  कसा  परिवर्तन  wat  इस  बारे  में  जनमानस  तयार  नहीं  हो  पाया

 है  ।  किस  प्रकार  का  अभी  इसके  बारे  में  भी  जनमानस  तयार  नहीं  हो  पाया  है  ।  कुछ  माननीय

 सदस्यों  ने  कहा  है  कि  यह  जॉब-ओरिएंटेड  होना  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  इतना  कहना  चाहता

 हूं  कि  आई०  टी  ०
 आई  ०

 से
 प्रशिक्षण  प्राप्त  बेकार  हैं

 ।  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  अधिक  से

 afr  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  करा  सकें  |

 मैं  एक  बात  कह  कर  समाप्त  करना  चाहता  हूं  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  का  बहुत  आभारी

 वे  मेरी  बातों  को
 शान्ति पू बंक

 ध्यान  से  सुन  रहे  हैं  ।  मैं  उनसे  यहीं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  देने  के  लिये  जो  हमारे  Wao  आर/०  Fo  पी०  और  आई०  आर०  डी०

 पी०  के  कार्यक्रम  चल  रहे  उसमें  सम्मानित  सदस्य  हमारे  साथ  सहयोग  क्योंकि  इसी  भावना

 प्रेरित  होकर  हमारी  नेता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  अपने  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  में  इसको  विशेष

 महत्व  दिया  है

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  आप  क्या  सहयोग  चाहते  हैं
 ?

 ait

 धरमवीर

 फसल  के  अतिरिक्त  समय  में  उनको  काम  देने  के  लिये  जो  हमारे  सड़कों  के

 कार्यक्रम  चल  रहे  वह  काम  ठीक  से  हो  सक े1 न  1.0  इस  योजना  के  अन्तर्गत  लोगों  को  काम  मिले

 इस  दृष्टि  से  आप
 ज न
 ब्लाक  स्तर  पर  सहयोग  करें

 तभी  बेरोजगारी  दूर  हो  सकती  है  |
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 10  1905  ग्राम  के  अधिकार  को  संविधान  में  मूल  अधिकार  के

 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  जारी
 ब»  —————_—

 श्री  रामविलास  पासवान  :  हम  लोग  तो  चाहते  लेकिन  काम  आपके  अफसर  करते हैं  ।

 श्री  घसंदी र  :  दूसरा  सहयोग  हम  यह  चाहते  हैं  कि  बहुत  से  युवक  जो  पढ़  लिखे  हैं

 गार  उनके  अन्दर  जो  हमारी  सेट्फ-एम्पलायमेंट  की  स्कीमें  हैं  उनको  स्वीकार  करने  की  प्रवृत्ति

 नहीं  है  ।  उनसे  कहा  जाये  कि  वे  स्वयं  कुछ  काम-धन्धा  शुरू  बलों  के  द्वारा  ऋण  लेकर  वे  अपने

 काम  को  शुरू  कर  सकते  )  भापसे  सहयोग  की  मांग  करते  हुए  यह  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  एम्पलायमेन्ट  एक्सरे  जों  में  ऐसे  बहुत  से  नाम  दर्ज  हैं  जो  आलरेडी  नौकरी

 में  लगे  हुए  हैं  लेकिन  बेटर-जाब  के  लिये  वहां  नाम  लिखाये  हुए  हैं  ।  एक  फैमिली  में  कम  से  कम

 एक  आदमी  को  रोजगार  इस  प्रकार  की  तमाम  कठिनाइयां  हमारे  सामने  हैं  ।  इसलिए  एक

 स्वस्थ  वातावरण  के  लिए  मैं  आपका  सहयोग  चाहता  दूसरे  जो  हमारी  सेल्फ-एम्पलायमेन्ट  की

 योजनायें
 हैं  उनकी  तरफ  लोगों  का  ध्यान  आकृष्ट  किया  जाना  चाहिये  ।

 आपने  भी  अपने  भाषणों  में  छोटे-छोटे  उद्योगों  की  तरफ  ध्यान  दिलाया  है  ।  लेकिन  मैं  एक

 बात  आपसे  पूछता  हूं--हमारे  गांवों  में  जो  आर्टीजन्ज  उनके  बनाये  हुए  माल  को  कौन  स्वीकार

 करता  है  ?  फैक्ट्रिज  में  जो  नफीस  चीजें  बनती  हैं  उनकी  तरफ  ध्यान  fear  जाता  है  ।  मोटा

 हाथ  के  बने  हुए  लकड़ी  की  कुर्सी  को  लोग  स्वीकार  नहीं  करते  |

 हमें  इन  वस्तुओं  के  लिये  उपयुक्त  मार्केटिंग  की  व्यवस्था  करनी  है  यदि  हम  ऐसा  कर  सकेंगे  तो

 उनके  मन  में  भी  रोजगार  की  भावना  पदा  हो  सकेगी  ।

 भाप  इस  बात  को  सराहना  करेंगे  कि  सरकार  देश  में  व्याप्त  बेरोजगारी  की  गम्भीरता  से

 पहले  ही  पूरी  तरह  से  अवगत  है  तथा  बेरोजगारी  को  दूर  करने  तथा  गरीबी  को  हटाने  के  लिए

 सभी  संभव  उपाय  हम  कर  रहे  हैं  ।  भाप  सभी  की  भावनाओं  की  कद्र  करते  हुए  हमारा  प्रयास  इस

 देश  में  बेरोजगारी  को  दूर  करना  रहेगा  |  हमारा  सव  यह  प्रयास  रहेगा  कि  देश  की  आर्थिक

 व्यवस्था  मजबूत  देश  का  उत्पादन  लोगों  को  रोजगार  के  अवसर  मिलें  |  इन

 स्थितियों  में  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  उसे  वापस  लेने  का  अनुरोध  करता हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  संकल्प  के  पेश  करने  वाले  श्री  चन्दूलाल  चन्द्रा कर

 श्री  राजेंद्र  प्रसाद  यादव  :  इस  संकल्प  को  स्वीकार  करने  के  सम्बन्ध  में  सभा  एकमत  है  |

 )

 श्री  रामविलास  पासवान  :  fas  एक  क्लासीफिकेशन  चाहता  हूं  ।

 मंत्री  महोदय  ने  दो  बातें  कही  हैं  ।  एक  तो  इन्होंने  सेल्फ-एम्पलायमेन्ट  का  उल्लेख  किया

 है  ।  मंत्री  महोदय  जानते  क्योंकि  वे  भी  एक  गरीब  परिवार  से  आये  शेडयूल  कास्ट  परिवार

 से  आए  दूसरों  की  बात  छोड़  दीजिए  |  जो  हुनर  का  काम  आज  दोडयूल्ड  कास्ट  के  लोग  गांवों

 में  करते  जैसे  चमड़े  का  काम  या  दूसरे  क्या  सरकार  की  तरफ  से  उसके  एम्पलायमेन्ट  के
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 रूप  में
 सम्मिलित

 करने  सम्बन्धी  संकल्प---जारी

 लिए  धनराशि  मिल  जाती  उसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  होती  है  आप  इस  बात  को  क्ले रि फाई

 कीजिए  |

 दूसरी  सोशलिस्ट  कन् ट्रीज  का  जिक्र  किया है  ।  हमारे  यहाँ  जितनी  जनसंख्या

 है  उससे  ज्यादा  जनसंख्या  चाइना  की  है  ।  चाइनीज  करस्टीट्यूशन  में  1975  में  जोडा

 गया  |  जब  में  राइट-टु-वक  जोड़ा  जा  सकता  है  तो  हमारे  देश  में  क्या  है  ?

 श्र  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  मैं  केवल  एक  बात  कहना  चाहता हूं
 ।  मंत्री

 महोदय  ने  कहा  कि  विंमान  स्थिति  में  रोजगार  चाहने  वाले  सभी  लोगों  को  रोजगार  नहीं  दिया

 जा  सकता  ।  उन्होंने  कहा  :
 मेरा  देश  विकसित  देश  नहीं  है  ओर  न  ही  यहਂ  समाजवादी  देश  है  ।'

 ऐसा  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  ।  एक  आदमी  को  रहने  के  लिए  उसके  पास  या  तो  सम्पत्तियों  या

 कोई  काम  हो  या  उसे  सहायता  मिले  |  अन्यथा  वह  भूखा  रहेगा  ।  अब  wea  यह  हैं  कि  मंदी  भारत

 सें  किसी  व्यक्ति  को  इनमें  से  कुछ  भी  उपलब्ध  न  हो  तो  वह  जीवित  कैसे  रहे  ?  आप  अपने  कथन

 को  स्पष्ट  कीजिए  ।  ऐसे  लोगों  का  कया  होगा  और  क्या  उनके  प्रति  सरकार  अपनी  कोई  जिम्मेदारी

 समिति  है  ।

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  कया  सभा  इस-बात  के  लिए  एकमत है  कि  यह  संकल्प
 स्वी  कार

 किया  जाए  ?  किसी  भी  वक्ता  इसका  :  विरोध  बहीं  किया  ।  क्या  मंत्री  महोदय  इसे  स्वीकार

 करते हैं  ?

 श्री  हरिकेश  श्बहमादुर  :  डायरेक्टरी  प्रिंस  पदभार  स्टेट  इस  बात  की  ओर  संकेत

 किया  गया  है  ।  साफ  तरी केसे  कहा  गया  है  कि  हर  आदमी  को  इस  प्रकार  के  अधिकार  हैं  ।  इस

 तरह  से  डायरेक्टरी  प्रिसीपल  आफ  स्टेट  पालिसी  के  तमाम  अंशों
 को

 फंडामेंटल  राइट्स  में
 मिला

 दिया  जाए  |  इससे  तमाम  -  समस्याओं  का  समाधान  जाएगा  ।  ऐसा  करने  से  आपको

 रोकता  है  ।

 श्री-कमल  क्त  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यह  देश  समाजवादी

 नहीं  यह  हमारे  संविधान
 के

 विरुद्ध  स्वयं  संविधान  में  ही  कहा  गया  है  फि

 हमारा  देश  प्रभुसत्ता  सम्पन्न  समाजवादी  धर्मनिरपेक्ष  लोकतंत्रात्मक  गणतन्त्र  है  ।  मंत्री  महोदय

 यह  केसे  कह  सकते  हैं  कि  हमारा  देश  समाजवांदी  नहीं  है  ?

 श्री  धर्मवीर  :  माननीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंने
 मुझे

 फिर  बोलने  का  अवसर

 दिया  ।  मैं  अपने  वक्तव्य  में  अपने  विचारों  को  स्पष्ट  रूप  से  रख  चुका  हूं  ।  जहां  तक  श्री  पासवान

 जी  ने  हरिजनों  की  कठिनाइयों  की  ओर  ध्यान  दिलाया  वे  स्वयं  जानते  हैं  कि  अभी  हमारी

 सामाजिक  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  नहीं  है  ।  अभी  हमारी  विचारधारा  में  वह  परिवर्तन  नहीं  आया

 है  ।  उनको  जितनी  सुविधाएं  मिलनी  चाहिएं  वे  नहीं  मिल  पा  रही  हम  सब  उसी  वर्ग  से

 सम्बन्धित  हैं  ।  कठिनाइयों  के  बावजूद हम  प्रयास  करते  हैं
 कि  इंटीग्रेटेड  रूरल  डेवलपमेंट  स्कीम

 और  कंपोनेंट  प्लान  के  जरिए  हरिजनों  को  उनके  पैरों  पर  खड़ा  किया  उनकी  आर्थिक

 स्थिति  सुधारने  का  हम  पुरा  प्रयास  करते
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 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी
 संकल्प--जारी tT

 चक्रवर्ती  जी  को  मैं  सिफ॑  इतना  ही  बताना  चाहता  हूं  कि  हम  सोशलिस्ट  जरूर  हैं  परन्तु

 एक  दलीय  सोशलिस्ट  नहीं  हम  समाजवादी  अरे-व्यवस्था  में  विश्वास  करते  हैं  और  उस  दिशा

 में  कदम  उठा  रहे  हैं  ।  हमारी  सारी  योजनाएं  हरिजनों  और  कमजोर  वर्गों  के  उत्थान  के  लिए  हैं  ।

 समाजवादी  सामाजिक  अथ  के  आधार  पर  हम  इस  क्षेत्र  में  आगे  बढ़  रहे  हैं  ।  जहां  तक

 रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  कराने  का  सवाल  है  तो  जितने  साधन  हमारे  पास  उपलब्ध  हैं  उनके

 अनुसार  हम  जितनी  व्यवस्था  कर  सकते  हैं  कर  रहे  हैं  ।  हम  ऊंची-ऊंची  बातें  करके  सदन  को

 राह  नहीं  करना  चाहते  ।  वोट  कंचुक  का  हमारा  दृष्टिकोण  कभी  नहीं  रहा  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  सरकार  की  नीति  जानना  चाहता

 मैंने  कहा  था  कि  यदि  किसी  के  पास  न  सम्पत्ति  न  रोजगार  है  और  न  ही  उसे  कोई

 यता  प्राप्त  तो  वह  भूखा  मरने  को  बाध्य  है  ।  ऐसे  लोगों  की  रक्षा  के  लिए  सरकार  क्या  कर

 रही  है
 ?

 श्री  धर्मवीर  :  मैंने  पहले  भी  कई  बार  कहा  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वरोजगार  के  अवसर

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  एन०  आर०  Fo  पी०  चलाया  गया  है  |

 थ्री  हरिकेश  बहादुर
 :  कहां  है  यह  प्रोग्राम  ?

 श्री  धर्मवीर :  आप
 मानने  को  तेयार  नही ंहैं  तो  इसका  इलाज  मेरे  पास  नहीं है  ।

 लेकिन  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  जिनके  पास  साधन
 नहीं  हैं  वे  जिलाधिकारी  के  पास  आते  हैं  ।

 उनको  रोड  कंस्ट्रक्शन  या  हरिजन  हैं  तो  उनके  अनुसार  उनको  काम  दिया  जाता  उपलब्ध

 साधनों  के  अनुसार  रोजगार
 उपलब्ध

 कराया  जा  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  लगता  है  श्री  चन्दूलाल  जिन्होंने  संकल्प
 किया  सभा

 सें  उपस्थित  नहीं  है  ।  अतः  वे
 **

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 आप  मेरी  बात  कयों  नहीं  सुन
 सकते

 ?
 मैंने

 आपको  इतने  घंटों  सुना

 हे  ।  वेਂ

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  एक  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ।  संकल्प  को  पेदा  करने  वाले

 उपस्थित  क्यों  नहीं  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  ।  मैं  उसी  बात  पर  आ  रहा  हूं  ।  कृपया  बेठ  जाइये  |

 वे  अपने  उत्तर  देने  के  अधिकार  का  उपयोग  नहीं  कर  सकेंगे  ।  वाद-विवाद  समाप्त

 हो  गया  है  ।  यदि  सभा  सहमत  हो  तो  संकल्प  पर  पेशा  किए  गए  सभी  संशोधनों  को  एक  साथ  सभा

 में  मतदान  के  लिए  रखे  ।

 संशोधन
 के  लिए  रखे  मए  कौर  स्वीकृत  हुए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  संकल्प  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।
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 रूप  में
 सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प--जारी न्

 meq  यह  है  कि  :

 की  समस्या  का  समाघान  करने  के  लिए  यह  सभा  सरकार  से  सिफारिश  करती

 है  कि  वह  are  के  अधिकारਂ  को  संविधान  में  ge  अधिकार  के  रूप  में  सम्मिलित  करने  के  लिए

 कार्यवाही  करे  ी

 जो  पक्ष  में  हों  वे  कृपया  कहां  कहें  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  विरोध  में  हों  वे  नाद  कहें  ।

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  पता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  ग्राहक  वाले  विजयी  रहे  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  वाले  विजयी  रहे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  मत-विभाजन  के  लिए  वास्तव  में  आग्रह  कर  रहे  हैं  ?  यह

 एक  गैर-सरकारी  संकल्प  है  ।  इस  पर  जोर  नहीं  दिया  जाता  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  इसे  सदस्यों  के  निर्णय  पर  आपके  पर  नहीं  |

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  हम  यह  रिकार्ड  करना  चाहते  हैं  कि  कौन  से  कांग्रेस

 सदस्य  संकल्प  में  उल्लिखित  काम  के  अधिकार  का  विरोध  करते  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हम  इसे  रिका  में  रखना  चाहते  हैं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  काम  का  अधिकार  संविधान  के  मूल  अधिकारों  में  शामिल  feat

 जाएं |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  कृपया  सभी  दीर्घाएं  खाली

 कर
 दी  जाएं

 ee

 अब  दीर्घाएं खाली  हो  गई  हैं  ।

 प्रशन यह  है  कि  :

 की  समस्या  का  समाधान  करनें  के  लिये  यह  सभा  सरकार  से  सिफारिश  करती

 है  कि  वह  के  अधिकार  को  संविधान  में  मूल  अधिकार
 के  रूप  में  सम्मिलित  करने  के  लिये

 कार्यवाही

 लोक  सभा  में  मात-विभाजन  ge  ।

 मत  विभाजन  संख्या  2  17.27  बजे

 पक्ष में

 अशफाक  श्री

 श्री  सत्यसाधन

 श्री  सैफुद्दीन
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 रूप  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी  संकल्प--जारी

 श्री  अमल

 श्री  सी०  टी ०

 हाज़िर  श्री  कृष्ण  चन्द्र

 हरिके दा  श्री

 श्री  मिला

 श्री  सुनील

 मसुदल  श्री  सैयद

 श्री  समर

 श्री  बापू साहिब

 श्री  राम  विलास

 श्री  Fo  To

 श्री  बाजू बन

 श्री  To  के
 ०

 श्री  निर्मल

 feat,  श्री  पीयूष

 श्री  रीतलाल  प्रसाद

 श्री  राजेन्द्रप्रसाद

 में

 श्री  अमरलाल

 बंसी  श्री

 श्री  आर०  भार०

 श्री

 श्री

 श्री  मनफल  सिंह

 श्री  मूल  चन्द

 श्री  अनादि  चरण

 श्री  एन०

 श्री  ओस्कर

 श्री  गिरिधर

 श्री  दौलतसिंह  जी

 श्री  भीक  राम
 तमाम  lS

 इन ख  त  सदस्यों  ने  भी  विपक्ष  में  अपने  मत

 सर्वश्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  और  जकारिया  थामस  ।
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 श्री  वृद्धि  चन्द्र

 मल्लिका जु  श्री

 श्री  बी
 ०  आर०

 श्री  पी  ०

 श्री  राम  प्यारे

 श्री  शान्तु भाई

 श्री  शान्ता राम

 प्रो०  एन ०  जी०

 श्री  एम०  सत्यनारायण

 श्री  उत्तम

 श्रीमती  कृष्णा

 श्री  प्रकाश  चन्द्र

 श्री  चिरंजीलाल

 प्रो०  के०  के०

 थू  श्री  पी०  के ०

 श्री  जयराम

 श्री  आर०

 श्री  गिरधारी  लाल

 श्री  राम  सिंह

 एक  माननीय  सदस्य  :  मैं  UAT  हूं  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  गणपूर्ति है
 ?  शुद्धि  के

 अध्यधीन
 मत

 विभाजन  का  परिणाम  पक्ष में

 20,  विपक्ष  में  32  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 ——  क  क

 बद्री  राज्य  सम्बन्ध  के  बारे  में  संकल्प

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  अगली  अर्थात  श्री  सुधीर  कुमार  गिरी  द्वारा  केन्द्र-राज्य

 सम्बन्धों  के  बारे  में  पेश  किए  गए  संकल्प  को  लेती  है  ।  श्री  गिरी  की  ओर  से  sry न्  अमल दत्त  संकल्प

 पेदा  करेंगे  |

 श्री  कमल  दत्त  :  महोदय  श्री  सुधीर  गिरि  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित

 प्रस्ताव  पेदा  करता  हूं  कि  :

 सभा  की  राय  है  कि  हमारे  देवा  के  राजनीतिक  ढांचे
 में  विभिन्‍न  भाषायी  और  जातीय
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 —

 वर्गों  द्वारा  पृथक  राजनीतिक
 दोषियों  रूप  में  उभर

 आने  के  कारण  केन्द्र
 भर  राज्यों  के  बीच

 के  वित्तीय  तथा  अन्य  सम्बन्धों  के  ढांचे  को  नया  रूप  आवश्यक  हो  गया  है  और  इसलिए

 संकल्प  करती  है  कि  संविधान  के  संगत  उपबन्धों  में  उपयुक्त  dares  किए  जायें  | ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अपना  प्रस्ताव  पेश  कर  दिया  इसलिए  अब  आप  इस  पर

 बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  श्रमल  दत्त  :  देश  में  गत  सोलह  या  सतरह  वर्षों  से  राजनीतिक  चर्चा  में

 राज्य  सम्बन्धों  का  प्रशन  मुख्य  रूप  से  वाद-विवाद  का  विषय  रहा है  ।  जो  लोग  सरकार  की

 देश  के  संविधान  निर्माताओं  की  विचारधारा  ake  aaa  विद्यमान  संवैधानिक  और

 प्रशासनिक  ढांचे  से  अवगत  उनके  मन  में  यह  प्रदान  हमेशा  ही  बना  रहता  है  ।  परन्तु  जब  तक

 केन्द्र  और  सभी  राज्यों  में  एक  ही  राजनीतिक  दल  का  शासन  रहा  तब  तक  इस  मुद्दे  पर  न  तो

 कोई  वाद-विवाद  उठा  और  न  ही  टकराव  की  स्थिति  पैदा  न  ही  इस  पर  कोई  राजनीतिक

 वाद-विवाद  हुआ  और  न  ही  इस  बात  को  लेकर  आंदोलन  किए  गए  |

 जब  संविधान  पारित  किया  जा  रहा  था  तब  ही  कुछ  लोगों  ने  इस  बात  का  विरोध

 किया  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  हाथ  में  इतनी  अधिक  शक्तियों  का  केन्द्रीयकरण  न  किया  जाये  |

 उस  समय  यह  कहा  गया  था  कि  राज्यों  की  उपेक्षा  करके  केन्द्रीय  सरकार  को  इतनी  अधिक  शक्तियां

 और  यह  भी  कहा  गया  था  कि  संविधान  के  प्रस्तावित  ढांचे  से  संविधान  संघात्मक

 नहीं  बनता  है  ।  वास्तव  में  इस  बात  पर  लम्बी  चर्चा  हुई  थी  कि  क्या  देश  को  संघात्मक  कहा  जाये

 या  केन्द्रात्मक  कहा  जाए  |  यह  निणंय  किया  गया  कि  देवा  को  केन्द्रात्सक  कहा  जाये  ।  जब

 हम  कालेज  स्तर  पर  राजनीतिक  विज्ञान  पढ़ते  थे  तो  हमें  हमेशा  यह  ही  बताया  जाता  था  कि

 हमारा  देश  उन  देशों  में  से  एक  है  जहां  पर  संघात्मक  संविधान  अध्यापकों  द्वारा  तथा  पुस्तकों

 में  भी  भारत  की  तुलना  व  स्विट्जरलैण्ड  कौर  ऐसे  ही  अन्य  देशों  से

 की  जाती  थी  जहाँ  संघात्मक  संविधान  है  ।  उन  दिनों  और  आज  भी  समाजवादी  देशों  के

 धानों  का  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  में  यदाकदा  ही  अध्ययन  कराया  जाता  है  ।  हमें  बताया

 गया  था  कि  यद्यपि  भारत  का  संविधान  एकात्मकता  की  ओर  भटकाव  हुआ  है  परन्तु  यह  वास्तव  में

 संघात्मक  है  ।  पचास  वाले  दशक  या  1967  तक  ऐसी  केन्द्र  और  राज्यों  में  पूरक  पुथल  राजनैतिक

 दलों  की  सरकारें  होने  की  स्थिति  उत्पन्न  नहीं  हुई  थी  ।  जब  केन्द्र  में  कांग्रेस  सरकार  और  राज्यों

 में  teste  सरकारें  अस्तित्व  में  भाई  तब  संविधान  की  इस  विशेषता  से  कुछ  दिक्कतें  पैदा  हुई  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  अनुभव  के  आधार  पर  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  जब  1967  में  वहां  संयुक्त  ala  की

 सरकार  सत्ता  में  आई  तब  उन्होंने  मुख्य  रूप  से  यह  नारा  लगाया  था  कि  केन्द्र  से
 अधिक  शक्तियां

 नेकर  राज्यों  को  दी  जानी  चाहिए  अर्थात्‌  राज्यों  को  और  अधिक  विधायी  और

 वित्तीय  शक्तियां  दी  जानी  चाहिएं  ।

 पश्चिम  बंगाल  की  उस  सरकार  ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  वे  कुछ  काम  तक  कि

 साधारण  काम  भी  नहीं  कर  सकेंगे  क्योंकि  उनके  लिए  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  पर  afar  होना
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 —  =

 पड़ता  है  ।  उदाहरण  के  लिए  प्रत्येक  मामले  में  वित्तीय  सहायता  और  प्रशासनिक  स्वीकृति  के  लिए

 उन्हें  केन्द्र  के  पास  दौड़ना  पड़ता  है  ।  वास्तव  में  तब  राजनीतिक  विरोधी  दलों  ने  इस  बात  को

 गम्भी  रता  gan  नहीं  लिया  था  ।  उस  सरकार  ने  यह  भी  कहा  था  कि  प्रत्येक  कार्य  अन्ततः  देखकर

 के  हाथों  में  छोड़  दिया  गया  है  ।  नई  कार्टून  बनाने  वालों  ने  मंत्रियों  के  कारून  इस  आशय  के  साथ

 बनाये  थे  |  व्यंग्य पू वंक  यह  कहा  जाता  था  कि  यदि  हास्पिटल  में  कोई  गई  गिर  जाता  है  तो  उसके

 लिए  भी  केन्द्रीय  सरकार  ही  जिम्मेदार  है  ।  किन्तु  अब  परिस्थिति  बदल  गई  आज  विभिन्‍न

 राज्यों  में  विशेष  रूप  से  दक्षिण  भारत  के  तीन  राज्यों  में  स्थिति  बदल  गई  है  और  वहां  गैर-कांग्रेसी

 a सरकारें  हैं  ।  इन  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  की  बैठक  परिणामस्वरूप  एक  यह  मत  बना  है  कि

 केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  पर  पुनर्विचार  होना  चाहिए  ।  अब  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  अनुरोध  को  मान

 लिया  है  और  बुद्धिमत्तापूर्ण  कार्य  किया  है  ।  न  केवल  परिश्रमी  बल्कि  पूर्वोत्तर  भारत  के

 कई  राज्यों  और  पंजाब  राज्य  के  अनुभव  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  aa  एक  सरकारिया

 आयोग  का  गठन  क्या  है  जो  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  का  अध्ययन  अब  राजनीतिक  तनाव

 बढ़ता  जा  रहा  है  और  यह  अच्छी  बात  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  अन्ततोगत्वा  इसे  मान  लिया  है  |

 मैं  तो  चाहता  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  राष्ट्र  और  लोगों  के  हित  में  ag  बात  20  वर्ष  पहले  ही  मान

 लेती  |  परन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  भारत  में  सत्ताधारी  दल  के  नेताओं  ने  इस  बात  चे  कभी

 स्वीकार  नहीं  किया  fe  राज्यों  को  और  अधिक  विधायी  और  वित्तीय  आदि  सभी

 प्रकार  की  दोस्तियाँ  दी  जानी  चाहिए  ।  इसके  उन्होंने  यह  कहा  कि  जो  लोग  अधिक

 arfeaayt  की  मांग  करते  हैं  वे  राष्ट्र-विरोधी  हैं  ।  उन्होंने  कहा  कि  केन्द्र  के पास  और  अधिक  शर्तिया

 होनी  चाहिए  जिससे  देश  का  fea  हो  ।

 मही  केन्द्र
 के  पास  offen  शक्तियों  के  केन्द्रीयकरण  से  देश  और  इसके  लोगों  को  क्या

 लाभ  यह  स्वतंत्रता-प्राप्ति  के  पश्चात्  35  वर्षों  में  स्पष्ट  हो  गया  है  ।  गत  35  वों  में  हमारे

 यहां  प्रति  व्यक्ति  आय  में  1  ofa  की  वृद्धि  हुई  हैं  जो  fara  में  सबसे  कम  आज  हमारे  पास

 प्रति  व्यक्ति  अनाज  तो  उतना  उपलब्ध  है  जितना  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  समय  था  परन्तु  दाल

 भौर  तिलहन  की  कमी  है  ।  हम  अपनी  सिंचाई  क्षमता  को  भी  बढ़ाने  में  असमथ  रहे  यदि

 हमने  अपनी  सिंचाई  क्षमता  को  यथासम्भव  बढ़ाया  होता  तो  आज  15  करोड़  हैक्टेयर  भूमि  fears

 के  अन्तर्गत  होती  जबकि  आज  केवल  2.5  करोड़  हैक्टेयर  भूमि  ही  अब  सिंचाई  के  श्रन्तगंत  है

 जोकि  हमारी  कुल  क्षमता  का  चौथाई  से  भी  कम  है  ।  हमारे  यहां  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  भी

 बड़ी  ही  खराब  है  ।  गत  35  वर्षों  में  विश्व  की  तुलना  में  हमारे  यहां  प्रत्येक  क्षेत्र  में  ही  विकास  की

 गति  बहुत  ही  कम  रही  है  ।  गत  35  वर्षों  में  केन्द्र  को  मजबूत  बनाकर  देश  के  लोगों  ने  यही  कुछ

 पाया है  ।

 शाक्तिशाली  केन्द्र
 के

 समर्थकों  को  यह  बात  मान  लेनी  चाहिए  कि  जब  संविधान  लागू  हुआ

 था  तब  केन्द्र  उतना  मजबूत  नहीं  था  जितना  कि  वह  आज  gi  यद्यपि  ब्रिटिश  भारत  सरकार

 अधिनियम  1935  की  कुछ  विशेषता  हमारे  संविधान  में  ले  ली  गई  हैं  कौर  उसके  परिणामस्वरूप

 केन्द्रीय  सरकार  को  उतनी  अधिक  शक्तियां  दे  दी  गई  जितनी  कि  किसी  भी  अन्य  संघात्मक
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 संविधान  के  अंतगर्त  नहीं  दी  गई  हैं  ।  इतने  पर  भी  केन्द्रीय  सरकार  का  सत्ताधारी  दल  इन

 दोषियों से  संतुष्ट  नहीं  ।  धीरे-धीरे वे  केन्द्र  में  अपनी  afer  बढ़ाते  गए  ।  उन्हें  ऐसी

 प्रशासनिक  शक्ति  प्राप्त है  कि  वे  राज्यों  बी  ऐसे  प्रशासनिक  निदेश  दे  सकते  हैं  कि  राज्यों

 को  अपने  काय  किस  प्रकार  से  करन ेहैं  और  fea  प्रकार  से  नहीं  करने  ताकि  केन्द्रीय

 विधानों  पर  उसका  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  भी  शक्ति  प्राप्त

 है  फि  वह  उन  विषयों  के  बारे  में  भी  कानून  बना  सकती  है  जो  राज्यों  के  लिए  अलग  से  नियत
 as

 ऐसा  तो  वे  मूल  संविधान  पने
 +

 agar  ही  कर  सकते  थे  afer  केन्द्र  में  सत्ताधारी  दल

 तो  और  अधिक  शक्तियां  अपने  आप  को  देने  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  करता  गया  क्योंकि

 अन्य  राज्यों  में  उसकी  अपने  ही  दल  की  सरकार  थी  ।  उन्होंने  और  अधिक  प्रशासनिक  दोस्तियाँ

 ग्रहण  कर  ली  ।  उन्होंने  और  अधिक  कार्यपालिका  की  शक्तियां  ग्रहण  कर  ली  ।  उन्होंने  यहां

 तक  क्ति  प्राप्त  की  कि  वे  शसी  भी  राज्य  की  निर्वाचित  सरकार  को  भी  समाप्त  कर  सकते

 प्रारम्भ  में  संविधान  में  यह  शक्ति  इस  लिए  रखी  गई  थी  क्योंकि  यह  भारत  सरकार

 नियम  1935  में  विद्यमान  थी  ।  इसके  अनुसार  राष्ट्रपति--यह  शब्द  गवर्नर  जनरल  के  स्थान  पर

 रखा  गया  है  इसी  भी  राज्य  की  विधान  सभा  को  भंग  कर  सकेगा  या  किसी  भी  राज्य  की

 विधिवत  निर्वाचित  सरकार  को  समाप्त  कर  सकेगा  और  वहाँ  पर  अपना  शासन  लागू  कर  सकेगा  |

 यह  शासन  संसद्‌  का  होगा  और  संसद्‌  भी  संविधान  के  अंतगर्त  राष्ट्रपति  को  सम्पूर्ण  शक्ति  दे

 सकेगी  ।  संविधान  में  ऐसी  व्यवस्था  है  और  यही  एक  मुख्य  कारण  है  जिसकी  ब्रह्म  से  लोगों  का

 ध्यान  भारतीय  संविधान  विशेषताओं  और  कमजोरियों  की  और  आकर्षित  विशेष  रूप  से

 इस  बात  की  भर  कि  लोकतंत्रीय  पद्धति  से  निर्वाचित  राज्य  सरकार  को  भी  कुछ  ऐसे  व्यक्ति

 उखाड़  फेंक  सकते  हैं  जो  उस  राज्य  की  विधान  सभा  के  गठन  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  रखते  हैं  ।  इस

 प्रकार  संविधान  प्रदत्त  इस  असाधारण  शक्ति  का  सहारा  लेकर  भर  राज्य  के  निर्वाचकों  की

 उपेक्षा  करके  एक  के  बाद  एक  राज्य  सरकारें  उलटी  गई  ।  मुफ  पुरा  यकीन  है  कि  संविधान

 निर्माताओं  ने  जब  इस  उपबन्ध  को  भारत  सरकार  1935  से  लिया  था  तब  उन्होंने  यह

 नहीं  सोचा  था  कि  इस  शाक्ति  का  इस  प्रकार  से  गलत  प्रयोग  किया  जायेगा  |  किन्तु  अब  जबकि

 इस  शक्ति  का  दुरुपयोग  fear  जा  रहा  तब  यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  संविधान  से  इन

 उपबन्धों  की  निकाल  दिया  जाये  ।  इस  संदेश  मैं  संविधान  के  अनुच्छेद  356  और  का

 उल्लेख  कर  रहा  हूं  इस  संकल्प  के  निकाल  दिया  जाना  चाहिए  ase  एक  मुख्य

 बात  है  लेकिन  और  भी  कई  बातें  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  संविधान  के  आपत्तिजनक  अनुच्छेदों  की

 ओर  भी  कई  घाराए  हैं  जो  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  के  सामने  एक  भिखारी  मात्र  बना

 देती  हैं  ।  किसी  भी  बड़ी  परियोजना  के  लिए  जिसे  राज्य  क्रियान्वित  करना  चाहता  है  उसे  केन्द्रीय

 सरकार  के  पास  उसके  अनुमोदनाथं  जाना  होगा  ।  इसके  बाद  उसे  उसके  लिए  धन  हेतु  भी  केन्द्रीय

 सरकार  के  पास  जाना  पड़ता  है  ।  इम  प्रकार  एक  परियोजना  के  लिए  विधिवत  निर्वाचित  राज्य

 सरकार  को  भी  बार-बार  भिक्षा  का  पात्र  हाथ  में  लेकर  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  जाना  पड़ता  है  ।

 राज्य  सरकार  अपने  लोगों  की  वास्तविक  जरूरतों  को  पूरा  करना  चाहती है  परन्तु  वह  कर  नहीं
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 सकती  ,  जब  राज्य  सरकार  विधान  सभा  में  किसी  महत्वपूर्ण  विषय  पर  कानून  पास  करती  है  तभी

 उस  पर  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  लेनी  होती  है  ।  उसे  राष्ट्रपति  की  सम्मति  के  लिए  भेजना  पड़ता

 राज्य  का  राज्यपाल  इस  पर  सम्मति  नहीं  दे  सकता  ।  इसी  कारण a  कई  मामलों  में  विलम्ब

 होता  रहा  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  विलम्ब  कितने  लम्बे  समय  का  हो  सकता  एक  दो

 ag  ate  तीन  वर्ष  का  भी  विलम्ब  हो  जाता है  ।  एक  विधायक  तो  ऐसा  है  जो  पश्चिम  बंगाल  विधान

 सभा  ने  1969  में  पारित  किया  था  लेकिन  wat  तक  वह  राष्ट्रपति  की  सम्मति  हेतु  विचाराधीन

 हालांकि  उसे  पारित  हए  14  वर्ष  का  समय  व्यतीत  हो  गया  है  ।  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण

 विधेयक  है  जिसे  राज्य  भूमि  की  पहरेदारी  के  सम्बन्ध  में  मुलभुत  परिवर्तन  करने  हेतु  पारित  करना

 चाहती  है  ।  इस  कानून  का  बनाया  जाना  केवल  सामाजिक  न्याय  के  लिए  जरूरी  है  बल्कि  यह

 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  तौर  कृषि  के  भ्राधुनिक  तरीकों  को  अपनाने  के  लिए  भी  आवश्यक  है  ।

 यह  भी  आवश्यक  है  कि  भूमि  का  स्वामित्व  उन  लोगों  को  दिया  जाये  जो  भूमि  जोतते  हैं  ।

 परन्तु  हम  इस  व्यवस्था  को  अब  तक  इसलिए  लागू  नहीं  कर  पाये  हैं  कि  रूमी  सुधार  सम्बन्धी

 यक  को  संविधान  के  उपबंधों  के  अनुसार  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  के  लिए  भेजना  होता  है  ।  1969  में

 पारित  करिया  गया  एक  विधेयक  आज  1983  में  भी  राष्ट्रपति  की  सम्मति  के  लिए  विचाराधीन  है  ।

 विधायी  afer  का  स्वरूप  यह  है  |  सबसे  पहले  हम  यह  देखें  कि  विधायी  शक्तियों  का  ढांचा  किस

 प्रकार  का  है  ।  मैं  संविधान  की  अनुसूची  7  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  प्रथम  सुची  के  seats  जितने

 भी  विषय  हैं  उन  पर  कानून  बनाने  के  अधिकार  एकांतिक  रूप  से  संसद  को  केन्द्रीय  सरकार को
 और

 |
 केन्द्र  में  सत्ताधारी  दल  को  प्राप्त  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  ही  यह  निर्णय  करती  है  कि  क्या  उन  प्रमुख

 विषयों  के  सम्बन्ध  में  कोई  कानून  विधान  पालिका  के  सामने  लाया  पारित  क्या  जाये  या  न

 कया  जाये  और  क्या  उसे  लागू  किया  जाये  या  न  किया  जाये  ।  इस  बारे  में  सभी  निर्णय  केन्द्रीय

 कार  करती  है  और  राज्य  सरकारों  की  उसमें  कुछ  भी  कहने  का  अधिकार  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  से

 समवर्ती  सुची  में  47  मद  हैं  और  इन  मदों  के  बारे  में  राज्य  विधानमण्डल  द्वारा  पारित  किया  गया

 कानून  भी  राष्ट्रपति  की  सम्मति  हेतु  भेजा  जाता  है  ।  इस  प्रकार  से  राज्य  सरकार  को  कानून  बनाने

 के  लिए  बहुत  ही  सीमित  क्षेत्र  दिया  गया  है  और  उस  सीमित  क्षेत्र  में  भी  केन्द्रीय  सरकार  यह  कहकर

 हस्तक्षेप  कर  समिति  है  कि  अमुक  कानून  राष्ट्रीय  हित  में  नहीं  है  इसलिए  हम  उसे  पारित  नहीं  होने  देंगे

 इसलिए  अब  यह  आवश्यक  हो  गया  है
 कि  विधायी  शक्तियों  के  आवंटन  पर  विचार  किया  जाये  ।

 राज्यों  की  अवहेना  करके  संसद  को  कानन  बनाने  की  जो  शक्तियां  दी  गई  हैं  उन्हें  कम  किया  जाना

 चाहिए  ।  संविधान  में  इस  दृष्टि  से  संशोधन  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  कि  राज्यों  के  लोग  अपने

 भाग्य  का  निर्माण  स्वयं  करें  ।
 उन्हें

 दिल्‍ली  न  आना  पड़  और  केन्द्र  की  इच्छा  पर  निर्भर  न  रहना

 विशेष  रूप  से  ऐसे  कार्यों  के  लिए  जो  दिल्‍ली  से  लगभग  2000  किलोमीटर  दूरी  पर  होने  हैं  ।

 यहां  तक  कि  एक  छोटी  सिंचाई  योजना  भी  योजना  आयोग  के  अनुमोदन  बिना  शुरू  नहीं  की  जा

 सकती  |  यह  एक  ऐसी  स्थिति  है  जो  किसी  भी  अन्य  देश  में  विद्यमान  नहीं  है  ।  मैं  आपको  पहले ही

 आंकड़े  दे  चूका  हुं  कि  ऐसी  केन्द्रीय  सरकार  जिसे  कई  करोड़  लोगों  पर  शासन  करना  होता
 के

 हाथ  में  विधायी  और  नौकरशाही  की  दोषियों  के  केन्द्रीयकरण  का  क्या  परिणाम  निकला
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 एए

 अब  हमारी  जनसंख्या  लगभग  70  करोड़  होने  वाली  है  ।  इसलिए  इस  aaa  में  हमें  देखना

 चाहिए  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  क्या  कार्य  होने  चाहिए  ।  मूलतः  सरकार  के  बारे  में  धारणा  यह  थी

 कि  सरकार  का  काम  विधि  और  व्यवस्था  बनाये  रखना  होना  चाहिए  और  बाकि  सब  काम  लोगों

 पर  छोड़  देने  चाहिए  ।  परन्तु  भारत  में  यह  धारणा  नहीं  है  feat  भी  अन्य  देश  में  ऐसी  स्थिति

 नहीं  है  जेसी  कि  भारत  में  है  सरकार  को  लोगों  के  कल्याण  पर  ध्यान  देना  होता  यह  कहते

 हुए  दम  आ  रही  है  कि  सभा  में  हाल  ही  में  गैर-सरकारी  सदस्य  एक  ऐसा  संकल्प  अस्वीकार

 किया  गया  है  जिसका  ध्येय  प्रत्येक  व्यक्ति  को  काम  का  अधिकार  दिलाना  जिसके  माध्यम  से

 काम  के  अधिकार  को  मूलभूत  अधिकार  बनाया  जा  रहा  था  ।  केन्द्र  में  शासक  दल  की  यह  प्रवृत्ति

 है  ।  लेकिन  कुछ  राज्यों  में  बासन  कर  रहे  अन्य  राजनैतिक  दलों  की  ऐसी  प्रवृत्ति  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 आप  अपनी  शक्ति  बढ़ाते  और  सरकार  को  हरा  देते  ।

 श्री  सुनील  मंत्रा  उत्तर  :
 आप  विश्वास  करें  कि  वे  अगले  दो  सालों  में  चले

 जायंगे  |

 श्री  श्याम  दत्त  :  किसी  कारण  से  हमने  इसे  आवश्यक  नहीं  सभा  था  |  उस  पक्ष

 के  भी  कुछ  सदस्य  उस  संकल्प  के  समथन  में  बोले  ओर  उस  पक्ष  का  एक  सदस्य  तो  उस  संकल्प  का

 प्रस्तावक भी  था  ।  इस  प्रकार  से  उन्होंने अपने  स्वयं  के
 संकल्प  को  ही  अस्वीकार किया  ।  वस्तुतः

 सत्ताधारी  दल  ऐसे  ही  काम  कर  रहा  है  वे  कहते  कुछ  हैं  और  करते  कुछ  हैं  ।  यह  सत्ताधारी  दल

 गत  तीस
 वर्षों  से  ऐसे  ही

 काम
 करके  लोगों  को

 घोखा दे  रहा  है  ।  मैं  जानता हूं  कि
 उनमें  से  कुछ

 यह  कहेंगे  कि  हम  इस  संकल्प  के  समर्थन  में  बोले  थे  परन्तु  यह  बिल्कुल  नहीं  बतायेंगे  कि  हमने  उसके

 विपक्ष  में  मत  दिया  था  ।

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  की  दयनीय  उपलब्धि  का  उल्लेख  पहले  ही  कर  चुका  हूं  ।  केन्द्रीय

 सरकार  की  दयनीय  स्थिति  के  बारे  में  अधिक  कहना  नहीं  लेकिन  ऐसा  करने  के  लिए  ।  wa

 मजदूर  किया  क्योंकि  केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  का  प्रदान  गलत  तरीके  से  उठाया  गया  है  ।  इस

 समस्या  का  समाध।न  इस  बात  पर  अधिक  निभा  नहीं  करती  कि  किस  व्यक्ति  ने  इस  समस्या  के

 समाधान  हेतु  दिमाग  लगाया  है  अथवा  कौन  सी  पद्धति  अपनाईं  गई  बल्कि  यह  अधिक  उस  बात

 पर  नीरज  करता  है  फि  समस्या  किप  तरह  उठाई  गई  है  ।  समस्या  अब  इस  तर्क  उठाई  गई  है  कि

 जो  व्यक्ति  मजबूत  राज्य  चाहता  वह  कमजोर  केन्द्र  चाहता  ऐसा  नहीं  है
 ।  मजबूत  केन्द्र  के

 लिए  मजबूत  राज्य  भी  होने  चाहिए  ।  यदि  राज्य  मजबूत  नहीं  है  तो  मजबूत  केन्द्र  का  कोई  लाभ

 क  क  क  9
 नहीं  है  ।  कुछ  दिन  हमारे  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  श्री  संजीव  रेड्डी  ने  कहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आज  मजबूत  होने  पर  ही  शरीर  मजबूत  होगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  गृह

 मंत्री  भी  इससे  सहमत  होंगे  ।

 श्री  aaa  दत्त  :  अन्यथा  फिर  मजबूत  नहीं  लोगा होगी t

 यदि  आपके  दरार  का  पूरा  खून श्री  सुनील  मेत्रा  :  रवीन्द्रनाथ  टैगोर  ने  कहा  था
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 =r
 मस्तिष्क

 में  जमा  हो  जाए  तो  आपका  चेहरा  a  चमकदार  लग  सकता
 लेकिन  यह  जरूरी  नहीं

 है  कि  वह  आपके  स्वस्थ  होने  का  द्योतक  है  ।  इससे  तो  कोई  गंभीर  बीमारी  का  पता  चलता  है  |

 श्री  कमल  दत्त  :  वहू  मस्तिष्क  के  रक्तस्राव  से  भर  जाएगा  ।
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  नहीं  चाहते  कि  केन्द्र  अथवा  राज्यों  में  से  किसी  एक  के  साथ  ऐसा

 क  क  १  १  क
 केन्द्र  और  राज्यों  दोनों  को  मजबूत  होना  चाहिए

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  यही  हम  कहना  चाहते  हैं  ।  हम  उस  बात  पर  बल  देना

 चाहते हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  भी  इससे  सहमत  है
 **

 वे  चाहते हैं  कि
 केन्द्र

 और
 राज्य  मजबूत  हों  )

 |

 श्री  maa  दत्त  :  मैं  केन्द्रीय  सरकार  की  दयनीय  स्थिति  की  चर्चा  कर  रहा  था  ।

 लेकिन  इसे  समाज  में  आय  की  बढ़ती  हुई  असमानता  के  दृष्टिकोण  देखा  गया  है  ।  इसमें  इतनी

 वृद्धि  हो  गई  है  कि  अधिक  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  का  जीतने  स्तर  बिता  रहे  तथा

 वे  लगातार  भूख  तथा  कुपोषण  से  पीड़ित  हैं  ।  मुझ  नहीं  मालूम  है  कि  यहां  se  मन्त्री  महोदय  ने  उस

 भाषण  को  है  जो  दिल्‍ली  में  जनवरी  मास  में  एक  विख्यात  अथंशञास्त्री  ने  दिया  था  तथा  उस

 भाषण  में  व्यक्त  फिर  गए  कतिपय  वाक्यों  के  कारण  काफी  विवाद  उठ  खड़ा  हुआ  था  ।  परन्तु  frat

 व्यक्ति  ने  भाषण  में व्य वत  निए  गए  ga:  विचारों  को  चुनौती  दी  कि  भारतीय  जनसंख्या  का  40  Ve

 लगातार  भूख  तथा  कुपोषण  से  पीड़ित  है  ।  उन्होंने  भारतीय  स्थिति  का  चीन  तथा  श्र
 लंका  को

 स्थिति  से  तुलना  की  ।  भारत  में  आजादी  के  35  वर्ष  औसत  जीवन-आयु  52  वर्ष  चीन

 में  65  वर्ष  है  तथा  श्रीलंका  में  69  वर्ष  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  उन  देशों  में  खाद्य  उपलब्ध है

 भर  कोई  व्यक्ति  कुपोषण  से  पीड़ित  नहीं  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  उन  देशों  में  वैसी  सुविधाएं

 उपलब्ध  नहीं  हैं  जो  परिश्रमी  देशों  में  उपलब्ध  उन  देशों  में  जीवन-आयु  के  औसत
 में  वृद्ध

 का  एक  मात्र  कारण  भुख  तथा  कुपोषण  का  न  होना  है  ।  इसे  आंकड़ों  द्वारा  प्रमाणित  किया  जा

 चुका  इसमें  शंकरा  तथा  विविधा  की  arg  बात  नहीं  है  ।

 मैंने  योजना  आयोग  के  परामदयंदात्री  समिति  जहां  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  तथा

 योजना  आयोग  के  सदस्यगण  उपस्थित  यह  पूछा  था  ।  मैंने  उन्हें  वही  आंकड़े  दिए  थे

 जिनका  मैंने  अभी-अभी  उल्लेख  किया  है  ।  उनसे  पूछा  कि  क्या  आप  असमानता  की  स्थिति
 को

 जिससे  भारत  में  भूख  तथा  कुपोषण  उत्पन्न  होते  दूर  करना  चाहते  हैं  ?  इस  सम्बन्ध  में  आपको

 कुछ  करने  का  विचार  है  ताकि  भारतीयों  का  औसत  जीवन-आयु  कम  से  कम  चीन  के  बराबर
 भा

 सके  ।  उन्होंने  कहा  कि  हमारे  पास  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  ।  वे  इसे  सोच  भी  नहीं  सकते  क्योंकि

 हमारा  खाद्य  उत्पादन  बहुत  कम  है  ।  सुखे  के  इस  वर्ष  में  हमारे  खाद्य  उत्पादन  में  50  से  60  लाख

 टन  की  कमी  होने  की  mater  है  ।
 a  नहीं  मालूम  है  कि  इस  समय  क्या  अनुमान  है  ।  लेकिन

 एक  अथवा-दो  मास  qd  अखबारों  में  आया  था  कि  1320  लाख  टन  का  fears  उत्पादन  हुआ  है  '

 महोदय  1320  लाख  टन  खाद्यान्न  हमारी  आवश्यकता  से  400  लाख  टन  कम  है  ।  यदि  प्रति  व्यतीत
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 ee  कन  a

 600  के लोरी की की  औसत  आवश्यकता  के  आधार  पर  गणना  जो  शारीरिक  श्रम  करने  वाले

 व्यक्तियों  को  अधिक  कैलोरी  की  आवश्यकता  को  शामिल  नहीं  गया  तो  यह  विकसित

 देशों  से  बहुत  कम  है  ।  विकसित  देशों  में  प्रति  व्यक्ति  को  प्रतिदिन  3,000  के  लोरी  से  अधिक  मिल

 रहा  जबकि  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  600  कैलोरी  की  हमारी  आवश्यकता  के  अनुसार  भी  हमारे

 पास  400  लाख  टन  खाद्यान्न  की  कमी  है  ।  इस  पर  हम  1320  लाख  खाद्यान्न  का  रिकार्ड  उत्पादन

 होने  का  ढोल  पीट  रहे  हैं  ।  उन्हें  शर्म  आनी  चाहिए  ।  योजना  बनाने  वाले  को  हमारी  आवश्यकता

 के  बारे  में  भी  पता  नहीं  है  ।  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यह  आपके  मजबूत  केन्द्र  मजबूत  योजना

 आयोग  का  परिणाम  है  ।  उन्होंने  इसकी  गणना  नहीं  की  कि  लोगों  की  कितनी  आवश्यकता  है  ।

 उन्होंने  केवल  गणना  की  कि  हम  क्ति ना  उकेरा  पदा  तथा  बेच  सकते  अधिक  उबर  तेयार

 करने  के  लिए  कितना  सहभाग  लिया  जा  सकता  है  ।  आपकी  गणना  का  यहीं  आधार  है  ।  आप

 आत्म-निर्भरता  की  बात  करते  आप  रक्षा  में  खत्म-निगंदता  की  बात  करते  आप  उद्योग  में

 आत्मनिर्भरता  की  बात  करते  लेकिन  प्रत्येक  चीज  के  लिए  आपकी  विदेशों  में  जाना  पड़ता

 तथा  सहभाग  प्राप्त  करना  पड़ता  जो  टन  के  आधार  अथवा  ग्न्य  आधार  पर  ही  क्यों  न  हो

 हमारी  मजबूत  केन्द्र  सरकार  की  यह  उपलब्धि  यदि  यही  उपलब्धि  है  तो  सरकार

 के  लिए  ag  सोचने  का  समय  है  क्योंकि  दक्षिण  के  चनावों  में  उन्हें  करारी  हार  मिली  है  ।  मुझ  पुरा

 विश्वास  है  कि  सत्ताधारी  दल  के  ठीक  सोचने  वाले  व्यक्ति  दिल्‍ली  के  चुनावों  में  मिली  सफलता  की

 सूद-भ्रान्ति
 में  नहीं  आएंगे  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  और  यह  सफलता  एशियाड  में  1500  करोड़  रुपये  व्यय  करने  पर

 मिली  है  |

 श्री  कमल  दत्त  :  मैं  समझता  हूं  कि  अब  उन्हें  इसके  कारणों  पर  सोचना  शुरू  कर  देना

 चाहिए  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  लोगों  की  आकांक्षाएं  पुरी  नहीं  की  गई  हैं  और  आप  उनकी

 आकांक्षाएं  कभी  भी  पुरी  नहीं  कर  क्योंकि  आप  इस  विशाल  देश  की  विश्वाल  जनसंख्या  को

 समृद्ध
 बनाने  की  महान  चुनौती  को  तब  तक  स्वीकार  नहीं  ७० करेंगे  जब  तक  केन्द्र  तथा  इसके  विभिन्न

 भंगों  को  सही  परिप्रेक्ष्य  में  नहीं  रखा  जाएगा  ।,  आपको  नए  सिरे  से  सो  वना  चाहिए  |

 ऐसा  नहीं  सोचें  कि  संविधान  असंख्य  है  ।  पूरा  विश्वास  है  कि  आप  ऐसा  नहीं

 कयोंकि  आपने  संविधान  में  48  बार  संशोधन  किए  हैं  ।  48  बार  संविधान  में  संशोधन  करने

 और  एक  दर्जन  संशोधन  जो  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  विघायन  राष्ट्रपति  के  सरकार  तथा

 विधानमंडल  भंग  करने  की  शक्तियां  तथा  केन्द्र  राज्यों  की  वित्तीय  शक्तियों  सम्बन्धी

 छेदों  में  संशोधन  किया  जा  सकता  इस  पर  आपको  राष्ट्रीय  Atay  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 आपको  अपनी  विद्यमानता  के  लिए  राष्ट्रीय  मतैक्य  प्राप्त  करना  चाहिए  i  मुरे  नहीं  मालूम  कि

 इसके  बावजूद  आप  बने  रहेंगे  ।  उसकी  गारंटी  मैं  नहीं  दे  सकता  ।  लेकिन  कोई  भी  परिपक्व

 नीतिज्ञ  अब  सोचेगा  कि  क्या  गलती  हुई  है  ।

 कांग्रेस  दल  हमेशा  दक्षिण  भारत  को  अपना  गढ़  मानती  रही  है  और  वह  गढ़  अब  ध्वस्त
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 हो  है
 ।  आगामी  चुनावों  में  उत्तरी  राज्यों  में  क्या  होगा  ?  ह  उचित  समय  हे  कि  आप  मजबूत

 बनने  के  इरादे  को  त्याग  यह  वह  समय  है  जब  आप  राज्यों  को  विश्वास  में  लोगों  की

 भलाई  को  सोचें  तथा  पूरी  जनता  की  भलाई  के  लिए  कदम  उठाएं  न  कि  कुछ  विशिष्ट  व्यक्तियों

 को  फायदा  पहुंचाने  के  लिए  ।  संविधान  के  कतिपय  उपबन्धों  में  संशोधन  कौ  आवश्यकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैं  समझता  हं  कि  आप  अपना  भाषण  समाप्त  करने  नहीं  जा

 क
 रहे  Q  |

 थ्री  दत्त  :  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  अगली  बार  समाप्त  कीजिएगा  ।

 सभा  अब  4  1983  के  11  Ao  पु०  पर  समवेत  होने के

 लिए  स्थगित  होती  है  ।

 6.02  ०  प०

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  4  मप्र  1983/14  1905  के  1  स०  पु०

 तक  के  लिए  स्थगित हुई  ।

 वामना

 1983  प्रतिलिप्याधिकार  लॉक  सभा  सचिवालय  द्वारा  प्राप्त

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  संम्बन्धी  नियमों  के  नियम

 379  और  382  के  अ  तगत  प्रकाशित  और  पु  जे०  नई  10002  द्वारा  मुद्रित  ।
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